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पुस्तक संख्या १७ 

प्रागत पञ्जिका संख्वी है, ट “९ 
पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान 


लगाना वर्जित है । कृपया १५ दिन से श्रधिक 
समय तक पुस्तक ग्रपने पास न रखें । 
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पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे ग्रंकित है । 
इस तिथि सहित १५वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानो चाहिए । ग्रन्यथा ५ पेसे प्रतिदिन के हिसाब 
से विलम्ब-दण्ड लगेगा । 3 ६ प्ट०ई 
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इस पुस्तक के नये संस्करण में उन सब संशोधनों का समावेश कर दिया 
गया है, जो भारत के संविधान में ञ्रब तक हुए हैं। १६५० में जब स्वतन्त्र \भारत 
का नया संविधान लागू हुआ, तो भारत के विविध राज्यों को 'क', 'ख', 'ग', 
'घ' इन चार वर्गो में विभक्त किया गया था । इन चार प्रकार के राज्यों की शासः. 
व्यवस्था भी विभिन्न प्रकार की थी । पर १९५६ में राज्यों का नये सिरे से संगठन 
कियां गया, श्रौर भारत में १४ राज्यों (9:९5) और ६ संधक्षेत्रों (Union Territo- 
7९5) का निर्माण किया गया । साथ ही, देश की बदलती हुई परिस्थितियों व ग्राव- 
इयकताओों को दृष्टि में रख कर संविधान में अनेक संशोधन भी किये गये । इस पुस्तक 
के नये संस्करण में इन सबका समावेश कर दिय] गया है । 

भारत की प्रथम पंचवर्षीय ग्रायोजना का काल अब समाप्त हो चुका है, 
और द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजना के श्रनुसार कार्ये प्रारम्भ हो गया है । स्वराज्य की 
स्थापना को हुए श्रव ग्यारह वषं पुरे हो चुके हैं। इस स्वल्प काल में भारत ने 
आथिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में सन्तोषजनक उन्नति की है । इस पुस्तक के 
नये संस्करण में भारत की इस प्रगति पर भी समुचित रूप से प्रकाश डाला गया 
है । हमें पूर्ण राशा है कि विद्यार्थी श्रौर सर्वसाधारण पाठक इस ग्रन्थ को पहले की 
अपेक्षा अधिक उपयोगी पाएंगे, श्रौर इसे पढ़ कर भारत के संविधान और नागरिक 
जीवन के सम्बन्ध में सब ग्रावश्यक जानकारी प्राप्त कर. सकेगे। 


सरस्वती सदन, मसूरी 


प्रस्तावना 


सदियों की पराधीनता के बाद भारत अब स्वतन्त्र हुआ है। वह केवल राष्ट्रीय 

दृष्टि से सुसंगठित ग्रौर स्वाधीन ही नहीं हमरा, अपितु उसमें सम्पूर्ण प्रभुत्तत-सम्पन्त लोक 

तन्त्र गए राज्य की भी स्थापना हुई है । संसार में कोई भी लोकतन्त्र गणराज्य ऐसा 

. नहीं है, जिसकी जनसंख्या भारत से अधिक हो । चीन की जनसंख्या भारत से अधिक 

a पर कम्युनिस्ट व्यवस्था के कारण वहाँ का लोकतन्त्रवाद भिन्न प्रकार का है। 

(कत राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ग्रादि सभी लोकतन्त्र राज्यों की जनसंख्या 

(रत से कम है। ग्रतः यह स्त्राभाविक है कि अन्तर्राष्टीय राजनीति में भारत का 

महत्त्व बहुत ग्रधिक हो, ग्रौर शीघ्र ही वह संसार का अग्रणी बन जाए । एशिया का 

नेतृत्व तो श्रब भी उसके हाथों में है, और वह समय दूर नहीं है, जब कि उसे संसार 

के सबसे ्रधिक शक्तिशाली, उन्नत और सभ्य देशों में गिना जाने लग जायगा । 

| पर यह तभी सम्भव है, जब कि भारत के नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों 
| 
| 
॥ 


ऊ 


को भली भाँति समभें। स्वतन्त्र भारत के संविधान का रूप श्रत्यन्त उन्नत व विकसित 
है । उस द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया 
| है, श्रौर साथ ही उन सिद्धान्तों का भी निर्देश कर दिया गया है, जिनका भारतीय संघ 
| ग्रौर उसके ग्रन्तर्गत राज्यों ने अनुसरण करना है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा 
के लिये भी उसमें समुचित व्यवस्थाएं कर दी गई हैं । स्वतन्त्र भारत की सरकार का ' 
संगठन किस प्रकार का है, उसके विविध क्षेत्र कौन-कौन से हैं, संघ सरकार व भारतीय 
संघ के ग्रन्तगंत विविध राज्यों की सरकारों के अधिका रक्षेत्र क्या हैं, नागरिकों-के 
मूलभूत अधिकार कौन से हूँ-इन सब बातों का स्पष्ट ज्ञान प्रत्येक भारतीय के लिये 
बहुत उपयोगी है। साथ ही, यह जान लेना भी बहुत श्रावश्यक है कि भारत के नागरिक 
जीवन की प्रधान समस्याएं क्या हैं। भारत में नवजागरणा किस प्रकार हुआ, यहाँ 
कौन से विविध धामिक व समाजसुधार सम्बन्धी आन्दोलन चले, किस प्रकार 
पय श्रान्दोलनों ने साम्प्रदायिक रूप धारण कर लिया, भारत की सामाजिक और 
समस्याश्रों का क्या रूप है, एशिया व संसार की राजनीति में भारत का क्या 
! भारत अपनी चौमुखी उन्नति के लिये क्या प्रयत्न कर रहा है-इन 
| का ज्ञान किशोरवय युवकों व युवतियों को भारत का उत्तम नागरिक बनने 
सकता है। 


तों का सरल भाषा व रोचक शेली में परिचय देने 
श, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान 
शास्त्र के द्वितीय पत्र का जो पाख्य- 


विषय-सूची 


> पहला अध्याय--भारत के संविधान की प्रष्ठभूसि ६ 
; भारत में अंग्रेजों का शासन, विक्टोरिया की घोषणा, १८६१ 
का कौंसिल एक्ट, १८९२ का एकट, मिण्टो-मार्ले सुधार, 
मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, गोलमेज कान्फरेन्स, 
१६३५ का गवर्नेमेण्ट आफ इण्डिया एकट, क्रिप्स शोजना, कॅबिनेट 
मिशन, संविधान सभा, भारत का विभाजन, १९४७ का इंडियन 
| \ इण्डिपेन्डन्स एक्ट, स्वतन्त्र भारत का नया संविधान, भारत के 


संविधान के ऐतिहासिक आधार, संविधान के निर्माण की कु के निर्मा छ 
| महत्त्वपूर्ण समस्याएं, संविधान सभा का कार्य! _„ 
|| दूसरा अध्याय्‌-भारत के संविधान की कतिपय विशेषताएँ ३० 
bl व्यापक लेख्य, सम्पूर्णा-प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य, संवर्गात्मक शासन, 
RY, ` सांसद पद्धति, लिखित संविधान, धर्म-निरपेक्ष राज्य, संविधान में 


परिवर्तन की सरलता, जनता के ग्राधारभूत श्रधिकारों का प्रति- 
पादन, शासन विषयक नीति के निर्देशक सिद्धान्त, अल्पसंख्यक 
a जातियों के हितों की रक्षा, न्याय-विभाग की स्वतन्त्रता, सामा- 
| जिक और श्राथिक लोकतन्त्र का प्रतिपादन । 
/ तोसरा अध्याय--भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत राज्य ४१ 
६ राज्यों का पुनःसंगठन, १४ राज्य और ६ यूनियन टेरीटरी, 
| भाषा के अनुसार राज्यों के पुनःनिर्माण का प्रशन, विविध 
राज्यों का परिचय । 
_ चौथा अध्यायु-भारत की नागरिकता और नागरिकों के मूलभूत शरे | 
_ अधिकार 2 
भारतीय नागरिकता, नागरिकों के मूलभूत अधिकार, भारत के | कि £ 
संविधान में मूलभूत श्रधिकार--समानता ग्रौर स्वतन्त्रता के 
५ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धामिक स्वतन्त्रता श्रौर 
संस्क्रति व शिक्षा के अधिकार, सम्पत्ति के अधिकार, संवेधानिक 


| 


FE) 


छठा अध्याय--भारतीय संघ का कार्यकारिणी विभाग (१) राष्ट्रपति 
g भारतीय संघ के कार्यकारिणी विभाग का स्वरूप, राष्ट्रपति का चुनाव, 
राष्ट्रपति के पद की योग्यताए" व ग्रवघि, राष्ट्रपति के अधिकार, | 

अन्य देशों के प्रधानों से भारत के राष्ट्रपति की तुलना । ४ | 
FE 


सातवां अध्याय--भारतीय संघ का कार्यकारिणी विभाग (२) सन्त्रिपरिषद्‌ ८४ 
मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण, मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्य, राष्ट्रपति गौर 
मन्त्रिपरिषद्‌, मन्त्रिपरिषद्‌ श्रौर लोकसभा, मन्त्रिपरिषद्‌ के 
विविध विभाग, प्रधान-मन्त्री और उसका महत्व । 


| 

आठवां अध्याय-भारतीय संघ का व्यवस्थापन विभाग 8६ | 
व्यवस्थापन विभाग के विविध ग्रंग, लोकसभा का संगठन, लोक- { if 

सभा के सदस्य, राज्यसभा का संगठन ब उसके सदस्य, संसद के | | 
अधिकार । हैँ । 


नवाँ अध्याय--संघ तथा राज्यों से अधिकारों का विभाजन और ॥ 
उनका परस्पर सम्बन्ध ११४ @ ए 
संघसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची, राज्यों के सम्बन्ध में कानून 
बनाने का संघ सरकार का अधिकार, संघ श्रौर राज्यों में प्रशासन- 
विषयक सम्बन्ध और वित्त विषयक सम्बन्ध, संघ सरकार 
और राज्यों की सरकारों की श्रामदनी । 


दूसवाँ अध्याय--भारतीय संघ के अन्तगत राज्यों की शासन- 
व्यवस्था > 


चौदह नये राज्य, राज्यपाल श्रौर उसके भ्रधिकार, मन्त्रिपरिषद्‌, 
जम्मु-कारमीर राज्य का नया शासन-विधान । 


ग्यारहवों अध्याय - राज्यों के व्यवस्थापन विभाग 
राज्यपाल, विधान सभा, विधान परिषद्‌, १६५७ के नये चुनाव 
श्रौर राज्यों की नई सरकारे । 

बारहवां अध्याय-संघ सरकार द्वारा शासित क्षेत्र व अन्य प्रदेश 
यूनियन टेरीटरी श्रौर उनका शासन, श्रनुसूचित क्षेत्रों का शासन 
श्रनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाएँ । 

तेरहवाँ अध्याय--भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत राज्यों की 
न्याय व्यवस्था 


५ सर्वोच्च न्यायालय रोर उसका संगठन, राज्यों के हाईकोर्ट व 
उनके ग्रधिकार क्षेय, श्रघीनस्थ न्यायालय । 


Rs MRS br 


चोदहवाँ अध्याय -राज्य के उपभाग और उनका शासन प्रबन 


कमिइनरी, जिला व जिले का शासन प्रबन्ध, जिले के उपभाग 
जेल, पलीस आदि की व्यवस्था । 


पन्द्रहवा अध्याय—स्थानाय स्वशासन 
स्थानीय स्वशासन की उपयोगिता, स्थानीय स्वशासन सस्थाग्रों 


के विविध प्रकार, म्युनिसिपैलिटी का संगठन कार्य व ग्रधिकार 
जिला बोर्डो का संगठन, ग्राम पंचायत । 


सोलहवाँ अध्याय--सरकारी नौकरियां 
सरकारी नौकरियों का वर्गीकरण, श्रखिल भारतीय, संघीय व 
राज्यों की नौकरियाँ, पब्लिक सविस कमीशन व उसके कार्य, 
सैनिक सविस । 

सतरहवाँ अध्याय-भारतीय संविधान की कुछ ज्ञातव्य बातें 
राजभाषा हिन्दी, संविधान द्वारा स्वीकृत अन्य भाषाएं, भारत 
का एटार्नी-जनरल, एडवोकेट-जनरल, भारत का कन्ट्रोलर और 

E ग्राडीटर जनरल, एंग्लो-इण्डियन वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएँ । 

अठारहवाँ अध्याय-भारत में नवयुग का सूत्रपात 
इतिहास में श्राधुनिक युग का प्रारम्भ, भारत में नवयुग का सूत्र- 
पात, उन्तीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत की दशा, नवयुग के 
प्रारम्भ की प्रक्रिया, भारत में नवयुग की स्थापना । 


उन्नी सवां अध्याय--नवीन शिक्षा का विका 
प्राचीन भारत में शिक्षा की दशा, ब्रिटिश शासन में शिक्षा का 
विकास, चाल्स बुड की योजना, हण्टर कमीशन, १६१६ ईस्वी के 
सुधार, शिक्षा विभाग का संगठन, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा 
की कमियाँ, राधाकृष्णन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा, नरेन्द्रदेव 

मेटी, मुदालियर कमेटी, प्रारम्भिक शिक्षा, बुनियादी तालीम 

सार्जेण्ट योजना । 

बीसवाँ अध्याय-धामिक सुधार के आन्दोलन 
भारत के विविध धमं, धामिक सुधार के विविध श्रान्दोलन 
ब्राह्मसमाज, श्रार्यंसमाज ग्रादि, विविध धामिक 'झान्दोलनों में 
समानता, उनके परिणाम, इस्लाम के नये धामिक ग्रान्दोलन । 


इक्कीसवाँ अध्याय--समाज सुधार के आन्दोलन 
. भारतीय समाज की बुराइयाँ, समाज सुधार के Nb 
6 द्वारा सामाजिक कुरीतियों का निवारण, स्त्री भ्राऱ्दोलन, दलितो: 


i 


१७१ 


२२५ 


(NS) 


द्वार आन्दोलन, जातिभेद के विरुद्ध आन्दोलन, सुधार श्रान्दोलनों 
का राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव । 
बाईसवाँ अध्याय--राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक स्वाधीनता 
भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारणा, उच्नीसवीं सदी में स्वाधीनना 
के प्रयत्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी 
के नेतृत्व में स्वराज्य भ्रान्दोलन, महायुद्ध के समय स्वाधीनता के 
विविध प्रयतन, कांग्रेस का कतूःत्व । 
तेईसवाँ अध्याय-साम्मप्रदायिक आन्दोलन 
मुसलिम राष्ट्रीधता का उदय, पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग, मुस- 
लिम लीग, कांग्रेस श्रौर लीग में विरोध का विकास, पाकिस्तान 
की माँग, हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ । 
चोबीसबाँ अध्याय--भारत के राजनीतिक दल 
अंग्रेजी शासन के समय भारत के राजनीतिक दल, स्वराज्य के 
बाद राजनीतिक दलों का विकास, भारत के वर्तमान राजनीतिक 
दल । ° Rg 
पच्चीसवाँ अध्याय--भारत का आर्थिक जीवन 
भारत को श्राथिक समस्याएँ, किसानों की समस्या, किसानों की 
दशा को उन्नत करने के उपाय, ग्राम सुधार के लिए प्रयत्न, 
भारत में व्यावसायिक क्रान्ति, छोटे पेमाने के उद्योग-धन्धे और 
उनकी समस्याएँ, नगरों की सूमस्याएँ । 
व्नीसवाँ आ CSR) न ° 
छुब्बोसवा अध्याय-आर्थिक उन्नति के लिए आयोजनाएं 
य्ायोजना की ग्रावश्यकता, पहली पंचवर्षीय ग्रायोजना, दूसरी 


~ 


पंचवर्षीय ग्रायोजना, योजनाओं की सफलता । 


2) 
| 
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३०५ 


३१६ 


३५२ 


सत्ताईसवाँ अध्याय -भारत और ब्रिटिश राष्ट्र परिवार (कामनवेल्थ) ३६६ 


कामनवेल्थ्‌ का ग्रभिष्राय, भारत और कामनवेल्थ, कामनवेल्थ 
की सदस्यता के लाभ । 


अट्टाईसवाँ अध्याथ--भारत और एशिया के अन्य देश 
एशिया महाद्वीप, एशिया का नवजागररा, एशिया की ८पजनीति में 


भारत का स्थान, भारत की विदेशी तीति, पंचशील का सिद्धान्त, 
विविध एशियन देशों से भारत का सम्बन्ध । 
उनतीसवाँ अध्याय- संयुक्त राज्य संघ और भारत 


अन्तर्राट्रीयता की ग्रावश्यकता श्रौर विकास, संयुक्त राज्यसंघ के 

~ . ~ s . . 
उदु श्य श्रौरे संगठन, भारत और सयुक्त राज्यसंघ, राज्यसंघ 
में भारत का महत्वपूर्ण स्थान । 


३७३ 


ली सारतःकोः "7? 5०० 6 
ee) - था ha ; | [ > 
. शासनव्यवस्था ओर नागरिक जीवन /* 
Rr पहला श्रध्याय et bg 
भारत के संविधान. को पृष्ठ-भूमि: कि 

स्वतन्त्रः भा रत के.संविधान का निर्माण नवेम्बर, १६४६ में हुआ:थां, और वह २६ 


5 


| जनवरी, १९५० से प्रयोग में आने लगा थां । इसे एक संविधाने संभा (०76००76 
| ॥५5७७।५ ) ने बनाया था, जिसे अपता कार्यः करने. में तीन-सांलः के' लगभगः 


लगे थे। भारत का यह संविधान संसार के अन्य किसी भी राज्य के संविधान की अपेक्षा! 
अधिक बड़ा, विशद्‌ः व बिस्तृत है । संविधान: सम्बन्धी सब नये सिंद्धान्तों व मन्तंब्यों का 


। इसके निर्माण में उपयोग किया गयां है। यही कारण हैं कि यह संविधान जितना पूर्ण” 
ब-विज्ञद है, उतना किंसी अन्य राज्य का संविधानःचदीं है।  " | ६ fi 


| 

' 

g 
| # : 
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यद्यपि भारत का संविधान लिखितः ( Written.) है, और इसे एक संविधान- 
सभा ने बहुत सोच-समभ कर बनाया है, पर इसमें सन्देह नहीं कि यह ऐतिंहासिक विकास 
का.परिणाम है । हमारा देश डेढ़ सदी. के लगभग अंग्रेजों के श्रबीन रहा | संसारं केः 
इतिहास में यह काल बड़े महेतत्कॉ था । इस'काल'में संसार ने. ज्ञान-विज्ञानः के क्षेत्र 
में बहुत ग्रधिक उन्नति की । यान्त्रिक शवित से चल॑ने वाले बड़े-बड़े कारखाने इसी कालँ 
में खुले; रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज आदि का आविष्कार हुआ; गौर” विज्ञान 
का सहारा लेकर मनुष्य ने प्रकृति के उपर अत बिजय प्राप्त की । यहं स्वाभाविक था 
कि भारतः पर भी इस उन्नति का श्रसर पंड़े । अंग्रेजी शासन में भारत में. भी 'नंये-तमे 
कारखाने खुलने शुरू हए और रेले आदि बनाई गह? 3२ 7०१२2 ८ ३ 
: पर:पिछडी डेढ संदी में मनुष्य ने केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में ही उन्नति नहीं की, रोज- 
भीतिक क्षेत्र” में भी वह 'पहले के मुक बिलें में बहुत 'आगे बढ़ गया: । अठारंहीं संदीः मे 
यूरोप के प्रायः सभी देशों में ऐसे राजाओं का शासन था, जो अपनी इच्छां की ही कॉनूलों 
मानते थे | ये मनमानें ढंग से अपने राज्य का शासन कियाःकेरते थे। इतकी “शक्ति 
को नियन्त्रित करने वाली विधान-सभांग्रो का उस समय संवंथाः बैमाव चां । १७५६ ई 
में फ्राँत में राज्यक्रान्ति हुई इस राज्यक्रान्ति'नें इस बिचार को अन्मे दियां कि राजाओं 
के स्वेच्छाचो री व निरंकुँश शासन का अन्त होकर जनता ` काशा सन होना / चाहिये, 
जिसे हम लोकतन्त्रवाद ( D8८००7६०१) कहते हैं । उंसँकाः प्रादुर्भाव फ्रांस की. राज्य-. 
रान्ति द्वारां अठारहवीं सदी के अन्त मे हुमाचा ` 7 ०0 सर 


; /: यह स्वाभाविक थां क्रि शासनेसम्बन्धी इस नयें विचार का प्रभाव आंरत परे 


` ज्रौ पड़े इसलिये “० में भी ऐसे. आन्दौंलनों का सूत्रपात दा लोक 
४ -की उपेक्षा नहीं करें 


कल शांसने 'की स्थापित मरना था. अग्रे शासक इन ऑल्दोल 


१० भारत की शासन-व्यवस्था और नागरिक जीवन 


सके । उन्होंने धीरे-धीरे भारत के शासन में भारतीय जनता का सहयोग लेना प्रारम्भ 
"किया, और इस देश में भी लोकतन्त्र संस्थाओं का विकास होने लगा। यद्यपि भारत अगस्त, 


१६४७ में अंग्रेजी शासन की अधीनता से मुक्त हुआ, पर उससे बहुत पहले ही यहाँ त्रिविध ' 


विधानसभाओं का निर्माण हो गया थां, और विविध प्रान्तों में ऐसे मन्त्रिमण्डलों की रचना 
भी हो गई थी, जो,जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते; थे। जिस 
संविधान॑सभी ने स्वतन्त्र भारत के संविधान का निर्माण किया, उसने भारत के इस 
संवेधानिक विकास ( Constitutionil ‘development ) को दृष्टि में रखा । 
इसी कारण यह माना जाता है, कि भारत का संविधान ऐतिहासिक विकास का परिणाम 
है, और हम इस संविधान को तभी भलीभांति. समझ सकते हुँ, जब कि हम इसके 
विकास-क्रम. को दृष्टि में रखें । वर्तमान! भूतकाल पर आधारित होता है, श्रौर 
विष्य वतमान से, प्रभावित हुए ब्रिना नहीं रहता । यह बात भारत के संविधान 
पर भी पूरी, तरह से लागू होती है। क 
; . भारत में प्रंग्रेजों का आगमन--यू रोप के लोगों ने पन्द्रहवीं सदी के अन्त में भारत 
आना शुरू किग्रा था ।' उस समय भारत आदि पूर्वी देशों के व्यापार से यूरोप के व्यापा: 
रियों को बहुत लाभ होता;था,, और,व्य़ापार क्रे उद्देश्य से ही यूरोप के लोग समुद्र के 
मागं,से भारत आने-जाने लगे 'थे । सबसे पहले पुतंगाल के लोग भारत आए और उन्होंने 
हस देश के ब्यापार से लाभ उठाना शुरू किया । दिसम्बर, १६०० .में. लण्डन में एक 
कम्पनी खड़ी की गई, जिसका नाम “ईस्ट इण्डिया कम्पनी' था । यह कम्पनी, व्यापार के 
्रददेश्य से बनाई गई थी । पर, भारत की राजनीतिक दुईंशा से लाभ उठा करःइसने यहां 
के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, और, अठारहवीं सदी के 
मघ्य भाग तक बंगाल व मद्रास के अनेक प्रदेशों को अपने ्रधिकार में कर लिया । बादशाह 
औरङ्गजेब की मृत्यु (१७०७) के बांद मुगल साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया था, और 
ज़सके खण्डहूरों पर जो अनेक.स्वतंत्र राज्य कायम हुए, वे प्रायः आपस में लड़ते रहते थे] 
इस दशा से लाभ उठाकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के.कमं चारियों ने भारत में अपनी शक्ति 
का.विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया, और उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत क्रा 
बड़ा भाग उनकी अधीनतामें चछा गया । १८५७ ई०तक यह स्थिति आ गई थी,कि अग्रेजों 
की, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था । 
.„ भारत में प्रंग्रेजों का शासन--यद्यपि भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था,.पर यहां 
इज्जलण्ड की सरकार का शासन न होकर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन था, जो एक 
व्यापारी कम्पनी थी। १८५७ ई& में भारत में अग्रेजी शासन का अन्त करने के ल्ये विद्रोह 


हुआ, पर सफल नहीं हो सका । पर इस विद्रोह का एक महत्त्वपूर्णं परिणाम यह हुआ, * 


कि इज़ूलैण्ड की सरकार ने,भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया । १८४८ ई०में 
इङ्गलंण्ड की पालियामैन्ट ने एक का तून पास किया, जिसे 'गबनं म॑न्ट प्राफ इण्डिया एक्ट्' 
कहते हैं। इसके द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राजनीतिक अधिकारों का अन्त कर दिया 


गया, और भारत का शासन महारानी विक्‍्टोरिया (१८३७-१६०१) को दे दिया गया। . 


डरजलैण्ड में इस समय तक लोकत॒न्त्रवाद का विकास हो चुका था, और राज्य कार्य ऐसे 


है. I SS 


भारत के संविधान की पृष्ठ भमि ११ 


| मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहता था, जो पाछियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी हो । अब 
इज्धलेण्ड के मन्त्रिमण्डल में एक मन्त्री की वुद्धि की गई, जिसे भारत का शासन कार्य 
| सुपुर्द किया गया । यह भारतमन्त्री ( Secretary ०f State fo Ida ) कहाया। 
इसी समय से भारत के गवन र-जनरळ को साम्राज्ञी का प्रतिनिधि माना जाने लगा, और 
वह 'वायसराय' कहलाने लगा । भारत का शासन इसी गवर्नेर-जनरल व वायसराय द्वारा 
किया जाने लगा, जो भारतमन्त्री के निरीक्षण में अपना कार्य किया करता था । 

महारानी विवटोरिया की घोषणा--१८५८ के 'गवर्नेमैन्ट आफ इण्डिया एक्ट" 
| के पास होने के बाद महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा की गई, जिसमें यह ५... _ 
| कहा गया कि भविष्य में सम्पूर्ण प्रजा के साथ एक समान व्यवहार किया जायगा, कसी के , 
| धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा और राजकीय पदों पर नियुक्ति करते हुए जाति, रंग १५ 
| व धर्म का कोई भेद-भाव नहीं रखा जायगा ४ ER 
| १८५७ ई० में भारतीय जनता अंग्रेजी शासन का अन्त कर देने के लिये उठ खड़ी , | 
हुई थी । इस दशा में अंग्रेज शासक यह अनुभव करने लगे थे कि भारत की राष्ट्रीय क्‍ 
आकांक्षाओं की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है । इसी कारण महारानी विक्टोरिया 
की घोषणा में यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में भारत के लोगों को भी राजकीय 
पद दिये जायेंगे, और धर्म के मामले में सब को पूरी स्वतन्त्रता रहेगी । 

१८६१ का कौंसिल एइट--१८५८ ई० में विवटोरिया ने जो घोषणा की थी, 
उसे क्रिया में परिणत करने के लिये १८६१ में इङ्गलैण्ड की पाियामैच्ट ने एक नया 
कानून पास किया, जिसे “इण्डियन कौंसिल एक्ट' कहते हैं । इस कातून के अनुसार यह्‌ 
व्यवस्था की गई कि कानून बनाने के काय में गवर्नेर-जनरल की सहायता करने के लिये 
| उसकी कौंसिल के सदस्यों में वृद्धि की जाए, और इन सदस्यों की संख्या ६ से कम वे१२से 
गा अधिक न हो। इनमें से कम से कम आधे सदस्य 'गैर सरकारी हों । ये गैर सरकारी सदस्य 
अंग्रेज भी हो सकते थे, और भारतीय भो । यह पहला अवसर था, जब कि भारत के 
शासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई थी । इस दृष्टि से 
| १८६१ ई० के 'इण्डियन कौंसिल एक्ट' का बहुत महत्त्व है । इसी कानून में यह भी व्यवस्था 
| की गई, कि बंगाल, मद्रास आदि प्रान्तों के गवने रों की कौंसिलों में भी कतिपय सदस्य कातून 
बनाने के कार्य में सहायता देते के निमित्त लिये जाएं, और गैर सरकारी व्यक्तियों को 
भी इस कार्य के लिये कौंसिलों के सदस्य रूप से नियुक्त किया जा सके । 

इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना--१८६१ ईट में जो कानून ब्रिटिश पालियामैन्ट 
द्वारा स्वीकृत किया गया था, उससे भारत के लोगों को सन्तोष नहीं हुआ । इस समय 
तक भारत में राष्ट्रीय जागृति प्रारम्भ हो चुकी थी । १८५७ के स्वाधीनता युद्ध की स्मृति 
अभी ताजी थी ।साथ ही नई शिक्षा के प्रसार के कारण शिक्षित भारतीयों को यूरोप के 
स्वाधीनता आन्दोलन व लोकतन्त्रवाद के विचारों का भी भलीभांति ज्ञान था। वे चाहते 
थे कि भारत भी स्वाबौन हो, और यहाँ भी लोकतन्त्र शासत का विकास हो । अनेक 
समाचारपत्र इस समय भारतीयों द्वारा प्रकाशित होने प्रारम्भ हो गये थे, और अनेक 
ऐसी सभाएं भी संगठित होने लग गई थीं, जिनका उद्देश्य भारत के शिक्षित वर्ग की आवाज 
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१२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन: 


को अंग्रेजी सरकार तक पहुँचाना था । इनमे इण्डियन नेशनल कांग्रेस मुख्य थी, जिसकी 
स्थापना १८८५ ई० में हुई थी । साथ ही, कुछ देशभक्त लोग क्रान्तिकारी समितियों 
का संगठन कर शास्त्रों का उपयोग करके भी अंग्रेजी शासन का अन्त कर देने के लिये 

प्रयत्न करने रग गये थे । 
इसमे सन्देह नहीं, कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत मे राष्ट्रीय चेतना भली- 
भांति विकसित होनी प्रारम्भ हो गई थी । १८८५ ई० में जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 
हुआ, तो उसके सभापति श्री उमेशचन्द्र चक्रवर्ती ने उसके उद्देश्य इस प्रकार प्रकट किये 

थे 

(१) एसे उपायों पर विचार करना, जिनसे भारत की शासन-पद्धति में सुंधार हो । 


(२) देश के शासन में भारतीयों को अधिक संख्या में नियुदत कराने का प्रयत्न 


करना । ~ 
“४ १८९२ का इण्डियन कॉसिल एक्ट--भारत में जो नई राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न 
हो रही थी, अंग्रेजी सरकार के लिये उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था । इस 
कारण ब्रिटिश पालियामेन्ट ने १८९२ ई० में एक नया ऐक्ट पास किया, जिसके अनुसार 
केन््रीय विधान, सभा ( Supreme Legislative Council ) के सदस्यों की 
संख्या कम से कम १० व अधिक से अधिक १६ होने की व्यवस्था की गई । विविध प्रान्तों 
की कॉसिलों की सदस्य संख्या भी बढ़ाई गई । बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की कौंसिलों की 
अधिकतम सदस्य संख्या २०, संयुक्त प्रान्त की १५ व पंजाब और बरमा की कौंसिलों की 
सदस्य संख्या ९ कर दी गई । यह भी व्यवस्था की गई कि केन्द्रीय और प्रान्तीय कौंसिलों 
में सरकारी बजट पर भी विचार किया जा सके, सदस्य लोग शासन सम्बन्धी मामलों पर 
प्रइत्त भी पूछ सके और अपनी ओर से कोई प्रस्ताव भी पेश कर सके । पर ये अधिकार 
ह को ही थे, क्योंकि सदस्य लोग सरकारी बजट में न कोई कमी कर सकते थे, न 
ल जी हा अपना.बोटही देसकतेथे। चे ह 
(ण 
के विचारों को स्वीकृत करे या उह कोई महत्त्व द We हि i र त 
524 %* या उन्ह काई महत्त्व दे । केन्द्रीय व प्रान्तीय कौंसिलों के गैर- 

सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नामजद करके ही की जाती थी । 

oe आ के लिए उग्र श्रान्दोलन--१८९२ में भारत के शासन में जो सुधार 
Ch ज भी सन्तोष नहीं हुआ । इस असन्तोष के कारण 
i र दश म एस दळों का संगठन शुरू हो गया, जो क्रान्ति- 
मय उपायों मे विश्वास रसते थे, और शस्त्रं द्वारा विदेशी शासन का अन्त कर देने के लिये 
प्रयल्लशीळ थे । १९०४-५ में जापान और रूस में यद्ध हुआ, जिसमें जापान ने रूस को 
परास्त किया WE एशियन देश द्वारा यूरोप के एक शक्तिशाली राज्य को पछाड़ देने 
का यह परिणाम हुआ कि सारे एशिया में स्वाधीनता के आन्दोलन को बल मिला । भारत 


हम क्रान्तिकारी लोगों में भी इससे नई स्फृति उत्पन्न हुई । बंगाल क्रान्तिकारी आन्दोलन 
निर्वेल कर देने के उद्देश्य से लार्ड कर्जन ने, 


का प्रमुख केन्र था । वहां के देशभन्तों को नि 
जो उस समय भारत का गवर्नर-जनरल था, यह : 
[ल्जलरण था, यह निश्‍चय किया कि बंगाल के दो टुकड़े 


भारत के संविधान की पृष्ठ-भूमि १ 


pT 


कर दिये जाएं । इससे बंगाल के राष्ट्रवादी बहुत उद्टिग्न हुए । उन्होंने स्वदेशी के प्रचार 
और अंग्रेजी माल के बहिष्कार का आन्दोलन शुरू कर वंगभंग का विरोध करना प्रारम्भ 
किया, और थौ रे-धीरे यह आन्दोलन सारे भारत में फैल गया । इसी समय कांग्रेस में भी 
एक ऐसा दल संगठित हुआ, जो स्वाधोनता के लिये अधिक उग्र नीति का अनुसरण करने 
का पक्षपाती था । श्री बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल और लाजपतराय इस दल 
के नेता थे । इसे 'गरम' दल कहा जाता था । 

२“मिन्टो-मालें सुधार--भारत में राष्ट्रीय स्वाबीनता का आन्दोलन जिस ढंग से 
जोर पकड़ रहा श्रा, उसकी उपेक्षा कर सकेना अंग्रेजी सरकार के लिये सम्भव नहीं था । 
अतः विवश होकर उसे शासन मे कुछ सुधार करने पड़े । ये ' मिन्टो-माळे सुधार' (१९०९) 
के नाम से प्रसिद्ध है । इनके अनुसार भारत में एक केन्द्रीय विधान सभा ( Imperial 
Legislative Council ) का निर्माण किया गया, जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 
६० नियत की गई । यह व्यवस्था की गई कि इनमे से ३३ सदस्य नामजद हों, और २७ 
निर्वाचित । नामजद सदस्यों मे से २८ सरकारी और ५ गैर सरकारी हुआ करें । निर्वा- 
चित सदस्यों के विषय में परोक्ष चुनाव ( [00/"७०% ९।००४०० ) की प्रणाली अपनाई 
गई । ये निर्वाचित सदस्य म्युनिसिपल और जिला बोर्डो, विश्वविद्यालय, चेम्बर आफ 
कामसे, जमींदार एसोशियेशन आदि संस्थाओं द्वारा चुने जाते थे । जनता के वोटों द्वारा 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने की परिपाटी इस समय तक प्रारम्भ नहीं की गई थी । 

प्रान्तों में भी इन सुधारों के अनुसार विधान सभाएं बनाई गई | बंगाल, मद्रास 
और बम्बई की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या ५० और अन्य प्रान्तों की विधान- 
सभाओं की सदस्य संख्या ३० नियत की गई । इनमें भी नामजद और निर्वाचित दोनों 
प्रकार के सदस्य रखे गये । पर निर्वाचन का ढंग वही परोक्ष रूप से था । साथ ही, इन 
सुधारों द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि वायसराय की कार्यकारिणी समिति (४००७४४७ 
6०८7८ ) में एक भारतीय को भी ' सदस्य 'के रूप में लिया जाए । शासन का 
असली कायं इस कौंसिल के ही हाथों में था । उसमें एक भारतीय की भी नियुक्ति एक 
महत्त्व-पूर्ण वात थी । 

7 प्रथम सहायुद्ध (१९१४-१८) -मिन्टो-माळे सुधार इतने अपर्याप्त थे कि उनसे 
भारत के राष्ट्रीय ने ता संतुष्ट नहीं हुए । इस कारण क्रान्तिकारी दलोंकी शक्ति निरन्तर 
बढ़ती गई । १2१४ में यूरोप में महाय्‌.द प्रारम्भ हुआ, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था । 
इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते के लिये ८ लाख सैनिकं व युद्ध में सहायता देने के 
लिये ५ लाख मजदूर भारत से यूरोप, पश्चिमी एशिया आदि में भेजे गये । भारतीय 
सरकार ने करोड़ों रुपया युद्ध के लिये खर्च किया। भारत का इस युद्ध से कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं था । पर इङ्गलैण्ड व उसके साथी राज्यों का कहता था कि वे राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के लिये यूंद्ध में शामिल हुए हैं । अंग्रेजों ने भारत को 
आश्वासन दिया कि युद्ध की समाप्ति पर यहां भी स्वराज्य की स्थापना कर देंगे । इत 


सब बातों का परिणाम यह हुआ कि अनेक देशभक्त नेताओं ने भी दिल खोलकर अंग्रेजों 


की सहायता की । महात्मा गांधी इस समय तक दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ चुके थे, 


7 


१४ भारत की शासन व्यवस्था ऑर नागरिक जीवन 


~ 


और कांग्रेस में शामिल हो गये थे । उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज अपने वायदों को अवश्य 
पूरा करेंगे । इसलिये उन्होंने भी युद्ध के लिये रंगरूट भरती करने का कार्य किया । 

५ मांटेग्यू-चेम्सफोडं सुधार (१९१९)--महायुद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार 
ने भारत के शासन में जो सुधार किये, वे मांटे्यू-चेम्सफोड सुधारों के नाम से प्रसिद्ध 
हैँ । मि० मांटेग्यू ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में भारतमन्त्री के पद पर थे, और लाड चेम्सफोडं 
भारत के वायसराय थे । उनके प्रस्तावों द्वारा जो सुधार भारत के शासन में हुए, उनमें 
मुख्य निम्नलिखित थे-- “शक 

2 (१) केन्द्र में एक सदन ( ८॥३०९०९ ) वाली इम्पीरियल लेजिस्लेटिव 
कौंसिल के स्थान पर दो सदन बनाये गये । मुख्य सदन को विधान सभा (7.९४52६४ 
Assembly ) नाम दिया गया, और दूसरे सदन ( Second Chamber ) 
को राज्य परिषद्‌ ( ०४०८ ०0 8686 ) । परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 

६० और विधान सभा के सदस्यों की संख्या १४४ नियत की गई । परिषद्‌ 

के ६० सदस्यों मे से ३४ निर्वाचित होते थे और शेष २६ नामजदः। इन २६ नामजद 

सदस्यों में २० से अधिक सरकारी नहीं हो सकते थे । विधान सभा के १४४ सदस्यों 
में २६ सरकारी, १४ नामजद किये गये गैर-सरकारी और १०४ निर्वाचित सदस्य थे । 
निर्वाचन की प्रणाली | प्रत्यक्ष ( 096७ ) रखी गई, पर वोट देने का अधिकार 
बहुत कम लोगों को दिया गया । वोट देने के लिये सम्पत्ति आदि की ऐसी शर्तें रखी 
गईं, जिनके कारण सवंसाधारण जनता इस अधिकार से वंचित रही । राज्य-परिषद्‌ 
की अवधि पांच वर्ष और विधानसभा की तीन वर्ष रखी गई । 
केन्द्रीय व्यवस्थापन विभाग ( [९४।8]२।०7९ ) के अधिकारों में भी वृद्धि 
की गई। इस विभाग को अब यह अधिकार था कि वह कानून बना सके, सरकारी 
बजट पर विचार कर सके, और एक निश्चित सीमा के अन्दर उस पर मत भी दे सके, 
और सरकारी कार्यों व नीति के सम्बन्ध मे प्रश्‍न भी पूछ सके । पर गवनर-जनरल के 
। असीमित अधिकारों के कारण इन विधान सभाओं की शक्ति बहुत कम थी । गवर्नर- 
| जनरल की इच्छा के खिलाफ ये सभाएं कुछ भी नहीं कर सकती थीं। 

है (२) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी ( 77:76०ए४ए० ) समिति के सदस्यों 
की संख्या बढ़ाकर ८ कर दी गई | इनमें से ३ सदस्य भारतीय हुआ करें, यह व्यवस्था 
भी की गई | इस समिति के सदस्यों के कार्य का विभाजन इस प्रकार किया गया--१. 
राजनीतिक सदस्य (गवर्नर जनरल ), २. रक्षा सदस्य (प्रधान सेनापति), ३. आय-व्यय 


व्यावसाय व श्रम सदस्य, ७. यातायात 


प्रान्तीय । यदि कभी 


है 


क 
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“इस प्रश्न पर विवाद हो कि कौन-सा विषय प्रान्तीय है और कौन-सा केन्द्रीय; तो-उसके 


निर्णय का अन्तिम श्रधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया । > 

(४) प्रान्तीय विषयों को. भी .दो भागों में विभक्त : किया ' गया--रक्षित 
( R०४०7४७१ ) और हस्तान्तरित (Tःan8£०7:९१) । शिक्षा, सार्वजनिकः स्वास्थ्य; 
स्थानीय स्वशासन, कृषि और व्यवसाय जैसे विषय हस्तान्तरित « रखे गये, और 
“राजकीय आय-व्यय, शान्ति भौर व्यवस्था कायम रखना, सिंचाई, मालग्रुजारी.आदि 
विषय रक्षित रखे गये । 

यह्‌ व्यवस्था की गई कि हस्तान्तरित मामले ऐसे मन्त्रियों के अधीन रहेँ, जो 
प्रान्तीय विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हों । विधान सभा के निर्वाचित. सदस्यों में से 
ही प्रान्तीय गवर्नर द्वारा इन मन्त्रियों को मनोनीत किया जाता था । रक्षित विषयों: का 
शासन गवर्नर अपनी कार्यक्रारिणी समिति ( र४००४४९. ९०४००] ) की सहायता 
से करता था । कार्यकारिणी समिति के सदस्य विधानसभा के; प्रति उत्तरदायी नहीं 
होते थे । इस प्रकार प्रान्तों का शासन दो भागों में विभक्त था। इसी को दघ: शासन 
(Dyarchy) कहा जाता ह । 

(५) प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई | बंगाल क्री 
विधानसभा की सदस्य संख्या १३६, बम्वई की १११, मद्रास की १२७, संयुक्त प्रान्त की 
१२३, पंजाब की ९३, बिहार तथा उड़ीसा वी १०३, मध्य प्र।न्त की; ८० और श्रासाम' 
की ५३ नियत की गई । यह व्यवस्था की गई कि इनमें से कम से कम ७० प्रतिशत 
सदस्य निर्वाचित हों, और सरकारी सदस्यों की संख्या २० प्रतिशत से अधिक न हो- 8 
निर्वाचन के लिये प्रत्यक्ष चनाव की प्रथा को अपनाया गया, पर वोट का अधिकार 
बहुत कम लोगों को दिया गया । वोट, के लिये सम्पत्ति, शिक्षा आदि की शें होने के 
कारणा-सर्वंसाधारण जनता इस अधिकार से वंचित रही । Fe 

[तिगत प्रतिनिधित्त्व (Communal Representation ) की प्रथा का सूत्रपात 
मिन्टो-मालें' सुधारों के सभय में ही कर दिया गया था । इस प्रथा के अनुसार मुसलिम 
मतदाता अपने प्रतिनिधियों को अलग चुनते थे, और गर-मुसलिम अलग ।: १६१६ के 
सुधारों में भी इस प्रथा को जारी रखा गया । मुसलमान लोग अन्य भारतीयों 'से 


पृथक्‌ हैं, उनकी अपनी पृथङ्‌ राष्ट्रीयता है-इस विचार के विकास में इस प्रथा से 
बहुत सहायता मिली । 


(६) स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अधिकारों में इस समय अधिक वृद्धि की 
गई । नगरों की म्युंनिस्पंलिटियों और जिला बोडो में निर्वाचित सदस्य बढ़ा दिये गये, 
और उन्हें चुनने का अधिकार भी अधिक लोगों को दिया गया । 

(७) ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में भारतमंत्री का वेतन भ्रब तक भारत के कोष से 
दिया जाता था । अब यह व्यवस्था की गई कि उसका वेतन ब्रिटेन के कोष से दिया. 


'जाया करे । भारतमरत्री की कौंसिल के सदस्यों की संख्या भी पहले की अपेक्षा कम 
कर दी गई | इमी समय से ब्रिटेन में एक नये कमंचांरी की नियुवित की जाने लगीं, जिसे 


हाई कमिइनर' कहते थे | यहं ब्रिटेत में भारत "सरकार का एजेन्ट होता था। भारत 


ह्न. 


“१६ भारत की शासन व्यवेस्था और नागरिक जीवन 


सरकारं कें लिए माल खरीदना, इङ्गलैंड में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय विद्यार्थियों 
की देख-भाल करना व भारत के व्यापारिक हितों का ध्यान रखना इसके मुख्य कार्य थे। 
“पहले थे कार्य भी भारतमन्त्री' द्वारा किये जाते थे । अब ये हाई कमिश्नर को दे 
“दिये गये । 
। ` असहयोग श्रान्दोलन--महायुद्ध के समय भारत से जो वायदे किये गये थे, मांटेग्यू 
* चञेम्सफोडं सुधारों द्वारा वे पूरे नहीं हुए । इससे जनता में बहुत. असंतोष हुआ । इस 
कारण महात्मा गांधी के नेतृत्त्व में कांग्रेस ने भ्रसहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ किया, 
जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--(१) सरकांर की सेवा. में जो भारतीय कार्ये 
कर रहे हैं, वे त्यागपत्र दे दें, ताकि अंग्रेजों के लिये भारत पर शासन' कर सेकना 
“सम्भव न रहे। (२) सरकारी स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षणा- 
* लयों की स्थापना की जाए । (३) स्वदेशी वस्तुओं और हाथ के कते व हाथ के बुने 
कपड़ों का व्यवहार क्या जाए । (४) सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए: 
' ` कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि कांग्रेस का उद्देश्य शान्तिमय व समुचित 
उपायों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' है । १६२०-२१ में असहयोग आन्दोलन ने .बंहुंत 
जोर पकड़ां । सरकार ने इसे कुचलने के लिये कोई कसर बाकी नहीं रखी.।.हजारों 
कांग्रेसी स्वयंसेवक और नेता गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिये गये। महात्मा गांधी 
को भी पकड़ लिया गया और उन्हें छ: साल जेल की सजा दी गई । 
स्वराज्य पार्टो--असहयोग भ्रान्दोलन ने जनता में जागति उत्पन्न करने बं! कार्य 
अवश्य किया, पर वहु सफल नहीं हो सका । सरकार की दमन नीति इस आन्दोलन 
को दबा देने में सफल हुई । १९२२ ई० में श्री चितरंजन दास ने यह आन्दोलन शरू 
किया कि कांग्रेस को माटेगयू-चेम्सफोडे योजना के अनुसार बनाई गई विधान सभाग्रों 
| का बहिष्कार नहीं करना चाहिये, अपितु उनमें निर्वाचित होकर विधानसभाग्रों के 
| अन्दर से सरकार के साथ संघर्ष करना चाहिये । चितरंजन दास और उनके साथियों 
| | ने काँग्रेस में, एक नई पार्टी संगठित की, जिसे 'स्वराज्य पार्टी' कहते थे । धीरे: धीरे यह 
| 
| 


| , पार्टी बहुत प्रबल हो गई-। १९२५ ई० में.काग्रेस ने चुनाव लड़कर विधानसभाभओं 
| fi प्रवेश करने की नीति को स्वीकार कर लिया । 
असहयोग आन्दोलन के विफल होने के कारण क्रान्तिकारी दल फिर जोर पकड़ने 


हि | बगाळ, संयुवत प्रान्त, पंजाब रादि में अनेक '्रान्तिकारी सर्मितयाँ' संगठित 
~ साइमन कमीशन (१६२८ ) — भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन जिस प्रकार जोर पकड़ | 
रहा था, उसे देखकर ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि नये शासन सुधार करना | 
| 

\ 


'अनिवायं है । इसलिये उसने सर जान साइमन के नेतृत्त्व में एक कमीशन की नियुक्ति 
'की, जिसे भारत में शासन-सुघार के विषय में परामश देने का कार्य सपुद्‌ किया गया । 
४ इस कमीशर्म के सब सदस्य अंग्रेज थे । उनसे यः आशा नहीं की जा सकती थी कि वे 
भारतीय जनता की श्राकांक्षा्रों को भडीभांति समझ सकेंगे । फरवरी, १६२४ में गांधी | 
"जी को रिहा कर दिया गया था । अ्रव उनके नेतत्त्व में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहि- 
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ध्कार'का निश्चय किया । यह,-कमीशनः जहां कहीं भी गया, जनता ने “साइमन वापस 
जाओ के नारों से उसका स्वागत किया ।/ # 

नमक सत्याग्रह--कांग्रेस के नेता केवल साइमन कमीशन का बहिष्कार करके 
ही संतुष्ट नहीं हुएं, महात्मा गांधी के नेतृत्त्व में उन्होंने सत्याग्रह करने का भी निश्‍चय 
किया। सबसे पूर्व नमक कानून को तोड़ने का निश्‍चय किया गया, क्योंकि नमक जैसी 
दैनिक. आवइयकता. की वस्तु पर कर लगाना गरीबों के लिये बहुत ज्यादती की बात 
थी। गांधी जी के साथ सत्याग्रहियों की एक मण्डली सूरतः जिले के समुद्र-तट पर स्थित 
दांडी नामक गांव में गई, और वहां जाकर उसने नमक कानून भंग किया । देश में 
अन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने. कानून के विरुद्ध नमक बनाया, 
जिसके कारण हजारों नर-नारी गिरफ्तार किये गये | विदेशी माल के बहिष्कार और 
शराब की दुकानों पर धरना देने के ्रान्दोलन ने भी जोर पकड़नां शुरू किया, और 
कई स्थानों पर तो लोगों ने सरकारी लगान देना भी बन्द कर दिया । 

“ प्रथम गोलमेज कान्फ्स (१६३०-३१) £ भारत में स्वराज्य श्रान्दोलन जिस 
ढंग से जोर पकड़ रहा था, उसे दृष्टि में रखकर ब्रिटेन की सरकार ने निइचंय किया कि 
एक गोलमेज ( ००१ 2७।७ ) कॉन्फ्रेंस लण्डन में बुलाई जाए, जिसमें भारत के 
प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वैठकंर शासन सुधार के प्रवत पर 
विचार करें । पर कांग्रेस ने इस काण्फरेंस का बहिष्कार किया । नवम्बर, १६३० में 
यह कास्फ्रेंस लण्डन में शुरू हुई, जिसमें रियासतों के १६ और ब्रिटिश भारत 
के ५७ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । ; Fx 

` जिन दिनों लण्डन में यह कान्फ्रेस हो रहीं थी, भारत में सत्याग्रह आनन्‍्दो लन--+ 
जिसका हमने. अभी ऊपर उल्लेख किया है, जोर पकड़ रहा था। हजारों सत्याग्रही 
जेल जा रहे थे और क्रान्तिकारी समितियां भी अपने कार्य में तत्पर थीं |; 
इम दा में गोलमेज का्फ्रेंस का सफल हो सकना सम्भव नहीं था । सर तेजः 
बहादुर सप्रू और श्री जयकर ने इस समय अंग्रेजी सरकार और कांग्रेस में सम कौता कराने 
का प्रयत्न किया । भारत का वायसराय इस समय लाड इरविन (१६२६-३१) था, 
जो शान्ति का पक्षपाती था । उपने गांधी जी से समझोता कर लिया (माचे, १६९३१) । 
अब सत्याग्रही कैदियों को जेल से छोड़ दिया गया, और कांग्रेस चे गोलमेज काण्फ्र न्स 
में.अपते प्रतिनिधि भेजना स्त्रीकार कर Ee | $ हु 
दूसरी गोलमेज कान्फुस (१ ९३१) सितम्बर, १६३१ में दूसरी' -गोलमेज़ं 
काघ्फ्रेन्स लण्डन में हुई, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप 
"में शामिल हुए । पर इस काए्फ्रेत्स में भारत की अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि 
भी शामिल थे । विशेषतया, मुसलिम लीग का एक प्रतिनिधि मण्डल भी वहां विद्यमान 
था, जिसके नेता श्री मुहम्मद भ्रली जिन्ना थे । इस प्रतिनिधि मण्डल का दावाथा, कि 
मुसलिम लीग ही मुसलमानों का प्र तिनिधित््व कर सकती है । साथ ही, हिन्दू महासभा, 
'अछूतः फिडरेशन ग्रादि कितने ही अन्य जातिगत (००५०३|) दलों के प्रतिनिधि भी 
इस काण्फ्रेग्स में शामिल थे । गांधी. जी की इच्छा थी कि सब भारतीय एकमत होकर 


RR ५-2४ 


१५ भारत की णासन व्यवस्था औरं नागरिक! जीवन 


श्रपनी माँगों को पेंश करें । पर वें अपनेःप्रयत्न में सफल नहीं हुए श्रौर दिसम्बर, १९३१ 
में वे भारत वापस लौट आए । bind) br 
सत्याग्रह श्रान्दोलन--गोलमेज काम्फेन्स में सफलता न मिलने पर कांग्रेस ने फिर 
से सत्याग्रह श्रान्दोलन शुरू करने का निश्चय किया। १६३१ में लाड इरविन की जगह 
पर लाड: विलिग्डन (१९३१-३६) भारत के गंवर्नर-जनरल नियत होकर श्राए थे । 
उन्होंने सत्याग्रह को कुचलने के लिए कठोर उपायों का प्रयोग किया । महात्मा गांधी 
व अन्य नेता फिर से गिरफ्तार कर लिये गये, और जनता पर गोलियां भी चलाई 
| गई । 
साम्प्रदायिक निणांय (१९३२)--गोलमेज काग्फ्रेन्स की असफलता का मुख्य 
कारण यह था कि भारत के विविध धर्मो के लोग एक्रमत नहीं हो सके थे । हिन्दुओं और 
मुसलमानों में विरोध भाव इस समय निरन्तर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुमलिम लीग 
यह प्रचार करने में तत्पर थी कि मुसलमान एक पृथक्‌ जाति व राष्ट्रीयता हैं, और उन्हें 
विशेष अधिकार दिये चाने चाहिये । 
जब गोलमेज कन्फरेन्स में भारतीय नेता आपस में कोई फैसला नहीं कर सक्रे, तों 
ग्रेट ब्रिटेत के प्रधान मंत्री श्री रामजे मैकडानल्ड ने अपनी और से एक साम्प्रदायिक निर्णय 
| ( Communal Award ) दिया, जिसमें मुसलमानों के समान अछूतों को भीं 
पृथक्‌ प्रतिनिधित्त्व दिया गया । गांधी जी को यह बात बिल्कुल भी पंसद नहीं थी, 
क्योंकि इससे भ्रछूत भी हिन्दुओं से पृथक हो जाते थे | इस पर उन्होंने जेल में ही आमरण 
श्रनशन का व्रत लिया, जिसके कारण सरकार को इस निर्णय में संशोधन करने के लिये 
विवश होना पड़ा । साम्प्रदायिक निर्णय में यह संशोधन 'पुना समझौता” के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसके अनुसार श्रछूत जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी' गई, पर 
उनका चुनाव केवल अछूत मतदाताओं द्वारा न होकर सपूर्ण हिंन्दू मतदाताओं द्वारो 
होने की व्यवस्था की गई । i 
| तीसरी गोलमेज कान्फ्रस (१६३२ )- साम्प्रदायिक निर्णय के बाद लण्डन 
में तीसरी गोलमेज कान्फ्न्स हुई। पर इसमें कंग्रेस की ओर से कोई प्रतिनिधि सम्मिं 
लिति नहीं हुआ । इस कास्फेन्स की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन- 
हि के संबंध में एक स्वेतपत्र: ( White Paper.) प्रकाशित किया, जिसमें 
" छगला प्रस्तुत की गई, जिनके लिये ब्रिटिश सरकार उद्यत थी । पर 
ये सुधार भारत की राष्ट्रीयं श्राकांक्षाओं की पूर्ति के लिये बिल्कुल भपर्याप्त थे | 
-/ „१8३ का गवरनमे्ट झाफ इण्डिया ऐक्ट--गोलमेज कान्फेन्स और उनके प्रस्तावों | 
ऐट” स्वीकृत किया, जिससे भारत CR ग एक नया 'गवन॑ैन्ट आफ इण्डिया 
=, 7 ` यात के शासने का नया रूप निर्धारित किया गया 
इस एक्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- f 
ड जाखर त) सि जा 
मल रहें । 


भारत के संविधान की पृष्ठ-भूमि १९ 


(२) संवर्ग सरकार ( Federal Government ) के व्यवस्थापन विभाग 
में दो सदन हों, राज्य परिपद्‌ ( 0०५2८! 0 $ta{९8 ) और संवर्ग सभा ( ०१०7३] 
4S8९nb।ऽ ) । राज्य परिषद्‌ की सदस्य संख्या २५० हो, जिन में से १०४ रिया- 
सतों द्वारा मनोनीत किये जाएं । शेष सदस्य निर्वाचित हुआ करें । संवर्ग सभा के सदस्यों 
की संख्या ३७५ हो, जिनमे १२५ रियासतों का प्रतिनिधित्त्व करें, और शेष को 
(चेम्बर आफ कामसं, श्रमी संघ आदि द्वारा चुने जाने वाले कतिपय सदस्यों के अतिरिक्त) 
प्रान्तीय विधान सभाएं चुना करें । 

पर भारत को संवर्ग का रूप देने की यह योजना क्रिया में परिणत नहीं हो सकी, 
क्योंकि बहुत-सी रियासतें संवर्ग में शामिल होने के लिये उद्यत नहीं हुई । इस दशा में 
१९३५ के एक्ट के इस अंश को कार्यान्वित नहीं किया गया । 

(३) प्रान्तों में वैध शासन प्रणाली ( 7ए४7०॥४ ) का अन्त करके रक्षित 
और हस्तान्तरित विषयों के भेद को मिटा दिया गया, और सब विषयों का शासन ऐसे 
मन्त्रियों के सुपुर्द किया गया, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे । कुछ प्रान्तों में 
एक सदन के स्थान पर दो सदन भी बनाये गये । यद्यपि १९३५ के कानून के अनुसार 
प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायी शासन ( Responsible Government ) को स्थापना 
की गई थी, पर साथ ही गवर्नरों को ऐसे विशेष अधिकार भी दे दिये गये थे, जिनका 
उपयोग करके वे मन्त्रिमण्डल के कार्यों में मनमाना हस्तक्षेप कर सकते थे । 

(४) शासन-सम्बन्धी विषयों को तीन भागों में विभक्त किया गया (क) वे 
विषय जो केन्द्रीय सरकार के हाथों में रहेंगे, (ख) वे विषय जो प्रान्तीय सरकारों के 
हाथों में रहेंगे, और (ग) वे विषय जो समवर्ती ( ९००००:००४ ) रहेगे। इन 
समबर्ती विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों को कानून 
बनाने का अधिकार था । 

(५) १९३५ के एक्ट द्वारा भारत में मताधिकार को पहले के मुकाबिले में अधिक 
विस्तत किया गया । १९१९ के कानून के अनुसार भारत में केवल ३ प्रतिशत जनता 
को वोट का अधिकार प्राप्त था । अब वोट देने का अधिकार १३ प्रतिशत लोगों को 
दे दिया गया । 

(६) वरमा को भारत से अलग कर दिया गया, और सिन्ध व उड़ीसा के दो नये 
प्रान्त बना दिये गये । अब भारत में प्रान्तों की क्‌ल संख्या ११ हो गई । इनके अतिरिक्त 
कूछ ऐसे प्रान्त भी रहे, जिनमें उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलों का शासन नहीं था, अपितु 
चीफ कमिइनर जिन पर शासन करते थे । 

कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल--१९३७ ई० के श्रू मं नय गवचमन्ट आफ इण्डिया एक्ट 
के अनसार प्रान्तीय विधान सभाओं के चुनाव हुए । कांग्रेस ने भी इस चुनाव मं 
भाग लिया । संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश), बिहार, मध्यप्रान्त, मद्रास बम्बई और 
उड़ीसा की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ । जुलाई, १९३७ में अनक 
प्रान्तों में कांग्रेस के मन्विमण्डल कायम हो गये । पर क्योंकि १९३५ के ऐक्ट द्वारा 
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जनता को वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी, अतः कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल कोई विशेष 
उपयोगी कार्य नहीं कर सके । वि] gs 
द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५)--१९३९ के सितम्बर मास में बीसवीं सदी का 


“ दूसरा महायद्ध शुरू हो गया । इस समय भारत का गवर्नर जनरल लाड लिनलिथगो 
a > > 


(१९३६-४३) था। उसने प्रान्तीय सरकारों की अनुमति लिये बिना ही भारत को 
इङ्कंण्ड के पक्ष में यु मे शामिल कर दिया । कांग्रेस के मन्त्रिमण्डलों ने इस पर त्यागपत्र 
दे दिये, और इन प्रान्तों का शासन गवर्नरों ने अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि किसी अन्य 
राजनीतिक दल के लिये प्रान्तीय शासनों को चला सकना सम्भव नहीं था । 
भारत का स्वतन्त्रता संग्राम--भारत के अनेक देशभक्त नेताओं ने महायुद्ध a 
देश की स्वतन्त्रता के लिये सुवर्णीय अवसर समझा । इस समय स्वराज्य के लिये अनेक 
प्रयत्न प्रारम्भ हुए, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित थे-- ( १) गांधी जी के नेतृत्त्व में कांग्रेस 
ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया, और १९४२ ई० में अंग्रेजो भारत छोड़ो' के 
आन्दोलन का सूत्रपात किया । (२) श्री सुभाष चन्द्र वोस ने भारत से बाहर जाकर 
आजाद हिन्द सरकार का संगठन किया, और सेना द्वारा भारत को स्वतन्त्र कराने का 
उद्योग किया । (३) क्रान्तिकारी दल भी फिर से प्रबल हो गये । 
महायुद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता को अंग्रेज लोग भलीभांति अनुभव 
करते थे । जब जापान भी जमंनी और इटली के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया, और 
उसने बात की बात में सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया से यूरोपियन साम्राज्यवाद का अन्त 
कर दिया, तो अंग्रेज लोग बहुत चिन्तित हुए । १९४२ के शुरू में जापान ने बरमा की 
भी विजय कर छो थो, और उसकी सेनाएं भारत की सीमा तक आ पहुँची थीं । इस 
दशा में अंग्रेज लोग अनुभव करते थे कि भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण किये 
बिना जनता का सहयोग प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं है । इसलिये उसने भारत को 
संतुष्ट करने के लिये अनेक प्रयत्न प्रारम्भ किये । 
क्रिप्स योजना-युद्ध में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश 
सरकार ने मार्च, १९४२ में सर स्टेफड क्रिप्स को एक योजना लेकर भारत भेजा । इस 
योजना के दो भाग थे-- | 
(१) युद्ध के वाद भारत में एक संविधान सभा का संगठन किया जाएगा, जिसके 
सदस्य देश के लिये अपनी इच्छा के अनुसार संविधान बना सकेंगे । 

४ ( २) यूद्ध के दौरान में भी गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी समित्ति के कार्यों 
म हस्तक्ष प नहीं करेगा,यद्यपि भारत की रक्षा का उत्तरदायित्त्व इस काल में भी गवर्नर- 
जनरल पर ही रहेगा । 

भारत के नेता इस योजना को स्वीकृत करने के लिये 
इसे पोस्ट डेटेड चेक ( 0056-त8666 Cheque ) 
इन्कार कर दिया । 

क्रिप्स से समझौता 


पे उद्यत नहीं हुए । कांग्रेस ने 
कहा, और इसे स्वीकार करने से 


होने के प्रयत्नों के असफल हो जाने पर अगस्त, १९४२ में कांग्रेस 


. ने अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन का प्रारम्भ किया, और भारत में सर्वत्र अशान्ति फैल 


ड का 2 §, ob 
भारत के संविधान की पृष्ठ-भूमि 5७७ २१ 


गई । बहुत से देशभक्तों ने तोड़-फोड़ के काम शुरू कर अंग्रेजी शासन को विफल कर 
देने का प्रयत्न प्रारम्भ किया, और अंग्रेजों ने भी दमन नीति को अपना कर जनता पर 
| अमानुषिक अत्याचार करने शुरू किये । श्री सुभाषचन्द्र बोस के प्रयत्न से भारतीय सेत 
। में भी स्वदेश प्रेम और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावना का प्रचार हुआ, और सेना भी 
विदेशी राज के खिलाफ खड़ी हो जानें को तत्पर हो गई । 
कैबिनेट मिशन--१९४५ ई० में जब महायुद्ध समाप्त हो गया, तो भारतीय जलसेना 
में विद्रोह हुआ । भारत में अंग्रेजी शासन सेना की सहायता पर ही आश्रित था । जब 
सेना ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगी, तो ब्रिटिश सरकार को यह समझने में देर 
नहीं लगी कि अब उसके लिये भारत का शासन कर सकना सम्भव नहीं रह गया हैं । 
इस अनुभूति का यह परिणाम हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं से समझौता 
करने का निश्चय किया । १९ फरवरी, १९४६ को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री एटली ने 
घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भारत जाकर वहां की समस्या को हुल 
करेंगे । इस समय भारत के गवर्नर जनरल लार्ड वेवेल (१९४३-४७) थे । उन्होंने 
कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया । मार्च, १९४६ में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के 
तीन प्रतिनिधि भारत आए । इनमें सर स्टैफडं क्रिप्स भी थे । इनप्रतिनिधियों ने शिमला 
में भारत के नेताओं से वातचीत शुरू की । मुसलिम लीग अब इस वात पर जोर देने लगी 
कि जिन प्रदेशों में मुसलमानों की बहुसंख्या है, उन्हें भारत से पृथक्‌ कर पाकिस्तान नाम से 
एक नये राज्य की रचना कर दी जाए । जब भारत के विविध नेता किसी एक सर्वसम्मत 
निर्णय पर नहीं पहुँच सके, तो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधियों ने अपनी ओर से एक 
निर्णय दे दिया (१६ मई, १९४६) । इस निर्णय की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- 
(१) भारत को एक संघ राज्य बनाया जाए । संघ सरकार के हाथों में रक्षा, 
सेना, विदेशी नीति, यातायात ( Transport ) और संचार ( Communica: 
४० ) के विषय रहे । 
(२) शासन के अन्य सब विषय प्रान्तीय सरकारों और रियासतों की सरकारों 
| के हाथों में रहें । 
| (३) एक संविधान सभा का संगठन किया जाए, जिसमें भारत के सब राजनीतिक 
| दलों को प्रतिनिधित्त्व प्राप्त हो । यह सभा भारत का स्थायी संविधान तैयार करे । _ 
(४) जब तक संविधान सभा अपना कार्य समाप्त न कर ले, मध्यवर्ती काल के 
लिये एक श्रस्थायी सरकार बनाई जाए, जिसमें कांग्रेस, मूसलिम लीग व अन्य राज- 
नीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए । 
ग्रस्थायी सरकार--इस योजना के अनुसार जो अस्थायी सरकार बनी, पंडित 
जवाहर लाल नेहरू उसके प्रधानमन्त्री थे। पर इस सरकार के लिये देश का शासन 
कर सकता सुगम नहीं था, क्योंकि मुसलिम लीग इस समय पाकिस्तान के लिये घोर 
आन्दोलन करने में तत्पर थी । जिन प्रान्तों में मुसलमानों की बहुसंख्या थी, वहां विशेष 
रूप से और अन्यत्र भौ साम्प्रदायिक दंगे प्रारम्भ हो गये थे । यद्यपि अस्थायी सरकार 
में मुसलिम लीग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, पर वे कांग्रेस के साथ ह कर्‌े 


| 
\ 
हे 
है 


२२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


के बजाय उसका विरोध करना ही अपना कत्त॑व्य समझते थे, और इस कारण अस्थायी 
सरकार के लिये अपना कार्य कर सकना बहुत कठिन था । 

संबिधान सभा को चुताव--२ सितम्बर, १९४६ को उस अस्थायी सरकार का 
निर्माण हुआ था, जिसके प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरु थे । उसके पूर्व जुलाई 
मास में ही कं बिनट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का चुनाव कर लिया 
गया था । संविधान सभा में विविध राजनीतिक दलों की सदस्य संख्या निम्नलिखित 


प्रकार से थी-- 
कांग्रेस -- २०५ 
मुसलिम लीग-- ७३ 
प्रच्य १८ 


२९६ 
अन्य सदस्यों में ११ हिन्दू, ४ सिवख और ३ मुसलमान थे । 
यद्यपि संविधान सभा का चुनाव हो गया था, पर मुसलिम लीग के सदस्य उसमे 
सम्मिलित होने के लिये तैयार नहीं हुए । इस समय मूसलिम लीग भारत के विभाजन 
और पाकिस्तान के निर्माण के लिये दृढ़ संकल्प किये हुए थी,और वह किसी ऐसी संविधान- 
सभा के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं थी, जो सारे भारत के लिये संबिधान बनाए । 
अस्थायी सरकार में भी उसके प्रतिनिधि केवल इस उद्देश्य से शामिल हुए थे, ताकि वे वहां 
रहकर कांग्रेसी मन्त्रियों के मार्ग में रोड़े अटका सके । शुरू में (२ सितम्बर, १९४६ को 
जब पहले-पहल अस्थायी सरकार बनी) मुसलिम लीग इस सरकार में भी सम्मिलित 
नहीं हुई थी, पर कुछ समय बाद अक्टूबर, १९४६ में उसके प्रतिनिधि कांग्रेसी मन्त्रियों के 
कार्य में बाधा डालने के लिये ही उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गये थे । 
भारत का संविधान-इधर मुसलिम लीग पाकिस्तान के लिये प्रचण्ड आन्दोलन 
(रने में तत्पर थी, जिसके कारण भारत में साम्प्रदायिक दंगों ने जोर पकड़ना शुरू 
कर दिया था । इन दंगों के कारण स्थिति इतनी विकट हो गई कि २० फरवरी, 
१९४७ को ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री एटली ने घोषणा की कि जून, १९४८ तक भारत 
को पूर्णतया स्वाधीन कर दिया जायगा । इसी समय लाड वेवल की जगह पर लाड लुई 
माउन्टबेटन को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियत किया गया, और उन्हें 
भारत को समस्या को हळ करने के सम्बन्ध मे पूर्ण अधिकार दे दिये गये । 
छाड माउन्टबेटन ने भारत आकर महात्मा गांधी और श्री जिन्ना से बातचीत की । 
इस समय तक यह्‌ स्पष्ट प्रतोत होने लगा था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकृत किये 
बिना भारत में शान्ति स्थापित रख सकना सम्भव नहीं है । विविध नेताओं से विचार- 
विनिमय के बाद लाड लुई माउन्टबेटन ने ३ जून, १९४७ को एक नई योजना प्रस्तुत की, 
जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--- 
(१) भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए । इन विभागों को भारत 
और पाकिस्तान कहा जाए । दोनों की सीमाओं का अन्तिम निर्णय करने के लिये एक 


` कमीशन की नियुक्ति की जाए। 


- 


` भारत के संविधान की पृष्ठ-भूमि,- ¦ : २३ 


(२) पाकिस्तान में उन प्रदेशों कोः शामिल किया जाए, जिनमें मुसलमानों की 
बहुसंख्या है । यद्यापः पंजाब और बंगाल में मुसलमान बहुसंख्या में हैं, पर पंजाब के 
पूर्वी जिलों और बंगाल के पश्चिमी जिलों में हिन्दू बहुसंख्या में निवास करते हैं। अतः: 
इन <दोनों प्रान्तों का भी विभाजन कर दिया जाए । १६४१ की मदमशुमारी के ग्रनुसार 
पंजाब के निम्नलिखित जिलों में मुसलमानों का बहुमत था-- 

` लाहौर, ग्रुजरांवाला, शेखूपुरा, सियालकोट, ग्ररदासपुर, भ्रटक, गुजरात, जेहलम, 
शाहपुर, रावलपिण्डी, मियांवाली, डेरा गाजी खां, भंग, लायलपुर, मिट्यु मरी, मुलतान 
और मुजफ्फरगढ़ । ४ 
बंगाल के चटगांव, नोआखाली, तिपरा, बाकरगंज, ढाका, फरीदपुर, मेमनर्सिह 
जँसोर, मुंशिदाबाद, नदिया, बोगरा,.दीनाजपुर, माल्दा, पबना, राजशाही और रंगपुर 
जिलों में मुसलमानों का बहुमत था । 

(३) उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त में मुसलमान बहुसंख्या में थे, पर वहां की विधान, 
सभा में कांग्रेस का बहुमत था । क्योंकि कांग्रेस भारत के विभाजन के विरोध में थी 
अतः इस प्रान्त के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि वहां की जनता का मत इस 
प्रश्‍न पर लिया जाए कि वह भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में । 

(४) श्रासाम के सिलहट जिले में भी मुसलमानों का बड़ी संख्या में निवास था 
अतः-उसके सम्बन्ध में भी लोकमत' द्वारा यह निर्णय करने की व्यवस्था की गई 
कि वहां की जनता पाकिस्तान में रहना पसंद करेगी यां भारत में । 

(५) -सिन्व में मुसलमानों की बहुसंख्या थीः । वहां की विधानसभा यह्‌. निदचय 
करे, कि सिन्ध को पाकिस्तान में रहना चाहिये या भारत में । 

कांग्रेस और मसलिम लीग दोनों ने लाड माउन्टबेटन की योजना को स्व्रीकार 
कर लिया । इस प्रकार भारत के विभाजन का 'सूतपातं हुआ । ETT 

इण्डियन इन्डपेन्डेन्स ऐक्ट (१९४७) --४ जुलाई, १६४७ को ब्रिटिश पालिया- 

भेन्ट में एक बिल पास किया गया, जिसका उद्देश्य माउन्टबेटन की योजना को क्रिया 
में परिणत करना'था । यह बिल २८ जुलाई को स्वीकृत हो गया । इसी को भारतीय 
स्वाघीनता का कानेन कहा जाता हैं। इस कानून की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- 

(१) १५ अगस्त, १६४७ को दो नये म्रौपनिवेशिक राज्यों की स्थापना की.जाए, 
जिनके नाम भारत और पाकिस्तान हों । 

(२) इन 'औपन्निवेशिकः राज्यों को यहं अधिकार दिया जाए कि वे” चाहे तो 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में रहें या उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद ।कर लें । 

(३) जब तक ये राज्य अपने नये संविधान न बना लें, इनका शासन १६३५ के 
गवनंमेन्ट भ्राफ इण्डिया ऐक्ट के प्रनुसार,किया जाए! पर इस ऐकट में कतिपय ऐसे 
संशोधन कर दिये: गये, जिनके कारण गवर्तर जनरल. ब प्रान्तीय ' गवन रों के विशेषा- 


'िकारों का भ्रन्त कर दिया गय़ा .और उनकी स्थिति संवेधानिक शासकों की रहँ 


आई । शासन की .असली शक्ति उन मन्त्रियों के हाथों में भ्रा गई, जो विघानसभाओं 
के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। :. :.:” .. रु EE 


_ जदन्‍क 


२४ भारत की शासन व्यंवस्था ग्रौर नागरिक जीवन 


(४) रियासतों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई, कि उन पर से ब्रिटिश सम्राट 
के प्रभत्व का अन्त कर दिया जाए, और उन्हें इस बात की स्वतंत्रता रहे कि वें भारत 
| व पाकिस्तान में से 'किसी में भी सम्मिलित हो सण। | 

(१) भारत और पाकिस्तान दोनों को यह अधिकार दिया गया कि उनके मंत्रि- 
मण्डल अपने गवर्नर-जनरल का स्वथं.निश्चय' कर सकें । इसके अनुसार भारत के 'गवर्नेरे 
जेनरल के पदे पर लार्ड माउन्टबेटन ही रहे, और पाकिस्तान के गवने र जनरल श्री जिन्ना 
नियुक्त किये गये । „, . - 


⁄ स्वतन्त्र भारत का नया संविधान 

` १९४७ के डेण्डियन इन्डिपेन्डन्स एक्ट के अतंसार १५ भ्रगस्त, १६४७ को भारत 
| स्वाधीन हो गया । स्वतन्त्र भारत का संविधान क्या, हो,इसका निइचय उस संविधान सभा 
द्वारा किया गया, जिसका निर्माण इसी प्रयोजन से किया गया-था। यह सभा १६४६ 
में बनाई गई थी । शुरू में इसमें सम्पुर्ण भारत के .प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये. थे 
षर पाकिस्तान के पृथक्‌ हो जाने के कारण इसमें केवल वे ही प्रतिनिधि रह गये, जो. 
कि उन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो पाकिस्तान में नहीं गये थे । पाकिस्तान के 
बन जाने के कारण संविधान सभा के ६९ सदस्य अलग हो गये थे, जिनमें ५० म॒सल- 
भान,, २ सिक्ख व १७ अन्य धर्मों के अनेयायी थे । संविधान सभा के सदस्यों का. चनाव 
निम्नलिखित ढंग से किया. गया -था---: . 


(१); स्थूल रूप से १० लाख व्यक्तियों के पीछे एक प्रतिनिधि संविधान -सभा में 
लिया गया । 


(२) इन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता.द्ारा प्रत्यक्ष रूप से न. होकर प्रान्तों 
की विधान सभाग्रों के सुदस्यों द्वारा किया. गया-। 
(३). किसी प्रान्त. में हिन्दू; मुसलमान व अन्य धर्मों के अनुयायी: किस संख्या में 
हैं, इस बात को आधार बना कर्‌ यह निश्चय किया गया कि उस प्रान्त से कितने 
मुसलमानों व कितने गर-मुसलम्नानों को संविधान सभा में प्रतिनिधि के .रूप में. लिया 
जाए । इसके लिये भारत में तीन, मुख्य वर्ग स्वीकृत किये.गये-मसलिम,. सिख और 
गर मुसलिम। . .. 
(४) प्रान्तीय विधान सभाओं को अधिकार दियाःगया कि इन तीनों. जातियों 
के: : विधानसभाओं - के : सदस्य ,- समाजुपाती ` प्रतिनिधित्व (Proportional 
Representation) ..की प्रणाली 'से संबिधान सभा:क़ेलिए अपने : प्रतिनिधियों को | 
चुनें | Te ७४ | 
. इस ढंग से १९४९ में संविधान सआा.के जो सदस्य चुने गये थे; उन्होंने ही (पाकिस्तान 
के प्रदेशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को श्रलग करके) भारत .केः नये. संविधान को | 
बनाने का काय प्रारम्भ किया । २६:नवम्बर; १,६४९;तक.इस सभा ने अपने: कार्यंशको 
समाप्त कर दिया,.श्रौर इसने ज़ो संविधान बनाया; .वही २६ :जनवरी १९५० से | ० 
लागू हो गया । इस समय भारत का यही संविधान है। । .. - न्ह केश , | 


t 


भारत के संविधान की पृष्ठभूमि २५ 


भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार 

यद्यपि स्वतन्त्र भारत के संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया है, पर उसके 
निर्माता भारतीय शासन के ऐतिहासिक विकास की उपेक्षा नहीं कर सके । अंग्रेजी शासन 
के समय देश की सरकार का जो ढांचा धीरे-धीरे विकसित हुआ था, उसीकी नींव पर उन्होंने 
स्वतन्त्र भारत के नये संविधान की इमारत खड़ी की । एक लेखक के अनुसार इस संविधान 
की लगभग ७५ प्रतिशत वाते १९३५ के गवनंमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट से ली गई है। 
ऐसा करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक संस्थाएं पूर्णतया 
नये सिरे से नहीं बनाई जा सकतीं । उनका विकास धीरे-धीरे होता है, और वे मनुष्यों 
के क्रमागत अभ्यासों पर आश्रित होती हैं । बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उनमें 
परिवर्तन अवश्य किया जाता है, पर उनको आमूल परिवर्तित कर देना सम्भव नहीं होता । 

भारत के नये संविधान में जो बातें ब्रिटिश शासन के सरकारी ढांचे से ली गई हूँ 
उनमें निम्नलिखित विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं-- 

(१) नये संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ ( 7० ) हूँ । 
इससे यह प्रतीत होता है, कि भारत की स्थिति एक संवर्ग राज्य ( Fed९t।०॥ ) 
की है । बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि पहले प्रान्त ( Provinces ) 
कहे जाते थे, पर अब उन्हें “राज्य' ( $३६० ) कहा जाता है । अब भारत राज्यों 
का एक संघ है । पर विविध राज्यों का यह भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस 
आदि के संवर्ग-राज्यों से भिन्न प्रकार का है। अमेरिकन संवर्ग के अन्तर्गत बिविध 
राज्य पहले पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विद्यमान थे। उन्होंने स्वयं अपनी 
इच्छा से कुछ विशेष प्रयोजनों के लिये अपने को एक संवर्ग में संगठित किया । संवर्ग- 
सरकार की क्या शक्ति व अधिकार हों, यह बात संविधान द्वारा निदिचित कर दी गई । 
जो शक्ति व अधिकार संवर्ग सरकार को नहीं दिये गये, वे संवर्ग के अन्तगंत राज्यों के पास 
रहे । पर भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों की स्थिति पहले प्रान्तों' की थी । इन राज्यों 
के अधिकार संविधान में परिगणित कर दिये गये हैँ। साथ ही, संघ के अधिकारों व 
विषयों का भी संविधान में उल्लेख कर दिया गया है । जिन विषयों का परिगणन नहीं 
किया गया, उन सबके संघ सरकार के हाथों में रहने की व्यवस्था की गई है । विविध 
राज्यों को जो अधिकार प्राप्त हँ, वे संघ द्वारा ही उन्हें दिये गये हूँ । राज्यों के अधिकार- 
क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का, उन पर नियन्त्रण रखने का और संकटकाल में सब शक्ति अपने 
हाथमे ले लेने का संघ-सरकार को अधिकार है । इस दृष्टि से देखा जाए, तो भारतीय 
संघ में सम्मिलित राज्यों की स्थिति अब भी प्रान्तों के ही सदृश है, और यह बात भारतीय 
शासन के ऐतिहासिक विकास का ही परिणाम हि 

(२) संघ-सरकार और विविध राज्यों की सरकारों में विषयों का जो विभाजन 
नये संविधान में किया गया है, वह बहुत कुछ १९३५ के एक्ट के अनुसार है। 

(३) भारत का नया संविधान मन्त्रिमण्डल में अधीन व संसदात्मक प्रणाली 
(Cabinet system or Parliamentary system ) के अनुसार बनाया गया है। उसमें 


_ जय 


२६ भारत की शासनव्यवस्था और नागरिक जीवन 


कार्यकारिणी विभाग व्यवस्थापन विभाग के प्रति उत्तरदायी है, और मन्त्रिपरिषदें तभी तक 
अपने पद पर रह सकती है, जब तक पाछियामेन्ट व बिधानसभाओं के बहुमत का विश्वास 
उन्हे प्राप्त रहे । इस ढंग के संविधान जिन अन्य देशों म॑ हैं, वहां राष्ट्रपति की स्थिति नाम- 
मात्र की ही होती है। पर भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में यह वात नहीं कही जा 
सकती । संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अनेक एसे अधिकार व शवितयां दीं गई हैं, 
जो साधारणतया पालियामेन्टरी शासन वाले देशों में राष्ट्रपति को नहीं दी जातीं । 
इसमे भी १९३५ के एक्ट का प्रभाव है । उस एक्ट में गवर्न र-जनरल व प्रान्तीय गवर्न॑रों 
को जो अनेक विशेषाधिकार दिये गये थे, कुछ उसी ढंग के अधिकार भारत के राष्ट्रपति व 
। विविध राज्यों के गवन रों को प्रदान किये गये हैँ । 
॥ (४) सिविल सर्विस के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं नये संविधान में की गई हैं, उनपर 
तो ब्रिटिश सरकार के ढांचे का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है । 

(५) भारतीय संघ में जो विविध राज्य सम्मिलित किये गये, शुरू में उन्हें चार भागों 
में बांटा गया था । प्रथम वर्ग के राज्यों को शासन के सम्बन्ध में जो अधिकार दिये गये थे, 
वे अन्य वर्गों के राज्यों को प्राप्त नहीं थे । राज्यों को इन चार वर्गों में विभवत करने का 
आधार केवर ऐतिहासिक था । युनितयुक्तता की दृष्टि से इस विभाग को उचित 
नहीं माना जा सकता था। इसीलिये १९५६ में राज्यों का पुनःसंगठन करने पर इस विभाग 
का अन्त कर दिया गया । 


संविधान सभा का कार्य 
संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
इससे पुवं कि स्वतन् भारत के संविधान पर बिशद रूप से विचार किया जाए, संक्षेप में यह 
बताना भी उपयोगी होगा कि संविधान सभा ने अपना कार्य किस ढंग से किया था । 
इस सभा की प्रथम बेठक ९ दिसम्बर, १९४६ को हुई थी । तब तक सभा के अध्यक्ष का 
चुनाव नहीं हुआ था, अतः डा: सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी सभापति चन लिया 
गया । ११ दिसम्बर के अधिवेशन में डा० राजेन्द्रप्रसाद संविधान सभा के स्थायी 
सभापति निर्वाचित हुए, और वे ही अन्त तक इस पद पर रहे । पं० जवाहर हर लाळ नेहरू ने 
संविधान-सभा के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कि स्वतन्त्र भारत के संविधान के 
उद्दश्यों को स्पष्ट किया गया था । ये उद्देश्य निम्नलिखित थे 
१) भारत एक पूर्णतया स्वतन्त्र और प्रभुत्त्व-सम्पन्न संघ-राज्य होगा । 
(२) भारतीय संघ में जो राज्य व प्रदेश सम्मिलित होंगे, उनकी स्थिति स्वशासित 
व स्वतन्त्र ( 40०००७००४ ) इकाइयों की होगी । शासन-सम्बन्धी जो अधिकार 
संघ सरकार को नहीं दिये जाएंगे, वे इन स्वशासित इकाइयों ( 7/६8 ) के हाथों 
में रहेंगे । 
(३) भारतीय संघ और उसके अन्तगंत राज्यों में समस्त राजशकित का मळख्रोत 
जनता होगी । 


(४) भारत के नागरिकों को अनेकविध मूलभूत अधिकार प्राप्त रहेंगे, 


IS SPP 
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जैसे समता का अधिकार, विचारों को प्रकट करने का अधिकार आदि । 

(५) अल्पसंख्यक जातियों ( \in०7।५४०७ ), पिछड़ी हुई जातियों व कबायली 
क्षेत्रों के निवासियों के संरक्षण व उन्नति के लिये समुचित व्यवस्था की जायगी । 

यह प्रस्ताव २२ जनवरी, १९४७ को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया 
था। वाद में संविधान बनाते हुए इसे सदा दृष्टि में रखा गया। केवल इस विषय में 
कि अवशिष्ट शक्तियां ( 8७अंवप्थफ ?0फ७४ ) संघ सरकार के पास रहें या राज्यों 
की सरकारों के पास, सं विधान सभा ने इस प्रस्ताव के विपरीत निर्णय किया । यहप रिवर्तन 
शायद इसलिये उपयोगी समझा गया, क्योंकि देश के विभाजन के कारण जो परिस्थितियां 
उत्पन्न हो गई थीं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाना आव- 
इयक था । 

संविधान सभा ने अपने कार्य को सुचारु रूप सम्पादित से करने के लिये अनेक 

समितियों का निर्माण किया । इनमें निम्नलिखित समितियाँ मुख्य थीं-- 

(१) संघ संविधान समिति ( Union Constitution Committee ) 

(२) प्रान्तीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee ) 

(३) संघ शक्ति समिति.( Union Powers Committee ) 

(४) अल्पसंख्यक जातियों के सम्बन्ध में परामशेदात्री समिति ( Adrisory 
Committee or Minorities ) । 

संविधान का मसविदा तैयार करने के लिये जो समिति संविधान सभा ने वनाई, 
उसके अध्यक्ष डा० अम्बेदकर थे । इस समिति ने जो मसबिदा तैय!र किया, उसे ५ 
नवम्बर, १९४८ को संविधोन सभा के सम्मुख पेश किया गया । एक साल तक संविधानः 
सभा इस पर विचार करती रही, और अन्त में २६ नवम्बर, १९४९ को उसे अन्तिम रूप 
में स्वीकृत यर लिया गया । 

संविधान के निर्माण को कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याएं 

स्वतन्त्र भारत के लिये संविधान बनाने का कार्य जिन लोगों के सुपुर्द था, उनके 
सम्मुख कतिपय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्याएं थीं-- 

(१) भारत की एकता की स्थापना--भारत एक विशाल देश है । पाकिस्तान 
के पृथक्‌ हो जाने पर भी भारत की जनसंख्या ३६ करोड़ के लगभग है । इस विशाल 
देश के निवासी अनेक भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों का अनुसरण करते हैं, और अनेक 
जातियों के है । बहुत से लोग यहां ऐसे भी हैं, जिन्हें 'अछूत समझा जाता है। यह सच 
है कि भारत में एक आधारभूत एकता की सत्ता है; पर साथ ही इस बात से भी इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि इस देश के निवासियों में बहुत-सी बिभिन्नताएं भी हैँ । भारत 
के लिये ऐसा संविधान ही उपयोगी हो सकता है, जो जहां एक ओर राष्ट्रीय एकता का 
प्रतिपादक हो, वहां साथ ही जिसमें विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों की अपनी 
भाषा, संस्कृति व साहित्य की रक्षा की भी गुंजाइश हो | धमं, भाषा आदि के कारण 
भारतीयों में जो अनेक विभिन्नताएं हैँ, इत के आधार पर जो अनेक अल्पसंख्यक वर्ग यहां 
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बन गये हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी बहुत आवश्यक है । हु ८ 

(२) रियासतों की समस्या--अंग्रेजों के शासन के समय भारत में बहुत-सी ऐसी 

रियासतें थीं, जिनमें वंशक्रम से आए. हुए राजाओं का शासन था। ये राजा ब्रिटिश 
सम्राट को अपना अधिपति स्वीकार करते थे । जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का 
निश्चय कर लिया, तो इन रियासती राजाओं पर से भी ब्रिटिश सम्राट्‌ के आधिपत्य 
को अन्त हो गया । अब इन रियासती राजाओं की स्थिति स्वतन्त्र व प्रभुत्व-सम्पन्न 
( ०४०९०६० ) राजाओं के सदृश हो गई। इन राजाओं को यह अधिकार था, 
कि वे चाहे पूर्णतया स्वतन्त्र रहें, चाहे भारतीय संघ में शामिल हों और चाहे पाकिस्तान के 
अन्तर्गत होकर रहें । रियासती राजाओं का यह अधिकार भारत की राष्ट्रीय एकता के 
लिये बहुत भयंकर था, विशेषतया उस दशा में जब कि इन रियासतों की संख्या ५५० से 
भी ऊपर थी, और उत्तम से दो सौ से ऊपर रियासतें तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० 
वर्गमील से भी कम था । इस दशा में संविधान के निर्माताओं को इस वात का भी ध्यान 
रखना था, कि ये रियासते स्वतन्त्र न रहकर भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, स्वेच्छापू्वंक 
अपने स्वतन्त्रता के अधिकार का परित्याग कर दें, भारत की अंग बनकर रहें, और भारत के 
संविधान के निर्माण में हाथ भी बटाए । संविधान सभा में इन रियासतों के लिये स्थान भी 
सुरक्षित रखे गये थे । पर इनके प्रतिनिधि किस प्रकार निय्‌बत होंगे, यह बात स्पष्ट नहीं 
की गई थी। संविधान सभा के नेताओं ने रियासतों को भारत का अंग बनकर रहने के लिये 
प्रेत करने में बहुत योग्यता प्रदर्शित की इस सम्बन्ध में सरदार वल्लभ भाई पटेल का 
कार्यं बहुत महत्त्व का था । उनकी प्रेरणा से रियासतों के राजा न न केवल भारतीय संघ में 
सम्मिलित होने को उद्यत हुए, अपितु उनके प्रतिनिधि भी संविधान सभा में 
सम्मिलित हुए। स्वतन्त्र भारत के संविधान द्वारा रियासतों की पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
का अन्त हो गया है, और वे भारतीय संघ का अंग बन गई हुँ । . 

(३) साम्प्रदायिक समस्या--भारत का विभाजन साम्प्रदायिक समस्या के कारण 
ही हुआ था। पर पाकिस्तान के निर्माण के कारण इस समस्या का अन्त नहीं हो गया, 
क्योंकि अब भी भारत में चार करोड़ के लगभग मुसलमानों का निवास है, और ईसाई, 
सिक्ख, पारसी आदि अन्य धर्मों के अनुयायी भी इस देश में अच्छी बड़ी संख्या में निवास 
करते हैँ । संविधान के निर्माताओं को इस बात को भी दृष्टि में रखना था, कि भविष्य में 
फिर कभी साम्प्रदायिक विद्वेष उत्पन्न न होने पाए । इसलिये उन्होंने साम्प्रदायिक व जाति- 
गत पृथक्‌ चुनाव का अन्त कर संयुक्त चुनाव की पद्धति को अपनाया, और भारत 
को एक स धर्मनिरपेक्ष ( 8९००।०7 ) राज्य बनाने का निश्चय किया । साथ 
ही, उन्होंने अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये अनेक व्यवस्थाएं 
भी कीं । 

4. (0) भ्रछूतव पिछड़ी हुई जातियों की समस्या--भारत में कई करोड़ ऐसे लोग 
हैं, जिन्हें 'अछूत' माना जाता रहा है। उनके अतिरिक्त बहुतःसी जातियां ऐसी भी हैं 
हैं, जो बहुत पिछड़ी हुई हूँ । शिक्षा, आमदनी व सामाजिक स्थिति आदि सभी दृष्टियों से 


्‌ ये अछूत व जज हुई जातियां अन्य भारतीयों के म्‌ काबिल में अत्यन्त हीन स्थिति रखती 
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हैं। संविधान के निर्माताओं को यह भी दृष्टि में रखना था कि वे ऐसे उपायों की व्यवस्था 
करें, जिनसे इन जातियों को अपनी उन्नति करने का विशेष रूप से अवसर मिले, और 
शीघ्र उनकी स्थिति अन्य भारतीयों के समकक्ष हो जाए । 
इसमें सन्देह नहीं कि संविधान सभा ने स्वतन्त्र भारत का जो नया संविधान बनाया 
है, उसमें इन सब समस्याओं को सुचारु रूप से हल किया गया है । 
भ्रभ्यास के लिये प्रहन 


(१) भारत में अंग्रेजों का शासन किस प्रकार स्थापित हुआ ? किस प्रकार 
भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से निकल कर ब्रिटेन के सम्राट के हाथों 
में आया ? 

(२) १८५८ ई० से १९१९ ई० तक भारत की शासनव्यवस्था में किस प्रकार 
क्रमिक विकास हुआ, और किस प्रकार धीरे-धीरे भारतीयों ने भी शांसन में हाथ बटाना 
शुरू किया ? 

(३) उन्नीसवीं सदी में स्वतन्त्रता के लिए भारत में कौन-कौन से प्रयत्न हुए ? 

(४) १९१९ ई० में हुए मांटेग्यू-चेम्सफोड सुधारों का संक्षेप में उल्लेख कीजिये । 

(५) १९३५ ई० के गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में 
में कौन से महत्त्वपूर्ण सुधार किए गए ? इस एक्ट के अनुसार भारत के शासन का क्या 
स्वरूप हो गया ? 

(६) द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) के काल में भारत को स्वाधीनता की 
आकांक्षा की पुत्ति के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन-कौन सी मुख्य योजनाएं प्रस्तुत 
की RC D2 

कैबिनेट मिशन की मुख्य सिफारिशों क्या थीं ? कंबिनेट मिशन की योजना 
क्यों कार्य रूप मे परिणत नहीं हो सको ? - 

(८) स्वतन्त्र भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का 
संगठन किस प्रकार हु आ ? संविधान सभा के कार्य पर भी प्रकाश डालिए । 

(९) स्वतन्त्र भारत के संविधान के ऐतिहासिक आधारों का उल्लेख कीजिए, 
और यह बताइए कि इस संविधान में कौन-कौन सी बातें ब्रिटिश शासन के सरकारी ढांचे 
से ली गई हैं ? 

(१०) निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए :-- 

साम्प्रदायिक निर्णय ( कम्युनल अवार्ड ), पूना पेक्ट, क्रिप्स योजना, भारत का 
विभाजन, गोलमेज कान्फरे'्स, महारानी विक्टोरिया की घोषणा । 


दूसरा अ्रध्याय 


भारत के संविधान की विशेषताएँ 
(Salient Features of Indian Constitution) 


स्वतन्त्र भारत के संविधान की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, जिन पर प्रकाश डालने 
की आवश्यकता है । ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं-- 
(१) व्यापक लेख्य ( A Comprehensive Document — 

भारत का संविधान एक अत्यन्त विशाल व व्यापक लेख्य है। इसमें ३९५ धाराएं 

( Ar।०।९५ ) और ९ अनुसूचियां ( $०॥९०५।० ) हैं । यदि संसार के अन्य संवि- 
धानों से इसकी तुलना की जाए, तो ज्ञात होगा कि भारत का संविधान उनके मुकाबिले में 
बहुत बड़ा व व्यापक है । संयूक्त राज्य अमेरिका के संविधानमें केवल ७ धाराएं हैं, 
और अन्य प्रमुख राज्यों के संविधानों में धाराओं की संख्या इस प्रकार हूँ--कनाडा १४७, 
आस्ट्रेलिया १२८, दक्षिणी अफ्रीका १५३ और चीन १०६। 

भारत के संविधान की विशालता और व्यापकता के निम्नलिखित कारण है-- 

(क) इस संविधान में केवल संघ सरकार के विभिन्न अंगों-कार्यकारिणी,व्यवस्थापन 
और न्याय विभागों का ही प्रतिपादन नहीं किया गया है, अपितु संघ के अन्तर्गत विविध 
राज्यों के शासन का भी विशद रूप से उल्लेख किया गया है | संयूक्त राज्य अमेरिका 
के अन्तर्गत जो विविध राज्य हैं, उनके अपने-अपने पृथक्‌ संविधान हैं, और वे स्वयं ही 
उनमें परिवर्तेन भी कर सकते हैं । पर भारत में न विविध राज्यों के अपने पृथक्‌ संविधान 
हूँ, और न उन्हें अपनी शासन-पद्धति में परिवर्तन कर सकने का ही अधिकार है। 
विविध राज्यों के शासन के ढंग का निश्चय भी भारत के संविधान द्वारा कर दिया गया 
है । 

(ख) भारत के संविधान में नागरिकों के आधारभूत अधिकारों का बड़े विशद 
रूप से प्रतिपादन किया गया है । अन्य देशों के संविधानों में इन अधिकारों का इतने 
विशद खूप से प्रतिपादन नहीं हुआ है । 

(ग) भारत के संविधान में उन सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें 
यहां की सरकार को अपनी शासन नीति का निर्धारण करते हुए सम्मुख रखना चाहिये । 

*सब नागरिकों को अधिकार है कि वे अपनी आजीविका कमाने के साधन प्राप्त कर सकें, 
आशिक उत्पादन के साधनों के स्वत्व पर इस ढंग से नियन्त्रण रखा जाए जिससे सार्वजनिक 
हित में बाधा न हो, प्रत्येक व्यक्ति को इतनी मजदूरी अवश्य मिले कि वह न केवल अपना 
भरण-पोषण भलीभांति कर सके, अपितु अपने रहन-सहन को समित स्तर पर रखते 
हुए सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी हाथ बटा सके--इस प्रकार के कितने ही. 
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भारत के संविधान की विशेषताएं ३१ 


सिद्धान्त व आदर्श इस संविधान में प्रतिपादित किये गये हैं। संसार के अन्य देशों के 
संविधानों में इस प्रकार के आदर्शो व नीति का इस ढंग से प्रतिपादन किया नहीं गया 
हल 

(घ) अछूत समझे जाने वाली, पिछड़ी हुई व कबायली जातियों के हित साधन 
के लिये व उन्हे उन्नत करने के लिये अनेक व्यवस्थाओं का समावेश इस संविधान में किया 
गया है । 

(ङ) भारत के संविधान में अनेक ऐसी बातों का भौ समावेश किया गया है, जिन 
का सम्बन्ध प्रशासन ( 478६7००० ) से है । ये बातें संविधान के साथ विशेष 
सम्बन्ध नहीं रखतीं । 

(च) संकटकाल ( ७०६००८५ ) की दश्ञा में सरकार क्या व्यवस्थाएं 
कर सकती है, इसका उल्लेख भी भारत के संविधान में है। अन्य देशों के संबिधानों में 
इन व्यवस्थाओं का इतने विशद रूप से प्रतिपादन नहीं किया गया है । विदेशी आक्रमण, 
य़, किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन का न चल सकना, आर्थिक संकट आदि 
की दशा में शासन की जो विशेष व्यवस्थाएं की जाएं, उन सब का भारत के संविधान में 
विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है । 

(२) सम्पूरण-प्रभुस्व-संपन्त गणराज्य ( 90४7९8n Democratic 
Republic )-— 

भारत के संविधान के अनुसार भारत एक सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न लोकतन्त्र गणराज्य 
है, जिसमें सम्पूर्ण राज्य शक्ति का मूलखोत जनता को स्वीकार किया गया है । यद्यपि 


. भारत अब भी ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल ( British Common४०॥६h ) का सदस्य 


, पर इससे उसकी प्रभुता ( 8०४०7९६०६५ ) में बाधा नहीं पड़ती । इसका 
कारण यह है, कि भारत ने स्वेच्छापूव॑ क ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य होना स्वीकार किया 
और उसे इससे पथक हो जाने का भी अधिकार प्राप्त है ! भारत विदेशी और आन्तरिक 
मामलों में पूर्णतया स्वतन्त्र है, और वह जिस नीति का चाहे अनुसरण कर सकता हे 
यह जरूरी नहीं कि त्रिटेत और भारत की विदेशी नीति एक ही हो । ब्रिटेन उसे कोई 
आदेश नहीं दे सकता, और न अपनी इच्छा को मानने के लिये विवश ही कर सकता है। 
भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा ( 07०७॥ ) का प्रतिनिधि नहीं है, जसा 
कि पहले अंग्रेजी शासन के समय में वायसराय हुआ करता था । भारत का राष्ट्रपति 
जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ब्रिटेन के राजा द्वारा न उसकी नियुक्ति की जाती है, और 
न उसकी स्वीकृति ही ळी जाती है । च 

प्रभता की दृष्टि से भारत की स्थिति फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, 
इटली आदि अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों के ही समान है । भारत के संविधान 
का निर्माण लोकतन्त्रवाद ( ०7००३८7 ) के अनुसार किया गया है । 
शासन की अन्तिम सत्ता व शक्ति जनता के हाथों में रखी गई है, और भारतीय जनता 
अपने देश के संविधान में परिवर्तत भी कर सकती है । 


| 


३२ भारत की शासनव्यवस्था और नागरिक जीवन 


भारत एक गणराज्य ( Republic ) दह क्योंकि यहां किसी वंशक्रम से 
आये हुए राजा का शासन नहीं है। यहां के शासन का प्रधान राष्ट्रपति है, जिसकी नियुक्ति 
निर्वाचन द्वारा की जाती है । 

इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर भारत को सस्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न लोकतन्त्र गण राज्य” 
कहा जाता है । 

\/(३) संवर्गात्मक या संघात्मक शासन ( Federal Government )-- 
भारत के संविधान को संवर्गात्मक (£१००]) बनाया गया है, जिसमें अनेक 
राज्य अन्तर्गत हैं । इसीलिये उसे संघ ( 7०० ) कहा गया है, और उसके संविधान 
की पहली धारा इस ढंग से शुरू की गई है--“भारत अर्थात्‌ इण्डिया राज्यों का एक संघ 
होगा ।” पर भारत का यह संघ-राज्य अन्य संघों व संवगों से अनेक प्रकार से भिन्न है । 
थे विभिन्नताएं निम्नलिखित हैं-- 

(१) भारत की केन्द्रीय सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली है । अवशिष्ट अधिकार 
व शवित ( 7१९३4०77 70४७० ) संघ सरकार को दी गई है, राज्यों की सरकारों 
को नहीं । 

(२) भारत के संघ-राज्य के अन्तर्गत विविध राज्यों का न कोई पृथक्‌ संविधान 
है, और न उन्हें अपनी शासन-व्यवस्था में कोई परिवर्तन कर सकने का ही अधिकार 
ह्‌ । 

(३) संविधान के अनुसार समस्त भारत के लिये एक ही नागरिकता ( 0:४- 
८९॥४॥।? ) की व्यवस्था की गई है । सब भारतीय एक ही देश के नागरिक हैं । 
संयुवत राज्य अमेरिका के समान भारत की नागरिकता द्वैध नहीं है । यहां ऐसा नहीं 
है कि कोई व्यक्ति एक नागरिकता तो भारतीय संघ से प्राप्त करता हो. और दूसरी नाग- 
रिकता उस राज्य (बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि) से जहां का वह निवासी है । 

(४) संकट काल के लिये भारत के राष्ट्रपति को ऐसे असाधारण अधिकार दिये 
गये हूँ, जिनसे वह किसी राज्य के शासन को सीधा अपने हाथों में ले सकता है, और वहां 
संविधान की साधारण व्यवस्थाओं को स्थगित कर स्वयं उसके शासन की व्यवस्था कर 
सकता है । ऐसी दशा में भारतका शासन संघात्मक न रहकर बहुत कुछ एकात्मक 
( 7४३77 ) वन जाता है । 

र विभिन्नताओं के बावजूद भारत का शासन संघात्मक ( Federal ) ही है। 
संवग शासन की निम्नलिखित विशेषताएँ भारत में विद्यमान हैं-- 
` (क) संघ सरकार के विषय कौन से हों, और विविध राज्यों के कौन से, इसका 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादन भारत के संविधान में किया गया है। 

(ख) भारत में एक ऐसे उच्चतम न्यायालय ( 97००७ ०७:४ ) की 
सत्ता है, जिसे उन विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है, जो संघ और किसी राज्य 
के बीच में उन्न हों, या जो दो या अविक राज्यों के बीच में उत्पन्न हों । 

(ग) संघ द्वारा भारत की राष्ट्रीय एकता की और विविध राज्यों द्वारा उसकी 
विभिन्नताओं की अभिव्यक्ति होती है संविधान में इस बात की गुंजाइश रखी गई है 


| 


भारत के संविधान की विशेषतात्रं ३३ 


कि विविध राज्यों का पुनःनिर्माण भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर किया जा सके 
और ये राज्य अपने निवासियों की विशेषताओं का भलीभांति विकास कर सकें । 
(४) सांसद पद्धति (Parliamentary system) — 
यद्यपि भारत सरकार का प्रधान एक राष्ट्रपति है, और सब राजकीय आदेश उसीके 
नाम पर जारी किये जाते हूँ, पर संविधान के अनुसार भारत का शासन “मन्तिमण्डल के 
अधीन व 'संसदात्मक' ( ?7]।३०७६०५ ) है । इस पद्धति में (क) राज्य के 
प्रधान (राजा या राष्ट्रपति) की स्थिति नाममात्र की होती है, और (ख) शासन की 
वास्तविक शक्ति एक मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहती है, जो उस समय तक अपने पद पर 
रहता है, जब तक कि संसद (पालियामँन्ट) के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त रहे । 
ह्‌ मन्त्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और मन्त्रियों की नियुक्ति संसद के 


सदस्यों में से ही की जाती है 

भारत के संविधान में इसी सांसद पद्धति को अपनाया गया है । यद्यपि राष्ट्रपति 
को अनेक विशेष अधिकार दिये गये हैं, पर इनके कारण भारत के शासन को “राष्ट्रपति 
के अघीन' ( ?7९५।१९०४।३] ) नहीं कहा जा सकता । भारत देर तक अंग्रेजों के 
अधीन रहा, इ ङ्गल॑ण्ड में शासन की सांसद पद्धति ही विद्यमान है, अतः जब भारत 
में लोकतन्त्र संस्थाओं का विकास होना शुरू हुआ, तो यहां भी इसी पद्धति का अनुसरण 
किया गया । १९३५ के गवनं मेन्ट आफ इण्डिया एक्ट में प्रान्तों के शासन में यह पद्धति 
प्रयोग में भी आई थी । इस कारण जनता को इसका अनुभव भी था, और स्वतन्त्र भारत 
का संविधान बनाते हुए इसी को अपनाया गया । 

(५) लिखित संविधान (Written Constitution)— 

भारत का संविधान लिखित ( 7६४०१ ) और निर्मित ( ०2०४९१ ) 
है । जो संविधान पूर्णतया व अधिकांश रूप से लेखबद्ध हों, उन्हें “लिखित” कहते हैं । 
इनका निर्माण प्रायः किसी संविधान सभा द्वारा किया जाता है । जिन संविधानों का 
निर्माण किसी खास समय में किया गया हो, जो धीरे-धीरे विकास के परिणाम न होकर 
किसी एक समय में बनाये गये हों, उन्हें निमित” कहते हैं । इस अंद में भारत का संविधान 
इङ्गलैण्ड के संविधान से बिलकूल भिन्न है । इङ्गलैण्ड का संविधान न लिखित है, और न 
उसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा किया गया है। उसका विकास धीरे-धीरे हुआ 
है, और उसकी बहुत-सी बातें अभी तक लेखबद्ध नहीं हुई हैं । 

६) संविधान में परिवर्तत की सरलता-- 

जिस प्रकार संविधानों का वर्गीकरण 'लिखित' और 'अलिखित' रूप से किया जाता 
है, बैसे ही कुछ संविधान सुपरिवरतनीय या रूचकीले ( 7।०।७।० ) होते हैं, 
और कछ दुष्परिवतंनीय ( R६१ ) । जिन राज्यों में संवेधानिक ( ०78/- 
४८६००३] ) और साधारण कानूनों में भेद नहीं किया जाता, जिनमें संवेधानिक कानून में 
परिवर्तन भी उसी प्रकार से किया जा सकता है, जेसे कि साधारण कानून में, उनके संविधान 
को 'सुपरिवर्तनीय' कहते हैँ । इङ्गलेण्ड का संविधान इसी ढंग का है । वहां जो पालियामैन्ट 
साधारण कानून बनाती है, या साधारण कानूनों में परिवर्तन करती है: वही संवेधानिक 
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जिन राज्यों में संवेधानिक और साधारण कानूनों में मौलिक भेद समझा जाता 

हो, जिनमे साधारण विधान सभा या पाछियामैन्ट संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार 
न रखती हो, जिनमें संविधान में परिवर्तन व संशोधन करने के लिये पालियासँन्ट की अपेक्षा 
उच्चतर संस्था की आवश्यकता हो, उनके संविधान को दुष्षरिवर्तनीय ( 2५९4 ) 
| कहते हैँ । संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान दुष्परिवर्तनीय है । वहां कांग्रेस (विधान 

| सभा) को यह अविकार नहीं है कि वह संविधान में परिवर्तन कर सके या कोई ऐसा कानून 

| बना सके, जो संविधान के अन्‌ कल न हो । अमेरिका के संविधान में परिवर्तन करने के लिये 

एक बिभिन्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जो.बहुत जटिल है । 

भारत का संविधान न सुपरिवतंनींय है, और न अत्यन्त दुष्परिवर्तनीय । यहाँ 
संविधान में परिवर्तन करने के लिये इतना ही पर्याप्त है कि परिवर्तन-सम्बन्धी प्रस्ताव 
संसद्‌ (पाछियामैन्ट) के दोनों सदनों में पृथक्‌-पृथक्‌ स्वीकृत हो, ओर प्रत्येक सदन की 
समस्त सदस्य-संख्या का बहुमत व उपस्थित व मत देने वाळे सदस्यों का दो तिहाई भाग 
उसके पक्ष में मत दे । इस प्रकार भारत में संविधान में परिवर्तन करने और साधारण 
कात्‌ में परिवर्त न करने की प्रक्रिया में केवळ इतना अन्तर रह जाता है कि जहां साधारण 
कानूनों के लिये उपस्थित सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो जाना पर्याप्त होता है, वहाँ संवि- 
धान सम्बन्धी परिवर्तन के लिये उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई का उसके पक्ष में मत 
देना व समस्त सदस्य संख्या के आधे से भ्रधिक का उसके पक्ष में होता आवश्धक है । यदि 
संविधान की उन धाराओं में, जो संघ तथा राज्यों के बीच में अधिकारों के विभाजन के साथ 
सम्बन्ध रखती हैं, कोई परिवर्तन करना हो तो उसके लिये यह भी आवश्यक है कि आधे से 
अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी उस परिवतंन के पक्ष में अपना मत प्रगट 
 क्थाहो। 
प्र्‌ भारत में संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ऐसी कठिन नहीं है कि उसे 
प्परिवतंनीय कहा जाए । उसमे परिवर्तन सुगमता से किया जा सकता है । आजकल के 
जमाने में मानव समाज बड़ी तेजी के साथ उन्नति कर रहा है । समाज संगठन व आथिक 
| विषय में जनता के विचारों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है | अतः संविधान 
रिवर्तनीय बनाना वर्तमान परिस्थितियों में उचित नहीं माना जा सकता । इस 


| काननों में भी परिवर्तत कर सकती है । 


धर्मनिरपेक्ष राज्य ( S€०॥।ः 92९) 
भरते एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है । इसका अभिप्राय यह है, 


राजकीय धर्म माना जाता है, और न किसी धर्मे के प्रति 
{ राज्य का क्षेत्र अलग-अलग है, और राज्य को 
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साथ अपने धम का प्रचार भी कर सकते है । इसीलिये सरकारी शिक्षणालयों में किसी 
भी प्रकार की धाभिक शिक्षा नहीं दी जा सकती । 

भारत मे इसी नीति को अपनाया गया है । धर्मनिरपेक्षता ( Secularism ) 
का विचार बहुत नया है । अब से कुछ समय पूर्व तक यूरोप के प्रायः सभी देशों का एक 
न एक राजकीय धमं हुआ करता था। इद्गळंण्ड में रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी 
राजकीय पद भी प्राप्त नहीं कर सकते थे । अब भी इङ्गलेण्ड के राजा को एंग्लिकन चर्च 
का संरक्षक' माना जाता है। पाकिस्तान ने अब तक भी धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को 
स्वीकार नहीं किया है । वहां के लोग 'इस्लाम के आदर्शों के अनुसार लोकतन्त्र शासन' 
स्थापित करने के प्रयत्न में लगे हैं पर धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार कर भारत ने एक 
बहुत महत्त्वपूर्ण बात की है। भारत में अनेक धर्मो की सत्ता है। यद्यपि इस देश के 
बहुसंख्यक निवासी हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, पर मुसलमानों, ईसाईयों और सिक्खों की 
संख्या भी इस देश में कम नहीं है । धामिक विद्वेष के कारण ही भारत का विभाजन 
हुआ, और यदि भविष्य मे भी यहां साम्प्रदायिक विरोध भाव कायम रहा, तो यह देश 
कभी उन्नति नहीं कर सकेगा । अतः धर्म के मामले में तटस्थ रहने और धामिक सहिष्णुता 
की वृद्धि से ही देश का कल्याण है। 

पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है, कि भारत की सरकार जनता को नास्तिक 
या धर्मे का विरोधी बनाना चाहती है । धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय केवल यह है, 
कि राज्य व सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेंगे और किसी धमं के साथ पक्षपात नहीं 
करेगे । पर भारत में सव लोग अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर 
सकते हैँ, और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं । लोगों को यह भी अधिकार है कि वे 
अपनी शिक्षा संस्थाएं खोल कर उनमे धर्म शिक्षा भी दे सके । पर यदि आय समाज ने कोई 
शिक्षणालय खोला हुआ हो, तो उसमे पढ़ने वाले मसलमान या ईसाई विद्यार्थियों को आर्य- 
धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता । धर्म प्रचार की स्वतः 
न्त्रता को सरकार शान्ति और सुरक्षा ( ८2१४ ३0 ०7१०7 ) की दृष्टि से नियन्त्रित भीं 
कर्‌ सकती है । यदि किसी प्रचारक के धमं प्रचार का ढंग ऐसा हो, जिससे देश में अशान्ति 
व अव्यवस्था फैलने का भय हो, तो सरकार ऐसे प्रचार को रोक सकती है । 
_ (ड) जतता के मूलभूत श्रधिकारों ( Fundamental Righis ) का 
प्रतिपादन 

भारत के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का बड़े विशद रूप से 
प्रतिपादन किया गथा है । इस दृष्टि से भारत का संविधान बहुत ही पूर्ण है॥ भाषण, 
लेख आदि द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की सबको स्वतन्त्रता रहेगी, धर्म व पूजा 
के मामले में सब लोग स्वतन्त्र होंगे, कानून की दृष्टि में सब नारिगक एक समान होंगे, 
घर्म, वंश, जाति, लिग आदि के कारण किसी के साथ कोई भिन्न बरताव नहीं किया जायगा 
--आदि कितने ही मूलभूत अधिकार भारत के संविधान में प्रतिपादित किये गये हैं ॥ 
इन सब पर्‌ हम अग ले अध्याय में विस्तार के साथ प्रकाश डालेंगे । पर यहां यह भलीभांति 
समझ लेना चाहिये कि भारत के संविधान में इत अधिकारों का जितने विस्तार के साथ 
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उल्लेख है, उतना शायद ही किसी अन्य देश के संविधान में हो । । 
(९) शासन विषयक नीति के निर्देशक सिद्धान्त (Directive Principles 
of State Policy)— 

भारत के संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है, कि उसमें उन सिंद्धान्तों 
का भी प्रतिपादन कर दिया गया है, जिन्हें सरकार को अपनी शासन नीति का निर्धारण 
करते हुए सम्मुख रखना चाहिये । इस प्रकार के सिद्धान्त प्रायः अन्य संविधानों में नहीं 
पाये जाते । इनमें से कतिपय सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 

(क) आथिक संगठन इस प्रकार का न हो कि उसके कारण आथिक उत्पादन के 
साधन कुछ थोड़े से लोगों के हाथों में संचित हो जाएं, और ऐसा होने से सार्वजनिक हित 
में बाधा पड़े । 

(ख) ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए, ताकि उनसे जनता को स्वशासन का 
अवसर मिले । 

(ग) प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह शिक्षा पा सके, काम प्राप्त कर सके 
और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व अपाहिज होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त 
कर सके । राज्य का कत्तव्य है कि अपनी आथिक दशा को दृष्टि में रखते हुए इन बातों की 
व्यवस्था करे । 

(घ) राज्य का एक प्रमुख कत्तव्य ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे लोगों को पृष्टि- 
कर भोजन मिले और जनता का रहन-सहन अधिक ऊंचा उठ सके । 

इस ढंग के अन्य भौ कितने ही सिद्धान्त भारत के संविधान में प्रतिपादित हैं । आजकल 
संसार मं दो विचारधाराओं में जबर्दस्त संघर्ष चल रहा है । रूस, चीन आदि समाजवादी 
देश व्यवस्था के पक्षपाती हैं,और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि समाजवाद के कट्टर विरोधी 
हैँ । भारत में भौ दोनों प्रकार के विचार विद्यमान हैं । अतः संविधान में यह स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गया है कि आथिक संगठन व जनता के हित के लिये 
सरकार किस नीति का अनुसरण करे। यह नीति न पूर्णतया समाजवादी है, और न 
पुरी तरह से व्यक्तिवादी । यह मध्यमार्गी नीति है, जिसका उद्देश्य लोकहितकारी राज्य 
( Welfare State ) की स्थापना करना है । 

(१०) श्रल्पसंल्पक जातियों के हित की रक्षा ( Protection of 
Minorities)— 

भारत के संविधान की एक विशेषता यह है कि उसमें अछूत समझे जाने वाली, 
पिछड़ी हुई और कबायली जातियों के हितों की रक्षा के लिये विशेष रूप से व्यवस्था 
की गई हैं। अछूत समझ जाने वाले लोग शिक्षा, सम्पत्ति आदि में बहुत हीन हैँ । यही 
बात उन पिछड़ी हुई जातियों के विषय में हैं, जिनको अनुसूचित जन-जातियां ( 8०॥७- 
4००१ 7/७९5 ) कहा जाता है । इन लोगों के लिये यह सुगम नहीं है कि ये विधान- 
सभाओं में निर्वाचित हो सके । अतः यह व्यवस्था की गई है कि विधान सभाओं में.इ नके 
लिये स्थान सुरक्षित ( 2०४८-४०१ ) रखे जाएं, यद्यपि इनका चुनाव संयूक्त (Joint) 
नर्वाचत प्र णाली झारा 'किया जायगा । इसी प्रकार सरकारी नौकरी प्राप्त 
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करने के लिये भी इन लोगों को कतिपय विशेष सुविधाएं दी गई हैं । इनमें शिक्षा का प्रसार 
करने और इनकी आथिक दशा को उन्नत करने के लिये भी संविधान में विशेष रूप से 
व्यवस्था की गई है । यद्यपि ऐंग्लो-इण्डियन लोग शिक्षा, सम्पत्ति आदि की दृष्टि से अन्य 
लोगों के मुकाबिल में हीन नहीं है, पर क्योंकि वे भारत में बहुत थोड़ी संख्या में हैं, अतः 
संविधान में उनके हितों की रक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है । अल्पसंख्यक लोगों 
के हितों की रक्षा को भारत के संविधान में बहुत महत्त्व दिया गया है । 

भारत में कतिपय ऐसे प्रदेश भी हैं, जहां जन-जातियों ( कवीलों या ¡७९४ ) 
का निवास है । ये जातियां सभ्यता और संस्करति के क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई हूँ। इनकी 
कतिपय अपनी विशेषताएं भी हैं, और ये इन विशेषताओं को कायम भी रखना चाहती हैँ । 


, इस प्रकार की जनजातियां आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और मध्य भारत में अच्छी 


बड़ी संख्या में निवास करती हैं । इनकी भलाई के लिये यह व्यवस्था की गई है कि बिहार, 
मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मध्य भारत में एक ऐसे मन्त्री की नियुक्ति की जाए, जिसे इन जन- 
जातियों के हित व कल्याण का कारय सुपुर्द हो । आसाम के जिन प्रदेशों में कबायली 
लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं, वहां स्वायत्त प्रादेशिक परिषदों के निर्माण की भी 
व्यवस्था की गई है, जिनके कारण ये लोग अपना शासन स्वयं कर सकेंगे । 


(११) राज भाषा ( Official Language )— 


भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं । भारत जैसे विशाल देश के लिये यह 
स्वाभाविक भी है कि यहां अनेक भाषाओं की सत्ता हो । पर साथ ही यह भी आवश्यक 
है, कि इस देश में एक ऐसी राज्यसभा भी हो, जिसमें संघ सरकार अपना कार्य कर सके । 
अंग्रेजी शासन के समय में अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी । पर कोई देश किसी विदेशी 
भाषा को अपने राजकीय कार्यों के लिये प्रयुक्त नहीं कर सकता । अतः नये संविधान में 
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकार किया 
गया है । स्वतन्त्र भारत के संविधान की यह भी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है । हिन्दी 
को राजभाषा स्वीकृत करने का परिणाम यह होगा कि धीरे-धीरे भारत में एक सर्व सामान्य 
( Common ) राष्ट्रभाषा का विकास हो जायगा, और इससे भारत की राष्ट्रीय 
एकता के विकसित होने में बहुत सहायता मिलेगी । 

पर साथ ही संविधान में यह भी स्वीकार किया गया है, कि हिन्दी भाषा तुरन्त 
अंग्रेजी का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती । इसमें कुछ समय का लगना अतिवार्य है। 
अतः नये संविधान के लाग्‌ होने के पन्द्रह वर्ष बाद तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग 
होता रह सकेगा । इस बीच में यह प्रयत्त जारी रहेगा कि नियत अवधि के समाप्त 
होने से पूवं ही राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जाए । पर यहां यह 
ध्यान में रखना चाहिये कि हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लेने के कारण अन्य भारतीय 
भाषाओं को कोई हानि नहीं पहुँचेगी । संविधान की आठवीं अनुसूची ( 9०५००।९ ) 
में चौदह भाषाओं को गिनाया गया SE जो भारत में सरकारी कार्यो के लिये 


प्रयोग में लाई जा सकती है । भारतीय संघ के अन्तर्गत विविध -राज्य इनमे से किसीएक़ | 
| भाषा को या एक से अधिक भाषा को प्रादेशिक भाषा के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं । 
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पर जहां तक संघ सरकार का प्रश्न है, उसके लिये हिन्दी को ही राजभाषा स्वीकार किया 


गया है । 
(१२) न्याय विभाग को स्वतन्त्रता-- 
भारत के संविधान के अनुसार न्याय विभाग या न्यायपालिका ( 7५4९७५ ) 
बिलकल स्वतन्त्र है। वह न शासन विभाग के अधीन है; और न व्यवस्थापन विभाग के । 
लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये न्याय विभाग का स्वतन्व होना बहुत उपयोगी होता 
है । यदि विधान सभा कोई ऐसा कानून बनाए. जो संविधान में स्वीकृत किये गये नागरिकों 
के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हो, तो न्यायालय में उसके खिलाफ अपील की जा 
सकती है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय के मत में वह कानून सं बिधान के विरुद्ध हो, 
तो उसे प्रयोग मे नहीं लाया जा सकता । इसी प्रकार यदि सरकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति 
को गिरफ्तार कर ले और उसपर मुक्तदमः चलाये बिना व न्यायालय से दण्डित हुए बिना 
उसे जे ल में रखें, तो उसे व उसकी तरफ से किसी भी व्यवित को यह अधिकार हैं कि वह 
न्यायालय में, बन्दी प्रत्यक्षीकरण (३७९६४ 0०7५४) का प्रार्थतापत्र पेश कर सके । 
इस प्रार्थत्ञापत्र के पेश होने पर गिरफ्तार व्यवित को न्थायालय के सम्मुख पेश करना पड़ता 
है, और कानून के अनुसार मुकदमा चलाये बिना उसे बन्दी नहीं रखा जा सकता । 
इस प्रकार न्यायालय जहां व्यक्तियों की सरकारी कर्म चारियों की ज्यादतियों से 
रक्षा करते हैं, वहां वे संविधान के संरक्षक ( Guardian of the Constitution ) 
का भी कार्य करते हैं | वे व्यवस्थापन और शासन विभागों को उच्छु खल नहीं होने 
देते । पर न्यायालय अपने इन कर्तव्यों का पालन तभी कर सकते हैं, जब कि वे स्वतन्त्र 
हों । भारत के स॑ विधान मे न्यायालयों की स्वतन्त्रता की व्यवस्था सुचारु रूप से की गई है, 
और यह भी इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है । 
(१३) भ्रन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा श्रौर विश्वशान्ति का समर्थन-- 
भारत की विदेशी नीति क्या रहेंगी, इस बात को भी संविधान द्वारा स्पष्ट कर दिया 
गया है। संविधान की इकक्‍्यावनवीं धारा में कहा गया है कि राज्य का यह यत्न होगा 
कि वह विशव शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा ( $९०7।४५ ) का समर्थन करे और 
अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का पंच-निर्णय ( 47४३०० ) द्वारा फैसला करने की 
पद्धति को प्रोत्साहन दे । इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के विषय में भौ भारत की नीति 
का प्रतिपादन कर देना इस संविधान की विशेषता है । 
(१४) सामाजिक श्रौर श्राथक लोकतन्त्र का प्रतिपादत--- 

५.” राजनीतिक क्षेत्र मे लोकतन्त्रवाद का सिद्धान्त आजकल सर्वमान्य है । सब विचारक 
इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में किसी एक राजा या एक वर्ग का शासन न होकर 
सवंसाधारण जनता का शासन होना चाहिये । कानून की दृष्टि में सब नागरिक एक 
बरावर होने चाहिये, और किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें । 
पर वर्तमान समय के विचारक केवल राजनीतिक लोकतन्त्रवाद को पर्याप्त नहीं समझते । 
उनके मत में आथिक व सामाजिक लोकतन्त्रवाद के अभाव में कोरा राजनीतिक लोकतन्त्र 

शासन निरर्थक है। गरीब लोगों का पेट वोट के अधिकार से नहीं भर सकता । कानून 


भारत के संविध,न की विशेषताएं Re 


की दृष्टि में सब के एक समान होने से जनता में वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो 
जाती । अतः लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये य भी जरूरी है. कि सामाजिक क्षेत्र 
म सव लोग एक समान स्थिति रखें, छूत-अछूत और ऊंच-नीच का भेद न रहे, और साथ 
ही अमीर गरीब के भेद का भी अन्त किया जाए और कोई किसी का शोषण न कर सके । 
जब तक किसान जमीदारों के और मजदूर पजीपतियों के वशवर्ती होकर रहेंगे, वोट के 
आवकार द्वारा सवसाधारण जनता की समस्या हल नहीं हो.सकेगी । 


भारत के संविधान में इन्हीं विचारों को महत्त्व दिया गया है, और राजनीतिक लोक- 
तन्त्रवाद कं साथ-साथ सामाजिक और आथिक लोकतन्त्रवाद की स्थापना को भी आदर्श 

बनाया गया है । इसके लिये जो अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं, उनमे से कुछ निम्नलिखित 
लि 

(क) अछूत समझे जाने वाली और पिछड़ी हुई जातियों के साथ सामाजिक अन्याय 
नहीं होने दिया जायगा, और न कोई उनका शोषण कर सकेगा । संविधान के अनुसार 
न किसी को अछूत समझा जा सकता है, और न सामाजिक दष्टि से किसी को मानव 
अधिकारों से वंचित रखा जा सकता है । सब लोग सार्वजनिक स्थानों (जलाशय, कुएं, 
पाक आदि) का समान रूप से प्रयोग कर सकते हैं । 


(ख) सब नागरिकों (स्त्रियों व पुरुषों) को आजीविका कमाने के अवसरों को प्राप्त 
करने का अधिकार है, और एक सदृश काम के लिये सब को (चाहे वह पुरुष हों या स्त्री) 
एक समान वेतन दिया जायगा । 


( ) देश के भौतिक _साधनों ( Material resources ) का स्वत्त्व 


( Ovvnershi? ) और नियन्त्रण इस ढंग से होगा, जिससे कि उनका उपयोग सार्वजनिक 
हित के लिये हो सके । 


(घ) चौदह साल की आयु तक सब बालकों व बालिकाओं को निःशल्क व अनिवार्य 
रूप से झिक्षा दी जाए 


(ङ) आथिक संगठन इस प्रकार का हो, जिससे सम्पत्ति और आथिक उत्पादन के 
साधन कूछ थोड़े से लोगों के पास संचित न हो जाएं । 

भारत के संविधान की ये ही मुख्य विशेषताएं हैं । इनके कारण हमारा संविधान 
बहुत ही पूर्ण बन गया है । अगले अध्यायों में संविधान का विशदं रूप से विवेचन करते 
हुए हम इन विशेषताओं पर अधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे । पर इसमें सन्देह नहीं कि 
स्वतन्त्र भारत का संविधान इस ढंग से बनाया गया है कि उसमें परिवर्तत किये बिना ही 
र की सरकार एसी नीति को अपना सकती है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के 
अनुसार देश को उन्नति के मार्ग पर ले जा सके । आजकल भारत में कांग्रेस पार्टी का बहुमत 
है । सरकार भी उसी की है | कांग्रेस ने समाजवादी ममने (Socialistic pattern) 
को अपना आदश बनाया है। संविधान को परिवर्तित किये बिना ही भारत झान्तिमय 
उपायों से समाजवादी व्यवस्था को कायम कर सकता है । 


bat 5 4. 


४० भारत की शासनव्यवस्था और नागरिक जीवन 


| अभ्यास के लिए प्रहत 
(१) आपकी सम्मति में भारत के नए संविधान की कौन सी मुख्य विशेषताएँ 
हैं? (यू० पी० १९५२) 
(०2 भारत का संविधान संघात्मक भी हैं और एकात्मक भी व्याख्या कीजिये । 
(यू० पी० १९५३) 
(३) भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणो का वर्णन कीजिए । 
(यू० पी० १९५४) 
(४) भारतीय संविधान की कतिपय मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये । 
(राजपूताना, १९५४) 
९७6 भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिये । (अजमेर बोर्ड १९५२) 
(६) धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं ? हमारे संविधान द्वारा कहाँ तक ऐसे 
राज्य की स्थापना हुई है ? (यू० पी० १९५३) 
(७) भारत के संविधान में किस प्रकार सामाजिक और आथिक लोकतन्त्र की 
स्थापना का प्रयत्न किया गया हूँ ? 


तीसरा ग्रध्याय (२5 
भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत राज्य 
वर्तमान समय में भारत के विविध राज्य 
} संविधान के अनुसार भारत “राज्यों का एक संघ” ( Union of States ) है। 
इस भारतीय संघ में जो राज्य ( 9४४९४ ) सम्मिलित हैं, उनकी कुल संख्या १४ 
है । इन १४ राज्यों के अतिरिक्त छः ऐसे क्षेत्र ( Union Territories ) भी भारत 
के संघराज्य के अन्तर्गत हैं, जिनका शासन संघ सरकार के अधीन है । { | 
१९५६ ई० में भारत के संविधान में संशोधन करके राज्यों का पुनः संगठन किया 
गया था । उसके अनुसार जो राज्य व क्षेत्र इस समय भारतीय संघ के अन्तर्गत हैं, वे 


निम्नलिखित हैं-- 
| राज्य राजधानी क्षेत्रफल (वर्गमील) जनसंख्या 

(१) आन्ध्रप्रदेश हैदरावाद १,०५.९६२ ३,१२,५९,८१५ 
(२) आसाम. _ झिलाँग ८५,०१२ ९०,४३,७०७ 
(३) बिहार पटना ६७,३०० ३,८८,२७,५१७ 
(४) बम्बई बम्बई १,९०,९१९ ४,८२,६५,१२० 
(५) केरल त्रिवेन्द्रम १५,०३५ १,३५,४९, ११८ 

(६) मध्यप्रदेश भोपाल १,७१,२०१ २,६०;९५,६८० 
(७) मद्रास मद्रास ५०,११० २,९९,७४,' 
(८) माइसूर माइसूर ७४,३४७ 
(९) उड़ीसा कटक ६०,१३६ 

(१०) पंजाब . चण्डीगढ़ ४७,४५६ 

(११) राजस्थान जयपुर १,२२,०७८ 

(१२) उत्तरप्रदेश लखनऊ १,१३,४०९ 

(१३) पश्चिमी बंगाल कलकत्ता ` ३३,८०९ 

(१४) जम्मू और काश्मीर श्रीनगर ९२,७८० छू 


४२ भारत की शासन व्यवस्था और नाहैरिक जीवन _ | 
| 
(४) त्रिपुरा ४,०३२ ६,२९,०२९ | 
(५) अन्दमान-निकोबार द्वीप ३,२१५ ३०,९७१ । 
(६) लक्कदीप, मिनिकोय और 
अमिन्दवी द्वीप १० २१,०३५ 
योग .२७,३६७ ४१,२२,२०८ 
सर्वयोग १२,६६,९२१ ३६,११,४१,६६९ 


भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों का पुन:संगठन १९५६ ई० में किया गया था । 
उससे पूर्वं जनवरी, १९५० में भारतीय गणराज्य का जो संविधान लागू किया गया था, 
उसमें राज्यों का विभाग एक अन्य ढंग से था । किन कारणों से भारत के राज्यों का 
पुनःसंगठन किया गया, इसे भलीभांति समझने के लिये यह जान लेना आवश्यक होगा, 
कि १९५० के संविधान में राज्यों का विभाग किस प्रकार से था । 


१९५० में भारतीय संघ के राज्यों का विभाग 
१९५० के संविधान के अनुसार भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित थे, उनकी 

संख्या २८ थी । इन राज्यों को चार वर्गो मे विभक्त किया गया था--क. ख. ग. 
और घ । राज्यों को चार वों में विभक्त करने का कारण ऐतिहासिक था । जब 
भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब भी यह देश अनेक प्रान्तों और रियासतों में विभवत 
था, और इन सबकी स्थिति एक समान नहीं थी । ब्रिटश युग में जो रियासते थीं, उन्हें भी 
अब या तो पृथक्‌ राज्यों में संगठित कर दिया गया, और या उन्हें अन्य राज्यों के साथ मिला 
दिया गया ! राज्यों को चार वर्गो में इसी कारण बाँटा गथा, क्योंकि भारत के सब प्रदेश 
राजनीतिक व आथिक उन्नति की दृष्टि से एक समान स्थिति नहीं रखते थे । अंग्रेजों 
के शासन के समय में जो गवरनरों के प्रान्त' कहाते थे, उनमें विधान सभाएं विद्यमान 
थीं, और उनके मन्त्रिमण्डल इन विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे । इन 
भ्ान्तों के निवासी लोकतन्त्र शासन से परिचित हो गये थे । उस जमाने में कूछ प्रान्त ऐसे 
भी थे, जिनका शासन चीफ कमिइनरों के अधीन था । उनमें उत्तरदायी शासन का विकास 
नहीं हुआ था । रिय.सतों में तो बहुत कम ऐसी थीं, जहां लोकतन्त्र शासन विद्यमान था । 
इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि भारत के प्रान्तों को अनेक वर्गो में बांटा 'जाए, और 

उनकी शासन-व्यवस्था में भी कुछ भेद रखा जाए । 

| , ` 'क' ( 4 ) वर्ग के राज्य--इस वर्ग में वे राज्य थे, जो १९४७ ई० से पूर्व गवर्नरों 

के प्रान्त' कहाते थे । इनकी संख्या ९ थी । ये राज्य निम्नलिखित थे-आसाम, पर्चिमी 

बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तरप्रदेश, पूर्वी पंजाब, बम्बई, मद्रास और मध्यप्रदेश । 

< १९५३ ई० में मद्रास को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, और आन्ध्र नाम 

के एक नये राज्य का निर्माण हुआ । इस प्रकार 'क' वर्ग के राज्यों की संख्या ९ के स्थान 

पर १० हो गई। 

धकः वं के राज्यों के प्रधान को 'राज्यपाल' (गवर्नर) कहा जाता था । इन राज्यों 


| 


भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत राज्य ४३ 


विधान सभाओं की सत्ता थी, और इनके मन्त्रिमण्डल विधान सभाओं के प्रति.उत्तरदायी 
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'क' वर्ग के राज्यों में कतिपय रियासतें भी सम्मिलित कर दी गई थीं । उत्तर-* 
प्रदेश के क्षेत्र में पहले तीन रियासते थीं, टिहरी, रामपुर और काशी । इन्हें उत्तर प्रदेश 
में शामिल कर दिया गया था। यही वात उड़ीसा आदि अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी 
की गई थी । 

'ख' ( 3 ) वर्ग के राज्य--इस वर्ग में वे राज्य अन्तर्गत थे, जो पहले रियासत 
थे, या जिनका निर्माण अनेक रियासतों को संगठित करके किया गया था । इन राज्यों 
की संख्या ८ थी--हैदराबाद, जम्म्‌ और कार्मीर, माइसूर, त्रावन्कोर-कोचीन; पटियाला 
तथा पूर्वी पंजाब राज्यसंघ ( 7०७४८ ), राजस्थान, मध्यभारत और सौराष्ट्र । 

इन राज्यों मे हैदरावाद, जम्मू-काइमीर और माइसूर पहले रियासते थीं । इनकी 
जनसंख्या और क्षेत्रफल इतत बड़े थे कि इन्हे पृ थक्‌ राज्य का रूप दे दिया गया । इनके 
साथ किसी अन्य रियासत को सम्मिलित नहीं किया गया। राजपूताना में जो बहुत-सी' 
छोटी-बड़ी रियासते थीं, उन्हें संगठित कर 'राजस्थान' नाम के नये-राज्य का निर्माणः 
किया गया । इसी प्र कार मध्यभारत और पेप्सू नामक राज्यों मे अनेक छोटी-बड़ी रियासतें 
संगठित की गई आ च्रावन्कोर-कोचीन राज्य का निर्माण इन्हीं दो नामों की रियासतों को 
मिला कर किया गया । 

'ख' वर्ग के इन राज्यों के प्रधान को “राजप्रमुख' कहते थे । ब्रिटिश युग में तो 
रियासतों में वंशक्रम से आये हुए राजाओं का शासन था । जब उन्हें इस वात के लिये प्रेरित 
किया गया, कि वे अपनी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर दें और अपने 
शासन सम्बन्धी अधिकारों का परित्याग कर दें, तो उन्हें कुछ सुविधाएं भी दी गई । उनके 
निर्वाह के लिये एक वाषिक रकम बांध दी गई, और कुछ बड़ी रियासतों के राजाओं को 
'राजप्रमुख' का पद दिया गया । इसी कारण हैदराबाद, काइमीर-और माइसूर राज्यों 
म पुराने राजाओं को ही “राजप्रमुख' बना दिया गया, और ेप्सू में पटियाला के महाराज 
को, और राजस्थान में जयपुर के महाराज को यह पद दिया गया । 'ख'” वर्ग के अन्य | 
राज्यों मे भी इसी प्रकार से पुराने राजाओं को 'राजप्रमुख' नियत किया गयो |) 

'ख' वर्ग के राज्यों में भी विधान सभाएं थीं, और उनमें भी विधान सभाओं के | 
प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलों का शासन था । इस दृष्टि से उनकी स्थिति 'क' वर्ग के | 
राज्यों के ही सदृश थी । पर इनके सम्बन्ध में यह व्यवस्था भी रखी गई थी कि संविधान ' | 
लागू होने के दस साल बाद तक इन राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति के साधारण नियन्त्रण | 
में रहेंगी | भारत की पालियामैस्ट दस साल की इस अवधि को/घटा-बढ़ा भी सकती थी । | 
इन राज्यों के शासन पर राष्ट्रपति का नियन्त्रण इसलिये रखा गया था, क्योंकि ब्रिटिश यू ग 
में इनमे लोकतन्त्र संस्थाओं का भलीभांति विकास नहीं हुआ था, और इनकी. जनता को 
उत्तरदायी शासन का पर्याप्त अनुभव नहीं था । | ST ic NS 

गा ( 6) बगे के राज्य--इस वर्ग के राज्यों की संख्या १० यी-अजमेर, भोपाल, _ 
बिलासपुर, कुँ, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और न 


है भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


बाद में इस वर्ग के बिलासपुर राज्य को हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया, और 
इस वर्ग के राज्यों की संख्या १० के बजाय ९ रह गई । इस वर्ग के राज्य अनक प्रकार के 
थे । इनमे से दिल्ली, अजमेर और कुगं ब्रिटिश युग में ऐसे प्रान्त थे, जिनपर गवने रों का 
शासन न होकर चीफ कमिइनरों का शासन था । ये तीनों राज्य छोटे-छोटे थे और ब्रिटिश 
यग में इनमे उत्तरदायी शासन विद्यमान नहीं था । इनके प्रधान को अब भी चीफ कमिश्नर 
ही कहा गया । इनमें विधान सभाएं भी कायम कर दी गई और उनके प्रति उत्तरदायी 
मन्त्रिमण्डलों का भी निर्माण किया गया । 
भोपाल, मणिपुर, त्रिपुरा और कच्छ पहले रियासते थीं । अब उन्हें 'ग' वर्ग के 
राज्यों का रूप दे दिया गया । विर्ध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश का निर्माण अनेक छोटी- 
छोटी रियासतों को संगठित करके किया गया था। ये दोनों राज्य क्षेत्रफल में अच्छे बड़े 
थे, अतः इनके प्रधान को ले फ्टिनेन्ट गवर्न र' कहा जाता था । इनमें भी विधान सभाओं 
और उनके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलों की सत्ता थी । पर 'ग' वर्ग के इन राज्यों के 
शासन पर केन्द्रीय संघ सरकार का नियन्त्रण बहुत अधिक था । इस वर्ग के तीन राज्य-- 
मणिपुर, त्रिपुरा और कच्छ तो ऐसे थे, जिनका शासन सीधा केन्द्रीय संघ सरकार के 
त्तियन्त्रण में था । वहां पर अभी उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया गया था । 

'घ' ( ए ) वर्ग के राज्य--इस वर्ग में केवल एक राज्य था, जिसमें अन्दमान और 
निकोबार के द्वीप शामिल थे । ये द्वीप भारत के समुद्रतट से दूर हिन्द महासागर में हैं । 
अंग्रेजी शासन के युग में इनका उपयोग कालापानी के रूप में किया जाता था, और वहां 
आजन्म कंद की सजा पाये हुए अपराधियों को जेल भुगतने के लिये भेज दिया जाता था । 
अब इन्हें एक पृथक, राज्य बना दिया गया, जिसका शासन सीधे केन्द्रीय संघ सरकार 
द्वारा किया जाते लगा । 

;é ७ भारत के इन विविध प्रकार के राज्यों को इस तालिका द्वारा भलीभांति स्पष्ट 
; किया जा सकता है-- 
“कः वग के राज्य | ख वर्ग के राज्य | 


i 
| t 


'ग' वर्ग के राज्य | 'घ' वर्ग के राज्य 


^ (१) आसाम (१) हैदराबाद | (१) अजमेर ( १) अन्दमान 
(२) बिहार (२) जम्मू और | (२) भोपाल और निको- 
हिर कर काइमीर वार द्वीप 
(३) माइसूर | (३) देहली 
(४) पटियाला व| (४) कृं 


RR मपपापशमाा- 


भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत राज्य है 


र 


डे की सीमा में परिवर्तेन और नए राज्यों का निर्माण 


भारतीय संघ के अन्तर्गत जो राज्य हैं, संघ की पाियामैन्ट उनकी सीमाओं में 
परिवर्तन कर सकती है । संविधान की तीसरी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत 
की पालियामैन्ट कानून द्वारा-- 

(क) किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक्‌ करके अथवा दो या अधिक राज्यों 
या राज्यों के भागों को [मिलाकर नया राज्य वना सकेगी । 

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी । 
(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी । 
(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी । 

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी । 

पर इस प्रकार का कोई परिवतंन करने से पूर्वं यह आवश्यक है, कि जिस राज्य से 
प्रस्तावित परिवतं न का सम्वन्ध हो, उसकी सम्मति जान ली जाए, और राष्ट्रपति की 
सिफारिश उसके पक्ष मे हो । राष्ट्रपति किसी परिवर्तन की सिफारिश तभी करेगा, जब 
वह्‌ सम्बद्ध राज्य की सम्मति जान लेगा । 

हम पहले लिख चुके हँ, कि भारतीय संघ में जो राज्य इस समय सम्मिलित थे, 
उनका निर्माण ऐतिहासिक कारणों द्वारा हुआ था, उनका कोई वैज्ञानिक व यक्तिसंगत 
आधार नह| था । जब भारत अंग्रेजों के अधीन हुआ, तो वे अपनी सुविधा के अनुसार 
प्रान्तों का निर्माण करते गये, और शासन की सुविधा की दृष्टि से ही उनकी सीमाओं 
में परिवतं न करते रहे । स्वतन्त्र भारत के प्रान्तों का निर्माण भी इसी शासन सम्बन्धी 
सुविधा को दृष्टि में रखकर कर किया गया था। अनेक प्रान्तों को सीमाएं तो वे ही रहीं 
जो ब्रिटिश युग में थीं । पर ये राज्य किसी वैज्ञानिक आधार पर निमित नहीं थे । इसी 
कारण संविधान में यह व्यवस्था की गई थी, कि केन्द्रीय पाछियामैन्ट राज्यों का पुनः- 
निर्माण कर सके । 


भाषा के अनुसार राज्यों के पुनःनिर्माण का प्रदन 

भारत में राज्यों का पुनः निर्माण होना चाहिये, यह मांग नई नहीं थी । कांग्रेस 
भाषाओं के अनुसार राज्य बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर चुकी थी । जनता का 
लोकमत भाषा के अनुसार राज्यों के निर्माण के पक्ष में था । इसी कारण मद्रास राज्य 
के वे प्रदेश जिनमें तेलगू भाषा बोलने वालों का निवास है, मद्रास से पृथक्‌ हुए और आन्ध्र 
नाम का एक नया राज्य बना । जो लोग भाषा के अनुसार राज्यों के पुनःनिर्माण के 
पक्षपाती थे, वे अपने पक्ष में निम्नलिखित युक्तियां देते थे 

(१) भारत उत अर्थों में एक राष्ट्र नहीं है, जिनमें फ्रांस, इटली या इऱ्गलेण्ड 
एक राष्ट्र हं । यहां अनेक जातियों का निवास है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और 
विविध प्रदेशों की संस्कृति में भी अन्तर है। यदि भारत के विविध राज्यों का निर्माण 
भाषा के अनुसार किया जाए, तो एक भाषाः बोलते वाले लोग एक राज्य में रहकर 


४६ भारत की शासनव्यवस्था और नागरिक जीवन 
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अपनी भाषा, साहित्य व संस्कृति का भलीभांति विकास कर सकेंगे । भारत के निवा- 
सियों में जो अनेक विभिन्नताएं हैं, उन्ह विकसित होने का इससे समुचित अवसर 
मिलेगा । भारत राष्ट्रीय दृष्टि से एक अवश्य है, पर यह राष्ट्र फ्रांस व इटली के समान 
न होकर चीन या रूस के समान है । जिस प्रकार इन विशाळ देशों में विभिन्न भाषाएं 
बोलते वाले लोगों को अपने-अपने क्षेत्र में अपनी विशेषताओं के विकास का पूरा अव- 
सर है, वैसा ही भारत में भी होना चाहिये । रूस में उजबक, ताजिक आदि कितनी ही 
भाषाएं बोली जाती है । इन भाषाओं के प्रदेश उजबकिस्तान, कजाकिस्तान आदि पृथक्‌ 
राज्यों के रूप में हैं । 

(२) यदि भाषाओं के अनुसार राज्यों का पुनःनिर्माण हो जाए, तो अंग्रेजी के 
स्थान पर भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में प्रयुक्त कर सकना सुगम हो 
जायगा । हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग भारत में बहुसंख्या में अवश्य हैं, पर उनकी 

- संख्या ५० फीसदी से कुछ ही अधिक है । मद्रासियों के लिये हिन्दी उतनी ही विदेशी 
भाषा है, जितनी कि अंग्रेजी या चीनी । यह कदापि सम्भव नहीं है, कि सारे भारत की 
एक भाषा हो सके । इस दशा मे यही उचित होगा कि राज्यों का निर्माण भाषा के 
अनुसार हो जाए, और प्रत्येक राज्य अपना सारा राजकीय कार्य अपनी भाषा में ही 
करे। राज्यों में यूनिवर्सिटी स्तर तक सब शिक्षा अपनी प्रादेशिक भाषा दी जाए, हाई- 
कोट के स्तर तक न्यायालयों में भी प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग हो, और राज्यों की 
सरकारें अपना सब काम प्रादेशिक भाषाओं में किया करें । केवळ संघ सरकार का कार्य 
हिन्दी में हो । जिन राज्यों की भाषा हिन्दी है, वे तो अपना कार्य हिन्दी में करेंगे ही । 

। इस व्यवस्था द्वारा भारतीय भाषाएं अंग्रेजी का स्थान सुगमता से ले सकेगी । यदि 
राज्यों का निर्माण भाषा के अनुसार नहीं होगा, तो उनमें भी अंग्रेजी से पिण्ड छड़वा 
सकना सुगम नहीं होगा । १९५० ई० में बम्बई का राज्य जिस ढंग से बना हुआ था, उसमें 

-मराठी, गुजराती और कन्नड इन तीन भाषाओं के प्रदेश सम्मिलित थे। इस दशा में 
बम्बई की विधान सभा अपना कार्य किसी एक भारतीय भाषा में कैसे कर सकती थी ? 
यही बात हैदरावाद आदि कितने ही अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
थी । पर यदि गुजराती, मराठी और कन्नड के क्षेत्रों को अलग कर गुज़रात, महाराष्ट्र 

t “और कर्नाटक राज्यों का निर्माण कर दिया जाए, तो इन राज्यों की सरकारों के लिए 
' अपना सब कार्य अपनी भाषाओं में कर सकना सम्भव हो जायगा । 
(३) इस समय एक ही भाषा बोलने वाले लोग अनेक राज्यों में बटे हुए थे । 
मराठी भाषा बोलने वाळे लोग तीन राज्यों में थे, बम्बई, मध्यप्रदेश और हैदराबाद | 
[दशा में मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास हो सकना सुगम नहीं था । 
क का भी कोई एक राज्य नहीं था । माइसुर की भाषा कन्नड 
` बम्बई भार हैदराबाद में भी ऐसे प्रदेश शामिल थे, जिनकी भाषा कन्नड थी । 
को मिलाकर कर्नाटक राज्य बना दिया जाए, तो कन्नड भाषा और साहित्य 
बिकसित हो सकेंगे |. ; 
(४) प्रत्यक मनुष्य को अपनी भाषा, साहित्य और संस्क्ृति से स्वाभाविक 
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रूप से प्रेम होता है। वह अपना सब कार्य अपनी भाषा में ही करना चाहता है । हिन्दी 
के अतिरिक्त भारत में अन्य भी अनेक ऐसी भाषाएं हैं, जिनको वोलने वाले लोगों की 
सख्या करोड़ा में है । उनकी यह आकांक्षा सर्वथा स्वाभाविक है कि उन्हें अपनी भाषा 
के विकास का अवसर मिले, और इसके लिये यह जरूरी है है, कि उनका अपना पृथक्‌ 
राज्य भी हो । भारतीय संघ के अन्तर्गत रहते हुए ये राज्य अपने-अपने क्षेत्र में अपनी 
भाषा, साहित्य आदि का विकास करेंगे, और इनके कारण भारतीय संघ सबल ही 

गा, निर्वेल नहीं । जब लोगों की सम्‌चित आकांक्षाओं को पूरा होने का अवसर 
नहीं मिलता, तभी उनमें पृथकूकरण की भावनाएं ( Seporatist tendencies ) 
उभड़ती 

पर अनेक विचारक भाषा के अनुसार राज्यों के निर्माण की बात को अधिक उपयोगी 
नहीं मानते । वे अपने पक्ष में निम्नलिखित युक्तियां देते हैं 

(१) भारत में पृथक्करण ( 9९०7०६०० ) की प्रवृत्ति सदा रही है, और 
यह प्रवृत्ति देश की राष्ट्रीय एकता के लिये घातक भी सिद्ध होती रही है । भारत का 
विभाजन इसी कारण हुआ । मुसलमानों ने अपने को एक प॒थक राष्टीयता (Nationar 
॥69 ) समझना शुरू किया, और उन्होंने पाकिस्तान की मांग करनी प्रारम्भ 'कर दी । 
यदि भाषा के अनुसार राज्यों के निर्माण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाए, तो 
उससे इसी प्रवृत्ति को बल मिलेगा, और तामिल, तेलग, कन्नड आदि भाषाओं को 
बोलने वाले लोग अपने को एक भारतीय राष्ट्र का अंग न समझकर पथक्‌ मानने लगेंगे । 
यह्‌ बात देश की एकता के लिये घातक सिद्ध होगी । 

(२) राज्यों के निर्माण में केवल भाषा को ही आधार नहीं बनाया जा सकता । 
भाषा के अतिरिक्त कितनी ही अन्य वाते भी हैं, जिन्हें राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन 
करते हुए दृष्टि में रखना चाहिये । हमें यह भी दृष्टि में रखना होगा कि राजकीय आमदनी 
की दृष्टि से कौन-सा प्रदेश पृथक्‌ राज्य बन सकता है । छोटे-छोटे राज्यों के लिये 
अपना खच पूरा कर सकता सम्भव नहीं होता । शासन की सुविधा को भी राज्यों का - 
पुनः निर्माण करते हुए निगाह में रखना जरूरी है । 

(३) वर्तमान युग की प्रवृत्ति बड़े राज्य बनाने की है । बड़े राज्य ही आजकल 
के युग मे उन्नति कर सकते हैं । यदि भाषा के अनुसार भारत को छोटे-छोटे राज्यों में 
बांट दिया जाए, तो ये राज्य अपना आथिक विकास कर सकने में कभी सफल नहीं होंगे । 

(४) भारत में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं, जहां अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग 
साथ-साथ रहते है । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि बड़े नगरों में अनेक भाषाओं को 
बोलने वाळे लोगों का निवास है। कितने ही जिले भी ऐसे हैं, जिनमें अनेक भाषाएं 
बोली जाती हैँ । यदि भाषा के अनुसार राज्यों का पुनःतिर्माण शुरू किया जाए, तो 
इन प्रदेशों में कितने ही झगड़े खड़े हो जाएंगे । पंजाब में हिन्दी और पंजाबी दोनों 
भाषाएं वोली जाती हूँ । जब से पंजाबी भाषा का अळग राज्य बनने का सवाल उठा 
है, पंजाब में झगड़े बहुत बढ़ गये हैं । बम्बई जैसे नगर को महाराष्ट्र में रखा जाए या/ 
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xe भारत की शासनव्यवस्था और नागरिक जीवन 


गुजरात में--यह प्रश्‍न भी विवाद का है । इन झगड़ों को न उभाड़ना ही अच्छा है । 

। इन झगड़ों के उभड़ने से भारत की राष्ट्रीय एकता को अवश्य धक्का लगेगा । 

| (५) भाषा के अनुसार राज्यों का निर्माण करने पर भारत में प्रान्तीयता और 
फटाव की भावना बहुत बढ़ जायगी । बंगाली लोग यह पसन्द नहीं करेंगे कि मारवाड़ी 
और पंजाबी कलकत्ता में कारोबार करें या बिहार व उड़ीसा के लोग वहां मजदूरी: 
करने के लिये आएं । यही बात अन्य राज्यों में भी होगी । इस समय सब भारतीय 
जहां चाहें आ-जा सकते हैँ,जहां चाहें कारोबार या मजदूरी कर सकते हैं । प्रान्तीय भावना 
के बढ़ जाने पर यह बात सम्भव नहीं रह जायगी । 


उ 
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Fl (६) भाषा, साहित्य व संस्कृति के विकास के लिये यह अनिवार्य नहीं हैकि 
| भाषाओं के अनुसार राज्यों का पुनःनिर्माण किया जाए । भारत के संविधान में प्रत्येक 
क भाषा व संस्कृति के विकास की पूरी गुंजाइश रखी गई है । 


ह इसमे सन्देह नहीं, कि इन युक्तियों में काफी बल है। पर साथ ही, यह भी 
स्वीकार करना होगा कि भारत में राज्यों का जिस ढंग से निर्माण हुआ था, उसे युकिति- । 
ना संगत नहीं कहा जा सकता था । | 
| राज्यों के पुन:संगठन की समस्या 
८ १९५० में लागू किये गये भारत के संविधान में इस बात की गंजाइश रखी 
गई थी कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सके, व राज्यों को मिलाकर एक 
नये राज्य का निर्माण किया जा सके । भाषा के आधार पर राज्यों के पुनः निर्माण 
की मांग कोदूष्टि मे रखकर सरकार ने इस समस्या पर विचार करने के लिये एक कमी- 
शन की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष श्री फजल अली थे । इस कमीशन ने जो रिपोर्ट 
तैयार की, उसकी मुख्य सिफारिफ़े निम्नलिखित थीं 
१) भारतीय संघ के विविध राज्यों को जो 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' वर्गो में विभक्त 
किया गया है, वह बिभाग नहीं रहना चाहिये । संघ के अन्तर्गत कल मिलाकर १६ 
जिन सब की स्थिति एक समान हो, और जिन सब की झासनपद्धति भी 
शहो । इन १६ राज्यों ( ४९४ ) के अतिरिक्त ३ क्षेत्र ( T7००४ ) 
जिनका शासन संघ सरकार के अधीन रहे । 
भारतीय संध में सम्मिलित १६ राज्य निम्नलिखित हों--मद्रास, केरल, 
हैदराबाद, आन्ध्र, बम्बई, विदर्भ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, 
| बंगाल आसाम, उड़ीसा और जम्मू-कारमीर । इन १६ राज्यों के 
वर ( ए०ः T०r६०८।७७ ) देहली, मणिपुर और अन्देमानः 


पफपम-स्था भा + 


नन्त 


र रेके स्वरूप में जो परिवर्तन आता उसमें 


जे संघ और उसके अन्तर्गत राज्य ४९ 


(ख) पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश राज्यों को मिला कर एक राज्य बन 
जाता, जिसका नाम पंजाब होता । पेप्सू (ख'” वर्ग का राज्य ) और हिमाचल प्रदेश ('ग 
वग का राज्य) की पृथक्‌ सत्ता न रहती । 

(ग) बिहार राज्य के कुछ भाग, जिनमें बंगला भाषा बोलने वाले लोग अधिक संख्या 


'में निवास करते र, बंगाल में मिला दिये जाते । इस प्रकार बिहार के क्षेत्रफल में कुछ 


कमी हो जाती, और बंगाल के क्षेत्र में कछ वद्धि । 
(घ) मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की भाषा हिन्दी थी, और कुछ की मराठी । 


मराठी भाषा-भाषी जिलों (नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि) का एक पृथक, राज्य बना 


दिया जाता, जिसका नाम विदर्भ होता । 
(ङ) मध्यभारत ('ख' वर्ग में) और विन्ध्यप्रदेश ('ग' वर्ग में) दो पृथक्‌ राज्य 


-थे। इन्हें मध्य प्रदेश के हिन्दी भापा-भाषी (जबलपुर, रायपुर आदि) जिलों के साथ 


मिला कर एक नया राज्य बना दिया जाता, जिसका नाम मध्यप्रदेश होता । 
(च) 'ग' वर्ग के राज्य अजमेर को राजस्थान में सम्मिलित कर दिया जाता । 
(छ) हैदराबाद राज्य मे तीन भाषाएं प्रधान थीं, तेलग, मराठी .और कन्नड । 
तेलगू भाषा के जिलों की आवादी ५१ प्रतिशत के लगभग थी । जिन जिलों में मराठी 
और कन्नड बोली जाती थीं, उन्हे हैदराबाद से पृथक्‌ कर दिया जाता, और हैदराबाद 
राज्य म केवल वे जिले रहते, जिनकी भाषा तेलग है । इस प्रकार तेलग भाषा-भाषी 


-दो राज्य हो जाते, आन्ध्र और हैदराबाद । 


(ज) माइसूर ख' वग का एक राज्य था, जिसकी भाषा कन्नड है । इसमें बम्बई 
राज्य और हैदराबाद राज्य के कन्नड भाषा-भाषी जिलों और कुर्ग ('ग' वर्ग का राज्य) 
को सम्मिलित कर कर्नाटक नाम के नये राज्य का निर्माण कर दिया जाता । 

(क) त्रावन्कोर और कोचीन के तामिल भाषा-भाषी क्षेत्रों को मद्रास में मिला 


“दिया जाता, और त्रावन्कोर-कोचीन का नाम 'केरल' हो जाता । 


(ञा) कच्छ और सौराष्ट्र राज्यों को बम्बई मे सम्मिलित कर दिया जाता । 
बम्बई राज्य के कन्नड भाषा-भाषी क्षेत्र तो उससे पृथक्‌ हो जाते, पर उसमें ये नये प्रदेश 


“शामिल कर दिये जाते--कच्छ, सौराष्ट्र और हैदराबाद राज्य के मराठी भाषा- 
"भाषी जिले । 


(ट) त्रिपुरा ('ग' वर्ग के राज्य) आसाम में सम्मिलित हो जाता । 
कमीशन को रिपोर्ट पर लोकमत--राज्यों के पुनः निर्माण कमीशन की रिपोर्ट 


'से जनता को सन्तोष हुआ । पर इसकी सिफारिशों के विरुद्ध देश के कुछ भागों में 
-असन्तोष भी था । | 


(१) महाराष्ट्र के लोग इस बात से असंतुष्ट थे, कि बम्बई राज्य के दो विभाग 
नहीं किये गये । वे यह चाहते थे, कि बम्बई राज्य के उन जिलों को, जिनकी भाषा 


मराठी है, विदभं के साथ मिलाकर “महाराष्ट्र राज्य' का निर्माण किया जाए, जिसकी 
राजधानी बम्बई नगरी हो गुजराती भाषा का कोई पृथक्‌ राज्य नहीं है । गुजरात 
राज्य का प्‌ थक्‌ रूप से निर्माण किया जाए, और महाराष्ट्र को उससे पृथक्‌ रखा जाए । 


५० भारत की; शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(२) अकाली लोग चाहते थे कि एक पृथक्‌ पंजावी सूवा बनाया जाए, जिसकी 
भाषा पंजाबी हो । हरियाना और हिमाचल प्र देश के लोग भी पंजाब के साथ शामिल होना 
पसन्द नहीं करते थे । विशेषतया, हिमाचल प्रदेश के निवासी कमीशन की सिफारिशों 
से बहुत असन्तुष्ट थे । 

(३) तेलगु भाषा-भाषी लोगों की इच्छा थी कि हैदराबाद को एक पृथक्‌ राज्य 
न रखकर उसे आन्भ्र के साथ सम्मिलित किया जाए । 

राज्यों का पुनःसंगठन--भारत सरकार ने फजल अली कमीशन की रिपोर्ट पर 
गम्भीरता के साथ विचार किया । संविधान के अनुसार विविध राज्यों की सरकारों से 
भी इस प्रश्‍न पर परामर्श लिया गया । जनता की सम्मति पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने के बाद सरकार ने अन्तिम रूप से राज्यों का जो पुन:संगठन किया, उसमें फजल- 
अली कमीशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये-- 

(१) विदर्भं को पृथक्‌ राज्य न रखकर बम्बई राज्य के अन्तर्गत कर दिया गया । 

(२) हैदराबाद को आन्ध्र के साथ मिला दिया गया, जिसके कारण वे सब प्रदेश 
एक राज्य में सम्मिलित हो गये, जहां तेलगू भाषा बोली जाती है। 

(३) हिमाचल प्रदेश को पंजाब से पृथक्‌ रखा गया । 

(४) न्रिपुरा को आसाम के अन्तर्गत न करके पृथक्‌ रखा गया । 

राज्यों के नये पुनःसंगठन से श्रसन्तोष--इसमें सन्देह नहीं कि भारत सरकार 
ने जिस ढंग से राज्यों का पुनः संगठन करना तय किया, उसमे भाषा के अनु सार राज्यों 
के निर्माण के सिद्धान्त को बहुत हद तक स्वीकार कर लिया गया है। इस सिद्धान्त 
के केवल दो अपवाद रखे गये हैँ, बम्बई और पंजाव । केवल इन दो राज्यों का निर्माण 
भाषा के अनुसार नहीं हुआ है । बम्बई में---ग्‌ जराती और मराठी दो भाषाओं की सत्ता 
है, और इसी प्रकार पंजाब में हिन्दी और पंजाबी की । यदि भाषा के अनुसार बम्बई 
के प्रदेशों का पुनःसंगठन किया जाता, तो दो राज्यों का निर्माण होता, महाराष्ट्र और 
गुजरात । पर ऐसा करने में दिक्कत यह पेश आती थी कि बम्बई नगरी को किस राज्य 
के अन्तगंत किया जाए। भौगोलिक दृष्टि से बम्बई नगरी को महाराष्ट्र के 
अन्तगं त॒ होना चाहिये । वहां के निवासियों में भी मराठी बोलने वाले ही सबसे अधिक 
संख्या में हैं। पर बम्बई एक एसी नगरी है, जिसमें गुजराती बोळने वाले भी बहुत 
बड़ी संख्या में निवास करते हैं । आथिक दृष्टि से इस नगरी का बहुत अधिक महत्त्व है । 
यदि इसे महाराष्ट्र के अन्तर्गत कर दिया जाता, तो गुजराती लोगों को बहुत असन्तोष 
होता । एक बार यह प्रस्ताव भी किया गया कि बम्बई नगरी को एक पृथक्‌ राज्य बना 
दिया जाए । पर महाराष्ट्र के लोग इसे मानने के लिये उद्यत नहीं हुए । विवश होकर 
सन्त मे भारत सरकार ने यह तय किया कि महाराष्ट्र, बम्बई और गुजरात को मिलाकर 
` एक राज्य बनाया जाए, जिसकी राजधानी बम्बई नगरी हो। पर इस निर्णय से मराठे 
और गुजराती दोनों ही असंतुष्ट रहे । अब तक इन प्रदेशों में यह आन्दोलन जारी है कि 


नगरी की समस्या 


महाराष्ट्र और गूजरात--दोप थक्‌ राज्य बनने चाहियें। पर बम्बई 
के कारण कोई ऐसा निर्णय नहीं होने पाता, जो सब पक्षों को स्वीकार्य हो । 


अं संघ और उसके अन्तर्गत राज्य - ५१ 


बम्बई के समान पंजाब राज्य की समस्या भी महत्त्वपूर्ण है । इस राज्य में दो भाषाओं 
की सत्ता है, हिन्दी और पंजाबी । हरियाने की भाषा हिन्दी है, जहां के निवासियों में यह्‌ 
विचार विद्यमान है, कि उनके प्र देश को पंजाव से पृथक्‌ किया जाना चाहिये । कछ लोग 
पंजाबी भाषा का एक पृथक्‌ सूबा बनाने के भी पक्ष में हुँ । दूसरी ओर पंजाब के हिन्दुओं 
में यह आन्दोलन भी चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ सम्मिलित कर 
महापंजाव का निर्माण किया जाए । 

भारतीय संघ-राज्य के अन्तर्गत राज्यों का नया संगठन--१९५ ६ में भारत के 
संविधान में संशोधन कर राज्यों का जिस ढंग से पुनः संगठन किया गया है, उसका उल्लेख 
इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। इन राज्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें 
ध्यान देने .योग्य है-- 

(१) दक्षिणी भारत की भाषाएं निम्नलिखित हैँ--तामिल, तेलगू, मलयालम 
और कन्नड । इन चारों को ही द्रविड भाषाएं कहा जाता है। दक्षिणी भारत में 
चार ऐसे राज्य बना दिये गये हैँ, जो इन चार भाषाओं के क्षेत्र है । मद्रास राज्य की 
भाषा तामिळ है । पुराने त्रावन्कोर-कोचीन राज्य के जिन प्रदेशों की भाषा तामिळ 
थी, उन्हें अब मद्रास राज्य में शामिल कर दिया गया है । आन्ध्र राज्य की भाषा तेलगू 
है। हैदराबाद को पृथक्‌ राज्य न रखकर उसके उन सब जिलों को अब आस्घ्र में 
सम्मिलित कर दिया गया है, जिनकी भाषा तेलगू है । हैदराबाद नगर को ही इस राज्य की 
राजधानी भी बनाया गया है। पुराने त्रावन्कोर-कोचीन और मलयालम को मिलाकर 
केरल राज्य बनाया गया है, जिसकी भाषा मलयालम है । माइसुर राज्य में वे सब 
प्रदेश सम्मिलित कर दिये गये हूँ, जिनमे कन्नड भाषा बोली जाती है । पुरानी माइसूर' 
रियासत में हैदराबाद और बम्बई के राज्यों के उन जिलों को अन्तर्गत कर नये माइसूर 
का निर्माण किया गया है, जिनकी भाषा कन्नड है। 

(२) बम्बई का राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनाया गया । उसमें दो भाषाओं 
के क्षेत्र अन्तर्गत किये गये हुँ- मराठी और गुजराती । बम्बई राज्य क्षेत्रफल 
की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जो नये प्रदेश उसमें सम्मिलित किये: 
गये हैँ, वे निम्नलिखित है--सौ राष्ट्र, विदर्भ (पुराने मध्य प्रदेश के वे जिले जिनकी भाषा 
मराठी है) और मराठावाड़ा (पुराने हैदराबाद राज्य के वे जिले, जिनमें मराठी भाषा 
बोली जाती है ।) 

| (३) पुराने मध्य प्रदेश के साथ पुराने मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल 
: राज्यों को मिलाकर नये मध्यप्रदेश का निर्माण किया गया है । पर इस नये राज्य में पुराने 
| मध्यप्रदेश के उन जिलों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी भाषा मराठी है, और 
जिन्हें 'विदभं' कहते हूँ । 

(४) अजमेर राज्य को राजस्थान के साथ मिला दिया गया है । 

(५) पंजाब और पेप्सू को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया है, जिसका 
नाम पंजाब है । इस राज्य में भी दो भाषाओं के क्षेत्र हैं, हिन्दी और पंजाबी । 

(६) उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आसाम राज्यों में विशेष परिवर्तन 
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नहीं हुआ । बिहार के कुछ क्षेत्र, जिनकी भाषा बंगला है, बंगाल में मिला दिये गये 
हैँ। इसी तरह का कुछ परिवतंन उड़ीसा आदि में भौ किया गया है । 

(७) १९५० में लागू हुए संविधान के अनुसार राज्यों के जो चार वर्ग क, ख, 
ग और घ बनाये गये थे, उस वर्गीकरण को अब हटा दिया गया है। अब केवल 
दो वर्ग हैं, राज्य और संघ द्वारा शासित क्षेत्र । दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, 
अन्दमान-निकोबार द्वीप और लक्कट्वीप-मिनिकोय-भ्रमिण्दवी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका 
शासन संघ सरकार के अधीन है । 

भारतीय संघ के अन्तग त राज्यों के सम्बन्ध में कुछ अन्य बाते भी उल्लेखनीय हैं । 
क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल भारत का सबसे छोटा राज्य है, और बम्बई सबसे बड़ा । 
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरप्रदेश सबसे बड़ा है, जम्मू-काइमीर सबसे छोटा । सबसे 
अधिक सवन आबादी केरल की है, जहां प्रतिवगं मील ९०१ व्यक्तियों का निवास है । 
सबसे अधिक विरल आबादी काइमीर की है, जहां एक वर्ग मील में केवल ४७ आदमी 
रहते हैं । राजस्थान और मध्यप्रदेश की आबादी भी बहुत विरल है, जहां क्रमशः १२१ 
ओर १५२ व्यक्ति एक वर्ग मील मे निवास करते हैँ । आर्थिक दृष्टि से अभी मध्यप्रदेश 
और उड़ीसा अधिक उन्नत नहीं है, पर उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, क्योंकि खानों 
और जंगलों में उत्पन्न होने वाले पदार्थों की वहीं प्रचुरता है । 


अभ्यास के लिए प्रइन 

(१) भारतीय संघ के ग्रन्तर्गत राज्य कौन-कौन से हैं। राज्यों के साथ-साथ 
संघ द्वारा शासित होने वाले क्षेत्रों (०7/६०७४) का भी उल्लेख कीजिए। 

(२) क्या आप भाषाओं के अनुसार राज्यों के पृनःसंगठन को उपयोगी समभते 
हैं ? ग्रपने मत का युक्तिपू्वं क प्रतिपादन कीजिए। 

(३) भारत में राज्यों के पुनःनिर्माण के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये जो 
कमीशन सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, उसकी मुख्य सिफारिशों का उल्लेख 
कीजिए। इनमें से किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकृत किया, और किन्हें नहीं । 


(४) १९५० में भारत के राज्यों का निर्माण किस ढंग से किया गया था ? भ्रब 
उसमें कौत-कीन से परिवर्तन किये गये हैं ? 


थे श्रध्याय 


भारतीय नागरिकता और नागरिकों के मूलभूत श्रधिकार 


केवल एक नागरिकता--यद्यपि भारत राज्यों का एक संघ है, पर यहां केवल एक 
ही नागरिकता है, दोहरी या द्वैध नागरिकता नहीं है । भारत में यह नागरिकता केवल 
संघ की है, उसके अन्तर्गत राज्यों की नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि सब भार- 
तीय नागरिक भारत-संघ के नागरिक हूँ, बंगाल, उत्तरप्रदेश, पंजाब, र(जस्थान आदि 
राज्यों के नहीं । कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्य में जाकर रह सकता ह 
वहां कारोवार व मजदूरी आदि कर सकता है, और सब सामाजिक व राजनीतिक 
अधिकारों का उपभोग कर सकता है । भारतीय संघ के अन्तर्गत विविध राज्य अपने क्षेत्र 
के निवासियों को कोई ऐसे पृथक्‌ नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं करते, जो अन्य 
राज्यों के निवासियों को प्राप्त न हों । 

क्योंकि भारत ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य है, अतः इस देश के नागरिकों को 
ब्रिटिश कामनवेल्थ की नागरिकता के अधिकार भी प्राप्त हैं । 


भारतीय नागरिकता 


संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता के कानून का विशद रूप से प्रतिपादन 
नहीं किया गया है । उसमें केवल यह बताया गया है कि संविधान के लागू होने के समय 
(२६ जनवरी, १९५० को) किस प्रकार के व्यक्ति भारत के नागरिक थे। संविधान 
द्वारा यह नहीं बताया गया, कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती 
है, और किस प्रकार उसका अन्त हो सकता है । इस विषय में संविधान ने यह व्यवस्था 
की है, कि भारत की पाछियामैन्ट को नागरिकता-सम्थन्धी कानून बनाने का अधि- 
कार है । 

संविधान के लागू होने के समय तीन प्रकार के व्यक्तियों को भारत का नागरिक 

माना गया था-- 

(१) संविधान के लागू होने के समय जो भारत में बसे हुए थे । 

(२) भारतं के विभाजन के कारण जो पाकिस्तान से भारत आए । 

(३) विदेशों में बसे हुए भारतीय। 

इन तीनों प्रकार के भारतीय नागरिकों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार से विचार 
करने की आवश्यकता है । ब 

(१) संविधान के लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत में बसे हुए थे, उनको 
उस दझ्ञा में भारत का नागरिक स्वीकार किया गया, जब कि वे इन शर्तों को पुरा 


करते हों-- 
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(क) उनका जन्म भारत के राज्यक्षेत्र में हुआ हो, या 

(ख़) उसके माता-पिताओं में से एक का जन्म भारत में हुआ हो, या 

(ग) वे संविधान के लागू होने से कम से कम पांच साल पहले से साधारणतया 
भारत के राज्यक्षेत्र के निवासी रहे हों । 

इस प्रकार भारतीय नागरिकता के तीन आधार संविधान द्वारा स्वीकार किये 
गये हैं, जन्म, वंश और अभिजन या निवास । जिन व्यक्तियों का. जन्म भारत में हुआ 
हो, वे भारत के नागरिक हँ । इस कारण ऐसे व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता 
का अधिकार प्राप्त है, जिनके माता-पिता चाहे भारतीय न भी हों, पर जिनका जन्म 
भारत मे हुआ हो । जिन व्यक्तियों के माता-पिता में से कोई एक भारत में उत्पन्न 
हुआ हो, और जो संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में बसे हुए थे, वे भी भारत 
के नागरिक माने गये हैँ। इस व्यवस्था के कारण वंश को भी भारतीय नागरिकता 
का आधार माना गथा है । संविधान के लागू होने से पांच साल पहले से जो लोग 
भारत मे निवास कर रहे थे, उन्हें “निवास ' के कारण भारत का नागरिक मान लिया 
यया है । 

(२) द्वितीय श्रेणी के नागरिक वे हूँ, जो पाकिस्तान से भारत आये हैं। इन्हें 
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की दशा मे भारतीय नागरिकता के अधिकार प्रदान 
किये गये है-- 

(क) वे शरणार्थी ( ॥०५४९९६ ) जो १९ जुलाई, १९४८ से पुर्व पाकिस्तान 
से भारत आ गये थे, और भारत आ जाने के बाद साधारणतया इसी देश में निवास 
करने लगे थे । 

(ख) वे शरणार्थी जो १९ जुलाई, १९४८ के बाद पाकिस्तान. से भारत आए, 
पर जिन्होंने भारत-सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को आवेदनपत्र देकर २६ 
जनवरी, १९५० से पूर्वं अपना नाम भारत में रजिस्टर्ड करा लिया हो । पर ऐसे 
| व्यक्तियों की रजिस्ट्री उसी दशा में की जा सकती थी, जब कि वे आवेदन-पत्र देने 
i की तिथि से कम से कम ६ मास पूर्व भारत में रह रहे हों । 

जो लोग १ मार्च, १९४७ के बाद भारत के राज्यक्षेत्र से पाकिस्तान चळे गये थे, 
उन्हें संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता के अधिकार से . वंचित रखा गया है । पर 
यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता, जो पाकिस्तान से फिर भारत वापस 
आए हैं, और जिन्होंने भारत सरकार से भारत में स्थायी रूप से निवास करने की अनज्ञा 
( स Per ) प्राप्त कर ली है। १९४७ के पूर्वां में जिन दिनों भारत में साम्प्र- 
..  दायिक दंगों ने बहुत जोर पकड़ लिया था, अनेक मुसलिम परिवार सामयिक रूप 
be गये थे । बाद में जब शान्ति हो गई, तो उनमे से बहुत से भारत लौट 
आए । उन्हीं की सुविधा के लिये यह नियम वनाया गया था । र 
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गई है कि इन्हें भारत का ही नागरिक माना जायगा, बरतें कि ये जहां निवास कर रहे 
है, वहां के भारतीय राजदूत के दफ्तर मे आवेदनपत्र देकर अपने नाम की रजिस्ट्री करा 
ले । राजदूत के दफ्तर का अभिप्राय भारत के कूटनय सम्बन्धी ( Dp।०7० ) 
और वाणिज्य सम्बन्धी ( -९००४।७ः ) प्रतिनिवियों के दपतर से है । इन भारतीयों के 
लिये यह आवश्यक है कि या तो इनका अपना जन्म भारत में हुआ हो, या इनके 
माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में 
हुआ हो । 
भारतीय नागरिकता के लिये यह भी आवश्यक है कि भारत का नागरिक किसी 
अन्य देश का नागरिक न हो । यदि किसी व्यवित ने किसी अन्य देश की नागरिकता 
आप्त कर ली हो, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जायगा । विदेशों में बसे हुए 
जो भारतीय उन देशों के कानून के अनुसार वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुके हूँ, वे 
भारतीय नागरिक नहीं माने जा सकते । 

संविधान द्वारा भारत की नागरिकता के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं की गई हैँ, 
वे पूर्ण नहीं है । उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि यदि कोई विदेशी भारत की नागरिकता 
आप्त करना चाहे, तो वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की अन्य भी 
कितनी ही बाते है, जो संविधान द्वारा स्पष्ट नहीं होतीं । इन सब बातों के विषय में 
भारत की पालियामैन्ट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । 


नागरिकों के मूलभूत या आधारभूत अधिकार 
( Fundamental rights of citizens ) 

आधुनिक काळ के छोकतन्त्र राज्यों के संविधानों में उन मूलभूत अधिकारों का 
विशद रूप से प्रतिपादन किया जाता है, जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं । अधिकार 
उन सुविधाओं को कहते हैं, जो मनुष्य के व्यक्तित्त्व के विकास के लिये आवश्यक होती 
हैं। सरकार किसी व्यक्ति के इन अधिकारों का अपहरण न कर सके, इसलिये 
इनका उल्लेख संविधान मे कर दिया जाता है । लोकतन्त्र शासन का अभिप्राय होता है, 
बहुसंख्या का शासन । विधानसभाएं जो कानून बनाती है, वे बहुमत द्वारा ही पास 
होते हुँ । विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत हो, वह जो कानून चाहे पास करा 
सकती है। इस दशा में यह भय चना रहता है, कि कोई कानून ऐसा भी पास हो जाए 
जिससे कुछ लोगों का अहित होता हो, और जो इन लोगों को उन सुविधाओं से वंचित 
कर देता हो जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक हैँ । इसलिये संविधान 
में मूलभूत अधिकारों का प्रतिपादन कर दिया जाता है, जिनका कोई सरकार या 
विधानसभा अपहरण नहीं कर सकती । विधान सभा में चाहे किसी भी पार्टी का 
बहुमत हो, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसे यह अधिकार नहीं कि वह 
नागरिकों के इन मूलभूत अधिकारों का अपहरण कर सके । यदि कोई ऐसा कानून पास 
हो जाए, जो मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हो, तो न्यायालय में उसके खिलाफ अपील 
की जा सकतीं है, और वहां उसे असंबैधानिक ( 7०००४६४५६००६] ) घोषित 
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कराया जा सकता है। न्यायालयं द्वारा किसी कानून के संविधान-विरुद्ध घोषित 
हो जाने पर उसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । 
इस बात को हम ए क उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हं । भारत के संविधान में 
सम्पत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार को स्वीकृत किया गया है। इसके कारण मनुष्य 
जमीन, मकान, कळ-कारखाने आदि को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाकर रख 
सकते है । पर साथ ही संविधान मे यह व्यवस्था भी की गई है कि सार्वजनिक हित 
की दष्टि से सरकार किसी सम्पत्ति को ले सकती है, बशतें कि वह उसके लिये समु- 
तित मुआवजा ( 0००००४०४०० ) प्रदान कर दे। मान लीजिए, भारत 
की पाछियामंन्ट में किसी ऐसे समाजवादी दल का बहुमत हो जाए, जो व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के विरोध मे हो । वह कोई ऐसा कानून पास कर दे, जिसके द्वारा सब जमीन, 
मकान आदि को राज्य की सम्पत्ति बना दिया जाए, और उनके मालिकों को कोई 
म आवजा देने की व्यवस्था न की जाए । क्योंकि ऐसा क़ानून संविधान में प्रतिपादित 
मुलभूत अधिकारों के विरुद्ध होगा, अतः उसके खिलाफ न्यायालय में अपील की जा 
सकेगी, और यदि न्यायालय ने उसे संविधातविरुद्ध घोषित कर दिया, तो उसे प्रयोग 
में नहीं लाया जा सकेगा । 
इस प्रकार के कानून को पास करने के लिये यह आवश्यक होगा, कि पहले संविधान 
मे परिवर्तन करा लिया जाए । पर यह स्पष्ट है, कि संविधान में प्रतिपादित मूलभूत 
अधिकारों के कारण सरकार और विधानसभा की शक्ति बहुत कुछ मर्यादित हो जाती 
है। 
भारत के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकार 
स्वतन्त्र भारत के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का बड़े विशद 
रूप से प्रतिपादन किया गया हैं। इन अधिकारों के कारण भारत की जनता को वे सब 
सुविधाएं प्राप्त हो जाती हूँ, जो उसकी उन्नति व विकास के लिये आवश्यक हूँ । ये 
अधिकार दो प्रकार के हँ--एक वे जिनके विषय में न्यायालय में कार्रवाई की जा 
सकती है । इन्हे न्यायालयाधीन ( ५७६०।३७।७ ) कहते हैं। दूसरे प्रकार के 
अधिकार वे हुँ, जिनके सम्बन्ध में न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती । सरकार 
यह प्रथत्त अवश्य करेगी, कि जनता को ये अधिकार प्राप्त हों, पर इन्हें प्राप्त करने 
का दावा न्यायाळय में नहीं किया जा सकता । न्यायालयाधीन अधिकार का एक 
उदाहरण कानून की दृष्ट में सवका बराबर होना है। यदि सरकार छिग, जाति, 
रंग, धर्म आदि के कारण कोई भेदभाव करे, किसी को वोट देने आदि के 
राजनीतिक अधिकार से वंचित करे, तो वह मनुष्य न्यायालय में मामले को पेश 
कर अपने इस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। पर हमारे संविधान में 
नागरिकों का एक अधिकार यह भी स्वीकृत किया गया है, कि वे आजीविका प्राप्त 
कर सके । पर कोई बेकार व्यक्ति न्यायालय के सम्मुख यह दावा नहीं कर सकता कि 
मँ बेकार हुँ और संविधान के अनुसार मुझे नौकरी व आजीविका कमाने का अवसर 
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दिया जाना चाहिये । इस प्रकार के अधिकारों को Non-justiciable कहा 
जाता है। 
संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार प्रदान किये गये 
हैं, उनका वर्गकिरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 
(१) समानता का अधिकार । 
(२) स्वतन्त्रता का अधिकार । 
(३) शोषण के विरुद्ध अधिकार । 
) धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार । 
) संस्कृति और शिक्षा का अधिकार । 
) सम्पत्ति का अधिकार । 
) संवैधानिक उपचारों का अधिकार । 


समानता का अधिकार 

हिल धान को रूष्टि में सब नागरिक एक समान हैं । राज्य किसी के साथ भेद-भाव 
का वरताव नहीं कर सकता । धर्म, कुल, जन्म, नसल, जाति, लिग, जन्मस्थान आदि 
के कारण किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना संविधान के विरुद्ध है । लोक- 
तन्त्र शासन में समानता के अधिकार का बहुत अधिक महत्त्व है। इसके बिना 
लोकतन्त्र शासन की कल्पना भी सम्भव नहीं है । समानता के अधिकार में निम्नलिखित 
अधिकारों का समावेश हो जाता है-- 

(१) कानून के सम्मुख सब नागरिक समान हैं । सब के साथ एक जैसे कानून 
लागू होते हूँ । कानून की दृष्टि मे न कोई छोटा है न कोई बड़ा, न कोई छूत है न कोई अछूत, 
न कोई कुलीन है न कोई नीच । सब को कानून का एक समान रूप से संरक्षण प्राप्त 
होता है, और न्यायालय द्वारा सबके मुकदमों का एक ही तरह से निर्णय किया जाता 
है । अपराध करने पर सब को एक ही कानून के अनुसार दण्ड दिया जाता है । 

(२) राजकीय पदों व नौकरियों को प्राप्त करने का सब को एक समान अधिकार 
है । धर्मे, जाति, कुल आदि के भेद के कारण किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त करने 
के अवसर से वंचित नहीं रखा जायगा । इस विषय में स्त्री और पुरुष में भी कोई भेद 

हीं किया जायगा । संविधान में इस सम्बन्ध में एक अपवाद भी किया गया है । वह यह' 
है कि पिछड़ी हु ई जातियों के लिये सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान रिजर्व भी रखे जा 
सकते है । भारत में अनेक जातियां ऐसी हुँ, जो शिक्षा आदि में पिछड़ी हुई होने के 
कारण अब तक सरकारी नौकरियों में समुचित रूप से हाथ नहीं बटा सकी हैं । इनके 
लिये सरकारकूछ स्थान सुरक्षित रख सकती है, ताकि इन्हें अपनी उन्नति करने का अवसर 
मिले । i 

(३) सब लोग सार्वजनिक स्थानों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार 
रखते हुूँ। सार्वजनिक भोजनालय (रिस्तोरां आदि), दूकान, सिनेमा, सावे- 
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जनिक मनोरंजन के स्थान (पारकं, ' उद्यान आदि), सड़क़, कुएं, तालाब, होटल 
स्नान के घाट आदि का सब लोग समान रूप से उपयोग कर सकते हैँ। इन 
सार्वजनिक स्थानो का उपयोग करने से किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर नहीं 
रोका जा सकता, क्योंकि वह किसी विशेष कुल या जाति में उत्पन्न हुआ है या किसी 
विशेष धर्म का अनुयायी है । 

(४) संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है, और कानून की दृष्टि 
में छूत-अछूत के भेद को मिटा दिया गया है । यदि कोई मनुष्य किसी को अछूत समझे 
और इस कारण उसे सावं जनिक स्थानों का उपयोग करने में रुकावट डाळे, तो उसे सरकार 
द्वारा दण्ड दिया जा सकता है। 

(५) सामाजिक समानता की स्थापना के लिये, यह व्यवस्था भी की गई है कि 
सरकार द्वारा किसी मनुष्य को कोई खिताब न दिया जाए और न भारत का कोई 
नागरिक कोई विदेशी खिताब ही स्वीकार कर सके । अंग्रेजी शासन के समय में. लोगों 
को रायबहादुर; सर, खां साहब, राजा आदि अनेक खिताब दिये जाते थे । अब 
उनका अन्त कर्‌ दिया गया है । विद्या, सैनिक योग्यता या सार्वजनिक सेवा के कारण 
अब भी सरकार कुछ उपाधियां प्रदान करती हूँ, पर इनका प्रयोजन केवल यह है कि 
लोगों को लोकसेवा के लिये प्रोत्साहन दिया जाए । 


स्वतन्त्रता का अधिकार 


स्वतन्त्रता के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल किये गये है-- 

(१) भाषण भौर विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता--भारत के सब नागरिक 
भाषण, लेख, मुद्रण व अन्य प्रकार से अपने विचारों को प्रकट कर सकने की स्वतन्त्रता 
रखते है। पर यह स्वतन्त्रता अमर्यादित नहीं है । इस मूलभूत अधिकार के होते हुए भी 
भारत मे कोई एसा झानून बनाया जा सकता है, जिसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा, 
विदेशों से मत्रीपूर्ण सम्बन्ध व सदाचारपूर्ण वातावरण को बनाये रखने के लिये 
भाषण, लेब, मुद्रण आदि की स्वतन्त्रता पर रोक लगाना हो । भाषण, लेख आदि की 
स्वतन्त्रता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कोई नागरिक ऐसे व्याख्यान 
दे सकता है, या ऐसे लेख लिख सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिये विघातक हों, 
विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध में रकावट डालते हों, या अनाचार का प्रचार करते हों । 
इस प्रकार की स्वतन्त्रता को कानून द्वारा मर्यादित व नियन्त्रित किया जा सकता है। 
भाषण और लेख की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर कोई नागरिक दूसरों की मानहानि 
भी नहीं कर सकता । यदि कोई मनुष्य किसी की मानहानि करे, तो उस पर मुकदमा 
चलाया जा सकता है, और च्यायालय से उसे दण्ड दिलाया जा सकता है । 

(२) ान्तिपूर्वक व निःशस्त्र होकर एकत्र होने और सभाएं करने की स्वतन्त्रता 


का अधिकार--भारत में नागरिकों को यह अधिकार है कि वे शान्तिपूर्वक ब निं:शस्त्र 


होकर एकत्र हो सकें, जुलूस निकाल सके और सभाएं करं सके । पर इस स्वतन्त्रता को 
भी सावं जनिक हित की दृष्टि से और अमन-चेन को कायम रखने के लिये मर्यादित व 
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नियन्त्रित किया जा सकता है। 

(३) समुदाय और संघ बनाने की स्वतन्त्रता--भारत के नागरिक स्वतन्त्रता-. 
पूर्वक अपने को विविध समुदायों व संघों में संगठित कर सकते हैँ । पर वे ऐसे समुदाय 
नहीं बना सकते, जिनका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा में वाधा डालना हो, सार्वजनिक 
हित का विरोध करना हो, तथा किसी प्रकार से शान्ति और व्यवस्था को भंग करना 
हो । अतः ऐसे कानून बनाये जा सकते है जिनसे इन अधिकारों को मर्यादित व 
नियन्त्रित किया जा सके । 

(४) भारत के राज्यक्षेत्र में सव जगह बे-रोक-टोक घूमने व आने-जाने की 
स्वतन्त्रता । 

(५) भारत के राज्यक्षेत्र मे किसी भी जगह निवास करने व बस जाने की 
स्वतन्त्र ता । ; 

(६) सम्पत्ति कमाने, रखने व उसे व्यय करने या दूसरों को दे सकने की 
स्वतन्त्रता । 

(७) किसी भी पेशे, कारोबार, व्यापार व कार्य को कर सकने की स्वतन्त्रता । 

। ईन सात प्रकार की स्वतन्त्रताओं के अतिरिक्त संविधान द्वारा भारत के नागरिकों 
को 'स्वतन्त्रता-सम्बन्धी अन्य भी अनेक अविकार दिये गये हँ— 

(१) किसी मनुष्य को यदि गिरफ्तार किया जाए, तो यह आवश्यक है कि उसे 
गिरफ्तार करने का कारण बताया जाय । बिना कारण बताये किसी को हवालात में 
बन्द नहीं रखा जा सकता । गिरफ्तार करने के बाद यह भी जरूरी है कि २४ घण्टे के 
अन्दर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाए, और मजिस्ट्रेट की . 
अनुमति के बिना उसे बाद में हवालात में न रखा जाए । 

(२) न्यायालय से दण्डित हुए बिना किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा 
सकता । अपराधियों को कानून के अनुसार ही सजा दी जा सकती है। एक अपराध 
के लिये एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता । किसी अभियुक्त को इस बात 
के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने खिलाफ खुद गवाही दे । 

नजरबन्दी का कानून--इसी प्रसंग में 'बिना मुकदमा नजरवन्दी कानून' 
( Preventive Detention Act ) के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना उप- 
योगी होगा । संविधान द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को तीन महीने तक नजरबन्द रख“ 
सके । पर इस प्रकार नजरबन्द करने पर सरकार को तुरन्त यह बताना पड़ता है: 
कि उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या अभियोग है । तीन महीने तक की नजरबन्दी की इस 
अवधि को दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है--(१) नजरबन्दी के मामले में 
परामर्श देने वाली समिति ( 44४/807 5०274 ) की यदि यह सम्मति हो कि: 
यह अवधि बढ़ा दी जानी चाहिये । इस समिति के सदस्य ऐसे ही व्यक्ति हो सकते - 
हैं, जो या तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश, रह चुके हों या न्यायाधीश होने की योग्यता रखते न 
८ । (२) भारत की पाल्यामैन्ट को भी_यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून 
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६०. भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


बनाकर किसी व्यक्ति की नजरबन्दी की अवघि को तीत मास से अधिक समय के लिये 
बढ़ा सके । इस दशा में एडवाइजरी बोर्ड की सम्मति की आवश्यकता नहीं होगी । 
बिना मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को नजरबन्द कर सकने के इस कानून के 
औचित्य के सम्बन्ध में मतभेद की गुंजाइश है । इस कानून के अनुसार सरकार जिस 
व्यक्ति को चाहे नजरबन्द कर सकती है, और उस पर मुकदमा चलाये बिना व 
न्यायालय से दण्डित हुए बिना ही उसे कैद में रख सकती है । अनेक विचारकों का 
कहना है कि यह कानून लोकतन्त्र शासन के लिये सर्वथा अनुचित है । संविधान द्वारा 
नागरिकों को स्वतन्त्रता सम्बन्धी जो भी अधिकार दिये गये हूँ, उन सब पर इस कानून 
द्वारा पानी फिर जाता है । इसका प्रयोग कर सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को 
नजरबन्द कर्‌ सकती है, और जितने समय तक चाहे उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण कर 
सकती है । अंग्रेजी शासन के समय में विदेशी शासकों ने भारत,के स्वातन्त्र्य आन्दोलन 
को कुचलने के उद्देश्य से इस प्रकार के कानून बनाये थे । स्वतन्त्रता के बाद भी भारत में 
इस प्रकार के कातून की सत्ता और उसका संविधान द्वारा अनुमत होना लोकतन्त्रवाद 
के एकदम विरुद्ध है। अन्य लोकतन्त्र राज्यों के संविधानों में इस प्रकार के कानून 
की कहीं भी गुंजाइश नहीं रखी गई है। 
पर अन्य विचारक भारत की वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार के कानून की 
आवश्यकता को स्वीकार करते हैं । भारत को स्वाधीनःहुए अभी अधिक समय नहीं हुआ 
है । अभी देश में ऐसे लोगों का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, जो ऐसे कार्यो को करने 
में संकोच न करें, जिनसे देश की स्वतन्त्रता व सुरक्षा में बाधा पहुँचती हो । ऐसे देश- 
द्रोही लोगों के नाशकारी कार्यो को रोकने के लिये इस प्रकार के कानन की अभी कछ 
समय के लिये आवश्यकता रहेगी ही । पर सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर 
सकती, क्योंकि सरकार के लिये पहले तो यह्‌ आवश्यक है कि इस कान्‌न के अनसार 
नजरबन्द किये गये व्यक्ति को यह बताये कि उसे किन कारणों से नजरबन्द किया गया 
है । इसके बाद सरकार के लिये यह भी जरूरी है कि वह नजरवन्दी के सव मामलों 
को एक परामर्शं समिति ( 4४:8077 80874 ) के सम्मुख पेश करे। इस 
समिति के तीन सदस्य होते हैं, जो या तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हों, या 
न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की योग्यता रखते हों । परामर्श समिति के लिये यह्‌ 
आवश्यक हैं कि वह नजरबन्दी के मामले के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दस सप्ताह की 
अवधि तक सरकार के पास भेज दे । यदि परामर्श समिति की राय में किसी व्यक्ति को 
पर्याप्त कारण के बिना नजरबन्द किया गया हो, तो सरकार उसे रिहा कर देने के लिये 
विवश होगी । 
अब (यह्‌ संशोधित कानून १९५१ ई० में बना था) बिना मुकदमा चलाये 
नजरबन्दी का कानून बहुत कुछ निर्दोष हो गया है । अब सरकार के लिये यह सुगम नहीं 
रह गया है कि वह किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त कारण के नजरबन्द रख सके और इस 
प्रकार नागरिकों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर सके । 
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श्ज़ु 
शोषण के;विरुद्ध अधिकार 

भारत के सं विधान में यह व्यवस्था की गई है, कि कोई मनष्य किसी दसरे का शोषण 
न कर सके | इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाएं निम्नलिखित 

(१) १४ वर्ष से कम आयू के बालकों व बालिकाओं को कारखानों में काम करने 
के लिये नहीं रखा जा सकता । कम आयू के व्यक्तियों को कम मजदूरी देनी पड़ती है,अत 
कारखानों के मालिक बालक-वालिकाओं को नौकरी में रखना अधिक पसन्द करते हल 
पर अब संविधान द्वारा १४ वर्ष से कम आयू के व्यक्तियों को कारखानों में काम करने 
के लिये नहीं रखा जा सकता । 

(२) मनुष्यों (स्त्री, पुरुष व बच्चे) का क्रय-विक्रय करना अपराध माना 
जायगा, और इस अपराध के लिये कानून द्वारा सजा दी जायगी । 

(३) कोई किसी से बेगार नहीं ले सकता, और न कोई किसी को उसकी इच्छा 
के विरुद्ध श्रम करने के लिये विवश कर सकता है । ब्रिटिश युग में भारत में बेगार लेने 
की प्रथा प्रचलित थी न केवल जमींदार अपितु सरकारी अफसर भी देहात के गरीब 
लोगों से समय-समय पर बेगार लेते रहते थे। पर अब इस प्रथा को कानून के विरुद्ध 
घोषित कर दिया गया है। 

पर इस प्रसंग म यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारत में राज्य को यह अधिकार 
है कि वह सार्वजनिक प्रयोजनों से लोगों को बाधित रूप से कायं करने के लिये 
विवश कर सके । उदाहरण के लिये युद्ध के समय या किसी अन्य राष्ट्रीय विपत्ति के 
अवसर पर सरकार लोगों को विविध प्रकार के कार्यो के लिये विवश कर सकती 'है 
वह ऐसे कानून बना सकती हैया ऐसे आदेश दे सकती है, जिससे यूवकों को बाधित 
रूप से सेना में भरती किया जा सके, या किसी व्यक्ति की सेवा को सरकारी कार्य के 
लिये प्राप्त किया जा सके | 


धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार 


संविधान द्वारा भारत के सब नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने 
विश्वासों के अनुसार किसी]भी धमं को मान सके, उसके विधि-विधानों का अनुसरण 
कर सकें, और उसका प्रचार कर सके । लोग अपनी धामिक संस्थाओं का भी संगठन 
कर सकते हैं, और ये संस्थाएं सम्पत्ति भी रख सकती हैं । अपने धामिक विचारों का 
प्रचार करने के लिये ये संस्थाएं स्कूल, कालिज, अस्पताल, अनाथालय आदि भी खोल 
सकती हैं । ४ 

पर धामिक स्वतन्त्रता पूर्णतया अमर्यादित व अनियन्त्रित नहीं है । अनेक बार लोगों 
की धामिक स्वतन्त्रता सार्वजनिक अमन-चेन में बाधक हो सकती है । कोई मनुष्य अपने 
धर्म का प्रचार इस ढंग से कर सकता है, जिससे अन्य धर्मों के अनुयायियों को एतराज 
हो । धर्म प्रचार व धाभिक कार्य इस ढंग से भी किये जा सकते हैं, जिससे सार्वजनिक 
शान्ति के लिये खतरा पैदा हो । राज्य का कत्तव्य है कि ऐसी धामिक स्वतन्त्रता को 


, ६२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


नियन्त्रित करे । कतिपय घामिक विश्वास व विधि-विधान नैतिकता व सदाचार- 
सम्बन्धी विचारों के भी प्रतिकूल हो सकते है । भारत में कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी रहे हैं 
जो नर बलि देना धर्म का अंग मानते थे । सती प्रथा भी धर्म का अंग समझी जाती थी । 
अब तक भी भारत में कू छ लोग ऐसे हैं, जो सती प्रथा को अनुचित नहीं मानते, अपितु 
सती होना गौरव की बात समझते हैं । धामिक स्वतन्त्रता की आड़ लेकर कोई 
मनुष्य इन बातों को नहीं कर सकता । एसा करने वालों को सरकार दण्ड भी देती 
है । 

भारत एक धर्मनिरपेक्ष ( 9९०७।३" ) राज्य है। वह धमं के मामले में 
तटस्थ है । इसी कारण भारत में सरकारी आमदनी का कोई अंश किसी धर्म विशेष 
के प्रचार के लिये खर्च नहीं किया जा सकता । इसीरिये सरकार द्वारा संचालित 
झिक्षणालयों मे धामिक शिक्षा न देने को व्यवस्था की गई है । जिन शिक्षणालयों का 
संचालन धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी 
धर्मंशिक्षा के लिये विवश नहीं किया जा सकता । 5 

हिन्दुओं में छूत-अछूत की प्रथा है । कुछ लोगों को जन्म के कारण ही अछूत माना 
जाता है । उन्हें न मन्दिरों में प्रविष्ट होने दिया जाता है, और न वे मन्दिर में जाकर 
देव दशन ही कर सकते हैं । पर यह बात नैतिकता के विरुद्ध है कि किसी को अछूत 
समझा जाए और उसे मानवता के साधारण अधिकार भी प्राप्त न हों । अतः संविधान 
के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसे कानून बना सके, जिनसे हिन्दुओं के 
किसी वर्ग को सार्वजनिक मन्दिरों व तीर्थंस्थानों के उपयोग से न रोका जा सके । 


संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 


भारत एक बहुत बड़ा देश है । इसमें अनेक धर्मों के अनुयायी लोग निवास करते 

हैं, बहुत-सी भाषाएं बोली जाती हैं, और अनेक संस्कृतियों की सत्ता है । धर्म, भाषा, 

रीति-रिवाज, संस्कृति आदि की दृष्टि से भारत के निवासियों में अनेक विभिन्नताएं 
पाई जाती हैँ । यह आवश्यक है कि इन सब की रक्षा की व्यवस्था की जाए । विविध | 
'छोगों की संस्कृति सम्बन्धी विभिन्नताओं की रक्षा के लिये संविधान द्वारा निम्नलिखित । 
व्यवस्थाएं की गई हैं-- | 

(१) प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग ( 07४५ ) को यह अधिकार है कि वह 
अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को कायम रख सके । 

(२) सव अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे भाषा पर आधारित हों या धर्म पर, यह 
अधिकार होगा कि वे अपनी रुचि के अनुसार रिक्षा-संस्थाओं को स्थापित कर सकें व 
उनका संचालन कर सकें । 

(३) राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को आथिक सहायता देने में इस आधार पर 
कोई भेदभाव नहीं किया जायगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक 
वर्ग के प्रबन्ध में हैँ । 

(४) राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा आथिक सहायता प्राप्त करने वाली 


| 
| 
§ 
| 
| 
| 


भारतीय नागरिकता और नागरिकों के मूलभूत अधिकार ६३ 


किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पाने से किसी नागरिक को धर्म, नसल, जाति अथवा भाषा 
के आधार पर रोका नहीं जा सकेगा । इस प्रकार जहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 
अपनी शिक्षा-संस्थाएं खोलने की पूरी स्वतन्त्रता होगी वहां वे राज्य द्वारा संचालित 
या सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं से भी पुरा पुरा लाभ उठा सकेंगे । 


सम्पत्ति का अधिकार 


भारत के संविधान द्वारा सब नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है कि बे सम्पत्ति 
का अजन कर सक, उसपर अपना स्वत्व रख सकें, उसका क्रय-विक्रय कर सकें और 
उसे अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकें । इस प्रकार हमारे संविधान में सम्पत्ति पर 
व्यक्तिगत स्वत्व के अधिकार ( Right of private Proper४छ ) को स्वीकार 
किया गया है 

पर अन्य अनेक मूलभूत अधिकारों के समान सम्पत्ति के अधिकार को भी पूरी 
तरह से अनियन्त्रित व अमर्यादित नहीं रखा गया है । संविधान के अनसार राज्य को 
यह अविकार है कि वह सार्वजनिक कार्य के लिये व्यक्तिगत सम्पत्ति को हस्तगत कर 
सके । पर ऐसा करते हुए राज्य के लिये यह आवश्यक है कि वह सम्पत्ति के स्वामी को 
समुचित मुआवजा ( 00०७६०० ) प्रदान करे। इसके लिये संविधानकी 
३१वीं धारा में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी चल या अचल सम्पत्ति को, जिसमें 
वाणिज्य सम्बन्धी व व्यवसाय सम्बन्धी उपक्रम भी शामिल हैं, और जिसमें इस प्रकार 
के उपक्रमों को स्वामी कम्पनी भी अन्तगंत हैं, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सरकार 
कानून द्वारा हस्तगत कर सकती है; पर एसा करते हुए कानून द्वारा यह भी निश्चित 
कर दिया जायगा कि हस्तगत की हुई सम्पत्ति के बदले में कितना मुआवजा दिया 
जाए, या उन सिद्धान्तों को निश्चित कर दिया जायगा, जिनके अनुसार म॒आविजे 
की मात्रा निर्धारित की जाए । जब संघ या उसके अन्तर्गत किसी राज्य की विधान- 
सभा सार्वजनिक प्रयोजन से किसी सम्पत्ति को हस्तगत करने के कान्‌न बनाए, तो वह 
कानून तभी लागू हो सकेगा, जब कि राष्ट्रपति उसपर अपनी सहमति प्रदान 
कर दे । 

जब अनेक राज्यों ने जमींदारी उन्मूळन के सम्बन्ध में कानून स्वीकृत किये, तो यह 
प्रश्‍न उत्पन्न हुआ कि ये कानून संविधान द्वारा स्वीकृत सम्पत्ति के अधिकार के अनुकूल 
हूँ या नहीं । भारत के सर्वोच्च न्यायालय ( 9५7९००० 0०४७ ) में कुछ जमींदारों 
ने इन कानूनों के विरुद्ध अभियोग दायर किये । कतिपय राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन 
के सम्बन्ध में जो कानून बनाये थे, उनके विषय में यह आशंका थी कि कहीं सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा उन्हें अवध न घोषित कर दिया जाए । अतः संविधान में परिवर्तन कर्‌ 


संविधान की ३१वीं धारा में एक नई उप धारा (३१ ए) जोड़ दी गई, जिसके द्वारा यह 


Fs की गई कि जमीन पर दखल या तत्सम्बन्धी अधिकारों या उन अधिकारों की 
समाप्ति अथवा उनमें परिवर्तत विषयक कोई कानून संविधान में प्रतिपादित मूलभूत 
अधिकारों के कारण अवैध नहीं माना जायगा । इसके साथ ही एक अन्य उप धारा. 


अ 


६४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(३१बी) भी जोड़ी गई, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जमींदारी के उन्मूलन 
सम्वन्धी कतिपय कानून, जिनकी सूची संविधान में एक नई अनुसूची (9०१९१०० ) 
जोड़कर दे दी गई है, संविधान द्वारा प्रतिपादित मूलभूत अधिकारों के कारण 
अवध नहीं मान जाएंगे। 
भारत के संविधान में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन १९५१ में किया गया था। 
सार्वजनिक हित की दृष्टि से जमींदारी उन्मूलन को आवश्यक समझकर उत्तर प्रदश 
बिहार आदि कितने ही राज्यों न इसके लिये कानून स्वीकार किये थे । इनमें से विहार 
की विधान सभा द्वारा स्वीकृत कानून को बिहार के हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया 
था । अन्य राज्यों के जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी कानूनों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट 
में अपील दायर थी । इस दशा मे संविधान में संशोधन करके यह निइचय कर दिया 
गया कि जमींदारी उन्मूछन सम्बन्धी कानूनों को मूलभूत अधिकारों की आड़ लेकर 
न्यायालयों द्वारा अवैध घोषित न किया जा सके । 
यद्यपि भारत के संविधान में सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकृत किया गया है, पर 
सावंजमिक हित की दृष्टि से इस अधिकार को मर्यादित अवश्य किया जा सकता है । 
लोकतन्त्र शासन को कायम रखते हुए शान्तिमय उपायों द्वारा भी भारत समाजवाद 
की ओर अग्रसर हो सकता है, इसकी पूरी गुंजाइश हमारे संविधान में रखी 
गई है । 
संवेधानिक उपचारों का अधिकार 
(Right of Constitutional Remedies) 


मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिये जो कतिपय अधिकार नागरिकों को दिये गये 
हैं, उन्हें “संवैधानिक उपचार के अधिकार, कहते हैं | संविधान में मुलभूत अधिकारों 
का वर्णत कर देने मात्र से नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा नहीं हो जाती । उसके 
लिये यह भी आवस्यक होता है कि ऐसे उपचारों या उपायों की व्यवस्था भी संवि- 
धान द्वारा की जाए, जिनका उपयोग कर नागरिक लोग अपने मूलभूत अधिकारों 
की रक्षा करने में समर्थ हों | ये उपचार निम्नलिखित हैं--- 

(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण ( ॥७०१५ ०५५ )--इसके अनुसार न्यायालय 
को यह अधिकार है कि वह गिरपतार किये गये व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का 
आदेश दे सके । इस प्रकार बन्दी के प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय यह विचार करता 
है कि उसे कानून के अनुसार बन्दी बनाया गया है, या कानून के विरुद्ध । यदि कोई 
व्यक्ति कानून के खिलाफ गिरफ्तार हो, तो न्यायालय उसे रिहा करने का आदेश दे 
देता है । गिरफ्तार व्यक्ति की ओर से न्यायालय के सम्मुख बन्दी प्रत्यक्षीकरण के लिये 
आवेदनपत्र पेश किया जा सकता है, और इस आवेदन पत्र के पेश होने पर न्यायालय 
बन्दी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का आदेश देता है । बन्दी प्रत्यक्षीकरण की यह 
व्यवस्था नागरिकों को स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

(२) परमादेश ( ०५६००४ )--यह एक आदेश होता है, जिसे सुप्रीम 


भारतीय नागरिकता और नागरिकों के मूलभूत अधिकार हप 


कोर्ट और हाईकोर्ट जारी करते हैं । यदि कोई सस्था अपने किसी कर्त्तव्य का पालन न्‌ 
कर रही हो, तो परमादेश द्वारा न्यायालय उसे कत्तव्य पालन के लिये आज्ञा दे सकता 
है । मान लीजिए कि कारखाने में काम करते हुए किसी मजदूर को चोट लग गई। फैक्टरी 
कानून के अनुसार कारखाने के मालिक का यह कत्तंव्य है कि वह उस मजदूर को 
मुआविजे के रूप में धन प्रदान करे । पर वह अपने इस कर्त्तव्य के पालन की उपेक्षा 
करता है । इस दशा में हाईकोर्ट कारखाने के मालिक को मुआवजा देने के लिये 
आदेश दे सकता है। 

(३) प्रतिषेध ( P7०॥।७।४४०॥ )--यह आदेश हाईकोर्ट अपने अधीन छोटे 
न्यायालयों को देता है। यदि कोई छोटा न्यायालय अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर 
कार्रवाई कर रहा हो, या न्यायकार्यं करते हुए कानून की विधि के विपरीत चल 
रहा हो, तो हाईकोट उसे ऐसा करने से प्रतिषेध कर सकता है । इस व्यवस्था का प्रयोग 
अन्य प्रकार से भी किया जा सकता है । मान लीजिए, कोई म्युनिस्पल बोर्ड किसी जमीन 
को सावं जनिक कार्य के लिये प्राप्त करना चाहता है । उसके लिये यह तो जरूरी है 
ही, कि जमीन के लिये समु चित मुआविजा दे । पर मुआविजे की रकम का निश्चय करते 
हुए उसके लिये यह भी जरूरी है कि वह सब सम्बद्ध व्यक्तियों की राय को जाने । पर 
यदि कोई म्युनिसिपल वोर्ड सब सम्बद्ध पक्षों की राय जाने बिना ही जमीन के 
मुआविजे की रकम तय कर ले, तो हाईकोर्ट उसे प्रतिषेध की आज्ञा दे सकता है । 

(४) क्वो वारन्टो ( 070० a7ran४० )--इस व्यवस्था द्वारा किसी ऐसे 
व्यक्ति को जिसने किसी पद या अधिकार को कानून के प्रतिकूल प्राप्त कर रखा हो, 
हाईकोटं उस पद या अधिकार को प्रयुक्त करने से रोक सकता है । मान लीजिए, कानून 
द्वारा यह व्यवस्था है कि मजिस्ट्रेट के पद पर किसी ए से व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया 
जा सकता, जिसकी आयु ६० साळ से अधिक हो । पर ६० साल की आयू के वाद भी कोई 
व्यक्ति इस पद पर काम कर रहा है । इस दशा में हाईकोर्ट उसे इस पद को रिक्त 
करने का आदेश दे सकता है। 

ये सब व्यवस्थाएं नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करती 
हैँ । संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मूलभूत अधिकारों 
की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सके । हाईकोर्ट के सम्मुख भी इन अधिकारों 
की रक्षा के लिये आवेदनपत्र उपस्थित किये जा सकते है । यदि विधान सभा कोई एसा 
कानून बनाए, जो नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का अपहरण करता हो, तो 
नागरिक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं, और 
यदि न्यायालय की सम्मति में भी वह कानून संविधान के विरुद्ध हो, ता वह उसे 
अवैध घोषित कर सकता है। 

मूलभूत ्रधिकारों को स्थगित व मर्यादित कर सकता 


भारत के संविधान द्वारा नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार स्वीकार किये गये 
है, उन्हें कतिपय विद्येष दशाओं में स्थगित ( 9५४००4९4 ) और मर्यादित 


५ 


६६ सारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


( Restrc४०१ ) भी किया जा सकता है । विशेष दशाएं निम्नलिखित हैं-- 

(१) यदि राष्ट्रपति संकट काल ( [९7६००० ) की घोषणा कर दे, तो 
भाषण, लेख, सभा आदि की स्वतन्त्रता के अधिकार संकट काल के लिये स्थगित किये 
जा सकते हूँ । यही बात अन्य अनेक मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में भी है । 

(२) संविधान में संशोधन द्वारा भी इन मूलभूत अधिकारों को मर्यादित किया 
जा सकता है। 

मूलभूत भ्रधिकारों पर एक दृष्टि 

इसमें सन्देह नहीं कि भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को वे सव मूलभूत अधिकार 
प्रदान किये गये हैँ, जिनकी सत्ता लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये अनिवार्य है। 
पर साथ ही यह भी सत्य है कि इन मू भूत अधिकारों को स्थगित व मर्यादित करने की 
जो व्यवस्थाएँ संविधान में की गई हैं, उनके कारण सरकार नागरिकों को इन अधिकारों 
से वंचित भी कर सकती है । बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर सकने का कानून, 
संकट काल की घोषणा कर संविधान द्वारा प्रतिपादित लोकतन्त्र शासन प्रणाली को 
स्थगित कर सकने का .राष्ट्रपति को दिया गया अधिकार, आदि कतिपय बातें ऐसी हैं 
जिनका उपयोग कर कोई भी सरकार अपने हाथों में उसी ढंग से शक्ति ले सकती हैं, 
जैसा कि ब्रिटिश यूग में हुआ करता था। संभवतः ये बातें भारत की वर्तमान 
परिस्थितियों में आवश्यक भी हैं, पर इनके कारण संविधान द्वारा प्रतिपादित मूलभूत 
अधिकार बहुत कुछ नियंत्रित हो जाते हैं । 


श्रभ्यास के लिए प्रइन 
हि संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों का क्‍या अर्थ है ? भारतीय 


नागरिकों के मूलभूत अधिकार कौन से हैं ? (यू. पी. १९५१) 

(२) भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार प्रदान किये 
गये है, उनका उल्लेख कीजिये । समानता के अधिकार को विशे ष रुप से स्पष्ट कीजिये । 
(मध्य भारत १९५३) 

(३) भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों के महत्त्व की विवेचना कीजिये । 

(४) भारतीय संविधान कतिपय मूलभूत अधिकारों की गारण्टी करता हुँ । 
ये अधिकार कौन से हैं? यह प्रदर्शित करने के लिए कि इन अधिकारों को मर्यादित 
किया गया हूँ, एक दो उदाहरण दीजिए । (राजपूताना १९५३) 

(५) संविधान से भारतीय नागरिकता के विषय में क्या व्यवस्था की गई है ? 

(६) किन संवैधानिक उपचारों द्वारा भारतीय नागरिक अपने मूलभूत अधिकारों 

की रक्षा कर सकते है ? 
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पांचवां ग्रध्याय 


राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धान्त 
(Directive Principles of State Policy) 

भारत के संविधान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें उन सिद्धान्तों का 
भी प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें भारत की संघ सरकार व विविध राज्यों 
की सरकारों को राजकीय नीति का निर्धारण करते हुए अपने सम्मुख रखना है । इन 
सिद्धान्तों द्वारा भी भारत के नागरिकों को कतिपय मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं । पर 
इनअधिकारों और पिछले अध्याय में उल्लेख किये गये मूलभूत अधिकारों में भेद यह है कि 
इन्हें प्राप्त करने के लिए कोई नागरिक न्यायालयों का आश्रय नहीं ले सकता । वस्तुतः 
ये अधिकार या राजकीय नीति के ये निर्देशक सिद्धान्त एक आदर्श उपस्थित करते 
हूँ। ये नागरिकों को कतिपय ऐसी सुविधाएँ दिलाते हैं, जिनकी प्राप्ति नागरिकों के 
व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक हैँ । 

जव इन सिद्धान्तों का न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं कराया जा सकता, तो यह 
प्रशन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, कि संविधान में इनका उल्लेख किस प्रयोजन से 
किया गया है । इसका उत्तर यही है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने सरकार के 
सम्मुख एक आदर्श उपस्थित कर दिया है; वह किस नीति का अनुसरण करे, यह वात 
स्पष्ट कर दी है। पालियांमेण्ट व राज्यों की विधान सभाओं में जो व्यक्ति सदस्य रूप 
से निर्वाचित हों, अब उनका यह कतंव्य हो जाता है, कि वे संविधान द्वारा प्रतिपादित 
इस राजकीय नीति का अनुसरण करें । पर विधान सभाएँ इस नीति का प्रयोग तभी 
करेंगी, जब कि भारत का लोकमत जागरूक होगा, और वह जनता द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधियों को निरन्तर इस वात के लिए विवश करता रहेगा कि वे संविधान में 
प्रतिपादित राजकीय नीति के सिद्धान्तो का अनुसरण अवश्य करें । लोकमत के समर्थन 
के बिना विधान सभाओं के सदस्य इन सिद्धान्तों के प्रति उपेक्षा भाव रख सकते हूं, 
क्योंकि कोई नागरिक इनको क्रिया में परिणत कराने के लिये न्यायालयों की शरण 
नहीं रे सकता । 

संविधान में इन सिद्धान्तों के प्रतिपादन से एक लाभ यह भी है कि विधान सभाओं 
में चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का बहुमत हो, उसे राजकीय नीति का निर्धारण 
करते हुए इन सिद्धान्तों को दृष्टि में रखना ही होगा । इससे भारत की राजकीय नीति 


में स्थिरता और एकसदृशता बनी रह सकेगी । 
राजकीय नीति के जो निर्देशक सिद्धान्त संविधान में प्रतिपादित किये गये हैं, उन्हें 


स्थूळ रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है-- 


६८ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(१) आशिक नीति के सम्बन्ध में । 
(२) सामाजिक और शिक्षाविषयक नीति के सम्बन्ध में । 
(३) शासन के सम्बन्ध में । 
(४) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के सम्बन्ध में । 
हम इन चारों पर क्रमशः विचार करेंगे-- 
आशिक नीति सम्बन्धी सिद्धान्त 


संविधान में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि भारत में आथिक संगठन के 
क्या आदशं होने चाहियें । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मन्तव्य निर्धारित किये 
गये हैं-- 

(१) सब नागरिकों (स्त्री और पुरुष-दोनों) को यह अधिकार है कि वे 
आजीविका कमाने के साधन प्राप्त कर सके । 

(२) आथिक उत्पादन के साधतों का स्वत्व और नियन्त्रण इस प्रकार का हो, 
जिससे सामूहिक हित में अधिकतम वृद्धि हो, और उनका सार्वजनिक हित की 
दृष्टि से सम्‌ चित रूप से प्रयोग हो सके । 

(३) आथिक संगठन इस प्रकार का न हो, कि उससे सम्पत्ति व आर्थिक उत्पादन 
के साधन कुछ थोड़े से लोगों के पास संचित हो जाएँ, और ऐसा होने से सार्वजनिक 
हित मे बाधा उस्थित होने लगे । 

(४) सब व्यक्तियों (स्त्री और पुरुष-्दोनों) को समान कार्य के लिये समान 
वेतन दिया जाय । 

(५) मजदूरी करने वाळे पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति का, तथा 
बालिकाओं और बालकों की सुकुमार आयु का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न किया 
जा सके । किसी नागरिक को आथिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे कार्य में न 
लगना पड़े, जो उसकी आय्‌ तथा सामर्थ्यं के अनुरूप न हो। 

(६) शेशव तथा किशोर अवस्था के व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक 
पतन से बचाया जाए । 

(७) प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके, काम प्राप्त 
कर सके और बेकारी, बृढ़ापा, बीमारी व अपाहिज होने की दशा में सार्वजनिक 
सहायता प्राप्त कर सके । राज्य का कर्तव्य है कि अपनी आथिक सामर्थ्य के अनुसार 
इन सब बातों की व्यवस्था करे। 

(८) प्रत्येक मजदूर को इतनी मजदूरी अवश्य मिले, जिससे कि वह न केवल 
अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भली-भांति कर सके ,अपितु अपने रहन-सहन 
को समुचित स्तर पर रखते हुए वह समाज और सस्कृति के क्षेत्र में भी हाथ बँटा 
सके । 

(९) राज्य को ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे मजदूर वर्ग के काम करने 


की दलाएं उचित हों। वे ऐसी परिस्थितियों में कार्य करें, जो मनुष्यों के योग्य हों और 
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जिनसे उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुँचने की सम्भावना न हो। 

(१०) राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे, जिससे लोगों को 
पुष्टिकर भोजन मिल सके, उनके स्वास्थ्य में उन्नति हो, और उनका जीवन स्तर ऊँचा 
उठे । 

(११) कृषि तथा पशुपालन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ढंग को अपनाया जाए। 
गाय तथा दूध देने वाले अन्य पशुओं की नसळ में सुधार किया जाए, और खेती के लिये 
नये उपकरणों का प्रयोग किया जाए ! 

इसमे सन्देह नहीं कि भारत के संविधान में आथिक नीति के सम्बन्ध में जिन 
सिद्धातों का प्रतिपादन किया गया है, यदि सरकार उनको पूरी तरह से प्रयोग में 
लाने का प्रयत्न करे, तो इस देश की आथिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ हो सकती 
है। ये सब सिद्धान्त बहुत उपयोगी हूँ, और इनके सम्बन्ध में मतभेद हो सकना सम्भव 
नहीं है। 

सामाजिक और शिक्षाविषयक नीति के सम्बन्ध में सिद्धान्त 
भारत की सामाजिक और शिक्षा विषयक नीति के सम्बन्ध में ह के संविधान 
हारा जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, उनमें मुख्य तिम्नलिखित हैं--- 

(१) राज्य का प्रयत्न होगा कि संविधान के लागू होने के दस साल के अन्दर- 
अन्दर १४ वर्ष तक की आयु के सब बालकों व बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा 
देने की व्यवस्था की जाए। जिस समय यह व्यवस्था क्रिया में परिणत हो जायगी, गरीब 
लोगों के बच्चे भी आठवीं श्रेणी तक की शिक्षा मिःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, और कुछ समय 
बाद भारत से निरक्षरता का सर्व था अन्त हो जायगा । 

(२) जनता के जो वर्ग निर्बेछ व पिछड़े हुए हैं,_विशेषतया अछूत समझी 
जाने वाली जातियां और पिछड़ी हुई जातियां-उनको शिक्षित करने और उनकी: 
आर्थिक दशा को उन्नत करने के लिये राज्य विशेष रूप से प्रयत्न करेगा । साथ ही साज्य 
का यह यत्न भी होगा कि जनता के इस दुर्वेल वर्ग को शोषण व समाजिक अन्याय क 
शिकार न होना पड़े । 

(३) जनता के स्वास्थ्य को उन्नत करने और उसके नेतिक स्तर को ऊंचा उठाने 
के लिये राज्य शराब और अन्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग को रोकने की नीति को 
अपनायगा। इन वस्तुओं का उपयोग केवल औषधि के लिये ही किया जा सकेगा । 

(४) राज्य का यह भी कतंव्य होगा कि वह ऐतिहासिक महत्त्व की और 
कलात्मक महत्त्व की वस्तुओं व स्मारकों को नष्ट होने से बचाए । 

शासन सम्बन्धी नीति के सिद्धान्त ; 


देश के शासन के सम्बन्ध में किस नीति का अनुकरण किया जाए, इस विषय में 
भी कतिपय सिद्धान्त संविधान द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं :-- 

(१) ग्राम पंचायतों का संगठन किया जायगा, ताकि उनके द्वारा जनता को 
अपना शासन स्वयं करने का अवसर मिले । महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों को बहुत 
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महत्त्व देते थे, और उन्हीं को देश की शासन की इकाई बनाना चाहते थे। उनका 
विचार था, कि प्रत्येक ग्राम का रूप एक छोटे-से 'गणराज्य' ( १७७४०॥० ) 
के सदृश होना चाहिये, जो अपना शासन स्वयं करे और साथ ही जो आथिक क्षेत्र में भी 
आत्म-निर्भर हो । इसी विचार को अपनाकर भारत के सविधान में ग्राम पंचायतों के 
संगठन की बात प्रतिपादित की गई है। 

(२) राज्य मे न्याय-विभाग ( ०4०/७75 ) को शासन विभाग या 
कार्यपालिका ( ४९०००४४० ) से पृथक रखा जायगा, और इस आदश को क्रिया 
में परिणत करने के लिये समुचित पग उठाये जाएंगे । 

अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी नीति के सिद्धान्त 

भारत के संविधान में केवल यही नहीं बताया गया है कि देश को आथिक, झिक्षा- 
विषयक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के लिये किस नीति का अनुसरण किया जाए, 
अपितु यह भी प्रतिपादित किया गया हूँ कि अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति के 
“क्या सिद्धान्त होंगे । ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 

(१) विश्व शान्ति और अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन व प्रोत्साहन करना । 

(२) विविध राष्ट्रों के बीच में न्याभ्य और सम्मानपूर्ण ( ७8४ ६०4 
hon०प7४]० ) सम्बन्धों को स्थापित करना । 

(३) राष्ट्रों के आपस के व्यवहारो में अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियों के प्रति आदर की भावना को बढ़ाना । 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का पंच निर्णय ( 479४7३६० ) द्वारा निबटारा 
करने को प्रोत्साहित करना । 

भारत के संविधान में राजकीय नीति के जिन निर्देशक सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया गया है, वे हमारे सम्मुख एक ऐसे कार्यक्रम को उपस्थित करते हें, जिसको क्रिया 
में परिणत कर भारत एक आदर्श लोकतन्त्र राज्य बन सकता है । यह कार्यक्रम सभी 
दृष्टियों से पूणं है । इसमें भारत के आथिक संगठन, सामाजिक आदर्श और विदेशी 
नीति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है। इसे हम स्वतन्त्र भारत के आदर्शों का 
घोषणापत्र समझ सकते हैं। पर राजकीय नीति सम्बन्धी ये मन्तब्य तभी क्रिया में 
परिणत किये जा सकते हैं, जबकि भारत का लोकमत इनके लिये जागरूक हो । जनता 
सरकार को इन्हें क्रिया में परिणत करने के लिये विवश करे, और स्वयं इसके लिये 
सरकार के साथ पूर्ण रूप से सहयोग दे । 

अभ्यास के लिए प्ररन 

(१) भारतीय संविधान में प्रतिपादित राजकीय नीति के _ निदेशक सिद्धान्तों 

का विवेचन कीजिये । (राजपूताना १९५४). 


(२) राज्य के मुख्य मुख्य निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये । संविधान में 


इनका क्या महत्त्व हैं ? (यू० पी० १९५२) 
७७४८ ~भारतीय संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की महत्ता व आवश्यकता 
पर प्रकाश डालिये । (अजमेर १९५३) 


हे] अध्याय 


भारतीय संघ का कार्यकारिणी विभाग-राष्ट्पति 
भारतीय संघ के कार्यकारिणी विभाग का स्वरूप 


भारतीय संघ के कार्य कारिणी-विभाग का प्रधान 'राष्ट्रपति' ( President ) है। 
र शासन का संचालन उसके हाथों में नहीं अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ के परामश 
के अनुसार ही कार्य करता है । असल में भारत में अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति 
के अधीन' शासन पद्धति ( ?7९।१९६।३। ) न होकर संसदात्मक या 
मन्त्रिपरिषद्‌ के अधीन' शासन-पद्धति ( P7]।३०१९६०४ या C०binet 
System ) विद्यमान है । संसदात्मक शासन वाले राज्यों में राजा या राष्ट्र: 
पति के हाथों मे वास्तविक शक्ति नहीं हुआ करती । उसकी स्थिति व अधिकार नाम- 
मात्र को ही होते हूँ । यद्यपि शासन सम्बन्धी सब कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किये 
जाते हैं, और उसी के नाम से सब राजकीय आदेश जारी होते हैं, पर वास्तविक शक्ति 
मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में होती है । पालियामेण्ट में जिस दल का वहमत हो, उसके 
नेता को ही प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, और वही अपने दल के प्रमख 
व्यक्तियों में से मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण करता है । यह मन्त्रिपरिषद्‌ तब तक अपने पद 
पर रहती हूँ, जब तक कि पालियामेंट के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त रहे। राष्ट्रपति 
सब कार्यं इस मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श से ही करता है, या यूं कह सकते हैं कि 
मन्त्रिपरिषद्‌ जो कुछ निश्चय करती है, उसे ही राष्ट्रपति के नाम से जारी कर दिया 
जाता है। 
इसके विपरीत अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति के अधीन” शासनों में वास्तविक शक्ति 
राष्ट्रपति के हाथों में रहती है । वह अपने मन्त्रियों को स्वयं नियुक्त करता है और 
वे तभी तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे। 
मन्त्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हुँ, पालियामेण्ट या विधान सभा के प्रति नहीं । 
राष्ट्रपति एक नियति अवधि के लिये चुना जाता हैँ, और उस अवधि से पूर्व उसे 
अपने पद से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता | संयुक्त राज्य अमेरिका में यही पद्धति 
विद्यमान है । 
संसदात्मक या मन्त्रिपरिषद्‌ के अधीन” शासनपद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण 
ग्रेट ब्रिटेन हैँ । फ्रांस में भी यही पद्धति विद्यमान है । भारत के संविधान में भी इसी 
का अनुसरण किया गया हूँ । यहां भी वास्तविक राजशक्ति राष्ट्रपति के हाथों में नहीं 
ह । भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र की राजशक्ति का प्रतीक अवश्य ह, सब राजकीय कार्य 
उसी के नाम से किये जाते हैं, देश की एकता और प्रभुता उसी के द्वारा प्रगट होती है, 
पर वास्तविक राज्याधिकार उसके पास नहीं है। 
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पर यहां पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारत के राष्ट्रपति को अनेक ऐसे अधिकार 
संविधान द्वारा दिये गये हैं, जो पालियामेण्टरी शासन वाले देशों में साधारणतया 
राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते । वह विशेष परिस्थितियों में आडिनान्स (Ordinance) 
जारी कर सकता है, जिनकी स्थिति वही होगी, जो पालियामेण्ट द्वारा 
स्वीकृत कानूनों की होती है। उसे यह भी अधिकार है कि वह जब अनुभव करे कि 
बाहरी आक्रमण, युद्ध, आन्तरिक विद्रोह, व किसी अन्य कारण से सम्पूण भारत म 
किसी राज्य में या उसके किसी भाग में, ऐसी परिस्थिति पेंदा हो गई हू, जिससे व 
संविधान के अनुसार शासन कर सकना सम्भव नहीं रहा है, तो वह संकट काल 
( mergen०५ ) की घोषणा कर सके, और शासन सम्बन्धा सव अधिकार 
अपने हाथों में ले सके । राष्ट्रपति के इन अधिकारों पर हम आगे चलकर विशद रूप से 
प्रकाश डाळेंगे । यद्यपि साधारणतया राष्ट्रपति अपने इन अधिकारों का प्रयोग भी 
प्रधानमन्त्री व अन्य मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही करेगा, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
इन अधिकारों के कारण भारत के राष्ट्रपति के हाथों में बहुत शक्त दे दी गई है, 
और उसकी शक्ति फ्रांस आदि अन्य अने क पाछियामैण्टरी शासन वाले राज्यों के राष्ट्र- 
पतियों के मुकाबले में बहुत ही अधिक है । 
राष्ट्रपति का चुताव-- 

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये जो व्यवस्था संविधान द्वारा की गई हैं, 
उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । यहां राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
रूप से न होकर परोक्ष रूप से किया जाता हूँ । 

भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिये एक निर्वाचक सभा ( ॥।९०४०३] 
०९६० ) का निर्माण किया जाता है, जिसके सदस्य निम्नलिखित होते है-- 

(१) संघ पालियामंण्ट के दोनों सदनों के वे सदस्य जो चुनाव द्वारा इन सदनों 
के सदस्य बने हों । 

(२) राज्यों की विधान सभाओं के वे सदस्य, जो चुनाव द्वारा उन सभाओं के 
सदस्थ बने हों । राज्यों की विधान सभाओं व केष्द्रीय पालियामैण्ट में कुछ सदस्य एसे 
भी होते है, जो निर्वाचित न होकर राष्ट्रपति व राज्यपालों द्वारा मनोनीत किये जाते 
हूँ । एसे सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के निमित्त बनायी गई निर्वाचक सभा का सदस्य 
नहीं माना जाता । 

राष्ट्रपति के चु नाव के लिए निर्वाचक सभा के सदस्य किस प्रकार वोट दें, .और उनके 
कितने वोट माने जायें, इइ विषय में एक विशेष नियम बनाया गया हैं । यह नियम 
जरा जटिल है, और इसे भली भांति समझ लेना चाहिये । 

निर्वाचक सभा में दो प्रकार के सदस्य होंगे, एक प्रकार के वे जो केन्द्रीय संघ 
पालियामेण्ट के सदस्य हैँ, और दुसरे प्रकार के वे जो विविध राज्यों की विधान सभाओं 
के सदस्य हैं। यह स्वाभाविक है, कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या 
केन्द्रीय पालियामेण्ट के सदस्यों की अपेक्षा अधिक हो । इस दशा में निर्वाचक मण्डल 


ब कारका 
आ र 
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में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य बहु-संख्या में होंगे, और उनके मुकाबिले में संघ 
पाछियामेण्ट के सदस्यों की संख्या कम होगी । इस दशा में यदि निर्वाचक सभा के 
प्रत्येक सदस्य को एक-एक वोट देने का अधिकार दिया जाए, तो राज्यों की विधान- 
सभाओं के सदस्य बहुसंख्या मे होने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति 
चुनवाने में समर्थं हो जाएँगे, जिसे केन्द्रीय पाछियामेण्ट के सदस्य न चुनना चाहते 
हों। यह बात संविधान के निर्माताओं को पसन्द नहीं थी। अतः उन्होंने निर्वाचक- 
सभा के सदस्यों के वोटों के सम्बन्ध में एक विशेष नियम का निर्माण किया, जिसके 
अनुसार यह निश्चित किया गया कि 

(१) राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों में से प्रत्येक को कितने वोट देने का 
अविकार हो, और (२) केन्द्रीय पालियामैण्ट के सदस्यों में से प्रत्येक को कितने वोट 
देने का अधिकार हो । 

इस विशेष नियम द्वारा यह व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है कि दोनों 
प्रकार के सदस्यों को कुल मिलाकर जितने वोट देने का अधिकार हो, उनकी संख्या 
बराबर रहे। मान लीजिये कि निर्वाचक सभा में राज्यों की विधान सभाओं के कुल 
सदस्यों की संख्या ९७५ है, और केन्द्रीय पालियामंण्ट के सदस्यों की संख्या ३२ ५ हु 
इस दशा में यदि इन दोनों प्रकार के सदस्यों के वोटों को एक बरावर रखना हो, तो 
विधान सभाओं के सदस्यों मे से प्रत्येक को पांच-पांच वोट देने का (९७५ % 
५=४८७५) और पालियामैण्ट के सदस्यों में से प्रत्येक को पन्द्रह-पन्द्रह वोट देने 
का (३२५ 2९ १५४८७५) अधिकार दे देना चाहिए । इस प्रकार दोनों प्रकार के 
सदस्यों के कु ल वोटों की संख्या ४८७५ हो जायगी । राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये 
निर्वाचक सभा के सदस्यों के वोटों के सम्बन्ध में यही व्यवस्था अपनायी गई हुं। 

राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध में इस विशेष नियम को स्पष्ट कर देने के बाद हम 
अब उस व्यवस्था पर प्र काश डालते हैं, जिसका भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये 
वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता है। 

राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों में से प्रत्येक को राष्ट्रपति के चुनाव के लिये 
कितने वोट देने का अधिकार हो, इसका निश्चय निम्नलिखित फार्मले द्वारा किया 
जाता हुँ-- 

उस राज्य की जनसंख्या जिसकी विधान सभा का वह सदस्य है 
सदस्य की वोट संख्या = 


COC) 


उस राज्य की विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्य 
इस फार्मूले के कारण विधानसभाओं के सब सदस्यों को एक बराबर वोट देने 
का अधिकार नहीं होता । इस फार्मूे को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हूँ 
उत्तरप्रदेश की जनसंख्या ६,१६,००,००० है। उस की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों 
की सख्या (जो कि राष्ट्रपति की निर्वाचक सभा के सदस्य हैँ) ४३० है । अतः उत्तरः 
प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में कितने वोट देने का अधिकार 
हो, इसका निइचय इस प्रकार किया जायगा-- 


४ भारत की शासनव्यवस्था और नागरिक जीवन 


—————————S १०००= १४३ 
४३० 

इसी ढंग से अन्य राज्योंकी विधान सभाओं के सदस्यों को कितने वोट देने का 
अधिकार हो, इसका हिसाव लगाया गया है । राजस्थान की जनसंख्या १,५९,४६,००० 
है, और उसकी विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या १७६ है। इस फार्मूले के 
अनसार राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को ९१ 
वोट देने का अधिकार होगा । इसी ढंग से हिसाव करने पर बिहार के प्रत्येक सदस्य को 
१२२ और मध्यप्रदेश के प्रत्येक सदस्य को ९१ वोट देने का अधिकार हैँ । 

१९५२ श्रौर १९५७ में राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था, उसमें विविध राज्यों 
की विधानसभाओं के सदस्यों को इसी फार्मले के अनुसार भिन्न-भिन्न संख्या में वोट देने 
का अधिकार दिया गया था । 

विधानसभाओं के सदस्य कितने-कितने वोट दें, इस बात का निश्चय हो जाने 
के बाद अगला प्रश्‍न यह था, कि केन्द्रीय पालियामेण्ट के उन निर्वाचित सदस्यों 
को, जो कि निर्वाचक सभा के सदस्य थे, कितने-कितने वोट देने का अधिकार 
दिया जाए । 

ऊपर लिखे फार्मूले के अनुसार, राज्यों की विधान सभाओं के उन सदस्यीं को 
जो कि निर्वाचक सभा के सदस्य थे, कुल मिलाकर ३,४५,२५१ वोट देने थे । पालिया- 
मेण्ट के निर्वाचित सदस्यों की कुछ संख्या ६९९ थी, जिनमें से ४९५ लोकसभा के सदस्य 
थे और २०४ राज्य-सभा के । अब ३,४५,२५१ को ६९९ से भाग दे दिया गया, जिस 
का भाग फळ ४९५ के लगभग निकला । अतः पाछियामेण्ट के प्रत्येक सदस्य को ४९५ 
बोट देने का अधिकार दिया गया, जिसके कारण इस वर्ग के सदस्यों के कुल वोटों 
की संख्या ३,४५,३०६ हो गई, जो कि विधानसभाओं के सब सदस्यों के कुल वोटों के 
लगभग बराबर है । 

इस प्रकार निर्वाचक-सभा द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव की जो व्यवस्था भारत के 
संविधान में की गई है, वह्‌ बहुत जटिल हैं । यहां पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये, 
कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति ( Single Transferable 
Vote System ) से किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस पद्धति 
को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं | मान लीजिये, कि राष्ट्रपति पद के लिये तीन 
उम्मीदवार हैँ । प्रत्येक मतदाता से यह कहा जायगा कि वह अपना वोट देते हुए यह 
निर्देश कर दे, कि उसकी पहली पसन्द किस उम्मीदवार के लिये है , दूसरी पसन्द 
वह किसे देता है, और तीसरी पसन्द किसे। यदि तो किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में 
पहली पसन्द के वोट ५० प्रतिशत से अधिक आ जाएँ, तब तो उसे बिना किसी दिक्कत 
के निर्वाचित मान लिया जायगा । मान लीजिये, कि 'क' 'ख' और 'ग! तीन उम्मीद- 
वार हैं, और मतदाताओं की संख्या १०० हैँ । ये अपनी पहली पसन्द इस प्रकार देते 
हैं-- 'क' के लिए ६०, 'ख' के लिए ३० ओर 'ग' के लिए १०। 
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इस दशा म॑ क को ५० प्रतिशत से अधिक वोट मिल गए, अतः उसे निर्वाचित मांन 

लिया गया। पर पहली पसन्द के वोट इथ प्रकार से भी हो सकते हँ--- 'क' को ४३, 'ख' 
४२ और 'ग' को १५। 

इस दशा के किसी भौ उम्मीदवार को ५० प्रतिशत से अभिक बोट नहीं ` मिल्ने । 
एकल सक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार अब यह देखा जायगा कि पहली पसन्द के सबसे 
कम वोट प्राप्त करन वाले ग के पक्ष में वोट देने वालों ने अपनी दूसरी पसन्द किसे दी 
हैं। यह देखने पर ज्ञात हुआ, कि इन वोटरों में से १० ने अपनी दसरी पसन्द 'ख को 
दी हुँ, और ५ ने क' को। ये दूसरी पसन्द के वोट 'क' और 'खः के वोटों में जोडने 
से यह परिणाम निकला-- 

क्‌ ४३-- ५5८ 
ख ४२-१०५२ 

क्योंकि 'ख' उम्मीदवार को ५० प्रतिशत से अधिक वोट मिल गये, अतः उसे 
निर्वाचित मान लिया जायगा। १९५२ और १९५७ में राष्ट्रपति के जो चनाव हुए 
उनमे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री राजेन्द्रप्रसाद को पहली पसन्द के ही ५० प्रतिशत से 
अधिक वोट प्राप्त हो गये थे, अतः वे बिना किसी दिक्कत के चन लिये गये थे । 

भारत म॑ राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष ( प7077०० ) रीति से किया जाता 
हूँ । जनता स्वयं वोट देकर उसे नहीं चुनती, अपितु पालियामैण्ट और विधान सभाओं 
के सदस्य रूप में जो व्यक्ति जनता द्वारा चने हए होते है, वे ही राष्ट्रपति का चुनाव 
करते हँ। इस पद्धति के पक्ष में दो कारण दिये जा सकते है--- 

(१) भारत में कुल मतदाताओं की संख्या १९ करोड़ के लगभग है । इतनी 
अधिक संख्या के वोटरों से यह आशा करना कि वे राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार 
व्यक्तियों के गुण-दोषों को जानकर किसी एक के पक्ष में अपने वोट का भळीमांति 
उपमोग कर सकेंगे, सम्भव नहीं है । 

(२) भारत में संसदात्मक ( 27]:००९०००८५ ) शासन है न कि 
भध्यक्षात्मक ( 7९४१००४७] ) । इस दशा में यदि जनता सीधे अपने वोटों 
से राष्ट्रपति का चुनाव करने लगे, तो जनता द्वारा जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जायगा, 
बह्‌ अपने को प्रधानमन्त्री की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण समझ सकता है, और ऐसा होत 
से इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है। 

निर्वाचक सभा द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार के सदस्यों को 
कम व अधिक वोट देने का जो जटिल नियम बनाया गया है, उसका भी कारण है.॥ 
राष्ट्रपति के चुताव के लिए विविध विधानसभाओं के सदस्यों को कितने वोट देने 
ना अधिकार हो, इसका आधार यह रखा गया है, कि जो प्रतिनिधि जितनी जनता का 
प्रतिनिवित्त्व करता है, उसे उसी हिसाब से वोट दे सकने का अधिकार दिया जाय । 
उत्तरप्रदेश की जनसंख्या ६ करोड़ से भी अधिक है, वहां की विधान-सभा के निर्वा- 
'चित सदस्यों की संख्या ४३० है। अतः निर्वाचक-सभा में उत्तर ' प्रदेश के जो सदस्य हैं, 
उनमें से प्रत्येक १,४३,२५५ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । अने मध्यप्रदेश को 


2 2 के; 
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लीजिये वहां की कुल जनसंख्या २,६०,९५,००० के लगभग है । पर वहां के जो 
प्रतिनिधि निर्वाचक सभा में हैं, उनकी संख्या २८८ है । उनमें से प्रत्येक केवल ९१,१०० 
के लगभग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्त्व करता हैं अतः यह उचित नहीं है कि उत्तर प्रदेश | 
और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के चुनाव के लिये एक बराबर वोट देने | 
का अधिकार हो । इसीलिये जहाँ उत्तरप्रदेश के प्रत्येक सदस्य को १४३ वोट देने का 
अधिकार है, वहां मध्यप्रदेश के प्रत्येक सदस्य को केवल ९१ वोट देने का अधिकार है । 
अब अगला प्रश्‍न यह है कि केन्द्रीय पालियामंण्ट के सदस्यों को, जो निर्वाचक सभा 
के सदस्य है, अधिक वोट देने का अधिकार क्यों दिया गया है ? इसका कारण यह 
है कि पालियामंण्ट के सदस्य भारत की सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधित्त्व करते हैं | संघ | 
सरकार उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी कि विविध राज्यों की सरकारें। अतः संघ | 
की केन्द्रीय पालियाम॑ण्ट के सदस्यों को कुल मिलाकर उतने ही वोट दिये जाने चाहियें, 
जितने कि विधानसभाओं के सदस्यों को दिये गये हों । क्योंकि विधानसभाओं के 
सदस्यों के म्‌ काबिले में संघ पाियामंण्ट की सदस्यों की संख्या बहुत कम है, अतः यदि 
संघ पालियामेण्ट के सदस्यों को अधिक वोट देने का अधिकार न दिया जाए, तो राष्ट्र- 
पति के चुनाव में उनका महत्त्व बहुत कम रह जायगा । 
राष्टपति पद के लिये ग्राबश्यक योग्यताएं 
राष्ट्रपति पद को प्राप्त करने के लिये कोई व्यक्ति तभी उम्मीदवार हो सकता हैं, 
जबकि उसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों-- 
(१) उसे भारत का नागरिक होना चाहिये । 
(२) उसकी आय ३५ वर्ष से अधिक होनी चाहिये। 
(३) उसमे वे सब योग्यताएं हों, जो संघ पालियामैण्ट की लोकसभा के लिये 
उम्मीदवार खड़ा होने के लिए निर्धारित हैं । 
यदि कोई व्यक्ति भारत की संघ सरकार या विविध राज्यों की किसी सरकार या 
किसी स्थानीय संस्था के अधीन किसी ऐसे कार्य को कर रहा हो, जिससे उसे वेतन 
मिलता हो, या किसी अन्य प्रकार से आर्थिक लाभ पहुँचता हो, तो वह राष्ट्रपति पद के 
लिये उम्मीदवार नहीं हो सकता। पर इसके लिये कुछ अपवाद भी रखे गये हैं। जो 
ब्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल (गवर्नर), व मन्त्री के पदों पर काम कर 
| रहे हों, वे राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें राज्य की ओर से 
3 वेतन अवश्य मिलता है, पर यह बात उनके लिये राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने 
; भें बाधक नहीं मानी जाती । 
राष्ट्रपति पद की भ्रवघि--भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल रखा गया | 
है । जिस दिन से वह पद का भार ग्रहण करे, उससे ठीक पांच साल बाद तक बह | 
इस पद पर रह सकेगा, बरतें कि | 
(१) वह पांच साल पूरा होने से पूवं ही त्याग-पत्र न दे दे, या | 
(२) पालियामेण्ट में उस पर महाभियोग ( Impeschmen# ) चला कर | 
उसे अपने पद से हटा न दिया जाय । यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे, तो उसके 
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लिये यह व्यवस्था है कि वह अपने हस्ताक्षरों से अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे, 
और यह त्याग-पत्र उपराष्ट्रपति को ही संवोधन किया जाए। 

महाभियोग--महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की व्यवस्था यह 
है कि यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का भंग करे, व उसका अतिक्रमण करे, तो पाछिया- 
मैण्ट का कोई भी सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। जव 
महाभियोग का प्रस्ताव उपस्थित करना हो, तो ऐसे प्रस्ताव पर उस सदन के कम-से- 
कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिये । इस प्रस्ताव के उपस्थित होने के 
१४ दिन वाद पहले उसी सदन में, जिसके कम-से-कम एक चौथाई सदस्यों ने इस पर 
हस्ताक्षर किये थे, इस प्रस्ताव पर बिचार होगा । यदि वहां वह कम से कम दो तिहाई 
वोटों से स्वीकृत हो जाये, तो उसे जांच के लिए दूसरे सदन के सम्मुख पेश किया 
जायगा । राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह इस सदन में स्वयं उपस्थित हो सके या 
अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सके। वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की 
जांच में हिस्सा ले सकता हूँ । यदि महाभियोग की जांच करने वाला यह सदन दो 
तिहाई वोटों से उसे स्वीकार कर ले, तो महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत माना जायगा, 


सं 


और उस दशा में राष्ट्रपति अपने पद से पृथक हो जायगा । 

रिक्त स्थान को पूति--यदि मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा महाभियोग के प्रस्ताव की 
स्वीकृति के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी दशा में छः मास के 
अन्दर-अन्दर राष्ट्रपति का नया चुनाव हो जाना चाहिये । नये चुने हुए राष्ट्रपति के 
कार्यकाल की अवघि पांच वर्ष की ही होगी । जब तक राष्ट्रपति का नया चुनाव न हो 
जाए, उपराष्ट्रपति उसका कार्य करेगा । 

राष्ट्रपति का बेतन--संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वेतन दस 
हजार रुपये मासिक नियत किया गया हैँ । इस वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति के निवास 
के लिए एक भवन बिना किराये के दिया जाता हैँ, जिसे राष्ट्रपति भवन” कहते हैं । 
साथ ही, उसे अनेक भत्ते देने की भी व्यवस्था की गई है । उसके भत्ते वे ही हैं, जो कि 
अंग्रेजी शासन के युग में गवर्नेर-जनरल को दिये जाते थे । संघ की पालियामैण्ट को 
अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते आदि की दर में परिवतंन कर सके । पर एक़् 
बार जो दर निश्चित हो जाए, उसे एक राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि में नहीं 
बदला जा सकेगा । देश की आर्थिक दशा को दृष्टि में रखकर वर्तमान राष्ट्रपति श्री 
राजेनद्र प्रसाद ने अपने वेतन में स्वेच्छापूर्वक कमी कर दी है । 

राष्ट्पति के अधिकार व कार्य 

संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को बहुत अधिकार दिये गये हैं । वह जहां 
शासन विभाग या कार्यपालिका ( ॥४००७४।४० ) का प्रधान है, वहां सेना का भी 
प्रधान हूँ । वह न्यायालयों के भी ऊपर हैँ, और देश के किसी न्यायालय में उसके 
खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । केवल पाछियाम॑ण्ट में ही उसके विरुद्ध 
महाभियोग चलाया जा सकता हँ । उसकी स्थिति बहुत ऊंची है और उसकी 
शक्तियां भी बहुत अधिक हूँ। ब्रिटिश शासन में भारत के गवं र-जनरल को ब्रिटेन के 
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| 
सम्राट का प्रतिनिधि माना जाता था । इसलिए उसकी प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा व शान- | 
शौकत ऐसी रखी गई थी, जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के अनुरूप हो । स्वतन्त्र 
भारत में राष्ट्रपति की मान-मर्यादा को भी उसी ढंग से रखा गया हैं । 
राष्ट्रपति के अधिकारों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है-- 
) कार्यकारिणी सम्बन्धी ( ॥ि<९०७४४७ ) अधिकार । 
२) व्यवस्थापन सम्बन्धी ( [९६/४8४७ ) अधिकार । 
३) न्याय-सम्बन्धी ( 9७।८।४। ) अधिकार । 
४) वित्त-सम्बन्धी ( -F¡०६००।६। ) अधिकार । 
५) संकट कालीन ( ०१९४९०००५ ) अधिकार। 
कार्यकारिणी सम्वन्धी श्रधिकार--भारत के कार्यकारिणी विभाग का प्रधान राष्ट्रपति 
को ही माना जाता है । वही प्रधानमन्त्री को नियत करता है,और प्रधानमन्त्री के परामर्श 
से केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्‌ के अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है । सुप्रीमकोर्ट के न्याया- 
घीशों, विविध राज्यों के हाईकोटों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, संघ के 
पब्लिक सविस कमीशन के सदस्यों, चुनाव कमिश्नर, आहीटर-जनरल, एटार्नी-जनरल 
आदि उच्च राज्यपदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है । 
संविधान के अनुसार भारत के शासन की सव शित राष्ट्रपति में ही निहित है । सब 
शासनका उसी के नाम से होता हैँ, और यह माना जाता हैं कि मन्त्रिपरिषद, जिसका 
मुखिया प्रधानमन्त्री है, राष्ट्रपति को अपने शासन कार्य में परामर्श व सहायता देने के 
लिये ही नियुक्त होती हैं । संविधान के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति 
प्रधानमन्त्री व मन्त्रिपरिषद्‌ की सब सलाहों को माने ही । यद्यपि भारत के राष्ट्रपति 
की स्थिति एक संवेधानिक प्रधान की है, और वह साधारणतया मन्त्रिपरिषद के परामर्श 
के अनुसार ही कायं करता हैँ, पर संविधान द्वारा उसे इस बात के लिये विवश नहीं 
रखा गया है, कि बह्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ के परामशं के अनुसार ही कार्य करे। 
भारत का राष्ट्रपति जळ, स्थल व वायु सेनाओं का भी प्रधान है । सेना के सब 
उच्च पदाधिकारियों की नियूवित भी उसी के द्वारा की जाती है | युद्ध और सन्धि के 
अधिकार भी उसी के हाथों में हैं। युद्ध की घोषणा वही कर सकता है, और अन्य देशों 
|; के साथ सम्धियां भी उसी की ओर से की जाती हैं । विदेशों में राजदूतों व अन्य राज- 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति उसी द्वारा की जाती है, और अन्य देशों के राजदूत उसी को 
अपने प्रमाण पत्र ( 07९१००४४०]४ ) प्रस्तुत करते हैं। 
व्यवस्थापन सम्बन्धी श्रधिकार--भारत के राष्ट्रपति को अनेक व्यवस्थापन: 
| सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं | पालियामंण्ट द्वारा स्वीकृत कोई भी बिल तब तक 
bs कानूनका रूप धारण नहीं कर सकता, जब तक कि राष्ट्रपति की स्वीकृति उमे प्राप्त 
का नही जाए। पालियाम ण्ट द्वारा पास हुए किसी भी बिल या प्रस्ताव को वह पुनः विचार 
डे लिये वापस छोटा सकता है । पर यदि पालियामेण्ट उसे दुबारा पास कर दे, तो 
राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वी कृति देती ही होगी। कई प्रकार के बिल ऐसे हैं, जिन्हे 
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पाछियामंण्ट के सम्मुख पेश ही नहीं किया जा सकता । 
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| 
| 
| यदि किसी बिल का प्रयोजन किसी राज्य की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन करना 
हो, तो उसको पेश करने के लिये पहले राष्ट्रपति की अनुमति ले लेना जरूरी है। 
| राज्यों की विधान सभाओं द्वारा जो विल पास होते हैं, वे साधारणतया गवर्न र की स्वीकृति 
द्वारा कानून बन जाते हैँ। पर कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके साथ सम्बन्ध रखने वाले 
विलों पर गवर्नर तभी अपनी स्वीकृति दे सकता है, जवकि वह पहले राष्ट्रपति की 
अनुमति प्राप्त कर ले। राज्य द्वारा सम्पत्ति को अधिगत करने के बिल इसी वर्ग में आते 
हैं। इसीलिये जभींदारी उन्मूलन के प्रयोजन से बनाये गये विलों के लिये राष्ट्रपति की 
स्वीकृति ली गई थी । 
पालियामेण्ट का सत्र (8९85० ) बुलाने, और उसे स्थगित व भंग करने का अधिकार 
भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैँ । वह पालियामंण्ट के अधिवेशन में भाषण दे सकता है, और 
अपना सन्देश भी भेज सकता हूँ । पालियामंण्ट के लिये आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति 
के सन्देश पर तुरन्त विचार करे। प्रतिवर्ष जब पाछियामेण्ट का पहला सन्न शुरू 
होता ह, तो राष्ट्रपति ही उसका उद्घाटन करता है । इस अवसर पर दोनों सदनों की 
सम्मिलित बैठक होती है । 
राष्ट्रपति का व्यवस्थापन सम्बन्धी सबसे महत्त्वपूर्ण अधिकार यह है कि जब 
पालियामैण्ट का अधिवेशन न हो रहा हो, तो वह अध्यादेश ( 0727८७ ) 
जारी कर सकता है । जिन विषयों पर पाछियामंण्ट को कानून बनाने का अधिकार है, 
ये अध्यादेश उन सव विषयों पर हो सकते हैं । इनकी स्थिति वही होगी, जो कि 
पालियामेण्ट द्वारा निमित कानूनों की होती है । यह आवश्यक है, कि पालियामैण्ट के 
सम्मुख इन अध्यादेशों को प्रस्तुत किया जाए । अध्यादेश जारी करने के वाद जव भी 
पालियामेण्ट का अधिवेशन हो, ये उसके सम्मुख पेश होते हैं, और इनकी अवधि 
पालियामेण्ट के अधिवेशन के शुरु होने के ६ सप्ताह बाद तक ही रहती हैं। 
न्या यसम्बन्धी विशेष अधिकार व शक्तियां--राष्ट्रपति न केवल सुप्रीमकोर्ट और 
हाईकोर्टो के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, अपितु न्यायालयों द्वारा दण्डित व्यक्तियों को 
क्षमा करने व उनके दण्ड में कमी करने की शक्ति भी उसे है। वह दण्ड को कम कर 
सकता हैँ, दण्ड के प्रयोग को स्थगित कर सकता हैँ, और अपराधी को पूर्णतया क्षमा- 
_प्रदान भी कर सकता है । 
वित्त-सम्बन्धी अ्धिकार--राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वित्त-सम्बन्धी 
( Financial ) कोई बिल पाछियामँण्ट के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता । 
| संघ सरकार के आम-व्यय का जो व्योरा ( 3०५४९४ ) प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष 
| ( Financial $९87 ) के प्रारम्भ में पाछियामेण्ट के सम्मुख पेश किया जाता 
| है, उसे राष्ट्रपति की ओर से ही प्रस्तुत किया गया माना जाता है। भारत की आक- 
स्मिकता निधि ( 0०7४०४९००५ F७०१ ) में से खर्च करना भी राष्ट्रपति के 
ही हाथों में है । इस निधि से वह किसी भी आकस्मिक खर्चे के लिये पालियामैण्ट की 
स्वीकृति से पूर्वं ही धन दे सकता है। उसे यह भी अधिकार है कि वह वित्त कमीशन 
( Finance Commision ) की नियुक्ति कर सके, जिसका कार्य यह निइचय 


i 
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करना होता है कि केन्द्रीय सरकार की राजकीय आमदनी का संघ और राज्यों में किस 
प्रकार बँटवारा किया जाए, और विविध राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी 
आथिक सहायता दी जाए । 

संकटकालीन भ्रधिकार--किसी संकटकालीन दशा ( [०४०००५ ) के 
उपस्थित हो जाने पर उस दशा की कठिनाइयों का मुकाबिला करने के लिये राष्ट्रपति 
को कतिपय विशेष अधिकार दिये गये है । राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह निम्नलिखित 
दशाओं में 'संकटकाल' की घोषणा कर सके-- 

(१) युद्ध, विदेशी आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति के कारण सम्पूर्ण भारत या 
उसके किसी प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे संकट काळ समझा जाए । 
एसे अवसरों पर राष्ट्रपति 'संकट काल” की घोषणा कर सकता है । ऐसा भी हो 
सकता हैँ कि अभी युद्ध व विदेशी आक्रमण शुरू न हुआ हो, या देश में आन्तरिक अशांति 
उत्पन्न न हुई हो, पर उसकी सम्भावना हो। यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि युद्ध, 
विदेशी आक्रमण व आन्तरिक अशान्ति के कारण संकट काल के उपस्थित हो जाने की 
पूरी-पूरी सम्भावना है, तो भी बह संकट काल की घोषणा कर सकता हुँ। 

(२) अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल, या चीफ कमिश्नर से यह्‌ सूचना 
मिले कि राज्य या संधक्षेत्र में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि उसका शासन 
संविधान के अनुसार चलाया जा सकना सम्भव नहीं रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य 
में संकट काळ की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिये यह अनिवार्य नहीं हे कि 
राज्यपाल या चीफ कमिशनर से सूचना मिलने पर ही राष्ट्रपति कार्रवाई 
करे। वह स्वयं भी किसी राज्य की परिस्थिति को दृष्टि में रख कर वहां संकट काल 
की घोषणा कर सकता है । 

(३) अगर राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य 
मे आथिक संकट उपस्थित हो गया है, तो भी वह्‌ संकट काल की घोषणा कर सकता 
| 

पर संकट काळ के घोषित करने का राष्ट्रपति का अधिकार अपरिमित नहीं 
हूँ । राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल की अवधि केवल दो मास की रखी गई है 
संविधान के अनुसार यह अनिवायं है कि इस प्रकार की घोषणा को पालियामेण्ट के दोनों 
सदनों के सम्मुख विचार के लिये उपस्थित किया जाए। यदि पालियमिण्ट इस घोषणा 
का समर्थन न करे, तो वह दो मास की अवघि के समाप्त हो जाने पर जारी नहीं 
रहेगी। पालियाम॑ण्ट के समर्थंन व स्वीकृति से संकटकाल की घोषणा ६ मास तक लाग 
रह सकती है । ६ मास बीत जाने पर उसे पुनः जारी किया जा सकता है । पर किसी 
भी ददा में संकट काळ की घोषणा ३ साल से अधिक समय तक के लिये लागू नहीं हो 
सकती, और पालियामेण्ट भी एक समय में उसे ६ मास से अधिक समय के लिये 
छागू नहीं कर सकती । 
संकट काल की घोषणा की अवघि में राष्ट्रपति को जो अनेक अधिकार संविधान 


My H, 


E+ प्रदान किये गये हैं, उनमें मुख्य निम्नलिखित है-- 
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(१) यदि भारतीय संघ के किसी राज्य में संकट काल की घोषणा की जाए 
ता उस राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा, और वही उसके शासन की 
व्यवस्था करेगा । 

(२) संकट काळ में राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह नागरिकों के मूल- 
भूत अधिकारों के प्रयोग को स्थगित कर सके । इस दशा में नागरिक लोग न्यायालय 
को शरण ले कर अपने मूलभूत अधिकारों की रक्षा नहीं करा सकेंगे | 

(३) संकट काल में राष्ट्रपति पालियामैण्ट व राज्यों की विधान सभाओं की कानन 
वनान की शक्ति को भी अपने हाथों में ले सकता ह, और सरकारी बजट में भी अपनी 


"इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकता ह्‌ । 


(४) आथिक संकट की दशा में राष्ट्रपति को अधिकार हैँ कि वह सरकारी कर्म- 
चारियों के वेद़नों और भत्तों में कमी कर सके, और यह आज्ञा जारी कर सके कि संघ- 
सरकार और राज्यों की सरकारों के बजटों को व वित्त-सम्बन्धी अन्य बिलों को राष्ट्रपति 

पास स्वीकृति के लिये भेजा जाए और वह उनमें यथोचित परिवर्तन कर सके । 

निःसन्देह, संकट काल में भारत के राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त हो 
जाती हं । पर यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति अपने इन अधिकारों का प्रयोग मनमाने 
तरीके से करे । यद्यपि संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण 
राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य ही मन्त्रिपरिषद के परामर्श के अनसार 
करगा, पर ग्रेट ब्रिटेन के समान भारत में भी यह परम्परा विकसित हो रही है, 
राष्ट्रपति अपने अधिकारों काप्रयोग मनमाने तरीके से न करके, प्रधानमन्त्री ओर 
मन्त्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही किया करे। 

राष्ट्रपति के श्रधिकारों का विवेचन 
भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो अधिकार दिये गये हैं, वे दो प्रकार के 


>: 


(१) जिनका उपयोग वह साधारण दशा में करेगा, और 
(२) जिनका उपयोग वह संकटकाल में करेगा । 
साधारण दशा में भारत का राष्ट्रपति पूर्णतया संवैधानिक शासक ( 0०78 


“tutional Ruler ) है। मन्त्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा, 
“और उसके किसी परामर्श की अवहेलना नहीं करेगा । राज्यपाल ऱ्यायाधीश, सेनापति 


आदि जिन उच्च राज्यपदाधिकारी वर्ग की वह नियुक्ति करता है, वे भी मन्त्रिपरिषद्‌ 


-के परामशें के अनुसार ही की जाएँगी । वह किसी ऐसे बिल या प्रस्ताव पर अपनी 


स्वीकृति देने से इन्कार नहीं करेगा, जिसे पालियामैण्ट ते स्वीकृत कर लिया हो । क्योंकि 


"मन्त्रिपरिषद्‌ पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी होगी,और वह तभी तक अपने पद पर 
रह सकेगी, जब तक कि पाछियामेण्ट का विश्वास उसे प्राप्त रहे, अतः राष्ट्रपति के 
'अघिकारों का प्रयोग भी ऐसे ढंग से हो होगा, जिससे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
Fe एतराज न हो। यदि कभी राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्शो की अवहेलना कर 


स्वेच्छाचारी होने लगे, तो मन्त्रिपरिषद्‌ के पास यही उपाय है कि वह त्याग-पत्र दे दे । 
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इस दशा में राष्ट्रपति के लिये नई मन्त्रिपरिषद्‌ बना सकना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि 
वही मन्त्रिपरिषद अपने पद पर रह सकती है, जिसे पालियामँण्ट का विश्वास 
प्राप्त हो । 

संकट काल की असाधारण परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को बहुत अधिकार 
प्राप्त हो जाते हैं, यद्यपि इन अधिकारों का प्रयोग भी वह मन्त्रिपरिषद के परामर्श के 
अनुसार ही करेगा, यह आशा उससे की जाती है । पर इसमें सन्देह नहीं कि भारत के 
संविधान मे राष्ट्रपति को जो अधिकार दिये गये हैं, उनका प्रयोग कर वह अपनी स्थिति 
को बहुत शक्तिशाली बना सकता है । समय ही उन परम्पराओं का निर्धारण करेगा, 
जिनके अनुसार राष्ट्रपति को अपने इन अधिकारों का प्रयोग करना हैं। 

कतिपय श्रन्य देशों के प्रधातों से भारत के राष्ट्रपति की तुलना 

(१) इंगलेण्ड के राजा और भारत के राष्ट्रपति में यह समता है, कि दोनों 
नाममात्र के प्रधान हैं । इन दोनों देशों में पालियामँण्टरी शासन की सत्ता हैं और 
वास्तविक राजशक्ति प्रधानमन्त्री और उसके मन्त्रिमण्डल के हाथों में है । कानून 
के अनुसार इगलण्ड के राजा को बहुत से ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जिनका वह कभी 
उपयोग नहीं करता । वहां ऐसी परप्पराएँ विकसित हो गई हैं, जिनके कारण राजा 
की शक्तियाँ कभी प्रयोग में नहीं छाई जाती । भारत में भी राष्ट्रपति को बहुत से एसे 
अधिकार संविधान द्वारा दिये गये हैं, जिनके कारण उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली 
हो जाती है । यहां भी ऐसी परम्पराएँ विकसित हो रही हैं, जिनसे ये अधिकार नाम 
को ही रह जाते हैं। इंगलैण्ड का राजा और भारत का राष्ट्रपति दोनों ही पूर्णतया 
संवेधानिक प्रधान हैं । इन दोनों में वड़ा अन्तर यह है कि जहां इंगलैण्ड का राजा वंश- 
कमानुगत होता है, वहां भारत का राष्ट्रपति पांच साल के लिये निर्वाचित होता है । 
उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है, जबकि इंगलैण्ड के राजा के सम्बन्ध 
मे यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है कि वह्‌ कभी कोई गलती नहीं कर 
सकता । 

(२) भारत के राष्ट्रपति की स्थिति संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत 
भिन्ना हैं। अमेरिका में अव्यक्षात्मक ( 27९७१००४५०] ) शासन प्रणाली 
प्रचलित है । वहां राष्ट्रपति के हाथों में ही शासन की असली शक्ति रहती है। उसकी 
स्थिति नाममात्र की नहीं होती। इस दशा में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत 
के राष्ट्रपति की कोई तुलना नहीं की जा सकती । 

(३) फ्रांस में भारत और इंगलैण्ड के समान पाछियामैण्टरी शासन हूँ, अतः 
वहां के राष्ट्रपति की शक्ति नाममात्र की ही हुँ । पर भारत के राष्ट्रपति की शक्ति फ्रांस 
के राष्ट्रपति की अपेक्षा बहुत अधिक है । फ्रांस का राष्ट्रपति कोई ऐसा आदेश जारी 
नहीं कर सकता, जिस पर किसी मन्त्री के भी हस्ताक्षर साथ में न रहें । उसे पालियामैण्ट 
दरारा स्वीकृत किसी बिल को वीटो कर सकने का भी अधिकार नहीं हैं । उसे 
कोई संकटकालीन अधिकार भी नहीं दिये गये हैं। फ्राँस के वतमान प्रधानमन्त्री जनरल 
द गौल ने संविधान में ऐसे संशोधन पेश किए ह, जिनके कारण फ्रेज्च राष्ट्रपति की 


ह संघ का कार्यकारिणी विभाग-- राष्ट्रपति परे 


शक्ति में बहुत वृद्धि हो जायगी । 
भारत में राष्ट्रपति के पद का महत्त्व 

इसमें सन्देह नहीं कि भारत के शासन में राष्ट्रपति का पद बहुत महत्त्व का हूँ । 
यद्यपि यहां पालियामैण्टरी शासन है, और प्रधानमन्त्री के हाथों में ही राज्य की वास्तबिक 
शक्ति है, पर राष्ट्रपति भी सर्वथा शक्तिहीन व नाममात्र नहीं है । उसके महत्त्व के 
कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) वह राष्ट्र की एकता और राजशकिति का प्रतीक है । 

(२) वह संकटकाल में राज्य के शासन का अधिकार अपने हाथों में 
ले सकता हैं । 

(३) वह राजनीतिक दलवन्दी से ऊपर रहता है । भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध 
में यह माना जाता है कि अपने पद को ग्रहण करने के बाद उसका अपनी पार्टी के साथ 
कोई सम्वन्ध नहीं रह जाता । 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्त्व करता है । 

उपराष्ट्पति 

स्वतन्त्र भारत के संविधान में एक उपराष्ट्रपति ( ४००-ए7९४।१०१ ) 
की भी व्यवस्था की गई है । यदि राष्ट्रपति रुणण हो और रोग या किसी अन्य कारणः 
से अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसका कार्य तब तक करेगा, जब 
तक कि राष्ट्रपति अपने काम को संभालने में समर्थ न हो जाए । 

मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा पद से हटाये जाने की दशा में जब राष्ट्रपति 
का पद रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जब 
तक कि नये राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए | संविधान के अनुसार छः मास के अन्दर; 

अन्दर नये राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए । ; 

जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कायं कर रहा हो, उसे वही वेतन, भत्ते, 
तथा अन्य सुविधाएं मिलेंगी, जो कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं । 

उपराष्ट्रपति का चुनाव केन्द्रीय पालियामंण्ट के दोनों सदनों के सब सदस्य एक 
संयुक्त बेठक में करते हूँ। उसके चुनाव की वह व्यवस्था नहीं है, जो राष्ट्रपति के चुनाव 
की हूँ । उसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य कोई हिस्सा नहीं लेते। चुनाव के लिये 
एकल संक्रमणीय मत पद्धति ( Single transferable vote system ) का अनुसरण 
किया जाता है । उपराष्ट्रपति के पद के लिये उम्मीदवारों में निम्नलिखित योग्यतायें 
होनी चाहिये 

(१) वे भारत के नागरिक हों । 

(२) वे अपनी आयुं के ३५ वषं पूरे कर चुके हों। 

| ३) राज्य सभा (केन्द्रीय पालियामंण्ट का द्वितीय सदन) का सदस्य निर्वाचितः 
होने के लिये जो योग्यताएं निर्धारित हों, वे उनमें हों । 

(४) भारत सरकार, विविध राज्यों की सरकार व स्थानीय संस्थाओं में कोई 


८४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


ऐसा पद उन्होंने प्राप्त न किया हुआ हो, जिसके लिये उन्हें वेतन मिलता हो या कोई 
अन्य आथिक लाभ होता हो । 

उपराष्ट्रपति न केन्द्रीय पालियामंण्ट का सदस्य हो सकता है, और न किसी राज्य 
की विधान सभा का । यदि वह सदस्य हो, तो उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उसकी 
सदस्यता का अन्त हो जाता है । पर उपराष्ट्रपति का प्रधान कार्य यह है कि वह राज्य- 
सभा के अध्यक्ष का काम करे। यह काम वह राज्यसभा का सदस्य न होते हुए ही 
करता है । 

उपराष्ट्रपति का चुनाव भी पांच साल के लिये किया जाता है। संयुक्तराज्य 
अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में एक महत्त्वपूर्ण समानता 
यह हूँ कि दोनों ही द्वितीय सदन ( भारत में राज्य सभा और अमेरिका में सीनेट ) 
के अध्यक्ष होते हैं। पर इन दोनों में एक भारी अन्तर भी हैं। यदि अमेरिका में 
राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो उपराष्ट्रपति उस अवधि के लिये राष्ट्रपति बन 
जाता है, जिस तक कि राष्ट्रपति को अपने पद पर रहना था। पर भारत में उपराष्ट्रपति 
अधिक-से-अधिक छः मास तक राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है, क्योंकि छः मास 
के अन्दर-अन्दर नये राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिये । 


भ्रभ्यास के लिए प्रइन 
९ के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां क्या हैं ? उनका प्रयोग किस 
प्रकार किया जाता है ? (यू० पी० १९५५) 
(२) नवीन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के क्या अधिकार है? 
(यू० पी० १९५२) 
(३) भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ? उसकी संवैघा- 
निक स्थिति क्या हैं ? (मध्यभारत १९५३) 
राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लेख कर यह बताइये कि क्या उन अधिकारों 
का प्रयोग वह स्वेच्छापूवं क कर सकता है ? (मध्य भारत १९५३ ) 
(५) भारतीय संघराज्य के राष्ट्रपति के कार्यों और अधिकारों का उल्लेख 
कीजिए । (राजपूताना १९५३) 
(६) क्या यह कहना ठीक है कि भारत का राष्ट्रपति केवळ संवैधोनिक प्रधान है ? 


(७) भारतीय संघ के कार्यकारिणी विभाग का क्या स्वरूप है? उसमें राष्ट्रपति 
की क्या स्थिति है ? 


कक श्रध्याय 


भारतीय संघ का कार्यकारिणी विभाग-मन्त्रिपरिषद्‌ 


क्योंकि भारत की शासन पद्धति संसदात्मक ( Parliamentary ) ह, 
अतः देश के शासन की वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में निहित है । भारत के 
शासन विभाग या कार्यपालिका ( ॥००७४।४७ ) का संचालन मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा 
ही होता है । 

मन्त्रिपरिषद्‌ (Council of Ministers ) का निर्माण 


संविधान के अनुसार प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 
और अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के परामर्श से करता हें 
मन्त्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक राष्ट्रपति उन्हें मन्त्रिपद 
पर रखना चाहे । पर मन्त्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से पालियामंण्ट की लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायी होती हूँ । 

क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमन्त्री और मन्त्रि-परिषद्‌ के अन्य सदस्यों की नियुक्ति 
करता है, भौर वे तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति उन्हें रखना 
चाहे, इससे ऐसा आभास मिळता है, कि मन्त्रिपरिषद्‌ अपनी सत्ता के लिये राष्ट्रपति 
की इच्छा पर निर्भर करती है । पर असली बात इससे बिल्कुल भिन्न है । क्योंकि 
संविधान के अनुसार मन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से पालियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी है, 
अतः मन्त्रि-परिषद्‌ केवल उसी राजनीतिक पार्टी की हो सकती हे, जिसका पालियामैण्ट 
में बहुमत हो । मन्त्रि-परिषद्‌ के पालियामैण्ट के प्रति उत्तरदायी होने के कारण राष्ट्रपत्ति 
केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, जो बहुमत के दल 
का नेता हो । यदि राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमन्त्री नियत करे, तो वह 
किसी ऐसी मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण नहीं कर सकेगा, जो सामू हिक रूपसे पालियामैण्ट 
के प्रति उत्तरदायी हो। सामू हिक रूप से उत्तरदायी होने का अभिप्राय यह है कि यदि 
पालियामं ण्ट किसी एक मन्त्री के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे, या किसी 
अन्य प्रकार से उसकी नीति व कार्यों के प्रति विरोध प्रदर्शित करें, तो सारी मन्त्रि: 
परिषद्‌ त्यागपत्र दे देगी, केवल वही सन्त्र नहीं । इस दशा में राष्ट्रपति के लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि वह पालियामंण्ट (लोकसभा) के बहुमत के दल के नेता को 
ही प्रधानमन्त्री के पद पर नियुक्त करे, और अन्य मन्त्रियों को भी इसी दल के सदस्यों 
में से नियत किया जाए। 

एसा भी हो सकता हैँ कि लोकसभा में कोई भी ऐसा दल न हो, जिसकी बहुसंख्या _ 
हो। इस दशा में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमन्त्री नियत कर सकेगा, 
i 
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| 
जो एक से अधिक दलों का सहयोग प्राप्त कर ऐसी मन्त्रि-परिषद्‌ बना सके, जिसे लोक- | 
सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। | 
प्रधान मन्त्री के परामर्श से जब राष्ट्रपति अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है, तो | 
वह यह ध्यान में] रखता है, कि बहुमत वाले दल के खास-खास नेताओं को मन्त्री के पद | 
पर नियुक्‍त करे। भारत जैसे विशाल संघ-राज्य में, जिसमें बहुत से राज्य सम्मिलित 
है और जहां अनेक धर्मों के अनुयायी व अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोगों का निवास 
है, मन्त्रिपरिषद्‌ बनाते हुए यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें सब धर्मों 
ब राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्त्व प्राप्त हो जाए। भारत में ऐसी मन्त्रि-परिषद्‌ | 
सफल नहीं हो सकती, जिसके सब मन्त्री किसी एक धर्म के ही अनुयायी हों या किसी 
एक राज्य के ही निवासी हों। इसलिये प्रधानमन्त्री को अपने मन्त्रियों का चुनाव करते 
हुए बहुत काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । भारत में राज्यों की संख्या | 
अच्छी बड़ी है, धर्म भी यहां अनेक हैं । फिर मन्त्री ऐसे ही लोगों को बनाना चाहिये, | 
जो वस्तुतः अपने कार्य में योग्य हों, और जिनमे नेतृत्त्व के भी गुण हों । 

साधारणतया मन्त्रियों की नियुक्ति पाछियामंण्ट (दोनों सदनों) के सदस्यों में 
से ही की जाती हैं। पर विशेष दशा में किसी ऐसे व्यक्ति को भी मन्त्री बनाया जा सकता 
है, जो पालियामेण्ट का सदस्य न हो । पर ऐसे मन्त्रियों के लिये यह आवश्यक है कि 

बे छः मास के अन्दर-अन्दर पालियामेण्ट के सदस्य हो जाएँ। अन्यथा उन्हें अपने पद से | 
पृथक हो जाना पड़ता हैं । ऐसे मन्त्रियों को पाछियामैण्ट का सदस्य बनाने के लिये किसी | 
सदस्य से त्यागपत्र दिलवा दिया जाता है, और उपचुनाव में मन्त्री को उम्मीदवार | 
खड़ा कर दिया जाता हूँ । भारतीय संघ की मन्त्रि-परिषद्‌ में कई ऐसे ब्यक्ति रहे हैं, जो | 
मन्त्री बनने के समय पाछियामण्ट के सदस्य नहीं थे । श्री० देशमुख, श्री० काटजू, श्री ० | 
लाळबहादुर शास्त्री, श्री मुहम्मद इत्राहीम, आदि अनेक व्यक्ति पहले मन्त्री बने, और बाद 
में पालियामण्ट के सदस्य । मन्त्री पालियार्मण्ट के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं । 
यह जरूरी नहीं कि वे लोकसभा के ही सदस्य हों । 
बिबिण प्रकार के मन्त्री ; 
संविधान में केवल 'मन्त्री' ( M४४७० ) दान्द का प्रयोग किया गया है, पर | 
इस समय भारत की मन्त्रि-परिषद्‌ में तीन प्रकार के मन्त्री हैं--- | 

(१ ) केबिनेट मन्त्री ( Cabinet Ministers ) ये मन्त्रियों में सब से | 
ऊंची स्थिति रखते हैं। मन्त्रिपरिषद्‌ की एक उपसमिति होती है, जिसे 'कंबिनेट' | 
कहते हैं । सब मन्त्री इसके सदस्य नहीं होते । इसमें केवल उन मन्त्रियों को सम्मिलित 
किया जाता है, जो बहुत अनुभवी हों और जिनके साथ गुप्त मामलों पर परामश किया 
जा सके | कॅबिनेट के सदस्य-मन्त्रियों को “कॅबिनेट मन्त्री' कहते हैं । 

(२) राज्य मन्त्री ( Ministers of State ) ~ मन्त्रि-परिषद्‌ के कुछ | 
सदस्य ऐसे हैं, जो कंबिनेट के सदस्य नहीं होते । इन्हें कॅबिनेट की बैठक में केवल तभी : 
बुलाया जाता हूँ, जब इनके विभाग के साथ सम्बन्ध रखने वाले विषय पर विचार 
किया जाना हो। इन्हें राज्य मन्ती ( )\n8£०९ ०£ $६४० ) कहा जाता है। 
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(३) उपमन्त्री ( Deputy Ministers )—इन्हें किसी विभाग का स्वतन्त्र 
चार्ज नहीं दिया जाता । जिन विभागों के मन्त्रियों पर कार्य का बोझ अधिक हो, उनकी 
सहायता के लिये इन उपमन्त्रियों की नियुक्ति की जाती है । 

मन्त्रियों का बेतन--मन्त्रियों को कितना वेतन दिया जाए, यह संविधान द्वारा 
निश्चित नहीं किया गया है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है, कि मन्त्रियों के 
वेतन का निश्चय पालियामेण्ट द्वारा समय समय पर किया जाता रहेगा । जब तक 
पाियामन्ट इस सबन्ध में कोई निश्चय न करे, मन्त्रियों को वही वेतन मिलता रहे, 
जो कि संविधान के लागू होने के समय मिलता था । १९५२ ई० में पालियामैण्ट द्वारा 
मन्त्रियों के वेतन के सम्बन्ध में जो कानून पास हुआ, उसके अनुसार विविध प्रकार के 
मन्त्रों के वेतन निम्नलिखित निरिचत किए गये ह 

केविनेट सन्त्रियों को २२५० ₹० मासिक वेतन मिलता हूँ, और साथ ही बिना 
किराये के एक ऐसा बँगला भी, जिसमें सब फर्नीचर हो । इसके अतिरिक्त उन्हें ५०० 
रु० प्रति मास तक भत्ता देने की भी व्यवस्था की गई हैं । राज्यमन्त्रियों का वेतन भी 
यही निश्चित किया गया है । उपमन्त्रियों का वेतन १७५० ₹्‌० मासिक रखा गया 
है, और साथ ही निवास के लिये एक बँगला भी । पर उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देने 
की व्यवस्था नहीं की गई है । , ] 

दापथ--मन्त्रियों को पद ग्रहण करने से पूर्व दो शपथे राष्ट्रपति के सम्मुख लेनी 
पड़ती हैं। एक शपथ पद की, और दूसरी राजकार्यों को गुप्त रखने की । पद की शपथ 
का रूप यह होता है-- ; 

“मैं......अमुक.......इहवर की शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हुँ) 
कि में कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा; 
संघ के मन्त्री के रूप में अपने कतंव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से पालन 
करूँगा; तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के विना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति 
संविधान के अनुसार न्याय करूँगा |” 

राजकार्यों को गुप्त रखने की शपथ का रूप यह है-- मैं.......... अमुक.......... इश्वरः 
की शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हैं) कि जो विषय संघ के मन्त्री के 
रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या 
व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने उचित कतंब्य 
को निभाने के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा।'” 
मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्य 

स सदात्मक ( 7००००४३7५ ) शासन वाले राज्यों में मन्ति-परिषद्‌ की 
स्थिति बहुत महत्त्वपूणं होती है, और शासन का संचालन उसी के द्वारा Bt जाता 
है । भारत में भी संसदात्मक शासन है, अतः यहां भी मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में ही राज्य 
का शासन कार्य है। पर संविधान के शब्दों में मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्य शासन-कार्म में 
राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहायता देना ही है। भारत के संविधान के अनुसार यह्‌ 
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आवइ्यक नहीं है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्श के अनुसार ही कार्य करे। परः 
क्रिया में भारत का राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है । 
वस्तुतः शासन मन्त्रि-परिषद्‌ ही करती है, और राष्ट्रपति की स्थिति व शक्ति नाममात्र 
की ही है। भारत में मन्त्रि-परिषद्‌ के मुख्य कार्य कौन.से हैं, इसे हम निम्नलिखित प्रकार 
से स्पष्ट कर सकते हैं-- 

(१) राजकीय नीति का निर्धारण करना मन्त्रि-परिषद्‌ का सबसे मुख्य कार्य 
है । आन्तरिक और विदेशी मामलों में राज्य किस नीति का अनुसरण करे, इसका 
निरचय मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही किया जाता है । 

(२) राज्य के शासन का संचालन भी मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही किया जाता हैं । 
इसके लिए शासन कार्य को अनेक विभागों में बांट दिया जाता है, और ये सब विभाग 
एक-एक मन्त्री के अधीन होते हैं । विशेष दशा में एक मन्त्री की अधीनता में एक से 
अधिक विभाग भी दे दिये जाते हैं । प्रत्येक विभाग के कार्यं की देख-रेख के लिये बहुत 
से उच्च राज्यपदाधिकारी होते हैं, जिन्हें सेत्रेटरी, डाइरेवटर आदि कहते हैं । पर 
इन स्थायी राज्यपदाधिकारियों के कार्यों के लिये मन्त्रियों को ही उत्तरदायी माना जाता 
है । मन्त्री अपने राजकीय विभाग के कार्यों पर निरीक्षण रखते हैं, उनकी नीति का 
निर्धारण करते हैं, और यह व्यवस्था करते हैं कि विभाग का कार्य सुचारु रूप से 
चलता रहे । 

(३) मन्त्र परिषद्‌ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यं भी करती है। पालियामैण्ट के 
सम्मुख जो भी महत्त्वपूर्ण बिल व प्रस्ताव पेश होते हैं, वे सब प्रायः मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा 
ही प्रस्तुत किये जाते है । पालियामंण्ट में जिस दल का बहुमत हो, मन्त्रिपरिषद्‌ भी 
उसी की होती है । इस कारण इस बात की सम्भावना बहुत कम होती है कि वहां 
कोई ऐसा बिल या प्रस्ताव पास हो सके, जो मन्त्रिपरिषद्‌ को स्वीकारं न हो। विरोधी 
दलों के सदस्य जो बिल या प्रस्ताव पेश करते हैं, उनका स्वीकृत हो सकना वहुत कठिन 
होता हैँ । अतः पालियामेण्ट जो कानून पास करती है, वे प्रायः सभी मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा 
तैयार कराये जाते है, और किसी न किसी मन्त्री द्वारा लोकसभा और राज्य सभा में 
पेश किये जाते हैं। व्यवस्थापन सम्बन्धी काय में मन्त्रि-परिषद्‌ की स्थिति पालियामैन्ट 
की एक उपसमिति के समान होती है, जो इस कार्य में पालियामैनन्‍्ट का नेतृत्व करती है । 

(४) देश की आथिक और वित्त सम्बन्धी ( #78१८।३। ) नीति का निर्धारण 
भी मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही किया जाता हैँ। सरकार को अपना खर्च चलाने के लिये 
कितने धन की आवश्यकता है, और इस धन को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, 
इसका निङुचय मन्त्रिमरिषद ही करती हैँ। इसके लिये मन्त्र-परिषद्‌ द्वारा राजकीय आय” 
व्यय का बिवरण-पत्र (बजट) तैयार किया जाता है, जिसे मन्त्री लोग ही पालियामैण्ट 
मे पेश करते हैं । इस बजट में सरकारी आय-व्यय का.व्योरा विशद रूप से दिया हुआ 
होता है । सरकारी खर्च के लिये आवश्यक धन को प्राप्त करने के लिये जनता से कौन 
से टेक्स लिये जाएँ, और ट॑क्सों द्वारा प्राप्त घन को किस प्रकार खर्च किया जाए, इव 

सब बातों का निश्चय पहले मन्त्रि-परिषद्‌ करती है, और उसी के प्रस्तावों पर पािया” 
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| मेण्ट विचार करती है । इस प्रकार राजकीय आयव्यय, राजकीय टैक्स व आर्थिक 
मामलों का तो मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही संचालन व निर्धारण किया जाता है। 

(५) राज्यपाल, सुप्रीमकोर्ट और हाईकोटों के न्यायाधीश, आडीटर-जनरल 
आदि उच्च राजकीय पदाधिकारियों की नियुवित राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, पर 
राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी मन्त्रिपरिषद्‌ के परामशं के अनुसार ही करता है। 

(६) अन्य देशों के साथ राजनीतिक व व्यापार-सम्वन्धी सन्धियों का निश्‍चय भी 
मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही किया जाता है । किसी विदेश के साथ कया सम्बन्ध रखा जाए, 
और युद्ध की घोषणा व सुलह आदि विदेशी मामले भी मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही निर्धारित 
होते हैँ । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि देश के आन्तरिक शासन व विदेशी सम्बन्ध सब 
के विषय में नीति का निर्धारण मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही होता है । राष्ट्रपति और पािया- 
मैण्ट दोनों मन्त्रिपरिषद्‌ के परामर्श व निश्चय के अनुसार ही कार्य करते हूँ । जो आदेश 
| राष्ट्रपति द्वारा जारी किये जाते हैँ, जो नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति 
जो संकटकाळ की घोषणा करता हुँ,-ये सब कार्य वह मन्त्रिपरिषद्‌ के पराम से ही 
करता हूँ । पाछियामेण्ट जो कानून बनाती हैं, जो टैक्स लगाती है या जिस नीति का 
निश्चय करती हूँ, वह सब भी मन्त्रिपरिषद्‌ के नेतृत्त्व में ही किया जाता है । 

राष्ट्रपति श्रौर मन्त्रिपरिषद्‌-बयोंकि राष्ट्रपति अपने सब कार्य मन्त्रिपरिषद्‌ के 
परामर्शं व सहायता से ही करता है, अतः राष्ट्रपति के अच्छे-बुरे कार्यों के लिये मन्त्रः 
परिषद्‌ ही उत्तरदायी हूँ । इसीलिये पाछियामैण्ट में जब राष्ट्रपति द्वारा जारी किये 
गये अध्यादेशों ( आडिनान्स ) व उसके किसी अन्य कार्य की आलोचना की जाती 
है, तो वह आलोचना वस्तुतः मन्त्रि-परिषद्‌ की ही होती है । देश के शासन में राष्ट्रपति 
और मन्त्रिपरिषद्‌ का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । यद्यपि राज्य की नीति का निर्धारण 
और शासन का संचालन मन्त्र-परिषद्‌ द्वारा ही किया जाता हैं, पर राष्ट्रपति उस पर 
अनेक प्रकार से प्रभाव डाल सकता है । यदि राष्ट्रपति योग्य, अनुभवी और प्रभावशाली 
| हैं, तो वह मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है । प्रत्येक मन्त्री के लिये 
यह आवश्यक है कि वह समय-समय पर राष्ट्रपति .सें मिलता रहे और उसे अपने 
विभाग की गति विधि से अवगत करता रहे । प्रधानमन्त्री को तो बहुधा राष्ट्रपति से भेंट 
करने का अवसर मिलता हैँ । ऐसे समय राष्ट्रपति अपने विचारों को प्रधानमन्त्री व अन्य 
मन्त्रियों के सम्मुख रख सकता हूँ, और मन्त्री लोग उसके विचारों की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । 

राष्ट्रपति को देश की शासननीति को प्रभावित करने के अन्य अनेक अवसर भी 
मिळते है । यदि मन्त्रिपरिषद्‌ की लोकसभा में हार हो जाए, तो उसे अधिकार है कि 
वह लोकसभा को भंग कर नया चुनाव कराने की प्रार्थना कर सके। पर राष्ट्रपति इस 
प्रार्थना को अस्वीकृत भी कर सकता है, और नईमन्त्रिपरिषद्‌ के निर्माण की व्यवस्था कर 
सकता है । यदि कभी राष्ट्रपति का यह विचार हो कि वर्तमान लोकसभा जनता. 
का प्रतिनिधित्त्व नहीं करती, और इस कारण मन्त्रिपरिषद भी लोकमत की प्रतिनिधिः 
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नहीं है, तो वह लोकसभा को भंग कर नया चुनाव करा सकता हुँ। 


मन्त्रिपरिषद और लोकसभा--संविधान के अनुसार मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप 


से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है । इस कारण मन्त्रिपरिषद्‌ तभी तक अपने पद पर 
“रह सकती है, जब तक लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त रहे यदि लोकसभा का 


मन्त्रिपरिषद्‌ पर विश्वास न रहे, तो वह निम्नलिखित प्रकार से उसे पदत्याग कर देने 
के लिये विवश कर सकती हैँ-- 

(१) लोकसभा मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव ( Voteof 
Norconfidenc० ) पास कर सकती है । 

(२) वह किसी एक मन्त्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है । 
क्योंकि सब मन्त्रियों की उत्तरदायिता सामूहिक रूप से होती है, अतः एक मन्त्र के 
बिरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी सारी मन्त्रिपरिषद्‌ त्याग-पत्र दे 
देती है । 

(३) वह मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी ऐसे बिल या प्रस्ताव को 
अस्वीकृत कर दे, जो मन्त्रिपरिषद्‌ की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हो । 

(४) वह किसी गैर सरकारी: सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी ऐसे बिल या 
प्रस्ताव को स्वीकृत कर दे, मन्त्रिपरिषद जिसके विरोध में हो । 

(५) बजट में मन्त्रियों के वेतन में कटौती करे, या उन्हें स्वीकृत न करे। 

(६) बजट में पेश की गई सरकारी खचे की मांगों में कटौती कर दे या उन्हें 
स्वीकृत न करे । 

यदि लोकसभा में मन्त्रिपरिषद्‌ का बहुत अधिक बहुमत हो, तो इस प्रकार 
की किसी अवस्था के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं रहती । इस समय भारतीय संघ 
की लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का इतना अधिक बहुमत है, कि कांग्रेसी मन्त्रिपरिषद्‌ के 
प्रति न.अविद्वास का प्रस्ताव पास हो सकता है, और न ही उसके द्वारा प्रस्तुत कोई 
बिल या प्रस्ताव अस्वीकृत ही हो सकता है पर यदि कभी इस बहुमत में कमी हो जाए, 
कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या ५० प्रतिशत के लगभग रह जाए, या उनका बहुमत 
न होने की दशा में अन्य पार्टियों के सहयोग व समर्थन पर आश्रित होकर वह अपनी 
मन्त्रिपरिषद्‌ बनाए, तवः इस प्रकार की अवस्थाएँ उत्पन्न होने की सम्भावना अवश्य 
बनी रहेगी । 

क्योंकि मन्त्रिपरिषद्‌ की स्थिति लोकसभा पर आश्रित रहती है, अतः यह समझा 
जा सकता है कि मन्त्रिपरिषद्‌ लोकसभा की वशवर्ती होकर कार्य करती है । पर असली 


` बात इसके बिलकुल विपरीत है । जिस मन्त्रिपरिषद्‌ का लोकसभा में बहुमत हो, वह 


लोकसभा की स्वामी बनकर रहती है । भारत में कांग्रेस के मुकाबिले में अभी अन्य 
कोई पार्टी सुसंगठित व शक्तिशाली नहीं है । स्वतन्त्र उम्मीदवारों के लिये चुना जा 
सकना सुगम नहीं होता । जब प्रत्येक निर्वाचक मण्डल में मतदाताओं की संख्या एक 
लाख के लगभग व उससे भी अधिक हो, तो किसी सुसंगठित व शक्तिशाली राजनीतिक 
दल की सहायता के बिना कोई उम्मीदवार अपने को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करा 
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सकने हि सुगमता से सफल नहीं हो सकता । अतः भारत की केन्द्रीय पालियामैण्ट और 
राज्यों की विधान सभाओं में कांग्रेस पार्टी का बहुमत बहुत अधिक है । 


मन्त्रिपरिषद्‌ पालियामेण्ट को अपने पीछे चला सकने में समर्थ होती है, वयोकि 

(१) पालियामैण्ट के सदस्य अपने दल के नियंत्रण में रहते हैं । वे उसी पक्ष में 
वोट देते हँ, जिसके लिये वोट देने का उन्हें आदेश दिया जाए । पालियामैण्ट में जो भी 
राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वे अपने संगठन बना लेती हैं । वे अपने नेता, मन्त्री व 
व्हिप ( ए7॥9 ) का चुनाव कर लेती हैं, और उसके सव सदस्य व्हिप के आदेशों 
का आंख मींचकर पालन करते हैं । यदि कोई सदस्य व्हिप के आदेश को मानने से 
इन्कार करे, पार्टी के नियंत्रण में न रहे, और व्हिप के खिलाफ वोट दे, तो पार्टी 
उसके खिलाफ कार्रवाई करती है । उसे पार्टी से वहिष्कृत भी कर दिया जा सकता 
हूँ । पार्टी से वहिप्कृत हो जाने से सदस्य को अनेक प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते हैं 
अगले चुनाव में उसे पार्टी अपना उम्मीदवार स्वीकार नहीं करती, और उसके लिये 
पाछियामेण्ट में निर्वाचित हो सकना कठिन हो जाता है । 

(२) महत्त्वपूर्णं बिलों और प्रस्तावों को मन्त्रिपरिषद्‌ ही तैयार करती हैँ, और 
उन्हें मन्त्री ही पालियामण्ट में पेश करते हैं। जिस दल की मन्त्रिपरिषद्‌ हो, ' उसके 
सदस्य इनके समर्थन में भाषण देना या इनके पक्ष में वोट देना ही अपना प्रधान कतं:य 
समझते है । यदि वे बिल या प्रस्ताव के विरोध में हों, तो भी वे उसके विरुद्ध भाषण व 
वोट देने का साहस नहीं करते । क्योंकि विरोधी दल के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं 
होती, अतः मन्त्रिपरिषद्‌ उनकी आलोचना व विरोध की विशेष परवाह नहीं करती । 

(३) यदि कभी लोकसभा मन्त्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे, तो वह 
लोकसभा को भंग कर नये चुनाव की व्यवस्था करवा सकती है । सदस्य लोग स्वाभाविक 
रूप से नये चुनाव की बात को पसन्द नहीं करते, विशेषतया उस पार्टी के जिसकी 
मन्त्रिपरिषद्‌ हो । नये चुनाव का मतलब हूँ, फिर से सदस्य चुने जाने की परेशानी 
उठाना, रुपया खच करना और अपनी सदस्यता को खतरे में डालना । अतः बहुमत 
वाली पार्टी के सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ के समर्थन को ही अपना इतिकतंव्य मान बैठते हैं । 

इन कारणों से मन्त्रि परिषद्‌ लोकसभा की अनुवर्ती बन कर नहीं रहती, अपितु उसे. 
अपने पीछे चलाती हैं ॥ कहने को तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और उसकी 
अन्‌गामी होती है, पर असल में वह उसकी स्वामिनी बन कर काम करती है। 

कार्यकारिणी के विविध विभाग 

भारत की संघ सरकार के कार्यो को अनेक विभागों में विभक्त किया गया है और 
ये विभाग भिन्न-भिन्न मन्त्रियों के सुपु हैं । कुछ मन्त्री ऐसे भी हैं, जिन्हें एक से अधिक 
विभाग सुपुर्द किये गये हैँ। 

जून, १९५८ में सरकारी कार्यो के विभाग निम्नलिखित प्रकार से किमे गये थे-- 

(१) विदेशी विभाग और आणविक शक्ति का विभाग । 

(२ गृह विभाग ( Ministry of Home Affairs ) । 

(३) अर्थं विभाग ( Ministry of Finance ) | 

(४) रेलवे विभाग ( Ministry of Railways ) । 


त ¢ 
| 
F 
; 
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(५) श्रम, सेवायुबित और आयोजन विभाग ( Ministry of Labour, 
Employment and Planning ) ॥ 
( ६ ) व्यापार व उद्योग विभाग ( Ministry of Industry and Commerce ) 
(७) इस्पात, खान और ईधन विभाग ( Mini$( ०६ Steel, Mines 
and Fue] ) । 
(८) कर्मशाला, निवास और प्रदाय बिभाग (७809 ०£ Works, Housing 
and Supply ) 
(९) खाद्य पदार्थं और कृषि विभाग (Ministry of Food and Agriculture ) 
(१०) रक्षा विभाग ( Ministry of Defence )। 
(११) परिवहन और संचार विभाग ( Ministry of Transfort and 
Communications ) । 
(१२) सिचाई और विद्युत विभाग (Ministry of Irrigation and Power )। 
(१३) पालियामेंटरी विभाग ( Ministry of Parliamentary Affairs ) 
(१४) सूचना और परिसरण विभाग (Ministry of Information and 
Broadcasting) । 
(१६) स्वास्थ्य विभाग ( Ministry of He&]th ) । 
(१६) पुनर्वास विभाग ( Ministry of Rehabilitation ) । 
(१७) कम्युनिटी डेवलपमेंट विभाग ( Ministry of Community 
Development ) | 
(१८) शिक्षा विभाग ( Ministry of Education ) । 
(१९) वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति विभाग ( Ministry of Scientific 
Research and Culture ) । 
(२०) कानून विभाग ( Ministry 0f L&% ) । 
(२१) आर्थिक विषय विभाग ( Ministry of Economic Affairs ) । 
मन्त्रिपरिषद के अधीन जो ये विविध विभाग हैँ, उनका निर्माण कार्य की सुविधा 
की दृष्टि से किया गया है । ये ऐसे विभाग नहीं हैं, जिनमें परिवर्तन न हो सके । शासन 
कायं की सुविधा के लिये नये विभाग भी बनाये जा सकते हैं, और इनमें से किन्हीं दो 
या अधिक को मिला कर एक भी किया जा सकता है। एक मन्त्री के अधीन एक से 
अधिक विभाग भी रखे जा सकते हैं । इनमें से कुछ विभाग कैबिनेट मन्त्रियों के सुपुर्द 
हैं, और कुछ राज्यमन्त्रियों के। उपमन्त्रियों के अधीन कोई पृथक्‌ विभाग नहीं रखा 
जाता, उनकी नियुक्ति मन्त्री की सहायतार्थ ही की जाती हैं। 
पालियामेष्टरी सेक्रेटरी--मन्त्रियों की पाियामेण्ट के प्रति बहुत उत्तरदायिता 
होती है । वे पाियामेण्ट के अधिवेशन में उपस्थित होते हैं, सदस्यों के प्रश्‍नों का उत्तर 
देतेह, और सरकारी व अन्य बिलों पर होने वाली बहस में भाग लेते हैं। बहुधा मन्त्रियों 
को इतना अधिक काम रहता है, कि वे पालियामेण्ट के काम में पूरी तरह से भाग नहीं 
ले सकते । अतः उनकी सहायता के लिये पालियामेण्टरी सेक्रेटरियों की नियुक्ति कर 
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दी जाती है। ये सेक्रेटरी पालियामेण्ट के सदस्यों में से ही नियुक्त किये जाते हैं, और 
ये पालियामेण्ट में अपने मन्त्री की सहायता करते हैं । 

मन्त्रियों की संख्या--भारत की मन्त्रिपरिषद्‌ में कितने सदस्य हों, इसकी संख्या 
निश्चित नहीं है । आवश्यकता के अनुसार उनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती हें । 
माच, १९५८ स विविध प्रकार के मन्त्रियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी-- 


केबिनेट मन्त्री (जो कैबिनेट के सदस्य थे) १२ 
राज्य मन्त्री (जो कैबिनेट के सदस्य नहीं थे) १५ 
उपमन्त्री ५५, 

४६ 


मन्त्रिपरिषद्‌ के श्रधिवेशन 

सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ का कभी अधिवेशन नहीं होता । अधिवेशन केवल कैबिनेट 
के होते हूँ, जिनमे कैबिनेट मन्त्री परस्पर मिलकर विचार-विमश करते हैँ । उन्हीं के निर्णयों 
को मन्त्रि परिषद्‌ का निर्णय मान लिया जाता है । 

साधारणतया कविनेट का अधिवेशन सप्ताह में एक बार होता है । यदि 
आवश्यकता हो, तो सप्ताह में एक बार से अधिक भी कैबिनेट का अधिवेशन हो 
सकता है । प्रधानमन्त्री जब चाहे, उसका अधिवेशन बुला सकता है । इन अधिवेशनों 
में सभापति का आसन प्रधानमन्त्री ग्रहण करता हूँ । मन्त्री लोग अपने विचारों को 
स्वतन्त्रतापूर्वेक प्रगट करते हैं, और राजकीय नीति के सम्बन्ध में विचार करते हैं। 
यह स्वाभाविक है कि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर उनमें मतभेद हो । पर॒ कैबिनेट 
में जो निर्णय एक वार हो जाए, उसे सब मन्त्रियों को स्वीकार करना पड़ता है । उसके 
खिलाफ कोई मन्त्री पालियामेण्ट में या जनता के सम्मुख अपना विचार प्रकट नहीं कर 
सकता । यदि कोई मन्त्री कॅबिनेट के किसी निर्णय से असहमत हो, और उसे 
अत्यन्त अनुचित समझता हो, तो उसके सम्मुख एक ही मागं होता है; वह यह कि 
वह्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ से त्यागपत्र दे दे। पर जब तक वह मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य रहे, उसे 
उसके निर्णय को मानना ही होगा । साधारणतया, कंबिनट में किसी प्ररन पर 
वोट नहीं लिये जाते । यह प्रयत्न किया जाता है कि सब निर्णय सबंसम्मति से किये 
जाएं। पर जब सर्वसम्मति से निर्णय कर सकना सम्भव नहीं रहता, तो वोट भी लिये 
जाते हैँ, और बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता है । 

प्रधानमन्त्री श्रौर उसका महत्त्व 

मन्त्रिपरिषद्‌ में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सदस्य प्रधानमन्त्री हु। उसकी नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा की जाती हूँ, और अन्य मन्त्री उसी के परामर्श के अनुसार नियत किये 
जाते हैँ। यद्यपि संविधान के अनुसार प्रधान मन्त्री की नियुक्ति[राष्ट्रपति के हाथों में है, 
पर क्रिया में वह केवल उसी व्यक्ति को इस पद पर नियत कर सकता है, जो लोकसभा 
के बहुमत वाले दल का नेता हो, क्योंकि मन्त्रिपरिषद्‌ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी 
है, और तभी तक अपने पद पर रह सकती है, जब तक कि लोकसभा के बहुमत 
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का विश्वास उसे प्राप्त रहे । भारत के शासन में प्रधानमन्त्री का महत्त्व कितना 
अधिक है, यह उसके निम्नलिखित कार्यों व अधिकारों द्वारा स्पष्ट हो जायगा-- 
(१) मन्त्रि परिषद्‌ में किन व्यक्तियों को लिया जाए, इसका निश्चय राष्ट्रपति 
प्रधानमन्त्री के परामर्श से ही करता है । वस्तुतः, प्रधानमन्त्री ही अन्य मन्त्रियों को चुनता 
है, और अन्य मन्त्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं, जब तक कि प्रधान मन्त्री उन्हें | 
रखना चाहे । यदि प्रधानमन्त्री किसी मन्त्री के कार्य से असंतुष्ट हो, तो वह उसे त्याग- | 
पत्र देने को कह सकता है। साधारणतया, कोई मन्त्री प्रधानमन्त्री की इच्छा के बिना | 
अपने पद पर नहीं रहना चाहेगा । पर यदि कोई मन्त्री प्रधानमन्त्री के कहने पर त्याग- । 
पत्र न दे, तो प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ को भंग कर सकता है। इसके लिये वह राष्ट्रपति 
के सम्मुख अपना व अपने मन्त्रिपरिषद्‌ का त्यागपत्र पेश कर देगा । राष्ट्रपति उसे 
स्वीकार कर लेगा, और प्रधानमन्त्री की नये सिरे से नियुक्ति कर, उसके परामश से 
नये मन्त्रियों की निय्‌ क्ति करेगा । इस प्रकार जो नयी मन्त्रिपरिषद्‌ बनेगी, उसमें उस 
अवांछित मन्त्री को स्थान नहीं मिलेगा । 
(२) विविध मन्त्रयों में कार्य का बँटवारा किस ढंग से किया जाए, किस मन्त्री 
के सुपुर्द कौन-सा विभाग किया जाए, और किसकी क्या स्थिति हो--इन बातों का 


निरुचय प्रधोतमन्त्री ही करता है । 

। (३ ) कैबिनेट के अधिवेशनों का सभापतित्व प्रधानमन्त्री द्वारा ही किया 
जाता है। . 

हे (४) यदि सरकार के विविध विभागों में मतभेद हो जाए, तो उसका निर्णय 


प्रधानमन्त्री ही करता है। प्रायः मन्त्रियों में मतभेद होता रहता है । कोई मन्त्री अपने 
विभाग के लिये अधिक रुपया चाहता हैँ, पर वित्तमन्त्री बजट में उतना रुपया दे 
सकने की गुंजाइश नहीं समझता । अनेक सरकारी विभागों के कार्यों का एक दूसरे से 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । इन विभागों में अनेक प्रदनों पर मतभेद हो जाते हैँ । श्रम- 
मन्त्री मजदूरों की सुविधा के लिये कुछ विशेष व्यवस्थाएँ करने के पक्ष में है 
परं उद्योग विभाग (in! ०१ 7748४८।७७) की सम्मति में इन सुविधाओं 
को देने से खर्च में वृद्धि हो जाएगी, और उत्पादन कार्य सुचारु खूप से नहीं चल सकेगा। 
ऐसे सब मतभेदों को निबटाने और विविध मन्त्रियों में सामंजस्य स्थापित करने का 
कार्य प्रधान मन्त्री ही करता है । उसकी स्थिति मन्त्रिपरिषद्‌ के नेता की होती हैँ । 

(५) प्रधानमन्त्री केवल मन्त्रिपरिषद्‌ का ही नेता नहीं होता, अपितु पालियामेण्ट 
और देश का भी नेता होता है । उसे प्रधानमन्त्री के पद पर इसी कारण नियुक्त किया 
जाता है, क्योंकि वह उस दल का नेता होता हैं, जिसका लोकसभा में बहुमत हो। 
अतः लोकसभा में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती हैं। पर लोकसभा में भी वही दल 
बहुमत प्राप्त कर सकता है, देश की बहुसंख्यक जनता जिसकी अनुयायी हो । 
अतः प्रधामन्त्री परोक्ष रूप से सारे देश का नेतृत्व करता हैँ । उसकी 
योग्यता, अनूभव, प्रभाव आदि के कारण ही उसका दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त 
करता है। 
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(६) मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्णयों की राष्ट्रपति को सूचना देना प्रधानमन्त्री का 
! 

(७) राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश आदि उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति 
प्रधानमन्त्री के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी 
नियुवित में प्रधानमन्त्री की सम्मति ही सबसे महत्त्वपूर्ण होती है । 

इस प्रकार स्पष्ट हूँ कि भारत के संसदात्मक ( ?87]।०००१०४०८ ) शासन 
में प्रधानमन्त्री की स्थिति सवसे अधिक महत्त्व की है। वस्तुतः वही शासन का 
आधार स्तम्भ हूँ । राष्ट्रपति उसी के परामर्श व सहायता पर निर्भर रहकर अपना कार्य 
करता है, मन्त्रिपरिषद्‌ उसके नेतृत्त्व में रहती है, और पालियासेण्ट उसी द्वारा प्रदर्शित 
मार्ग को अपना कर अपना कार्य करती है। 

श्रभ्यास के लिएऐ प्रइन 
(१) भारत कीं मन्त्रिदरिषव्‌ के राष्ट्रपति और लोकसभा के साथ सम्बन्धों का 


वर्णन कीजिए । (यू० पी० १९५५) 
(२)/Aरत की मन्त्रिपरिषद्‌ के संगठन और उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये । 
(Reo) 
(३) नवीन संविधान के अनुसार प्रधान मन्त्रीं की नियुक्ति किस प्रकार होती है ? 
प्र्चान-मन्त्री के कार्यों और अधिकारों का उल्लेख कीजिए। (यू० पी० १९५२) 
(४) “प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्‌ रूपी वृत्त खण्ड का सध्य प्रस्तर है” (लाड 
माळे), यह कथन भारत के प्रधान मन्त्री पर कहां तक लागू होता है (यू० पी० १९५३) 
(५) भारत की संघ सरकार में किन विविध प्रकारों के मन्त्री होते हैं ? उनके 
अधिकारों में क्या भेद है ? 
(६) भारतीय संघ के शासन में प्रधान मन्त्री का क्या महत्त्व हूँ ? 


AY 


कार्य 


श्राठवां अध्याय 


भारतीय संघ का व्यवस्थापन विभाग 


भारतीय संघ के व्यवस्थापन विभाग के तीन अंग है--(१) राष्ट्रपति, (२) 
राज्य सभा ( (०५० ० $६०४ ), और (३) लोकसभा ( House of the 
People ) । 

राज्य सभा और लोक सभा को संसद ( [7१०१००४ ) कहते हैँ । 
दूसरे शब्दों में भारतीय संघ की पालियामेण्ट में दो सदन ( 0०/०7३ ) हैं 
राज्य सभा और लोक सभा । राष्ट्रपति भी व्यवस्थापन विभाग का अंग है, क्योंकि उसकी 
स्वीकृति के बिना पालियामेण्ट द्वारा पास हुआ कोई बिल या प्रस्ताव स्वीकृत नहीं समझा 
जा सकता | व्यवस्थापन सम्बन्धी जो अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैँ, उनका उल्लेख 
पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है । उन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं । 
पर इसमे सन्देह नहीं, कि राज्यसभा और लोकसभा के समान राष्ट्रपति भी भारतीय 
संघ के व्यवस्थापन विभाग का अन्यतम अंग है । 

भारतीय संघ के व्यवस्थापन विभाग की शक्ति अमर्यादित नहीं है, वह प्रत्येक 
विषय के सम्बन्ध में कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता । इसके दो कारण है-- 

(१) भारत एक संवर्गात्मक राज्य ( [०००7३४०० ) है, ब्रिटेन के समान 
वह एकात्मक ( ७४४०77 ) राज्य नहीं है। इस कारण शासन सम्बन्धी विषयों को 
संघ सरकार और विविध राज्यों की सरकारों के बीच में विभक्त कर दिया गया 
हुँ। कौन-से विषय संघ के हाथ में रहेंगे और कौन-से राज्यों के--इसका निर्धारण 
संविधान की सातवीं अनुसूची ( 9००७।९ ) द्वारा किया गया है । संघ का 
व्यवस्थापन विभाग केवल उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकता है, जोया 
तो संघ के विषयों को सूची में हों, या समवर्ती (0०००८८००४) सूची में हों । 

(२) भारत का व्यवस्थापन विभाग कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता, जो 
संविधान की किसी व्यवस्था के प्रतिकूल हो। इसीलिये व्यवस्थापन विभाग द्वारा स्वीकृत 
किसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाईको टो के सम्मुख इस आधार पर श्रपीरु 
की जा सकती है कि यह कानून संविधान के प्रतिकूल है । भारत के सुप्रीमकोर्ट को 
अधिकार है कि वह किसी कानून को अवध ( ८००४६४४००३] ) घोषित 
कर सके । 


लोकसभा (House of the People) 


भारत की पाछियामैण्ट में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा । इन 
में लोकसभा का महत्त्व अधिक है, क्योंकि मन्त्रिपरिषद्‌ उसी के प्रति उत्तरदायी 
होती है । 
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लाकसभा के सदस्य-संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिक-से- 
अधिक संख्या ५२० तक हो सकती है। इनमें से अधिकतम ५०० उन राज्यों का प्रति- 
निधित्त्व करेंगे, जो भारतीय संघ के अन्तर्गत हैँ, और अधिकतम २० उन संघ-क्षेत्रों 
( Union Territories ) का, जिनका शासन॑ संघ सरकार के अधीन है। राज्यों 
( 82४०४ ) के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा होता है, और इस प्रयोजन के 
लिये भारत के विविध राज्यों को बहुत से प्रादेशिक निर्वाचन-्षेत्रों ( '7७77६०८३] 
Constitu6n०९ऽ ) में विभक्त किया जाता है । राज्यों द्वारा निर्वाचित होने वाले 
लोकसभा के सदस्यों की संख्या इस हिसाब से निश्चित की जाती हैं कि जहां तक सम्भव 
व क्रियात्मक हो, प्रत्येक राज्य की आवादी और उस द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों 
में अनुपात सब राज्यों में एक बरावर हो । भारत के अन्तर्गत १४ राज्यों की कुल 
आवादी इस समय ३५,७०,१९,४६१ के लगभग है, और उन सबसे कुल मिलाकर 
४८७ सदस्य लोकसभा के लिये निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह 
यत्न किया गया है, कि इन ४८७ सदस्यों को विभिन्न राज्यों में इस ढंग से बांटा जाए 
कि एक सदस्य ७ लाख के लगभग मनुष्यों का प्रतिनिधित्त्व करे । 
संघ द्वारा शासित क्षेत्रों ( एn०१ T०77।४०८।०७ ) से इस समय कुल मिला कर 
लोकसभा के लिये १५ सदस्यों को लिये जाने की व्यवस्था की गई है । इन क्षेत्रों से इन 
सदस्यों को किस ठंग से लिया जाए, इसके सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गई 
है कि पालियामेण्ट कानून बना कर यह तय करे कि इन क्षेत्रों के प्रतिनिधि किस प्रकार 
से चुने जाएं। पालियामेण्ट ने कानून द्वारा यह तय किया है कि इन १५ सदस्यों में से 
४ हिमाचल प्रदेश, ५ दिल्ली, २ त्रिपुरा और २ मणिपुर के प्रतिनिधि हों, और इनका 
चुनाव भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाए। इतके ग्रतिरिकत दो सदस्य 
अन्डेमान-निकोबार और लक्कदीव-मिनिकोय-श्रमिन्दवी के संघ-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 
करें, जो की जनता द्वारा निर्वाचित न होकर राष्ट्पति द्वारा मनोनीत किये 
जायं । साथ ही, राष्ट्पति आसाम के जनजाति क्षेत्र वर्ग 'ख' का भी एक प्रतिनिधि 
मनोतीत करता है। 
इस प्रकार इस समय लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुळ संख्या ५०० निर्धारित 
की गई है, जिनमें से ४८७ का चुनाव भारतीय संघ के अन्तगेत १४ राज्यों द्वारा होता है, 
और शेष १३ सदस्यों का संघ द्वारा शासित संघ क्षेत्रों द्वारा । राष्ट्रपति को अधिकार. 
है कि यदि उसकी सम्मति में जनता द्वारा चुने गये सदस्यों में ऐंग्लो-इंडियन लोगों 
को समुचित प्रतिनिधित्त्व प्राप्त न हुआ हो, तो वह लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियनों 
को सदस्य रूप से मनोनीत कर सके । 
जनता द्वारा जो सदस्य लोकसभा के लिये निर्वाचित होते हैं, उनमें अछुत समझी 
जाने वाली (हरिजन) जातियों और पिछड़ी हुई कबायली जातियों के लिये भी कुछ 
सदस्य-संख्या नियत कर दी गई है, यद्यपि इनके चुनाव में सब मतदाता हाथ बटाते हैं 
केवल इन अछूत और पिछड़ी हुई जातियों के मतदाता ही नहीं । 
. वर्तमान समय में लोकसभा में किस राज्य व संघकषत्र के कितने कितने प्रतिनिधि हैं, 
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| तालिका द्वारा यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है, कि भारतीय संघ की लोक- 
को किस हिसाब से 


क्या गया हूँ । १९५१-५२ के चुनाव में निर्वाचन 
का जिस ढंग से निर्माण किया गया था, उसमें भी 
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साथ ही, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का भी उसके अनुसार नये सिरे से निर्माण किया 
जाए । ; 
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 

लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये जो व्यवस्था भारत में अपनायी गयी है, 
उसकी विशेषताएँ निम्नलिखित है :-- 

(१) प्रत्यक्ष चुनाव--लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता स्वयं वोट देकर 
करती हूँ । इसके लिये किसी निर्वाचक-सभा ( 77।९०६०:२। 0०।।९६० ) का निर्माणः 
नहीं किया जाता । देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों ( ९०७६०००००४ ) में विभक्त 

कर उनसे लोकसभा की सदस्यता के उम्मीदवार खड़ें होते हैं, और जिसे सबसे अधिक 
वोट मिलें, वही निर्वाचित हो जाता है । 

(२) वयस्क मताधिकार ( 400४ 72१०७० ) लोकसभा के सदस्यों काः 
चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है । भारत के प्रत्येक ऐसे नागरिक (स्त्री और 

पुरुष-दोनों) को, जो अपनी आयु के २१ वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वोट देने का अधि- 
कार प्राप्त है, बशतें कि वह पागल या दिवालिया न हो या किसी गुरुतर अपराध में. 
सजा न पा चुका हो, या चुनाव सम्बन्धी किसी अपराध के कारण वोट देने के अधिः 
कार से वंचित न कर दिया गया हो। इस कारण भारत में मतदाताओं की संख्या. 
१९ करोड़ के लगभग है । १९३५ के गवनंमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट द्वारा केवळ 
१३ प्रतिशत व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिला था। पर अब भारत के ५० प्रतिशत 
के लगभग निवासियों को वोट का अधिकार प्राप्त है । २१ वर्ष से कम आयु के नर नारीः 
ही इस समय वोट के अधिकार से वंचित हैं। स्वतन्त्र भारत के संविधान द्वारा भारते 
में यह महान्‌ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। स्वराज्य से पूर्व भारत में वोट देने के लिये 
शिक्षा, सम्पत्ति आदि की जो शर्त रखी हुई थीं, उन सबका अब अन्त कर दिया गया है 
और वयस्क मताधिकार का प्रारम्भ कर दिया गया है । 

(३) संयुक्त निर्वाचन ( 4०४ ।००६०7३४० ) अंग्रेजी शासन के समथ 
भारत में पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली विद्यमान थी, जिसके अनुसार मुसलमानों कें. 
प्रतिनिधि केवल मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुने जाया करते थे । इसके अतिरिक्तः 
पंजाब में सिक्खों के प्रतिनिधित्त्व के लिये भी पृथक्‌ व्यवस्था थी | कतिपय अन्य अल्प- 
संख्यक जातियीं के पृथक्‌ प्रतिनिधित्त्व के लिये भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं । 

इसका परिणाम यह था, कि भारत के निवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का 
प्रादुर्भाव हो सकना सम्भव नहीं था। विधान सभाओं के मुस्लिम सदस्य अपने को केवल 
मुसलमानों का प्रतिनिधि समझते थे, सर्वसाधारण जनता का नहीं । यही बाद हिन्दू 
आदि गैर-मुसलमानों के विषय में भी कही जा सकती थी । विधान सभाओं के मुस्लिम 
सदस्य विशेष रूप से मुसलमानों के हितों का ही खयाल रखते थे, और हिन्दू सदस्य 
हिन्दुओं के हितों का। इससे देश में साम्प्रदायिक विद्वेष की वृद्धि हुई, और घीरे-धीरे' 
यह विचार विकसित हो गया, कि मुसलमान भारतीय न होकर एक पृथक्‌ राष्ट्रीयता 
( .Na।००६ ) रखते हैँ। इसी विचार के कारण भारत का विभाजन हुआ 
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और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। स्वतन्त्र भारत के संविधान में इस पृथक्‌ प्रणाली का अन्त 


कर दिया गया है, और संयूक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया हैँ । अब भारत 
की केन्द्रीय पाछियामेण्ट में व विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में मुसलमान, सिक्ख, 


-इसाई, पारसी आदि अल्पसंख्यक लोगों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखे गये हैं । 
धर्म व जाति का भेदभाव किये बिना सब मतदाता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने 
है। केवल १० वर्षो के लिये यह व्यवस्था की गईहै कि अछूत समझी जाने वाली व पिछड़ी 
महुई कबायली जातियों के लिये केन्द्रीय पालियामेण्ट और विविध राज्यों की विधान- 


सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे जाएँ, पर इन जातियों के प्रतिनिधि भी केवल इनके 


“मतदाताओं के वोटों से न चुने जाकर स्वं साधारण मतदाताओं द्वारा निर्वाचित हों । 


यह व्यवस्था इसलिये की गई है कि पिछड़ी हुई व अछूत जातियों के व्यक्तियों का 


-अन्यथा प्रतिनिधि चुना जा सकना कठिन होता । आशा की जाती है कि दस वर्षों में 


भारत में ऊँच-नीच व छूत-अछूत का भेद मिट जायगा और पिछड़े हुए लोग भी 
अच्छी उन्नति कर जाएँगे । तब इस पृथक्‌ प्रतिनिधित्त्व की आवश्यकता नहीं रह 
ःजायगी। एंग्लो-इण्डियन लोगों के दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामजद 
“करने की व्यवस्था केवल उसी दशा में की गई है, जब उन्हें निर्वाचन द्वारा समुचित 
"प्रतिनिधित्व न प्राप्त हुआ हो । यह्‌ व्यवस्था भी केवल १० वर्ष के लिये की गई हैं । 
वस्तुतः, भारत के संविधान की दृष्टि में भारत की जनता एक है । धमं, जाति, भाषा, 
नसल आदि के भेदभावों के कारण किसी को पृथक्‌ रूप से प्रतिनिधित्त्व दिया जाए, 
-यह्‌ संविधान की दृष्टि में उचित नहीं है । 
निर्वाचन की प्रक्रिया 
भारत में निर्वाचन एक अत्यन्त जटिल कार्य है। कारण यह है कि यह देश बहुत 
'विशाल हूँ, और वयस्क मताधिकार के कारण यहां मतदाताओं की संख्या १९ करोड़ 
के लगभग हो गई हूँ । चीन के अतिरिक्त अन्य कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहां इतने 
“अधिक मतदाता हों । देश की विशालता और मतदाताओं की संख्या अत्यधिक होने 
“के कारण भारत में चूनाव के लिये विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है । 
निर्वाचन का कार्य ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था 
“की गई है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचन कमीशन ( ॥।९०६०१ ०7१7७७०० ) 


` `को नियुक्ति करे। इस कमीशन का प्रधान अधिकारी चीफ इलेक्शन कमिशनर कहाता 


ग्है पे उसके अधीन अनेक इलेक्शन कमिशनर व सहकारी इलैक्शन कमिइनर नियत 
` किये जाते हैं। इस कमीशन के कार्य निम्नलिखित हैं :--- 

(१) लोकसभा के चुनाव के लिये मतदाताओं की सूची तैयार कराना | 

(२) राज्यों की विधानसभाओं के लिये मतदाताओं की सूची तैयार कराना । 

(३) निर्वोचन की व्यवस्था, नियत्रण व निरीक्षण करना । 

(४) चुनाव के परिणाम स्वरूप जो विवाद पैदा हों, उनका फँसला करने के लिये 


"निर्वाचन न्यायालय ( ००६०० 79४००।४ ) की नियुक्ति करना । 


ये कार्यं बहुत महत्त्वपूर्ण है, नयोंकि लोकतन्त्र शासन तभी सफल हो सकता है, जब 
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कि चुनाव निष्पक्ष हों और उनमें कोई अनुचित कार्रवाई न होने पाए । इसीलिये चीफ 
इलेक्शन कमिश्नर की स्थिति सुप्रीम कोटं के न्यायाधीश के सदृश रखी गई हूँ, और 
उसे अपने पद से उन्हीं कारणों से हटाया जा सकता हूँ, जिनसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्याया- 
धीश को हटाया जा सकता है । 

संघ की लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं का चुनाव एक समय 
में व एक साश्र किया जाता हैं। इन चुनावों के लिये देश को विविध प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों ( ‘Territorial Constituencies ) में बांट दिया जाता हूँ 
स्वाभाविक रूप से विधान सभा का निर्वाचन-पक्षेत् छोटा होता है, और लोकसभा का 
निर्वाचन क्षेत्र अधिक बड़ा । जिस क्षेत्र से लोक सभा के लिये एक सदस्य चुना जाता है, 
उसी से राज्यों की विधान सभा के लिये अनेक (६ या ७ के लगभग) सदस्य चुने जाते 
हूँ । निर्वाचनःक्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, एक वे जिनसे केवल एक सदस्य चुना जाना 
हो, दूसरे वे जिनसे दो सदस्य चुने जाने हों । क्योंकि अछूत समझी जाने वाली व 
कबायळी जातियों के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, अतः 
कतिपय ऐसे निर्वाचन-्षत्रों का निर्माण आवश्यक हो गया है, जिनसे दो सदस्य चुने जायें, 
एक अछूत या कबायली जाति का और दूसरा अन्य। १९५२ में लोकसभा का जो चुनाव 
हुआ, उसमे ३१४ निर्वाचन क्षेत्रों से एक-एक सदस्य चुना गया था, और ८६ निर्वाचनः 
क्षेत्रों से दो-दो । एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा भी था, जिससे तीन सदस्य चूने गये थे। इस 
प्रकार १९५२ के चुनाव में लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ४० १ थी। 
इसके विपरीत राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्र संख्या में २५२० थे, जिन 
में से १९८६ से एक-एक, ५३३ से दो दो और एक निर्वाचन क्षेत्र से तीन सदस्य चुने 
गये थे । 

वोट देते समय प्रत्येक मतदाता को यह अधिकार था, कि वह लोकसभा के विविध 
उम्मीदवारों में से किसी एक के लिए अपना वोट दे सके । जिन निर्वाचन क्षेत्रों से दो 
सदस्य चुने जाने थे, उनमें प्रत्येक मतदाता दो वोट दे सकता था, एक अछूत या कबायली 
जाति के उम्मीदवार को और दूसरा अन्य उम्मीदवार को । 

निर्वाचन का ढंग यह होता है कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये चुनाव की तिथि 
निश्चित कर दी जाती है । उससे कुछ दिन पूवं एक अन्य तिथि निश्चित कर दी जाती 
हैं, जिस तक सदस्यता के प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नाम-निर्देशन पत्र 
(Nomination 780७7) चुनाव अधिकारी के सम्मुख दाखिल कर देना चाहिये । 
इस नोमिनेशन पेपर पर एक मतदाता का हस्ताक्षर होता है, जो कि उम्मीदवार 
का नाम पेश करे । साथ ही, यह भी आवश्यक होता है, कि उम्मीदवार भी उस पेपर पर 
दस्तखत कर यह प्रमाणित करे कि मैं चुनाव में खड़ा होने के लिये उम्मीदवार बनना 
स्वीकार करता हूँ । क कः 

. नोमिनेशन पेपर के दाखिल होने के बाद उसकी जांच की जाती है । जांच में यह्‌, 

देखा जाता हूँ, कि सब खानापूरी ठीक तरह से की गई है या नहीं । जिस मतदाता ने . 
उम्मीदवार का प्रस्ताव किया है, उसका नाम मतदाताओं की लिस्ट में हैँ या नहीं या. 
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उम्मीदवार में वे सव योग्थताये हैं या नहीं, जो चुनाव में खड़े होने के लिये आवश्यक 
हैँ। चुनाव आफिसर जांच करते हुए उन ऐतराजों पर विचार करता है, जो विरोधी 
उम्मीदवारों व मतदाताओं द्वारा पेश किये जाते हैं । प्रायः सात दिन की अवधि में चुनाव 
आफिसर इस बात का फैसला कर देता हैँ कि किन उम्मीदवारों के नोमिनेशन पेपर सही | 
हैं। जिनके सही न हों, वे उम्मीदवार नहीं रहने पाते । इसके बाद तीन दिन का समय 
इस बात के लिये दिया जाता हैँ, कि यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना 
चाहे, तो ले सके । लोकसभा कें चुनाव में खड़ा होने के लिये ५०० रुपये जमानत 
के रूप में नोमिनेशन पेपर दाखिल करते हुए जमा करने पड़ते है । यदि कोई उम्मीद- 
बार नियत अवधि में अपना नाम वापस ले ले, तो उसे जमानत की रकम वापस कर दी | 
जाती है । 
इसके लगभग एक मांस बाद चुनाव की तिथि रखी जाती हैँ। प्रत्येक निर्वाचन- 
क्षेत्र में अनेक चुनाव स्थान ( 2००४ 8४६/078 ) बनाये जाते हूँ, ताकि 
मतदाताओं को अपना वोट देने के लिये अधिक दूर न जाना पड़े, और वे सुगमता से 
अपना वोट डाल सकें । कोई उम्मीदवार अपने मतदाताओं को चुनाव स्थान तक | 
पहुँचाने के लिये सवारी आदि का प्रबन्ध नहीं कर सकता । इस कारण यह जरूरी हो 
जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बहुत से चुनाव-स्थान बनाए जाएँ, जिससे 
मतदाताओं को वहां तक पहुँचने में दिक्कत न हो । १९५७ के चुनाव में इन चुनाव 
स्थानों की संख्या तीन लाख के लगभग थी । सरकार को चुनाव लिये कितना भारी 
इन्तजाम करना पड़ा था, इसका अन्दाज इस बात से सुगमता के साथलगाया जा सकता 
सकता है । र 
भारत के बहुत से मतदाता अशिक्षित हैं, वे उम्मीदवारों के नाम नहीं पढ़ सकते । 
अतः प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के लिये एक-एक निशान दे दिया जाता है । क्यींकि 
बहुत से उम्मीदवार किसी सुसंगठित राजनीतिक पार्टी की ओर से खड़े होते हैँ, अतः 
एक पार्टी के सब उम्मीदवारों के लिये एक ही निशान नियत कर दिया जाता [ हैँ । 
१९५७ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का निदान बैलों की जोड़ी था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी | 
का कुटिया और जनसंघ का दीपक । इसी तरह के अन्य निशान अन्य पाटियों के लिये | 
नियत किये गये थे । जो उम्मीदवार किसी पार्टी की ओर से न खड़े होकर स्वतन्त्र रूप | 
से खड़े हुए थे, उनके लिये भी कुछ निशान ( यथा मसाल, तराजू, साइकल आदि ) 
नियत कर दिये गये थे, जिनमें से किसी एक को वे अपने लिये चुन सकते थे । इत 
निशानों के कारण अशिक्षित मतदाता भी यह जान सकते हैं कि उन्हें जिस उम्मीदवार 
के पक्ष में वोट देना हो, उसका बक्स कौन-सा हैँ । इससे वे वोट डालते हुए धोखा नहीं 
खा सकते थे । इन निञ्ञानों को उम्मीदवारों के बक्सों के अन्दर और बाहर दोनों ओर 
लगा दिया जाता था, और उन्हें भलीभांति बन्द कर ऊपर से मुहर लगा दी जाती थी, 
ताकि बक्स को खोला न जा सके । बक्स के ऊपर एक छेद रहता हूँ, जिससे वोट अन्दर 
डाला जा सकता है । प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ता अपने पक्ष के मतदाताओं | 
को भली भांति समझा देते हैँ कि वे अपना वोट उसी बक्स में डालें, जिस पर उनका 
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निशान चिपका हुआ हो । १९५७ के चुनाव के बाद वोट डालने के ढंग में कुछ परिवर्तन 
किया गया है । अब विविध उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग बक्से नहीं रखे जाते । सब 
वोट एक ही बक्से में डाले जाते है । वोट के लिये जो बैलेट पेपर तैयार किया जाता हूं, 
उस पर सब उम्मीदवारों के नाम व चुनाव चिन्हे छाप दिये जाते हैं। मतदाता जिस उम्मी- 
दवार के पक्ष में वोट देना चाहे, उसके नाम के आगे मुहर से निशान वना देता है। 

चुनाव स्थान पर पहुँचने पर प्रत्येक मतदाता के सम्बन्ध में यह जांच की जाती है 
कि उसका नाम मतदाताओं की लिस्ट में है या नहीं। फिर उसे एक परची दे दी जाती 
हैं। इस परची ( बैछट पेपर ) पर सब उम्मीदवारों के नाम व चुनाव-चिन्ह छपे होते 
हैँ। जिस उम्मीदनार को वोट देना हो, उसके ग्रागे मृहर से निशान बना कर मतदाता 
उसे बक्स में डाल देता है। वोट डालने के छिये नियत समय के समाप्त हो जाने पर बक्सों 
को मतगणना के लिये भेज दिया जाता हैं। सारे निर्वाचन क्षेत्र से कुल मिलाकर जिस 
उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट पड़े हों, वह निर्वाचित हो जाता है । 

लोकसभा की सदस्यता के लिये आवश्यक योग्यताएं 

लोकसभा की सदस्यता के लिये वे ही व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, जिनमें 
निम्नलिखित योग्यताएं हों । 

(१) उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिये । 

(२) उनका नाम मतदाताओं की लिस्ट में होना चाहिये । 

(३) वे अपनी आयू के २५ वर्ष पूरे कर चुके हों । 

(४) भारत की संघ सरकार, विविध राज्यों की सरकार व उनके अधीन किसी 
स्थानीय संस्था में किसी ऐसे पद पर काम न कर रहा हो, जिससे उसे वेतन मिलता हो 
या कोई अन्य आथिक लाभ होता हो । 

(५) किसी न्यायालय द्वारा उसे पागल न करार दिया गया हो। 

(६) वह दिवालिया न हो । 

(७) वे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध में दोषी न उहराये गये हों। 

(८) वे किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक की कैद की सजा पाये हुए न हों। 
यदि उन्हें छूटे हुए पांच साल हो चुके हों, तो वे लोकसभा की सदस्यता के लिये उम्मीदः 
वार हो सकते हुँ । क र 

(९) वे सरकारी ठेकेदार न हों, और किसी सरकारी कम्पनी में डाइरेक्टर न हों। 

लोकसभा की भ्रवघि 
लोकसभा की अवधि पांच वर्ष नियत की गई है । पर इस अवघि के पूर्ण होने से पवे 
भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, और नये चुनाव का आदेश दे सकता है । 
विशेष दशा मे राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह लोकसभा की अवधि को बढ़ा 
सके। पर इस प्रकार अवधि को एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा 
सकता । यदि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की अवधि न बढ़ाई जाए, तो पांच वषं की 
समाप्ति पर उसका कार्यकाल समाप्त हो जायगा, और उससे पूर्व ही नया चुनाव कर 
छिया जायगा । | 


® 
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लोकसभा को सदस्यता का भ्रन्त 
जिन दश्ञाओं में लोक सभा की सदस्यता का अन्त हो जाता है, वे निम्नलिखित हैं--- 
(१) यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य चुन 
लिया जाए, तो उसके लिए आवश्यक हैँ कि वह केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से ही सदस्य 
रहे, अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि पद से त्यागपत्र दे दे । 
(२) यदि कोई व्यक्ति विधान सभा और लोक सभा दोनों का सदस्य निर्वाचित 
हो जाए, तो भी उसे एक स्थान से त्यागपत्र दे देना पड़ता है। 
(३) कोई सदस्य अपनी इच्छा से भी लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे 
सकता हूँ । 
(४) यदि निर्वाचित हो जाने के बाद कोई सदस्य सरकारी नौकरी स्वीकार कर ले, 
तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है । 
(५) यदि कोई सदस्य ६० दिन से अधिक निरन्तर लोकसभा के अधिवेशन से 
अनुपस्थित रहे, और इसके लिये पहले ही अन मति न प्राप्त कर ले, तो उसकी सदस्यता 
का अन्त हो जाता है । 
लोकसभा के पदाधिकारी 
लोकसभा के दो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष ( 57०2/०7 ) और उपाध्यक्ष 
( D००४ 87९० ) । इन दोतों की नियुक्ति चुनाव द्वारा की जाती हे । 
लोकसभा अपने सदस्यों में से ही बहुमत वारा इनका निर्वाचन करती है । ये लोकसभा 
की अवधि तक अपने पदों पर रहते हूँ। लोकसभा में इनके विरूद्ध अविश्‍वास का प्रस्ताव 
पेश किया जा सकता है । पर ऐसे प्रस्ताव की सूचना १४ दिन पूर्व देना आवश्यक है । 
यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है । 
अध्यक्ष और उपाब्यक्ष को कितना वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाएँ दी जाए, इसका 
निश्चय पाछियामेण्ट द्वारा ही समय-समय पर किया जाएगा। जब तक पालियामेण्ट 
इस सम्बन्ध में कोई नई व्यवस्था न कर ले, संविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को वह वेतन व भत्ता आदि मिळते रहें, जो संविधान सभा के अध्यक्ष 
को मिलते थे । 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों पर वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकते हैं, जिन्हें बहु- 
मत वाले दळ का समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि उनका चुनाव सदस्यों के बहुमत द्वारा ही 
होता है । पर इंगलैण्ड की परम्परा का अनुसरण कर भारत की लोकसभा का भ्रध्यक्ष 
भी एक बार निर्वाचित हो जाने के बाद सब दलों के साथ निष्पक्ष रूप से बरताव 
करता है, और अपने को दळबन्दी से ऊपर समझता हैँ । 
लोकसभा का एक अपना सचिवालय ( $००7०६7/०५ ) भी होता है । इसके कमं - 
चारी अध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं । लोकसभा के अधिवेशनों का सभापतित्व 
अध्यक्ष करता है, और वही उनकी कारवाई का संचालन करता हैँ । अध्यक्ष की अनुः 
_ पस्थिति में उपाध्यक्ष उसका कार्य करता है । यद्यपि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता 
5 Fa है, पर वह अपना बोट तभी दे सकता है, जबकि किसी प्रइन के पक्ष और विपक्ष में एक 
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बराबर वोट आएँ। इस प्रकार के वोट को निर्णायक वोट (Castin् ४०६७) कहते 
हुँ । 

कोरम--लोकसभा में कोरम के लिये दस प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक 
हुँ । यदि कभी उपस्थित सदस्यों की संख्या इससे कम हो, तो कोरम नहीं समझा जाता 
भीर लोकसभा का अधिवेशन नहीं हो सकता । 

सदस्यों का वेतन--साल में सात मास के लगभग लोकसभा के अधिवेशन होते 
रहते है। इस कारण उसके सदस्यों के लिये किसी अन्य पेशे व कारोवार में पर्याप्त समय 
दे सकना सम्भव नहीं होता । उन्हें अपना अधिकांश समय लोकसभा के कार्य में ही लगाना 
पड़ता हूँ । इसलिये उन्हें ४०० ₹० मासिक वेतन देने की व्यवस्था की गई है । साथ 
ही, वे जब लोकसभा के अधिवेशन में उपस्थित हों, तो उन्हें २१ रु० दैनिक के हिसाब 
से भत्ता भी मिलता है । उन्हें रेलवे में यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी का पास मुफ्त दिया 
जाता हूँ, जिसका प्रयोग करके वे जहां चाहें, बिना किराये आजा सकते हैं । लोकसभा 
के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये वे जब कभी दिल्‍ली आयें या अधिवेशन के 
समाप्त होने पर जब अपने घर वापस जाएँ, या किसी कमेटी में शामिल होने के 
लिये कहीं बाहर आएँ-जाएँ, तो उन्हें प्रथम श्रेणी का एक अतिरिक्त टिकट और 
तीसरे दर्जे का एक टिकट लेने का भी अधिकार है । इन टिकटों का किराया वे नकद 
वसूल कर सकते हैं, चाहे वे उन टिकटों को न भी खरीदें । रहने के लिये मकान भी 
उन्हें नाममात्र किराये पर मिलता है, और टेलीफोन आदि की भी अनेक सुविधाएँ 
उन्हें प्रदान की गई हैं । 

लोकसभा के सदस्यों को अनेक अधिकार भी प्राप्त हैं। लोकसभा में वे जो भाषण 
दें, उनके लिये किसी न्यायालय में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । 


राज्यसभा ( Council of States ) 


_ भारतीय संघ की संसद (पालियामेण्ट) के दूसरे सदन को राज्य-सभा कहते हैं। 
संविधान के अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या २५० हो सकती है । इस समय 
राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या २३२ है, जिनमें से २२० विविध संघक्षेत्रों व राज्यों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, और १२ राष्ट्रपति द्वारा नामजद किये गये हैं। जिन राज्यों के 
व्यवस्थापन विभाग में एक से अधिक सदन हैँ, उनमें निचला सदन (विधान सभा) ही 
अपने राज्य से चुने जाने वाले राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है । जिन 
राज्यों के व्यवस्थापन विभाग में केवल एक सदन है, वहां वह एक सदन (विधान सभा ) 
ही इनका चुबाव करता है । इस प्रकार राज्य-सभा के बहुसख्यक सदस्य विविध राज्यों 
का प्रतिनिधित्त्व करते हूँ, यद्यपि उनका चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर 
विधान सभाओं के उन सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते 
हैँ। इस प्रकार राज्यों की ये बिधान सभाएँ राज्य सभा के चुनाव के लिये निर्वाचक 
सभा ( ।००६००। ९०।।७४० ) का कार्य करती हैं । राज्य सभा में विभिन्न राज्यों के 
प्रतिनिधि इस प्रकार से हैं--- र 
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- आच्ध्यप्रदेश ना f हा एट 
आसाम ना ७ 
र बिहार = २ 
i ३ बम्बई नस्ल २७ 
ह केरल == ९ 
| | मध्यप्रदेश कत्ल १६ 
६] ] मद्रास बः १७ 
| - माइसूर — १२ 
) े उड़ीसा = १० 

4 पु पंजाब , क ११ 
राजस्थान —- F 28१० 

उत्तरप्रदेश — ३४ 

FF! . पश्चिमी बंगाल -- १६ 
जम्मू-काइमीर -- ¥ 

र गग. ., २१३ 


इनके अतिरिक्त राज्यसभा में ७ प्रतिनिधि उन क्षेत्रों ( Union Territories ) 


के रहते हैं, जिनका शासन संघ के अधीन है । इन सात सदस्यों का विभाजन इस 
प्रकार किया गया है-- 


पड देहली : ऊ ३ 
, हिमाचल प्रदेश - . २ 
मणिपुर न १ 

जिपुरा ७ 00 = १ 


हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से राज्यसभा के लिये सदस्यों का 
इग से हो, इस सम्बन्ध में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 


` के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या २५० हो सकती 

पति द्वारा मनोनीत होंगे, और शेष २३८ राज्यों व संघ सरकार 
तिनिधित्व करेंगे । पर वर्तमान समय में राज्य सभा के कुल 
से १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, और शोष 
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भारत के संविधान की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता हैँ; कि उसमें इस प्रकार के 
व्यक्तियों को भी व्यवस्थापन विभाग में स्थान दिया गया हैं । प्रायः देखा जाता है कि 
विद्वान्‌, कलाकार, वैज्ञानिक, साहित्यिक व समाजसेवी लोग जनता से वोट प्राप्त करने 
के झंझट में नहीं पड़ना चाहते । उनके लिये यह सम्भव भी नहीं होता कि वे निर्वा- 
चन क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से वोटों की भीख मांगें । इस कारण उन्हें पालिया- 
मेंट का सदस्य बनकर अपने ज्ञान व अनुभव से देश को लाभ पहुँचाने का अवसर नहीं 
मिल पाता। भारत के संविधान में यह गुंजाइश रखी गई है, कि इस प्रकार के लोगों को 
भी राज्य सभा का सदस्य बनकर देश की सेवा का अवसर मिले । 

राज्य सभा का सदस्य बनने के लिये ग्रावइयक योग्यताएं--राज्यसभा का 
सदस्य वनने के लिये जो व्यक्ति उम्मीदवार हों, उनमें निम्नलिखित योग्यताएँ होनी 
चाहिये 

(१) वे भारत के नागरिक हों और मतदाताओं की सूची में उनका नाम हो। 

(२) वे अपनी आयु के ३० वर्ष पूर्ण कर चुके हों । 

(३). उनके लिये उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र के. मतदाताओं की सूची में 
नाम होना जरूरी है, जहां की विधान सभासे निर्वाचित होने के लिये वे उम्मीदवार हों । 

(४) वे पागल या दिवालिये न हों, दो वर्ष व अधिक जेल की सजा न भूगत 


चुके हों, और निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से 


वंचित न कर दिये गये हों । 
राज्यसभा की श्रवधि , 
राज्यसभा की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है, वह एक स्थायी संस्था हें। 
पर उसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद बदलते रहते हैँ। शुरू में राज्य सभा 
के जो सदस्य थे, उनके लिये लाटरी डालकर यह तय कर दिया गया था कि कि उनमें से 
कौन से एक तिहाई दो साल बाद अपना स्थान रिक्त करेंगे, कौन से चार साल बाद, 
और कीन से छः साल बाद । . इस प्रकार पहली बार दो साल और चार साल के बाद 
अपने स्थान रिक्त कर देने वाले सदस्यों के अतिरिक्त शेष सब सदस्य छः सारू तक 
अपने पद पर रहेंगे, और राज्य सभा निरन्तर कायम रहेगी । उसके केवळ एक तिहाई 
सदस्य हर दो साल वाद बदलते रहेंगे । 
राज्यसभा के पदाधिकारी 
: भारतका उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति ( 0४/८०६०, ) भी होता है। 
वह्‌ अपने उपराष्ट्रपति के पद के कारण ही राज्यसभा कः सभापति होता है, सभां स्वयं 
उसका चुनाव नहीं करती । राज्यसभा का एक उप-सभापति ( Deputy Chairman ) 
भी होता है, जिसे सभा स्वयं नुनती है। सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, 
पर किसी प्रस्ताव या बिल पर बराबर वोट आने की दशा में वह अपना निर्णायक 
वोट ( ९१४६०४ ४०४० ) दे सकता है । 
राज्य सभा के सदस्यों को भी उसी हिसाब से वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाएं दी 
जाती हूँ, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों को मिलती हैं । 


१०८ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


संसद्‌ ( Parliament ) 
भारतीय संघ के व्यवस्थापन विभाग क दोनों सदनों का संयूक्त नाम संसद्‌ या 
पालियामेण्ट है । इसलिये दोनों सदनों के सदस्यों को M. 7. (Member of Parliar 
men४ ) कहा जाता है। | 
संसद्‌ के प्रत्येक सदस्य को एक शपथ लेनी पड़ती है, जो इस प्रकार है-- मैं.......... 
अमुक.........जो लोकसभा या (राज्यसभा) का सदस्य निर्वाचित (या नामजद) हुआ 
ईश्वरकी शपथ लेता हूँ, (या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ) कि में कानून द्वारा स्थापित 
भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा जिस पद को में ग्रहण करने 
वाला हूँ, उसके कतंव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा ।' 
संसद, के अ्रधिकार 
संसद्‌ के अधिकारों को पांच भागों में विभवत किया जा सकता है-- 
(१) कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार । 
(२) शासन-सम्बन्धी अधिकार । 
(३) वित्त-सम्बऱ्धी अधिकार । 
(४) संविधान के संशोधन का अधिकार । 
(५) न्यायसम्बन्धी अधिकार । 
अव हम इन पांचों प्रकार के अधिकार पर क्रमशः विचार करेंगे। 
कातून निर्माण ( व्यवस्थापन ) सम्बन्धो श्रधिकार--संसद्‌ का प्रधान कार्य 
कानूनों का निर्माण करना हैँ। लोकतन्त्र राज्यों में कानून बनाने का काम जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता हे । भारतीय संघ की संसद्‌ उन सब 
विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है, जो भारतीय संविधान की सातवीं 
अनुसूची ( 9०५९७७ ) में संघ की लिस्ट व समवर्ती ( Concurrent ) 
लिस्ट में परिगणित हैं। जिन विषयों का किसी ( संघ, राज्य व समवर्ती. ) लिस्ट 
में परिगणन नहीं है, उनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार भी संसद को दिया 
गया है । इस प्रकार सब अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति ( R९9/- 
4९९५ ०४९78 ) भारत में संघ की संसद्‌ के पास है। जो विषय समवर्ती लिस्ट में 
शामिल किये गये हैँ, उनके सम्वन्ध में राज्यों की विधान सभाएँ तभी कानून बना 
सकती हैं, जबकि संघ की संसद्‌ ने उनके सम्बन्ध में कोई कानून न बनाया हो। यदि 
समवर्ती लिस्ट के विषयों पर संसद्‌ और राज्य की विधान सभा ने ऐसे कानून बनाये 
हों, जो परस्पर विरोधी हों, तो संसद्‌ द्वारा बनाये हुए कानून ही मान्य होंगे । 
कुछ विशेष दशाओं में संसद्‌ को यह अधिकार प्राप्त हैँ कि वह राज्यों के लिये उन 
विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सके, जिनका परिगणन राज्यों की विषय सूची में 
किया गया है । यदि राज्यसभा के दो तिहाई उपस्थित व मत देने वाले सदस्य यह 
प्रस्ताव पास कर दें कि देश के हित की दृश्टि से यह वांछनीय है कि राज्यों के उन 
विषयों के सम्बन्ध में भी संसद्‌ कानून बनाये, जिनका परिगणन राज्यसूची में किया 
गया है, तो संसद्‌ उनके लिये भी कानून बना सकती है । पर ऐसा प्रस्ताव एक समय 
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में एक साल के लिये ही पास किया जा सकता है । संसद्‌ द्वारा स्वीकृत इस प्रकार के 
कानून एक वर्ष की समाप्ति के छ: मास बाद तक ही लागू रह सकते हैं। यदि राष्ट्र- 
पतिसंकटकालकी घोषणा करदे, तो भी संसद्‌ राज्य सूची में परिगणित विषयों पर 
कानून बना सकती है। संसद्‌ द्वारा स्वीकृत इस प्रकार के कानून संकटकाल की समाप्ति 
के छः मास बाद तक ही लागू रह सकते हैं । 

कानून के जो मसविदे संसद्‌ के सम्मुख विचारार्थ पेश किये जाते हैं, उन्हें विधेयक 
या बिल कहते है। ये बिल दो प्रकार के होते हैं, साधारण और धन सम्बन्धी ( Money 
७]ऽ ) । कौन-सा बिल धन सम्बन्धी है, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा 
किया जाता है । धन सम्बन्धी बिलों के लिये आवश्यक हैं कि उन्हें पहले लोकसभा में 
पेश किया जाए। केवल भारत में ही नहीं, अपितु प्रायः सभी लोकतन्त्र राज्यों में यही 
व्यवस्था है । इसका कारण यह है, कि निचला सदन (लोकसभा) जनता द्वारा 
निर्वाचित होता है, और उसे जनता का प्रतिनिधि माना जाता है। धन-सम्बन्धी 
बिलों को स्वीकृत करने के लिये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को अधिक महत्त्व 
दिया जाना लोकतन्त्रवाद के अनुकूल है। इस प्रकार के बिलों पर पहले लोकसभा 
विचार करती है, और जब वे वहां स्वीकृत हो जाते हैं, तो उन्हें राज्य सभा के पास 
विचारार्थं भेज दिया जाता है। राज्य सभा को अधिकार है कि वह धन-सम्बन्धी बिल 
में जो संशोधन करना चाहे, उन्हें १४ दिन के अन्दर-अन्दर लोकसभा के पास भेज दे। 
पर इन संशोधनों को स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर हे। 
वह चाहे तो इन सशोधनों को अस्वीकृत कर सकती है, भौर अपनी इच्छा के अनुसार 
धन सम्वन्धी बिल को स्वीकृत कर सकती है। यदि १४ दिन के अन्दर राज्यसभा धन- 
सम्बन्धी बिल के सम्बन्ध में कोई संशोधन न भेजे, तो उसे राज्य सभा की स्वीकृति के 
बिना ही स्वीकृत मान लिया जायगा, क्योंकि लोकसभा तो उसे पहले स्वीकृत कर ही 
चुकी होती है । इस प्रकार यह बात ध्यान देने योग्य है, कि घन-सम्बन्धी बिलों 
के विषय में राज्यसभा के अधिकार लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम हैं । 

जो बिल धन सम्बन्धी न हों, उन्हें शुरू में लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से 
किसी के भी समक्ष पेश किया जा सकता है। जब उसे एक सदन स्वीकार कर ले, तो 
वह दूसरे सदन के समक्ष विचार के लिये पेश होता है । दूसरे सदन को अधिकार हे कि 
बह पहले सदन द्वारा स्वीकृत बिल में संशोधन कर सके । इन संशोधनों के साथ बिल 
को पुनः पहले सदन में रखा जाता है। यदिवहां भी ये संशोधन स्वीकृत हो जाएं, तो 
बिल संसद्‌ द्वारा स्वीकृत हो जाता है, और उसे राष्ट्रपति की अन्तिम स्वीकृति व 
हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद ही कोई विछ 
कानून का रूप धारण करता है । 

पर यदि किसी बिल के सम्बन्ध में संसद्‌ के दोनों सदन एकमत न हो सकें, ` तों 
राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह दोनों सदनों की ` सम्मिलित बैठक करने का आदेश 
दे। इस बैठक का सभापति लोकसभा का अध्यक्ष होता है । इस सम्मिळित बैठक में 
बिल जिस रूप में पास हो, उसी ख्प में उसे संसद्‌ द्वारा स्वीकृत माना जाता है। पर 
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घन सम्बन्धी बिलों के वारे में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता । जैसा कि ऊपर 
लिखा गया है, उनके बारे में लोकसभा को ही अधिकार दिये गये हैं, और राज्य सभा 
की राय की उपेक्षा कर वह उन्हें जिस रूप में चाहे, स्वीकृत कर सकती है । 
धन सम्बन्धी बिल वे माने जाते हैं, जिनके विषय निम्नलिखित हों-- 
(१) किसी टॅक्स को लगाना, उसे हटाना, उसमें कोई कमी या वृद्धि करना । 
(२) सरकारद्वारा ऋण लेने की व्यवस्था करना या आथिक देनदारी लेना। 
(३) भारत के आकस्मिकता फण्ड ( ९००४४०००४ F८०१ ) या संचित फण्ड 
( Consolidated Fund ) के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करना । 
कानून बनाने को प्रक्रिया--जब संसद्‌ द्वारा किसी विषय पर कोई कानून बनाना 
हो, तो सबसे पहले उसका बिल पेश किया जाता है। ये बिल सरकारी भी होते हैं, और 
गेर-सरकारी भी । सरकारी बिलों को उस मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसके 
विभाग के साथ उसके बिल का संबंध हो। गैर सरकारी बिल को संसद्‌ का कोई भी 
सदस्य पेश कर सकता है । साधारण बिल संसद्‌ के किसी भी सदन में पेश किये जा 
सकते हैं, पर धन सम्बन्धी बिलों ( M07९५ 5 ) के लिये यह जरूरी है कि उन्हें 
पहले लोकसभा में पेश किया जाय । 
प्रत्येक बिळ को पास करने के लिये उसकी तीन पढ़त ( १९१0/7 ) करनी होती 
हूँ । पहली पढ़त में छपा हुआ बिल सदस्यों की मेज पर रख दिया जाता है | बिल को 
पेश करने वाला सदस्य एक छोटे से भाषण में बिल का शीर्षक व उद्देश्य पढ़कर सुना 
देता हूँ । इस पहली पढ़त में उस पर कोई वाद-विवाद नहीं होता, और न किसी अन्य 
सदस्य को उस पर भाषण करने का अवसर ही दिया जाता है । 
दूसरी पढ़त में बिल पर विस्तार के साथ वाद-विवाद होता है । बहुधा बिलों पर 
अधिक सूक्मता के साथ विचार करने के लिये उन्हें एक प्रवर समिति ( 8०९०६ 
Commi“४०७ ) के सुपुर्द कर दिया जाता है । यह कमेटी जो रिपोर्ट देती है, उस पर सदन 
में विशद रूप से विचार होता है । इस पढ़त में बिल में संशोधन भी पेश किये जाते हैं, 
f उसकी प्रत्येक धारा पर अलग-अलग विवाद किया जाता है । प्रत्येक संशोधन पर 
और फिर मूळ धारा पर वोट लिये जाते हैं । 
दूसरी पढ़त में बिळ जिस रूप में स्वीकृत हुआ हो, तीसरी पढ़त में उस पर फिर 
बराद-विवाद होता है। पर अब उस पर कोई नया संशोधन पेश नहीं किया जा सकता । 
ज़ब तीसरी पढ़त में भी बिल बहुमत द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो उसे उस सदन द्वारा 
स्वीकृत समझ लिया जाता है, जहां उसे पेश किया गया था। अब उसे दूसरे सदन के 
समक्ष विचार के लिये भेज दिया जाता है । वहां यदि उसमें कोई संशोधन कर दिये 
जाएँ, तो उसे पुनः पहले सदन में भेजा जाता हूँ। यदि दोनों सदन एकमत न हो सकें, 
तो दोवों सदनों की सम्मिलित वेठक की जाती है, और उसके निर्णय को मान्य समझा 
जाता है । 
इस विधि से जब कोई बिल संसद्‌ द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो राष्ट्रपति की 
स्वीकृति और हस्ताक्षर के बाद वह कानून का रूप धारण कर लेता है। 
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शासन सम्बन्धी अधिकार--संसद्‌ के कुछ शासन सम्बन्धी अधिकार भी हैं । ये 
अधिकार शासन विभाग या कार्यपालिका ( ४००४४० ) के कार्यों को नियंत्रित 
करने के रूप में प्रगट होते हैं। खोकतन्तर शासन की सफलता के लिये यह बहुत आवः 
सयक है कि शासन विभाग मनमानी न कर सके, उस पर जनता का नियंत्रण हो, और 
यदि वह कोई अनुचित कार्य करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके । यह सब कार्य 
संसद्‌ द्वारा ही किये जाते हैं, क्योंकि वह जनता की प्रतिनिधि होती है । शासन विभाग 
व कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य संसद्‌ निम्नलिखित प्रकार से करती है-- 
(१) मन्त्रिपरिषद्‌ शासन विभाग की संचालक होती हैं, पर मन्त्रिपरिषद्‌ को वशा 
में रखना संसद्‌ का ही कार्य है। वह तभी तक अपने पद पर रह सकती हैँ, जब तक कि 
संसद्‌ के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त रहे । जनता द्वारा निर्वाचित लोकसभा के 
सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकते हैं, और अन्य अनेक 
प्रकार से भी उसे त्यागपत्र देते के लिये विवश कर सकते हुँ। 
(२) संसद्‌ के दोनों सदनों के अधिवेशनों के शुरू में कुछ समय प्रश्‍न ( (५०७: 
६।००४ ) पूछने के लिये दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य को यह्‌'अधिकार है कि वह: 
मन्त्रियों से प्ररन पूछ सके । ये प्रइन सरकार की नीति व कार्यों के सम्बन्ध में होते हैं । 
इनके द्वारा जनता के कष्टों या शिकायतों के प्रति भी मन्त्रियों का ध्यान आक्ृष्ट 
किया जाता है । यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई अनुचित कार्य किया हो, अपने 
अधिकार का दुरुपयोग किया हो, तो प्रश्‍न पूछ कर उसकी ओर भी मन्त्रिपरिषद्‌ का 
ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्रश्‍नों को लिखित रूप से कुछ दिन पूर्व संसद्‌ के सचि-, 
वालय के पास भेज दिया जाता है। मन्त्री लोग प्रइनों का जो उत्तर दें, उस पर पूरकः 
प्रस्न (Supplementary QuC5i075) भी पूछे जा सकते हैं । इनके लिये पहले सूचत्ता 
देने की आवश्यकता नहीं होती । प्रश्‍न पूछकर संसद्‌ के सदस्य कार्यकारिणी विभाग पर 
नियन्त्रण रखते हैं इनके कारण मन्त्री लोग सदा सावधान रहते हैँ, और सरः 
कारी कमंचारियों को भी सदा यह आशंका बनी रहती है कि उनके किसी कार्य परः 
संसद्‌ में प्रश्‍न न पूछ लिया जाए, और उनके कार्य का अनौचित्य जनता के सम्मुखः 
न आःजाए। | 
(३) सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव ( 44]०777९॥# 
M०००) को पेश कर व उस पर विचार करके भी संसद्‌ के सदस्य शासन विभाग के: 
कार्यों पर नियन्त्रण रखते हैं | ऐसा प्रस्ताव किसी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हित के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली घटना पर विचार करने के लिये पेश किया जाता है । प्रश्‍न पूछने 
के समय के समाप्त होने पर इस ढंग का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। यदि 
अध्यक्ष की सम्मति में पालियामेन्ट की व्यवस्था के अनुसार यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुतः 
किये जाने के योग्य हो, और कमसे कम २५ सदस्य उसके पेश किये जाने के पक्ष में हों, 
तो उसी दिन दोपहर बाद पाँच बजे या अगले दिनउसपर बिचार करने का समय नियतः 
कर दिया जाता हैं। नियत समय पर सदन की अन्य कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, 
और उस विषय पर विचार प्रारम्भ होता है, जिसके लिये स्थगित करने या 'काम रोको? 
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प्रस्ताव को पेश किया गया था । यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, तो उसे है | 
परिषद्‌ पर अविश्वास समझा जाता है । इस ढंग के काम रोको' प्रस्ताव भी जनता 
के प्रतिनिधियों को यह अवसर देते हैं, कि वे कार्यकारिणी विभाग के कार्यों पर निय- 
नत्रण रख सकें । 

(४) अविश्वास का प्रस्ताव ( ४०४० ० \०-०००१५९००७ ) पेश करके भी 
संसद्‌ के सदस्य मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्यों की आलोचना करने का अवसर प्राप्त करते हैं । 
यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, तो मन्त्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र देना पड़ता है। पर 
इसके स्वीकृत न होने पर भी विरोधी दल के सदस्यों को सरकार की आलोचना का और 
इस प्रकार उसे नियन्त्रित करने का अवसर मिल जाता हैं । 

(५) बजट पेश होने के अवसर पर संसद्‌ के सदस्य सरकार के प्रत्येक विभाग के 
कार्यों की सूक्ष्मता के साथ आलोचना करते हैं, और जनता की शिकायतों को सरकार 
क सम्मुख रखते हुँ । वे बजट में पेश की गई खर्च की मांगों में कटौती भी पेश करते 
हैं ॥ यदि कटोती सम्बन्धी कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, तो उसे भी मन्त्रिपरिषद्‌ के 
प्रति अविश्वास माना जाता है । 

वित्त सम्बन्धी ( 7०8०।३] ) भ्रधिकार--संसद्‌ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
यह्‌ है कि वह सरकारी आय और व्यय पर नियंत्रण रखे । सरकार अपना खर्च 
चलाने के लिये किन साधनों द्वारा धन प्राप्त करे, कोन से टॅक्स ले और किस प्रकार 
राष्ट्रीय ऋण ( ४००] १०9४५ ) की व्यवस्था करे, ये सब बातें संसद्‌ 
दवारा ही निर्धारित की जाती हैं साथ ही संसद्‌ ही यह निश्चित करती है कि टैक्स 
व॒ अन्य साधनों से प्राप्त घन को सरकार किस ढंग से खर्च करे। लोकतन्त्र शासन की 
सफलता के लिये यह परम आवश्यक है कि सरकारी आय-व्यय पर जनता द्वारा निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों का पुरा-पूरा नियन्त्रण रहे । इसलिये इङ्गलैण्ड में अठारहवीं सदी 
ड ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया था कि “बिना प्रतिनिधित्व के कोई 
टैक्स न लगायाजा सके” ( No taxation without representation ) । 
सरकारी आय-व्यय का जो विवरण-पत्र वित्त मन्त्री ( Finence Minister ) 
द्वारा पेश किया जाता है, उसे बजट कहते हैं। यह बजट धन के साथ सम्बन्ध रखता 
है, अतः जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, इसके विषय में राज्य सभा का विशेष 
अधिकार नहीं होता। उसके लिये लोकसभा द्वारा स्वीकृत होना ही पर्याप्त होता है । 
बजट में कुछ खचे ऐसे भी होते हैं, जिन पर लोकसभा को वोट देने का अधिकार 
नहीं होता । इसमें राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा व राज्यसभा के पदाधिकारियों 
के वेतन, सुप्रीम कोरट के न्‍्यायाघीशों के वेतन, अंग्रेजी युग के फेडरल कोरट के न्याया: 
घीशों की पेंशन, आडीटर-जनरळल का वेतन, सरकारी ऋण का सूद व अदायगी की 
रकम आदि कितने ही खर्चे शामिल होते है । इन खर्चों के अतिरिक्त बजट में पेश किये 
गये अन्य सव खर्चों पर लोकसभा में विशद रूप में वाद-विवाद व विचार होता है । लोक- 


सभा को अधिकार हँ कि इन खर्चों में कमी कर सके या इन्हें एकदम अस्वीकृत कर दे । ' 
बजट के स्वीकृत हो जाने के बाद वित्त मन्त्री की ओर से 'फाइनेन्स बिल” पेश किया जाता 
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महै, जिसमें सरकारी टैक्सों का प्रस्ताव किया जाता है । लोकसभा इन पर भी विचार 
=करती है, और इनमें कमी व संशोधन कर सकती हं । 
सरकार का वित्त सम्बन्धी वर्ष ( ग०३॥०।७] ५०७९ ) पहली एप्रिल से शुरू 
“होता है । अतः अंग्रेजी शासन के समय में यह व्यवस्था थी, कि बजट को २८ फरवरी 
तक पेश कर दिया जाया करे और ३१ माचे से पूर्व ही वह स्वीकृत भी हो जाए। पर 
| स्वतन्त्र भारत के संविधान में यह व्यवस्था नहीं रखी गई है । अब संसद्‌ को अधिकार 
हूँ कि वह बजट की स्वीकृति से पूर्व के समय के लिये एक निश्चित रकम स्वीकार कर 
ले, जिससे सरकार का खर्च चलता रहे । इस रकम को स्वीकार कर लेने के बाद लोक- 
सभा अपनी सुविधा के अनुसार बजट पर विचार करती रहती है, और वित्तसम्बन्धी 
नये वर्ष के प्रारम्भ हो जाने के बाद भी बजट को स्वीकार कर सकती है। एक बार 
` बजट के स्वीकार हो जाने के बाद भी लोकसभा को अधिकार है कि वह पूरक बजट 
( Supplomentary 9०१४8०७ ) पास कर सरकार को खर्च के लिये अतिरिक्त 
रकम दे सके । सरकार बजट के अनुसार ही खर्च करे, इस बात का ध्यान रखना 
आडीटर-जनरल का कार्य है । सरकारी खर्च के सम्बन्ध में आडीटर-जनरल जो 
* रिपोर्ट तैयार करता है, संसद्‌ उस पर भी विचार कर सकती है। 
संधिवात में संशोधन का श्रधिकार--भारत के संविधान में संशोधन करने का 
* अधिकार भौ प्रधानतया संसद्‌ के ही हाथों में है । यदि संविधान में कोई ऐसा संशोधन 
` करना हो, जिसका सम्बन्ध भारतीय संघ के अन्तगंत राज्यों के विषयों व अधिकारों के 
साथ न हो, तो उसके लिये यह प्रक्रिया है कि यदि संशोधन के पक्ष में दोनों सदनों के 
* कुछ सदस्यों के वहुमत का व उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई का वोट प्राप्त हो जाए, तो 
उसे स्वीकृत समझा जाता है, बशतें की राष्ट्रपति की स्वीकृति भी उसके पक्ष में प्राप्त 
: हो जाए । इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान में परिवर्तन व संशोधन का अत्यन्त महत्त्व- 
* पूर्ण अधिकार भी संसद्‌ को ही प्राप्त है । जिन विषयों का सम्बन्ध राज्यों के साथ हो, 
उनमे संशोधन के लिये संसद्‌ की स्वीकृति के साथ-साथ सम्बन्धित राज्यों के व्यवस्था- 
| * पना विभागों की बहुसंख्या की स्वीकृति भी आवश्यक है । « 
न्याय सम्बन्धी अधिकार--भारत की संसद्‌ को न्याय-सम्बन्धी अनेक अधिकार 
भौ प्राप्त है 
(१) यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ( ।m९३०५९०४ ) चलाता 
` हो, तो वह संसद्‌ द्वारा ही चलाया जाता है, और वही उसका निर्णय भी करती है । 
इसकी विधि का उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है । संसद्‌ का यह 
` महत्त्वपूर्ण न्‍्यायसम्बन्धी अधिकार है । 

(२) संसद्‌ को यह अधिकार है कि वह सुप्रीमकोटं और विविध हाईकोटों के 
` किसी न्यायाधीश, आडीटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिइनर के विरुद्ध भी कार्यवाही 
नकर सके । इस प्रकार का अभियोग संसद्‌ के किसी भी सदन में पेश किया ks सकता 
"है । पर उसे तभी स्वीकृत समझा जायगा, जब कि दोनों सदन उपस्थित सदस्यों के दो 
"तिहाई बहुमत से और कुल सदस्यों की बहुसंख्या द्वारा उसे स्वीकार कर ळें । इस प्रकार 


११४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


संसद्‌ द्वारा कोई अभियोग स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति उस पदाधिकारी को उसके 
पद से हटाने की व्यवस्था करेगा । 
भारत के शासन में संसद्‌ ही सबसे उच्च सत्ता है । वह जहां कानून बनाने का 
कार्य करती है, वहां साथ ही कार्यकारिणी बिभाग और न्याय विभाग पर भी नियन्त्रण 
रखती है। मन्त्रिपरिषद्‌ जो भारत के शासन विभाग की कार्यपालिका (४९०६४०) 
है, तभी तक अपने पद पर रह सकती है, जब तक कि संसद्‌ (लोकसभा) का विशवास 
उसे प्राप्त रहे। राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाकर वह उसे अपने पद से पृथक्‌ 
कर सकती है । उच्च ऱ्यायाल्य के .न्यायाधीशों पर अभियोग चलाने का भी उसे 
अधिकार है । संविधान में परिवर्तन व संशोधन करना भी उसी के हाथों में है । 
यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, पर उसके अन्तर्गत विविध राज्यों के लिये भी वह 
विशेष दशाओं में कानून वना सकती है । वस्तूतः, भारत के शासन में जनता की 
प्रभुत्व शक्ति संसद्‌ द्वारा ही अभिव्यक्त होती हैँ । इसीलिये भारत में संसद्‌ को ही 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है । 
ग्रभ्यास के लिये प्रइन 
(१) भारतीय पाियामेंट के कानून (8०४) बनाने के अधिकारों का संक्षेप से वर्णन 
कीजिये । (यू० पी० १९५५) 
(२) लोक सभा के निर्माण का वर्णन कीजिए । लोक सभा और राज्य सभा के 
पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए । (यू० पी० १९५४) 
ग संघ की पाियामेण्ट के कार्यो का वर्णन कीजिए। (यू ०पी० १९५३) 


लोकसभा के निर्माण का वर्णन कीजिए । इस सभा के अधिकारों की - 


तुलना राज्य सभा के अधिकारों के साथ कीजिए | (यू० पी० १९५२) 
(५) संघ पाछियामेण्ट के विशेषाधिकारों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए । 


कया पाल्यामेण्ट संविधान में संशोधन कर सकती है ? यदि कर सकती है, तो किस - 


प्रकार ? (यू० पी० १९५१) 
(६) भारतीय पालियामेण्ट की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिये । 
(अजमेर १९५३) 


(७) भारतीय पालियामेण्ट के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिये और : 


साथ ही उसको शक्तियों का उल्लेख कीजिये । (राजपूताना १९५३) 
(८) लोकसभा के सदस्यों के लिये कौन सी आवश्यक योग्यताएं हैं ? उनका 
चुनाव किस ढंग से होता है ? 


(९) पालियामेण्ट में किसी कानून के स्वीकृत होने की क्या विधि है ? क्या" 


राष्ट्रपति पालियामेण्ट द्वारा स्वीकृत किसी कानून को अस्वीकृत कर सकता है ? 


(१०) क्या वित्त सम्बन्वी मामलों में लोकसभा और राज्य सभा के अधिकार : 


एक समान हैं ? विशद रूप से विवेचना कीजिए । 


नवां श्रध्पाय 


संघ तथा राज्यों में विषयों का विभाजन श्रौर सम्बन्ध 
क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, अतः जहां भारत की एक केन्द्रीय संघ- 
सरकार हैँ, वहां साथ ही संघ के अन्तर्गत विविध राज्यों की पृथक्‌ सरकारें भी हैं । 
| इससे पूर्व कि इन राज्यों के शासन प्रबन्ध पर विचार किया जाए, यह उपयोगी है कि 
| संघ तथा राज्यों में विषयों का विभाजन किस प्रकार किया गया हैं, और उनमें परस्पर 
| क्या सम्बन्ध है, इस प्रश्‍न पर विचार कर लिया जाए । 
शासन सम्बन्धी कौन से विषय संघ के हाथों में रहें, और कौन से राज्यों के---इस 
बात का निर्धारण संविधान द्वारा कर दिया गया है । संविधान की सातवीं अनुसूची 
(8०५९००) में ये सब विषय परिगणित हैं। इस अनुसूची में तीन लिस्ट दी गई हैं, संघ 
सूची ( ० ॥¡$४ ), राज्यसूची ( 8४० ]ऽ॥ ) और समवत्ती सूची 
( Concurrent list ) । 
संघ सुची--इस सूची में वे विषय परिगणित हैं, जिनका सम्बन्ध सारे भारत के 
साथ है। इन विषयों की संख्या ९७ है, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं--- 
(१) भारतकी रक्षा, वे सब कार्य जो भारत व उसके किसी भी प्रदेश की रक्षा 
के लिये आवश्यक हों । युद्ध के समय सब प्रकार की व्यवस्थाएँ । 
(२) भारत की सब (जल, स्थल व वायू) सेनाएँ, सब प्रकार के 
अस्त्र-शस्त्र । 
(३) अणुशकित और उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज पदाथं । 
| (४) छावनियों के क्षेत्र, और उनमें स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था । 
| (५) वे व्यवसाय, जिन्हें कि संसद्‌ द्वारा युद्ध व देश की रक्षा के लिये उपयोगी 
| घोषित कर दिया जाए । 
| (६) विदेशी मामले, वे 
में आता हो । 
| (७) राजनय सम्बन्धी (7P।००६४०) और व्यापारतय-संबंधी ( Consular) 
विषय । 
(८) संयुक्त राज्यसंघ (0.8.0. ) 
| (९) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनं में भाग लेना और अन्य देशों के साथ सन्धियां व 
| समझौते करना । 
| (१०) युद्ध तथा शान्ति | 
| (११) नागरिकता, देशीयकरण ( 82४०7०१७७४०० ) और परदेशी व्यक्ति। 
(१२) रेलवे और वें सड़कें जिन्हें संसद्‌ द्वारा राष्ट्रीय मागं घोषित कर्‌ 
दिया जाए। 


सबं विषय जिन द्वारा भारत अन्य देशों के साथ सम्बन्ध 


११६ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(१३) समुद्र में आवागमन, वे बन्दरगाह जिन्हें संसद्‌ मुख्य बन्दरगाह घोषित 
कर दे । भारत के अन्दर के वे जल-मागं संसद्‌ राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करे, 
प्रकाशस्तम्भ ( 7/४ ५०७७४ ), और बन्दरगाहों पर बनाई गई कवारन्टीन। 

(१४) वायुमागं और हवाई जहाजों द्वारा आवागमन, हवाई जहाजों के अड्डे व 
उनका प्रबन्ध । 

(१५) डाक और तार के विभाग, डाकक्षानों का सेविंग्स बैंक । 

) मुद्रा पद्धति और विदेशी विनिमय । 

) रिजर्व वैंक, अन्य बैंकिंग और बीमा । 

(१८) विदेशी ब्यापार और भारतीय संघ के अन्तर्गत विविध राज्यों में व्यापार । 
) स्टाक एक्सचेंज और वायदे के सौदे । 

(२०) कापौराइट, पेटेन्ट और ट्रेड मार्क । 

(२१) तोल भौर माप के साधनों को एक स्टॅण्डडं के अनुसार करना । 

(२२) सिनेमा द्वारा प्रदर्शित की जानें वाली फिल्मों की स्वीकृति । 

(२३) मर्दमशुमारी (जनगणना) करना । 

(२४) उन एतिहासिक स्मारकों व स्थानों की रक्षा, जिन्हें संसद्‌ राष्ट्रीय महत्त्व 


) अफीम की सेती । 
(२६) कृषि-कर के अतिरिक्त अन्य आमदनियों पर कर । 
) आयात-कर और निर्यात-कर । 
(२८) भारतीय संघ का राष्ट्रीय ऋण । 
(२९) कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति पर इस्टेट ड्यूटी लगाने की 
व्यवस्था । 
(३०) अखिल भारतीय सविसे और पब्लिक सविस कमीशन । 
(३१) मिटटी का तेल, पेट्रोल और वे खानें और खनिज पदार्थ जिन्हें संसद्‌ राष्ट्रीय 
महत्त्व का समझे । 
राज्यसूची--इस सूची में वे विषय परिगणित हैं, जिनकी व्यवस्था राज्यों की 
सरकारों को करनी हुं । इनमें ६६ विषय परिगणित हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित 
हैं :-- 
(१) सावंजनिक शान्ति और व्यवस्था। 
(२) पुलिस, जिसमें रेलवे और ग्रामों की पुलिस भी शामिल हू । 
(३) सुप्रीम कोर्ट ओर हाई कोटं के अतिरिक्त अन्य सब न्यायालयों का संगठन 
व उनकी व्यवस्था । मालगुजारी व लगान सम्बन्धी न्यायालय, और कोटों (सुप्रीम कोर्ट 
के अतिरिक्त) से प्राप्त होने वाली कोर्ट फीस । 
(४) जेल | 
(५) स्थानीय स्वशासन । 
(६) सावंजनिक स्वास्थ्य ल सफाई का प्रबन्व, हस्पताळ और डिस्पेंसरियां । 


संघ तथा राज्यों में अधिकारों का विभाजन और उनका सम्बन्ध ११७ 


(७) तीर्थं स्थान औरतीर्थ यात्रा (भारत से बाहर की तीर्थ के 
तिरिक्त) 
इमशान और कब्रिस्तान । 
शराब का निर्माण, क्रय-विक्रय और प्रबन्ध । 
अपाहिजों और बेकारों की सहायता । 
शिक्षा, शिक्षणालय, पुस्तकालय, कला-भवन आदि । 
सड़कें, पुल, फेरी, म्यूनिसिपळ ट्राम, मोटर, बस-सविस आदि । 
कृषि व कृषि सम्वन्धी शिक्षा और पशुओं की चिकित्सा । 
सिचाई, नहरें, ट्यूब वेळ व जलाशय । 
जंगल, फिशरी और जंगली पशुओं की रक्षा। 
राज्य के क्षेत्र में व्यापार । 
बाजार तथा मेले । 
कृषि की आमदनी पर टॅक्स । 
महाजनी और कृषक वर्ग की ऋणग्रस्तता । 
उद्योग ( Industry ) | 
मालगुजारी व भूमि सम्वन्धी कातून । 
समवर्ती सूची (0०7०७7०० ]४४ ) इस सूची में उन विषयों को सम्मिलित 
किया गया है, जो संघ व उसके अन्तर्गत राज्यों के लिये एक समान हैं । इस सूची में ४७ 
विषय परिगणित हूँ, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं-- 
(१) फोजदारी कानून, दण्ड विधान और बिना मुकदमे के नजरबन्द कर सकने 
का कानून । 
(२) विवाह और तलाक । 
(३) सम्पत्ति (कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त) का हस्तांतरित करना व उसके 
साथ सम्बन्ध रखने वाले कागजात की रजिस्ट्री । 
(४) विविध प्रकार के कन्ट्रेक्ट, जिनमें हिस्सेदारी और एजेंसी के साथ सम्बन्ध 
रखने वाल कन्द्रट भी शामिल हैं, पर कृषि-सम्बन्धी कन्ट्रेक्ट नहीं । 
(५) दिवाला निकालना । 
) दीवानी कानून और दीवानी मामलों की प्रक्रिया । 
७) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण । 
८) आशिक और सामाजिक उन्नति के लिये आयोजनायें बनाना । 
९) श्रमी संघ ( 7४0० ए००8 ) और श्रम सम्बन्धी विवाद। 
१०) श्रमियों का हित व कल्याण । 
११) भारत के विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास व उनकी 
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सहायता । र 
(१२) वकालत, चिकित्सा व अन्य पेशे। 
(१३) समाचारपत्र, पुस्तक व मुद्रणालय । 
(१४) कीमतों का नियन्त्रण । 
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(१५) कारखाने, वायछर और बिजली । 
जिन विषयों का इन तीनों सूचियों में कहीं उल्लेख नहीं, उन्हें संघ सरकार के | 
अधीन माना जाने की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई ह : 
भारतीय संघ की शक्तिमत्ता--सं विधान में दी गई इन तीनों सूचियों के अनुशीलन 
से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि भारत की संघ सरकार बहुत अधिक 
शक्तिशाली है । संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ सरकार की शक्ति इसके मुकाविले 
में बहुत कम है, क्योंकि वहां अवशिष्ट शक्ति ( Pesiduary power ) भी राज्यों 
की सरकारों को दी गई है । ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत कनाडा और आस्ट्रेलिया 
भी संघ राज्य हैं, पर उनकी सरकारों की शक्ति भारत की सघ सरकार की अपेक्षा 
कम है । 
राज्यों के सम्बन्ध में कानून बनाने का संघ सरकार का ग्रधिकार 
भारत के संविधान द्वारा संघ सरकार और विविध राज्यों की सरकारों के अधिकार- 
क्षेत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया हैं। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि संघ 
की पालियामेण्ट राज्यों के अधिकार क्षेत्र में किसी 'भी दशा में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती, या उनके विषय में कोई कानून नहीं बना सकती। निम्नलिखित दशाओं में 
संघ की पालियामेण्ट राज्यों के अधिकारः्षेत्र के सम्बन्ध में भी कानून बना 
सकती है-- 

(१) यदि राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत कर दे कि 
राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख कर यह आवश्यक व उपयोगी हैँ कि राज्यसूची के 
अन्तर्गत अमुक विषय पर संघ की पाछियामेण्ट द्वारा कानून बनाया जाए, तो एसा प्रस्ताव 
पास हो जाने पर उस प्रस्ताव में वणित राज्यसूची के विषय के बारे में कानून बनाने 
का अधिकार संघ की पालियामेण्ट को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार का प्रस्ताव 
एंक समय में एक साल तक ही लागू रह सकता है । पर ऐसे प्रस्ताव के अधीन बनाया 
गया कानून प्रस्ताव की अवधि के समाप्त हो जाने के ६ महीने वाद तक लागू रहता 

ट 
(२) यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन कर सकना सम्भव न रहे, 
और राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में संकट काल ( [००६९००५ ) की घोषणा कर 
दी जाए, तो संघ पालियामेण्ट को अधिकार हैँ कि उस राज्य के लिये उन विषयों 
के सम्बन्ध में भी कानून बना सके, जिनका परिगणन राज्यसूची में किया गया है। 
पाियामेण्ट द्वारा बनाये गये ये कानून संकट काल की समाप्ति के बाद भी छ: मास 
तक लाग, रहते हैँ । | 
(३) यदि युद्ध व आन्तरिक अशान्ति के कारण संकटकाल की घोषणा की जाए, 
तो संघ पालियामेण्ट को अधिकार होगा कि वह भारत के किसी भी राज्य के लिये उन 
विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सके, जिनका परिगणन राज्य सूची में किया गया | 
है। ऐसे संकटकाल में च 3 की विधानसभाएँ विद्यमान रहती हैं, भौर उन्हें | 
भी राज्य सूची में परिगणित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रहता है । पर | 
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यदि राज्य की विधान सभा और संघ पालियामेण्ट द्वारा बनाये गये किसी कानन में 
बिरोध हो, तो पाियामेण्ट द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा । 

(४) यदि दो या अधिक राज्यों की विधान सभाएं यह प्रस्ताव पास कर दें कि 
राज्यसूची के अन्तर्गत किसी विषय पर संघ पालियामेण्ट कान्‌न बनाये, तो पाियामेण्ट 
उस विषय पर कानून बना सकती है। पाियामेण्ट द्वारा वनाये गये ऐसे कानन में किसी 
प्रकार का परिवर्तन व संशोधन करने का अधिकार फिर उन राज्यों की विधान सभाओं 
को नहीं रहता । 

(५) किसी अन्य देश के साथ की गई सन्धि या समझौते को पुरा करने के 
लिये या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन व संस्था में किये गये निश्चय को क्रिया में लाने 
के लिये संघ पालियामेण्ट को कानून बनाने का अधिकार है, चाहे उस कानन का सम्बन 
किसी ऐसे विषय के साथ भी क्यों न हो, जिसका परिगणन राज्यसूची में किया गया हो । 

राज्यों के अश्षिकार क्षेत्र के साथ सम्वन्ध रखने वाले विषयों के बारे में कानन 
बनाने क जो ये अधिकार भारतीय संघ की पाछियामेण्ट को प्राप्त हैं, उनके कारण संघ 
सरकार की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है । 

संघ और राज्यों में प्रशासन (^07/779£72४i07) विषयक सम्बन्ध 

जो विषय संघ सूची के अन्तर्गत हैं, उनका प्रशासन भी संघ सरकार के हाथों में है । 
“इसी प्रकार जो विषय राज्य सूची के अन्तर्गत हैँ; उनका प्रशासन भी राज्यों की सरकारों 
के हाथों में है। पर संघ सरकार का प्रशासन क्षेत्र सम्पूर्ण भारत हूँ, जबकि राज्यों की 
सरकारों का प्रशासन क्षेत्र उनके अपने राज्य की सीमा तक सीमित है । 

राज्यों की सरकारों का कर्तव्य है कि वे संघ सरकार के प्रशासनीय कार्य में किसी 
भी प्रकार से वाधा न डाळें। साथ ही, उनका यह भी कर्तव्य है कि वे अपना शासन- 
कार्य इस ढंग से करें, जिससे कि राज्यों पर लागू होने वाले संघ-पाछियामेंट द्वारा 
बनाये गये कानूनों का यथोचित रूप से पालन हो सके। यदि संघ सरकार किसी राज्य 
की सरकार को प्रशासन विषयक कोई आदेश दे, तो उसका कतव्य है कि वह उसका 
पालन करे । यदि किसी राज्य की सरकार संघ सरकार के आदेशों का पालन न करे, 

तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन हो सकना 
सम्भव नहीं रहा है । इस दशा में वह संकट काळ की घोषणा करके उस राज्य के शासन 
व अधिकारों को अपने हाथों में ले सकता है । संविधान द्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
कर दी गई हैं कि प्र त्येक राज्य के शासन का संचालन इस ढंग से होना चाहिये कि संघ 
पालियामेण्ट द्वारा बनाये गये कानूनों का सत्र पालन हो, और संघ की सरकार के 
कार्यो में कोई बाधा न पड़े । 

इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में संघ सरकार और राज्यों 
की सरकारों के प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं किसी जिले में जो 
सरकारी आफिसर राज्य द्वारा निर्मित कानूनों को किया में परिणत करते हैं, वे ही 
संघ के कानूनों को किया में परिणत कराने का भौ कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 
संघ के किसी कानून का उल्लंघन करे, तो उसका मुकदमा उसी अदालत में पेश होगा, 
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जिसमें कि राज्य के कानूनों का उल्लंघन करने पर मुकदमा पेश होता है। इस दशा में 
यह आवश्यक है कि राज्य की सरकार संघ सरकार के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करे, 
और उसके आदेशों को माने । यह सही है कि कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हूँ, जो संघ 
सरकार के अधीन हैं, और जिनका कार्य केवल संघ सरकार के साथ सम्बन्ध रखता 
है। पर साथ ही बहुत से आफिसरों को राज्य सरकार और संघ सरकार दोतों के कानूनों 
को क्रिया में परिणत कराना होता है । 
संघ श्रौर राज्यों में दित्तविषयक (F7270/4]) सम्बन्ध 
जिन देशों में संवर्गात्मक ( 7०१०३ ) शासन होता है, उनमें यह आवश्यक है कि 
उन साधनों का स्पष्ट रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख कर दिया जाए, जिनसे संघ सरकार 
को आय प्राप्त करनी है, और जिनसे संघ के अन्तरगत विविध राज्यों को अपनी आय 
प्राप्त करनी है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची ( 8०0०१०।७) में जहां संघ 
और राज्यों के विषयों की पृथक्‌-पृथक्‌ सूची दी गई हैँ, वहां इन्‌ दोनों की आय के 
साधनों का भी पृथक्‌ रूप से उल्लेख कर दिया गया है। 
संघ की ग्राय के साधन--संघ प्रकार की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं-- 
(१) कृषि के अतिरिक्त अन्य आमदनियों पर टैक्स ( Income Tax) । 
(२) आयात कर ( 7०7४ १५४ ) और निर्यात-कर (75007 पई) । 
(३) उत्पादन कर ( १०४० पए )--भारत में जो माळ तैयार 
( Monufactur० ) किया जाता है, उस पर ओर तमाखू पर वसूल किया जाने वाला 
उत्पत्ति-कर । पर इसमे शराब व अन्य मादक द्रव्यों पर लिया जाने वाला कर शामिल 
नहीं है । 
(४) कार्पोरेशन टॅक्स--लिमिटेड कम्पनियों की आय पर सरकार जो एक विशेष 
टैक्स ळेती है, उसे कार्पोरेशन टॅक्स कहते हैं । 
(५) कृषि की भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार के समय 
लिया जाने वाला सम्पत्ति कर ( ५६४९ 4०६ ) । 
(६) कृषि विषयक सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति और कारोबार मेंलगी 
हुई पंजी पर कर । 
(७) समाचारःपत्रों के क्रय-विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर | 
(८) स्टाक एक्सचेंज और वायदे के सौदों पर कर। 
(९) रेल, जहाज व वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों और उनमें ले जाये 
जाने वाळे माल पर सीमा-कर ( T०7m:8] 78% ) और उनके भाड़ों पर कर | 
(१०) चेक, हुण्डी, बीमा-पत्र, ऋण-पत्र आदि पर स्टास्प-कर। 
राज्यों की सरकारों की श्राय के साघन--राज्यों की सरकारों की आय के मुख्य 
साधन निम्नलिखित है-- | 
(१) मालगुजारी या भूमिकर ( 7.१4 ८४एथआए०७ ) । 
(२) कृषि की आमदनी पर कर ( 4ricultural Income Tax ) 
(३) कृषि की भूमि-सम्पत्ति के उत्तराधिकार के समय लिया जाने वाला टैक्स । 
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(९) मनोरंजन पर टॅक्स ( En०पtainm९n# "७६ ), जो सिनेमा आदि के 
टिकटों पर लिया जाता है । 

(१०) सड़कों पर प्रयोग में आने वाली सवारियों ( मोटर, वस, ट्राम आदि) 
पर कर | 

(११) पशुओं और नौकाओं पर कर | 

(१२) पेशों, कारोबारों, व्यापारों और नौकरियों पर कर । 

(१३) दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प कर । 

(१४) सड़कों व आन्तरिक जल मार्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों और उनसे 
ले जाये जाने वाले माल पर कर । 

संघ श्रौर उसके श्रन्तर्गत राज्यों की श्रामदनी के भ्रन्य साधन--हमने अभी राज- 
कोय आमदनी के जिन साधनों का उल्लेख किया है, वे विविध प्रकार के टॅक्स हैं, 
जिन्हें संघ सरकार या विविध राज्यों की सरकारें वसूल करती हैं। पर भारत में राजकीय 
आमदनी के अन्य भी अनेक साधन हैं । संघ सरकार रेलवे, पोस्ट आफिस, तार घर, 
रेडियो, टेलीफोन, एयर सविस (हवाई सविस) आदि कितने ही व्यवसायों व 
कारोबारों का संचालन करती है, जिनसे उसे बहुत आमदनी होती हैं । अब भारत में 
अनेक कल-कारखानों का संचालन भी राज्य द्वारा होने लगा हैँ भारत ने समाजवादी 
व्यवस्था को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया है, और इस कारण राज्य के स्वत्व में 
अनेक विशाल कारखानों की भी स्थापना की जाने ळगी हैं। विविध राज्यों की सरकारें 
भी अनेक कारोबार करती हैं, और उनसे उन्हें अच्छी आमदनी होती हैं । खेतों की 
सिचाई के लिये नहरें निकालना और ट्यूब वेळ बनवाना, मोटर बस सर्विस चलाना, 
बिजली का उत्पादन कर उसका विक्रय करता, पुस्तक प्रकाशित करना आदि कितने 
ही कारोबार हैं, जो विविध राज्यों द्वारा किये जा रहे हैं। ये सब राजकीय आमदनी 
के महत्त्वपूर्ण साधन हूँ । 

संघ सरकार द्वारा राज्यों की ग्राथक सहायता--टॅक्सों द्वारा विविध राज्यों 
को जो आमदनी होती हूँ, वह उनके खर्च के लिये पर्याप्त नहीं होती । इसका कारणं 
यह है कि झिक्षा, चिकित्सा, सावंजनिक स्वास्थ्य आदि लोकहितकारी कार्यों की 
जिम्मेदारी राज्यों की सरकारों के ऊपर ही है, और इनके लिये उन्हें बहुत अधिक खच 
करना पड़ता है । जिन टैक्सों से अधिक आमदनी होती है, वे सब संघ सरकार के हाथों 
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में हैं ॥। इन्कम टेक्स, आयात और निर्यात कर, उत्पत्तिकर आदि राजकीय आय के 
बहुत महत्त्वपूर्ण साधन हैं । राज्यों की सरकारों को अपने खच चलाने में दिक्क्रत न हो, 
इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गयी है कि संघ सरकार अपनी आय का एक भाग राज्यों 
की सरकारों को आथिक सहायता के रूप में प्रदान किया करे । 

राज्यों की सरकारों को संघ सरकार द्वारा आथिक सहायता देने के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित व्यवस्थाएँ उल्लेखनीय हैँ- 

(१) कुछ टेक्स ऐसे हैं, जिन्हें संघ सरकार लगाती है और वही वसूल भी करती 
है, पर उन्हें खर्च के लिये राज्यों की सरकारों को दे दिया जाता है । यथा 

(क). कृषि सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के समय प्राप्त 
होने वाला सम्पत्ति-कर । 

(ख़) रेल, समुद्र व वायुमागे से यात्रा करने वाले यात्रियों और उन द्वारा ले जाये 
जाने वाले माल पर वसूल किया जाने वाला सीमा-कर और उनके भाड़ों पर कर। 

(ग) समाचार पत्रों की बिक्री और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर । 

(चः) स्टाक एक्सचेंज और वायदे के सौदों पर कर। 

(२) कुछ टैक्स ऐसे हैं, जो संघ सरकार द्वारा लगाये जाते है, पर जिन्हें राज्यों. 
की सरकारें वसूल करती हैं, और वे ही जिन्हें खर्च भी करती हैं। 

यथा 

(क) स्टाम्प शुल्क । 

(ख) औषधियों और शगार ब प्रसाधन की वस्तुओं को तैयार करने पर उत्पत्ति- 
कृर्‌;॥ . 

(३) ऐसे टैक्स, जिन्हें संघ सरकार लगाती है, और वही वसूल भी करती हे, 
वर जिनसे प्राप्त हुई आमदनी को संघ और राज्यों में विभक्त कर दिया जाता है। 
यथा-- 

(क) इन्कम टैक्‍स । 

(ख) औषधि व श्रृंगार सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को तैयार करने पर 
उत्पत्ति-कर । 

* इन्कम टॅक्स का वितरण--संघ सरकार को इन्कम टेवस से बहुत आमदनी होती 
हैं। सविधान में उसके संबंध में यह व्यवस्था की गई है, कि इन्कम टेक्स को वसूल करने 
में जो खच॑ हो, उसे घटाकर जो नेट आमदनी हो, उसके एक भाग को राज्यों की 
सरकारों में विभक्त कर दिया जाए, और यह वितरण फाइनेन्स कमीशन की सिफारिश 
के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाए । 

इन्कम टैक्स का वितरण संघ सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच में किस 
प्रकार किया जाए, इस सम्बन्ध में ,निश्‍चय करने का कार्य फाइनेन्स कमीशन के 
सुपु EE औ । उसकी सिफारिश यह है (१९५६), कि इन्कम टैक्स से ( खर्च निकाल कर) 
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जो आय हो, उसका ४० प्रतिशत भाग संघ सरकार के पास रहे, ६० प्रतिशत को इस 
हिसाब से विविध राज्यों में बांट दिया जाए। 


आसाम २.४४ प्रतिशत 
बिहार ९.६४ 
बम्बई १५.६७ 
केरल ३.६४ 
मध्यप्रदेश ६.७२ 
मद्रास ८.४० 
माइसूर ५.१४ 
उड़ीसा ३.७३ 
आन्ध्र Hp TNR 
पंजाब ४.२४ 
राजस्थान ४.०६ 
जम्मू-काइमी र १.१३ 
उत्तरप्रदेश १६.३६ 
पश्चिमी बंगाल १०.०८ 


फाइनेन्स कमीशन (१९५६) ने यह भी सिफारिश की थी, कि इन्कम टैक्स से 
हुई आमदनी का एक प्रतिशत संघ सरकार संधकषेत्रों पर व्यय किया करे। 
संघ सरकार की ्रन्य श्रामदनी से राज्यों को सहायता--आयात-कर' ( ० 
१०४४ ) और निर्यात-कर ( 7४०7४ १४5 ) से भी भारत सरकार को बहुत आमदनी 
हूँ । पटसन (७४९) और उससे बने बोरे व बोरों का कपड़ा भारी मात्रा में भारत सें 
अन्य देशों में जाते हूँ । इन से जो निर्यात-कर सरकार को प्राप्त होता है, उसमें से 
निम्नलिखित रकमे कतिपय राज्यों की सरकारों को प्रदान करने की सिफारिश फाइनान्स 
कमीहान ने की थी-- 


पश्चिमी बंगाल को १५२.६९ लाख रुपया वाषिक 
आसाम को ७५ लाख रुपया वाषिक 
बिहार को ७२.३१ लाख रुपया वाषिक 
उड़ीसा को १५ लाख रुपया वाषिक 


पटसन प्रधानतया इन्हीं राज्यों में उत्पन्न होती है, ओर इन्हीं से वह और उसका 
तैयार माल अन्य देशों में भेजा जाता हुँ, अतः उस पर वसूल होने वाळे निर्यात-कर का 
एक अंश इन राज्यों को प्रदान कर देने की व्यवस्था की गई है । 

भारत के अनेक राज्य शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य-प्रबन्ध आदि की दृष्टि से अन्य 
राज्यों के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं। कतिपय राज्यों में पिछड़ी हुई कबायली जातियों 
या अछूत समझी जाने वाली जातियों की समस्या भी विशेष रूप से विद्यमान है । उन 
राज्यों की अपनी आमदनी इतनी नहीं है, कि वे उसमें से इन जातियों की उन्नति के 
लिये पर्याप्त ख़चं कर सकें । अतः संविधान में यह व्यवस्था कीः गई है कि भारत की 
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संघ सरकार द्वारा इन राज्यों को इन विशेष मदं म खच करन के लिये खास तौर पर 
आर्थिक सहायता दी जाए । इस सहायता के सम्बन्ध म अन्तिम निश्चय संघ की पाछिया- 
मेण्ट द्वारा ही किया जाता हू । 

कतियय राज्यों से वित्त सम्बन्धी समको ते 

राज्यों का नये ढंग से पुनःसंगठन होने से पूर्व, नवम्बर १९५६ तक भारत के 
संघमें जो राज्य 'ख” वर्ग के अन्तर्गत थे, वे या तो ऐसे थे जो कि पहले रियासत थीं 
या पहले समय की रियासतों को संगठित करके जिनका निर्माण किया गया था। 
अंग्रेजी शासन के समय में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा छगाये जान वाळ अनक 
टैक्स (यथा इन्कम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी) इन रियासतों में नहीं लगते थे । इन 
रियासतों की टैक्स व्यवस्था ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की टेक्स व्यवस्था से बिल्कुल 
भिन्न थी । अतः स्वराज्य के बाद जब ये रियासेतें भारतीय संघ का अंग बन गई, तो 
उनके साथ टैक्सों व अन्य वित्त सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में कतिपय समझौते करने 
पड़े। ये समझौते निम्नलिखित बातों के विषय में थे-- 

(१) संघ सरकार भारत के अन्य राज्यों में जो टैबस लगाती हैं उन्हें इन 'ख' 
वर्ग के राज्यों में भी लगाये । 

(२) यदि इन राज्यों की सरकारी आमदनी का कोई ऐसा साधन था, जो अव 
स्वतन्त्र भारत के संविधान के अनुसार केन्द्रीय संघ-सरकार को प्राप्त हो गया है, तो 
उससे होने वाली क्षति की पूर्ति के लिये संघ सरकार की ओर से आथिक सहायता को 
व्यवस्था की जाए 

(३) 'ख' वर्ग के राज्यों के अन्तर्गत रियासतों के राजाओं को प्रिवी पर्स के रूप 
में जो धन प्रति वषं दिया जाता है, उसका कितना अंश संघ सरकार दे और कितना 
उस राज्य की सरकार, जिसके कि वह रियासत अन्तगत हू । 

इन विषयों पर जो समझौते 'ख' वर्ग के राज्यों और संघ सरकार के वीच में किये 
गये, उनकी अवधि दस साल रखी गई थी । अब 'ख' वर्ग के कोई राज्य नहीं रह गये 
हैं, और ब्रिटिश युग की र्यासतों को भारत के संघ मे विलीन हुए भी दस साल के 
लगभग हो गये हैं, अतः इनकी आशिक अवस्था भी अन्य राज्यों के समान ही हो गई है । 

फाइनान्स कमीशन---इस अध्याय में हमने फाइनान्स कमीरान' का अनेक बार 
उल्लेख किया है । संविधान में यह व्यवस्था की गई हूँ, कि संविधान के लागू होने के 
दो साल के अन्दर-अन्दर राष्ट्रपति की ओर से एक फाइनान्स कमीशन (वित्त आयोग ) 
की नियुक्ति की जायगी । इसका एक अध्यक्ष और चार सदस्य होगे । इस कमीशन के 
मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं -- 
संघ हि आस कि लात हर कारन के वन 0 

) अनुसार जिनका एक अंश राज्यों 
को भी प्राप्त होना चाहिये । 


` (२) संघ सरकार द्वारा विविध राज्यों को किन सिद्धान्तों के अनसार व कितनी 


आर्थिक सहायता दी जाए । 


संघ तथा राज्यों में अधिकारों का विभाजन और उनका सम्बन्ध १२५ 


(३) वित्त सम्बन्धी अन्य मामले, जिन पर राष्ट्रपति कमीशन का परामश चाहे । 

संचित फंड ( Consolidated Fund of India ) --इस ग्रन्थ में हम 
'संचित फंड' का उल्लेख करते रहे हैं। भारत की संघ सरकार जो धन टैक्सों द्वारा 
प्राप्त करती हूँ, विविध प्रकार से जो कजं लेती है, और कर्जो की अदायगी के लिये 
जो धन प्राप्त करती हैं, उन सबसे मिलकर इस “संचित फंड' का निर्माण होता है । 
इस फंड का धन केवल उसी विधि से खर्च किया जा सकता है, जिसका संविधान या 
उसके अधीन बनाये गये कानून द्वारा प्रतिपादन किया गया हो । इसी प्रकार के 
संचित फण्ड भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों के भी होते हैं। 

प्राकस्मिकता फण्ड--सं चित फण्ड के अतिरिक्त भारत में एक अन्य फण्ड भी है, 
जिसे आकस्मिकता फण्ड ( Contingency Fund ) कहते हूँ। इसमें कौन- 
कौन-सी राशियां डाली जाएँ, इसका निश्चय पालियामेण्ट के कानून द्वारा किया 
जायगा । राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि अप्रत्याशित व आकस्मिक खर्च के लिये 
इस फण्ड से रुपया खर्च कर सके। राज्यों में भी इस प्रकार के आकस्मिकता फण्डों की 
स्थापना की व्यवस्था की गई है । 


Se अभ्यास के लिए प्रश्‍न 
५८) भारतीय संविधान में केन्द्र को सशनत बनाने के लिये किन-किन नियमों का 
प्रयोग किया गया है ? भारत के लिये सशक्त केन्द्रीय सरकार की क्यों आवश्यकता 
हे ? (यू० पी०, १९५४) ड 
(२) भारत के संविधान में कौन-कौन से विषय संघ सरकार के हाथों में रखें गये 
हैँ, और कौन से राज्यों की सरकारों के ? 
(३) किन अवस्थाओं में संघ सरकार को राज्यों के सम्बन्ध में भी कानून बनाने 
का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया है । 
(४) भारतीम संघ और उसके अन्तर्गत राज्यों की राजकीय आय के मुख्य साधन 
कौन से हैं ? क्या संघ सरकार द्वारा राज्यों को आथिक सहायता भी दी जाती है ? 
| यदि दी जाती हँ, तो किस प्रकार ? 
| (५) निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए :-- 
| संचित फण्ड, फाइनान्स कमीशन, इन्कम टैक्‍स की आमदनी का वितरण । 
| (६) केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों से आप क्या समझते हैँ ? उनमें से कतिपय 
| का उल्लेख कीजिये । ; (राजपूताना, १९५२) 


` द्वारा होनी चाहिये या चुनाव द्वारा । जिन युक्तियों द्वारा यह निश्चय हुआ कि उसे 


इसवां प्रघ्याय 
भारतीय संघ के भ्रन्तगंत राज्यों की शासन व्यवस्था 


राज्य और संघ क्षेत्र-१९५० ईस्वी में स्वतन्त्र भारत का जो संविवान लागू 
किया गया था, उसके अनुसार भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों को चार वर्गों में 
विभक्त किया गया था, क, ख, ग, और घ । इन चारों वर्गो के राज्यों की शासन- 
व्यवस्था एक सदृश नहीं थी । इनमें से 'क' और 'ख' वर्ग के राज्यों में उत्तरदायी 
( Responsib७ ) शासन की सत्ता थी, और 'ग' व 'घ' वर्ग के राज्यों का शासन 
अनेक अंशों में संघ सरकार के अधीन था । 

१९५६ में भारत के संविधान में संशोधन किया गया, और चार प्रकार के राज्यों 
का जो वर्गीकरण पहले था, उसका अन्त कर दिया गया । वर्तमान समय में भारतीय 
संत्र के अन्तगं त राज्यों ( ४३४९७ ) की संख्या १४ हें, जिनकी शासन व्यवस्था एक 
सदृश है । इन १४ राज्यों के अतिरिक्त भारत में ६ ऐसे संघ क्षेत्र (Union Territories) 
हैं, जिनका शासन संघ सरकार के अधीन हे । 


राज्यों की शासन व्यवस्था 


राज्यपाल--रराज्यों के प्रधान को राज्यपाल ( ०४०४०० ) कहते हैं । राज्य के 
शासन में राज्यपाल की स्थिति प्रायः वही हूँ, जो भारतीय संघ के शासन में राष्ट्रपति 
की है । संविधान के अनुसार राज्य की शासन व कार्यपालिका ( #४९०७६४७ ) शक्ति 
राज्यपाल में निहित होती हूँ, और शासन के सब कार्य उसी के नाम पर किये जाते हैं । 
पार भारत के राष्ट्रपति के समान राज्यों के राज्यपाल भी संवैधानिक शासक (९०£- 
tutional Ruler ) ही हैं। यद्यपि शासन सम्बन्धी सब कार्य उनके नाम पर किये 
जाते हैं, पर राजशकित का वास्तविक प्रयोग उनके द्वारा नहीं होता । राज्यों के शासन 
में भी मन्त्रिपरिषदू के हाथों में ही असली शक्ति होती है, और यह मन्त्रिपरिषद्‌ विधान- 
सभा क प्रति उत्तरदायी होती है । इसी कारण राज्यपाल भी राष्ट्रपति के समान एक 
संबैधानिक शासक है, स्वेच्छाचारी नहीं । 

राज्यपाल की नियुबित--राष्ट्रपति के समान राज्यपाल की नियुक्ति चनाव द्वारा 
नहीं होती, अपितु राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । उसके कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष 
रखी गई है । इससे पूर्व यदि वह अपने पद से पृथक्‌ होना चाहे, तो राष्ट्रपति की सेवा 
में अपना त्यागपत्र भेज सकता है । पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी 
वह तब तक अपने पद पर रहता हें, जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति 
की उसके स्थान पर नियुक्ति न कर दी जाए और वह पद ग्रहण न कर ले। 

संविधान सभा में इस प्रश्‍न पर मतभेद था कि राज्यपाल की नियकित राष्ट्रपति 


भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की शासन व्यवस्था १२७ 


निर्वाचित न होकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होना चाहिये, उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं- 

(१) यदि राज्य के मतदाताओं द्वारा राज्यपाल-के चुनाव की व्यवस्था की जाती 
तो उसमे और राज्य के मुख्यमन्त्री में संघर्ष की संभावना हो सकती थी । उस दशा 
म॑ राज्यपाल के लिये पूर्ण तया वेधानिक शासक हो सकना कठिन हो जाता, क्योंकि जनता 
द्वारा निर्वाचित होने के कारण वह भी उसके प्रति उत्तरदायी होता । 

(२) राज्य की विधान सभा द्वारा यदि राज्यपाल के चुनाव की व्यवस्था की 
जाती, तो राज्यपाल के लिये दलवन्दी से ऊपर रह सकना सुगम न होता । राज्यपाल की 
स्थिति ऐसी है, कि उसे दलबन्दी से ऊपर रहना चाहिये, और राज्य के सब नागरिकों 
का विश्वास उसे प्राप्त रहना चाहिये । विधान सभा द्वारा चने जाने की दछ्षा में यह 
बात सम्भव न होती । 

(३) . जब राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो, तो राज्य के शासन में संघ सरकार 
की शक्ति व नियन्त्रण अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं । 

इन कारणों से संविधान सभा ने यही उचित समझा, कि राज्यपालों की 'नियुकित 
राष्ट्रपति द्वारा ही की जाया करे। राज्यपालों की नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति इस 
बात का ध्यान रखता हँ कि ऐसे व्यक्तियों को ही इस पद के लिये मनोनीत किया जाए; 
जो अत्यन्त योग्य, अनुभवी और सदाचारी हों । 

राज्यपाल के लिए ग्रावइयक योग्यताए--राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को 
राज्यपाल नियुक्त कर सकता हे, जिनमें निम्नलिखित योग्यताएँ हों-- ; 

(१) वे भारत के नागरिक हों । 

(२) वे अपनी आयु के ३५ वर्ष पूर्ण कर चुके हों । 

(३) भारत की पाियामेण्ट या भारतीय संघ के अन्तगंत किसी राज्य की 
विधान सभा के सदस्य न हों । यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो पालियामेण्ट या किसी 
विधान सभा का सदस्य हो, राज्यपाल नियत कर दिया जाए, तो वह पालियामेण्ट'या 
विधान सभा का सदस्य नहीं रह सकेगा । 

(४) भारतीय संघ व उसके अन्तगं त किसी राज्य में कोई ऐसा सरकारी पद उनके 
पास न हो, जिससे उन्हें आथिक लाभ होता हो । 

राज्यपाल का वेतन :--राज्यपाल को क्या वेतन, भत्ते आदि दिये जायें, इसका 
निश्‍चय करने का अधिकार संघ की पाछियामेण्ट को दिया गया हैँ । जब तक पाछियाः 
मेण्ट इस विषय मे कोई नया निश्‍चय न करे, राज्यपाल 'को ५५०० रु० मासिक वेतन 
मिलेगा । निवास के लिये राज्य के राजभवन का भी वह बिना किराये के उपयोग 
करेगा, और उसे कतिपय अन्य भत्ते भी दिये जाएँगे । ये भत्ते वे ही हैं, जो स्वतन्त्र 
| के संविधान के लाग्‌ होने से पूर्व प्रान्तीय गवर्नरों को दिये जाते थे । इतमें दावत, 
अतिथियों पर होने वाला खर्च, मनोरंजन, सवारी, नौकर-चाकर, कर्मचारी आदि “के 
व्यय शामिल हैं । स 
राज्यपाल का वेतन, भत्ता आदि राज्य के संचित फन्ड: ( .०१४०।११०४०१ 
Fund 66 ० ४४०७ ) में से दिये जाते हैं। राज्यकी विधान सभा की स्वीकृति 


१२८ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन: 


की उनके लिये कोई आवश्यकता नहीं होती । 
राज्यपाल के अ्रधिकार 
राज्यपाल के अधिकारों को चार भागों में वांटा जा सकता हूँ-- 
(१) कार्यकारिणी संबंधी अधिकार । 
(२) व्यवस्थापन या कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार । 
(३) वित्तसम्बन्धी ( T¡na००७] ) अधिकार । 
(४) च्यायसम्बन्धी अधिकार । 
अब हम इन चारों प्रकार के अधिकारों पर प्रकाश डालेंगे । 

* कार्यकारिणी सम्बन्धी श्रधिकार--सं विधान के अनुसार राज्य की कार्यकारिणी शक्ति 
राज्यपाल में निहित है। उसे अधिकार हैँ कि अपनी शक्ति का प्रयोग वह स्वयं अपने आप 
वअपने अधीनस्थ आफिसरों द्वारा करे । इसी अधिकार का प्रयोग कर वह शासन कार्य 
म परामर्श व सहयोग देने के लिये मुख्यमन्त्री ( 0४० Min” ) को नियत 
करता है, और मुख्यमन्त्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियक्ति करता है । क्योंकि 
राज्यपाल एक व धानिक शासक है, अतः मन्त्रिपरि द्‌ ही उसके नाम पर राज्य के शासन 
का संचालन करती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, असली शासनशकित मन्त्रि- 
परिषव्‌ के हाथों में हूँ, न कि राज्यपाल के । मन्त्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से राज्य की 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, और उसी समय तक अपने पद पर रह सकती है, 
जब तक कि विधान सभा के बहुमत का विश्वास उसे प्राप्त रहे। यदि राज्यपाल 
मन्त्रिपरिषद्‌ के परामशं के अनुसार शासन न करे, तो स्वाभाविक रूप से मन्त्रिपरिषद्‌ 
त्याग-पत्र दे देगी, और राज्यपाल के लिये किसी अन्य ऐसी मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण 
कर सकना सुगम नहीं होगा, विधान सभा का बहुमत जिसके पक्ष में हो। 

मुख्यमन्त्री और उसकी सलाह के अनुसार अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करने 
के अतिरिक्त राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि बह राज्य के एडवोके ट-जनरल, 
पब्लिक सबिस कमीशन के प्रधान व सदस्यों, और इसी प्रकार के कतिपय अन्य उच्च 
पदाधिकारियों को नियुक्त करे। राज्य के हाईकोर्टों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्र- 
पति द्वारा की जाती है, पर इस संबंध में राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता हूँ। 

राज्यपाल क कार्यकारिणी सम्बन्धी अधिकार उन विषयों तक सीमित हैं, जिनका 
परिगणन संविधान की सातवीं अनुसूची ( 8०॥७१४७ ) में राज्यसूची व समवर्ती 
सूची में किया गया हुँ । संघसूची के अन्तर्गत विषयों के सम्बन्ध में उसको कोई अधिकार 
प्राप्त नहीं है । 

व्यवस्थापन सम्बन्धी ्रधिकार--राज्यपाल राज्य के व्यवस्थापन विभाग का अंग 
है। विधान सभा द्वारा स्वीकृत कोई बिल तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर 
सकता, जब तक कि राज्यपाल की स्वीकृति उसे प्राप्त न हो जाए, और वह उस पर 
अपने हस्ताक्षर न कर दे । राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधान सभा ( जिन 
राज्यों में दो सदन हैं वहां विधान सभा और विधान परिषद्‌) द्वारा स्वीकृत बिल को 
अपनी सिफारिश के साथ पुनः विचार के लिए लौटा दे। पर यदि इस प्रकार लौटाया 
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भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की शासन व्यवस्था १२९ 


"हुआ बिल विधान सभा (जहां दो सदन हों, वहां विधान सभा और विधानं परिषद्‌ ) 
दवारा दुबारा स्वीकृत हो जाए, तो राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी । 
राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि विधान सभा (और विधान परिषद्‌) द्वारा 
स्वीकृत हुए किसी बिल को राष्ट्रपति की सेवा में विचारार्थ भेज दे। इस प्रकार भेजे 
हुए बिलों को स्वीकृत करने या न करने का राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है। उसे यह 
भी अधिकार है कि इस बिल को अपनी सिफारिशों के साथ विधान सभा (और विधान- 
' परिषद्‌) के पुनः विचार के लिये भेज सके । इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा वापस भेजे हुए 
बिल पर राज्य की विधान सभा (और विधान परिषद्‌) को छः मास के अन्दर-अन्दर 
विचार करना होगा । यदि यह बिल दुबारा पास हो जाए, तो इसे पुनः राष्ट्रपति की 
` स्वीकृति के लिए भेजा जायगा। राष्ट्रपति को अधिकार हू कि इस पर अपनी स्वीकृति 
देयानदे । 
कुछ विशेष प्रकार के बिल ऐसे हूँ, जिनका राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा 
` जाना अनिवार्यं है। जिन बिलों का सम्बन्ध हाईकोर्टो की शक्ति के साथ हो, उनके लिये 
: जरूरी है कि उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये अवश्य भेजा जाए। 
यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि राज्यपाल द्वारा विधान सभा (और विधान 
' परिषद्‌ ) के पुनः विचार के लिये भेजे जाने वाली ये व्यवस्थाएँ धनसम्बन्धी बिलों 
( Money Bills ) पर लागू नहीं होतीं । 
इस महत्त्वपूर्ण अधिकार के अतिरिक्त राज्यपाल को व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य 
“ भी अनेक अधिकार प्राप्त हैं--- 
(१) यदि व्यवस्थापन विभाग के सदन या सदनों के अधिवेशन न हो रहे 
ः हों, तो राज्यपाल को अधिकार है कि उन सब विषयों के सम्वन्ध में अध्यादेश 
( Ordinance ) जारी कर सके, जिन पर कानून बनाने का राज्य को अधिकार है। 
- राज्यपाल द्वारा जारी किये गए इन अध्यादेशों की वही स्थिति होगी, जो कि राज्य के 
- व्यवस्थापन विभाग द्वारा निमित कानून की होती है। इस प्रकार के अध्यादेशों को 
विधान सभा (और विधान परिषद्‌) के समक्ष रखा जायगा। ये विधान सभा के 
- अधिवेशन के झुरू होने के छः सप्ताह बाद तक ही जारी रह सकेंगे । छः सप्ताह से पूवं 
- भी विधान सभा (और विधान परिषद्‌) इन्हें रह कर सकेगी । 
कतिपय विषय ऐसे हैँ, जिनके सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने के लिये जरूरी 
# है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ले ये विषय निम्नलिखित है- 
(क) व्यवस्थापन विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले जिन बिलों को 
- राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजना आवश्यक है, यथा हाईकोर्ट की शक्ति के साथ 
Re सम्बन्ध रखने वाले बिल । 
(ख) जिन बिलों के लिये राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, यथा 
“व्यक्तिगत सम्पत्ति को सरकार द्वारा अधिगत किये जाने के सम्बन्ध में बिल । 
` (२) जिन राज्यों के व्यवस्थापन विभाग में दो सदन हों, उनमें द्वितीय सदन (विधान 
` परिषद्‌) के कुछ सदस्यों को नामजद करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। 


"१३० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(३) यदि राज्यपाल समझे कि विधान सभा में ऐंग्लो-इण्डियन लोगों को समुचित ` 
प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसे अधिकार हैँ कि उनके कुछ प्रतिनिधि विधान- 
सभा में नामजद कर सके । 

(४) राज्यपाल को अधिकार है कि वह व्यवस्थापन विभाग के किसी भी सदन । 
के विचारार्थं अपना लिखित सन्देश भेज सके । इस पर उस सदन को तुरन्त विचार 
करना होगा । मु 

(५) व्यवस्थापन विभाग के सदन या सदनों के सत्र राज्यपाल द्वारा ही बुलाये 
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जाते हैं। उसे यह भी अधिकार है कि सत्र को स्थगित व भंग कर सके । वह दोनों 
सदनों का संयुक्त सत्र भी वला सकता है, और उसके समक्ष भाषण भी दे सकता 

(६) व्यवस्थापन विभाग के सदनों का सत्र बुळाते हुए राज्यपाल के लिये इस बात 
का व्यान रखना आवश्यक है, कि पिछले अधिवेशन की अन्तिम तिथि और नये सत्र 
की पहली तिथि में छः मास से अधिक अन्तर न पड़े । 

धनसम्बन्धी भ्रधिकार--व्यवस्थापन विभाग के सदनों के सम्मुख धन सम्बन्धी 
बिल ( M०7९५ 3] ) तब तक पेंश नहीं किये जा सकते, जब तक कि राज्यपाल | 
की स्वीकृति उनके लिये प्राप्त न कर ली जाय । क्योंकि राज्यपाल अपना कार्य मन्तिः - | 
परिषद्‌ के परामर्श व सहयोग द्वारा ही करता है, अतः इस व्यवस्था का यह परिणाम | 
होता है कि धन सम्बन्धी बिल केवल मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा ही पेश होते हैं। इसीलिये वित्त- - 
सम्बन्थी साल के शुरू होने पर राज्यपाल की सहमति से मन्त्रिपरिषदू की ओर से राज्य 
के सरकारी आय-व्यय का विवरण विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता हैं । 

राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि कोई आकस्मिक खरचं आ पड़ने पर विधान- 
सभा की स्वीकृति के बिना ही वह राज्य की आकस्मिकता निधि ( Contingency 
P०० ) से उस खर्चे के लिये छन दे सके । 

न्याय सम्बन्धी श्रधिकार--राज्यपाल को विशेषाधिकार हैँ, कि वह उन अपराधों 
के लिये दण्ड पाये हुए व्यक्तियों (जिनका सम्बन्ध राज्य के अधिकारुज्षेत्र से है) के | 
दण्ड को कम कर सके, स्थगित कर सके या पूर्णतया क्षमा कर सके | पर जिन अपराधों | 
का सम्बन्ध संघ सरकार के अधिकारःक्षेत्र के साथ हो, उनके वारे में राज्यपाल को | 
कोई अधिकार नहीं है । संघ द्वारा निमित किसी कानून को तोइने के अपराध में दण्डित । 
व्यक्तियों के दण्ड को कम करने, स्थगित करने व क्षमा कर देने का अधिकार केवल | 

| 


CO ~, 


राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं । इसीलिये मृत्युदण्ड पाये हुए अपराधियों को क्षमा 
f करने या उनके दण्ड को कम करने का अधिकार भी राज्यपाल को प्राप्त नहीं है । 
i मन्त्रिपरिषद्‌ | 
राज्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ का स्वरूप प्रायः वैसा ही है, जैसा कि संघ की मन्त्रि-- 
परिषद का हैं । जिस प्रकारसंघ के शासन में संसदात्मक ( 727४३7१९०४५ ) पद्धति 
का अनुसरण किया गया हैँ, वैसे ही राज्यों के शासन में भी है संसदात्मक पद्धति 
हे रे के शासन में राज्यपाल की स्थिति नाममात्र की है। वह केवल वैधा- - 
क हूँ, असली शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में है । 


भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की शासन व्यवस्था १३१ 


राज्यपाल शासन कार्य में परामर्श व सहयोग प्राप्त करने के लिये मुख्यमन्त्री 
की नियुक्ति करता है, और उसकी सलाह से मन्त्रिपरिषद्‌ के अन्य सदस्यों को नियत 
करता हूँ । राज्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ के नेता को मुख्यमन्त्री ( 0० Min!६० ) कहते 


हू, प्रधान मन्त्री ( Prime Minister ) नहीं । प्रधानमन्त्री शब्द का प्रयोग केवल 


संघ के मन्त्रिपरिषद्‌ के नेता के लिये किया जाता है । 

संविधान के अनुसार मुख्यमन्त्री व अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 
की जाती हँ, और वे तभी तक अपने पद पर रह सकते हँ, जब तक कि राज्यपाल 
उन्हें मन्त्री पद पर रखना चाहे । पर साथ ही संविधान के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ 
विधान सभा (],९६।52४७ 4४७०}।5) के प्रति उत्तरदायी है । अतः राज्यपाल ऐसे 
व्यक्ति को ही मुख्यमन्त्री बना सकता है, जो विधान सभा के बहुमत वाले दल का 
नेता हो, और वह ऐसे ही मन्त्री नियत कर सकता हैं, जिन्हें विधान सभा के बहुमत 
का विश्वास प्राप्त हो । यदि राज्यपाल ऐसे मन्त्रियों को नियत कर दे, जो विधान, 
सभा के बहुमत वाले दल के न हों, तो वह मन्त्रिपरिषद्‌ कभी कार्य नहीं कर सकंगी। 

कोई व्यक्ति मुख्यमन्त्री व मन्त्री तभी बनाया जा सकता हैँ, जबकि वह 
विधान सभा (जिन राज्यों में दूसरा सदन भी है, उनमें विधान सभा या विधान 
परिषद्‌) का सदस्य हो। सदस्य हुए बिना भी किसी व्यवित को ६ मास तक मन्त्री बनाया 
जा सकता हैं, पर इस अवधि में उसे विधान सभा (या विधान परिषद्‌ ) का सदस्य 
अवश्य बन जाना चाहिए । 

राज्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ के कितने सदस्य हों, इस सम्बन्ध में संविधान द्वारा 
कोई संख्या नियत नहीं की गई है । शासन-कार्यं की आवश्यकता और राज्य की 
आशिक दशा को दृष्टि में रख कर ही मन्त्रियों की संख्या तियत की जाती हैं, और 
उनकी संख्या में कमी या वृद्धि होती रहती है । राज्यों की मन्त्रिपरिषदों के सम्बन्ध 
में भी सामहिक उत्तरदायिता के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता हैं । 

संघ की मन्त्रिपरिषद्‌ में जिस प्रकार अनेक प्रकार के मन्त्री होते हैं, वेसे ही 
राज्यों की मन्त्रिपरिषदों में भी होते है । इनके तीन वर्ग हूँ--मन्त्री, उपमन्त्री (D९५४) 
Minister ) और पार्यामेण्टरी सेक्रेटरी । मन्त्रिपरिषद्‌ की कोई अवधि निश्चित 


नहीं होती । जब तक विधान सभा के बहुमत का विशवास उसे प्राप्त रहे, राज्यपाल 


उसे अपने पद पर कायम रखता हैँ । 
कतिपय राज्यों में (यथा केरल) केवल एक ही वर्ग के मन्त्री रखे गये हँ । उनमें 


विभिन्न प्रकार के मन्त्रियों की व्यवस्था नहीं की गई है । 

१९५७ में उत्तरप्रदेश में जो नई मन्त्रिपरिषद्‌ बनाई गई हैं, उसमें केन्द्रीय 
मन्त्रिपरिषद्‌ का अनुकरण कर राज्य-मन्त्रियों ( 7/5०: ०£ 8080० ) की भी 
नियुक्ति की गई है । 

मन्त्रियों के कार्य का विभाजन किस प्रकार किया जाय, और किस मन्त्री को 
रे विभाग दिया जाय, संविधान के अनुसार यह कार्य राज्यपाल द्वारा किया 
जाता है, पर क्रिया में यह कार्य मूख्यमन्त्री ही करता है। : 


१३२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


मन्त्रियों को कितना वेतन, भत्ता, व अन्य सुविधाएँ मिलें, यह निश्चित करने 
का कार्य व्यवस्थापन विभाग के सुपुर्द किया गया है । इस समय उत्तर प्रदेश के 
मन्त्रियों को १५०० रुपये मासिक वेतन, निवास के लिये बिना किराये का बंगला, 
और अनेक भत्ते दिये जाते हैं । अन्य राज्यों में मन्त्रियों का वेतन ३५० रुपये से लगा 
कर १५०० रुपये मासिक तक है । केरल राज्य की कम्युनिस्ट मन्त्रिपरिषद्‌ नें मन्वियों 
का वेतन ३५० रु० मासिक नियत किया है । 

मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्य-संविघान के अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌ का कार्यं शासनः 
कार्यं में राज्यपाल को परामर्श व सहयोग प्रदान करना हैं, पर त्रिया में वही राज्य 
के शासन का संचालन करती है । क्योंकि राज्यपाल केवल वैधानिक शासक हँ, अतः 
सब राज्य-कार्य उसके नाम से मन्त्री लोग ही करते हैँ । 

राज्यों की मन्त्रिपरिषद्‌ में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान मुख्यमन्त्री का होता है। मन्तिः 
परिषद्‌ के कार्यो का विभाजन किस प्रकार किया जाय, और कौन-सा विभाग किंस 
मन्त्री के सुपुर्द किया जाय--इन बातों का निश्‍चय ' मुख्यमन्त्री ही करता हे। वह 
अन्य मन्त्रियों के कार्य की देखभाल भी करता है । मन्त्रिपरिषद्‌ के अधिवेशन में वही 
सभापति बनता हँ । 

मन्त्री अपने-अपने विभागों के कार्यों की देखभाल करते हैं। पर राजकीय नीति 
का निर्धारण मन्त्रि-वरिषद्‌ द्वारा ही किया जाता है । प्रत्येक मन्त्री के लिये यह आव- 
इयक हैं कि मन्त्रिपरिषद्‌ के निर्णय को माने । अगर वह किसी निर्णय से असहमत हो, 
और उसे मानने के लिये तैयार न हो, तो उसके सामने एक ही मार्ग है, कि वह मन्त्री 
पद दे त्यागपत्र दे दे । 


मन्त्रिपरिषद्‌ के शासन व कानून-निर्माण आदि के सम्बन्ध में वे ही कार्य ' 


हैं, जो संघ सरकार की मन्त्रिपरिषद्‌ के हैं। उन्हें यहां फिर से दोहराने की आवश्यकता 
नहीं । 

राज्यपाल भ्रौर मन्त्रिपरिषद्‌ में सम्बन्ध--यद्यपि राज्यपाल वैधानिक शासक 
है, और सब राज्यकायं उसके नाम से मन्त्रि-परिषद्‌ द्वारा ही किया जाता हैँ, पर इससे 
यह नहीं समझना चाहिये कि राज्यपाल का राज्य के शासन के सम्बन्ध में कोई भी हाथ 
नहीं होता और उसकी स्थिति केवल नाममात्र की व शोभा की ही है । संविधान के 
अनुसार मुख्यमन्त्री का कर्तव्य हैं कि वह मन्त्रिपरिषद्‌ के सब निर्णयों की सूचना राज्य 
पाल को देता रहे, चाहे वे निर्णय शासन के साथ सम्बन्ध रखते हों, और चाहे प्रस्तावित 
कानूनों के । साथ ही, राज्यपाल को यह भी अधिक्रार है कि ऐसे किसी मामले को 
जिस पर मन्त्रिपरिषद्‌ ने विचार न किया हो, उसके सम्मुख विचारार्थं पेश कर सके । 
यदि राज्यपाल अनुभवी, योग्य और जागरूक हो, तो वह अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों 
में मन्त्रिपरिषद्‌ का मार्गप्रदशेन भी कर सकता है, और उसे अपनी सम्मति को मानवे 
के लिये प्रेरित कर सकता हूँ । 

पिछड़ी हुई जातियों के लिये पृथक्‌ मन्त्री--संविघान के अनुसार बिहार, 
उड़ीसा और मध्यप्रदेछ की मन्त्रिपरिषदों में एक मन्त्री की नियुक्ति कबायली जातियों 


भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की शासन व्यवस्था १३३ 


के कल्याण व उन्नति के लिये भी की जायगी, और इस मन्त्री को अछूत समझी जाने 
वाली व पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति का कार्य और साथ ही कोई अन्य कार्य 
भी सुपुर्द किया जा सकेगा । इन राज्यों में कबायली जातियों का अच्छी बड़ी संख्या 
में निवास हूँ। इसी कारण संविधान में इनकी उन्नति व कल्याण के लिये विशाद रूप से 
व्यवस्था करने का आयोजन किया गया है । अन्य राज्यों में भी अछूत समझी जाने वाली 
व पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति पर ध्यान देना मन्त्रिपरिषद्‌ का कर्तव्य है । 
जम्मू-काश्मीर राज्य का संविधान 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--यद्यपि जम्म्‌-काइमौर भारतीय संघ के १४ राज्यों के 
अन्तर्गत है, पर उसकी स्थिति व शासन-पद्धति इस वर्ग के अन्य राज्यों से भिन्न है । 
इसका कारण ऐतिहासिक हैँ । १५ अगस्त, १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तो 
काइमीर के राजा ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया था, कि काइ्मीर भारतीय 
संघ में सम्मिलित हो या नहीं । अक्तूबर, १९४७ में पाकिस्तानी लोगों ने काइमीर पर 
आक्रमण कर दिया । पाकिस्तान की सरकार इन आक्रमणकारियों की पीठ पर थी | 
इस दशा में काइमीर का राजा अपनी रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित करत | 
के लिये सहमत हो गया, और उसने भारत की सरकार से सहायता के लिये प्रार्थना 
की । उस समय काइमीर की जनता का सबसे महत्त्वपूर्ण संगठन नेशनल कान्फरेन्स' 
था। उसकी ओर से भी भारत सरकार से अपील की गई, कि काइमीर को भारतीय 
संघ में सम्मिलित कर लिया जाय । भारतीय सरकार ने इस बात को स्वीकार कर 
लिया, और पाकिस्तानी आक्रमण से काइमीर की रक्षा करने के लिये अपनी सेना भेज 
दी । इसी सेना द्वारा काइमीर घाटी की पाकिस्तानी आक्रमण से रक्षा हो सकी । 


« काइमीर को भारतीय संघ में सम्मिलित करते हुए जो समझौता वहां के राजा के साथ 


किया गया था, उसके अनुसार काइमीर केवल तीन विषयों के लिये भारतीय संघ में 
सम्मिलित हुआ था । ये विषय थे--रक्षा, विदेशी मामले और परिवहन व संचार 
( Communications ) । काइमीर को भारतीय संघ में सम्मिलित करना स्वीकार 
करते हुए भारतीय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था, कि काइ्मीर के भारतीय संघ में 
सम्मिलित किये जाने के प्रश्‍न का अन्तिम निर्णय काइमीरी जनता की सम्मति के 
अनुसार ही किया जायगा । 

काइमीर के भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाने के वाद भी पाकिस्तानी 
आक्रमणकारियों ने अपने आक्रमण को जारी रखा । इसके कारण काइमीर के एक 
भाग पर पाकिस्तान का कब्जा कायम हो गया । १९४८ के शुरू में भारतीय सरकार 
ने काइमीर के मामले को संयुक्त राज्य संघ ( 0. . 0. ) की सुरक्षा परिषद्‌ 
( Secuः६7 C००० ) के सम्मुख पेश कर दिया। सुरक्षा परिषद्‌ के प्रयत्न 
से काइमीर के सम्बन्ध में पाकिस्तानी आक्रान्ताओं और भारतीय सेनाओं में युद्ध 
तो बन्द हो गया, पर काइमीर के एक भाग पर पाकिस्तान का कब्जा अब तक श” * 
कायम हूँ । f 
१९५० के आरम्भ में जब भारत का नया संविधान लागू हुआ, तब 


हज 


syd i, fd 


१३४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


काइमीर की समस्या हल नहीं हो पाई थी । अतः इस राज्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष 
व्यवस्था करना आवश्यक प्रतीत हुआ । इसीलिए संविधान में काश्मीर के बारे में जो 
विदेष ब्यवस्थाएँ की गई, वे निम्नलिखित हैं-- 

(१) भारत की संघ सरकार कारमीर के लिये केवल उन्हीं विषयों पर कानून 
बना सकेगी, जिनका उल्लेख काइमीर के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते 
व प्रवेशपत्र ( Instrument of Accession ) में किया गया हैँ, अर्थात्‌ रक्षा, 
बिदेशी सम्बन्ध और संचार । 

(२) भारत की संघ सरकार काश्मीर के लिये उन विषयों पर भी कानून 
बना सकेगी, जिनको काइमीर सरकार की सहमति से भारत का राष्ट्रपति अपनी आज्ञा 
द्वारा निर्दिष्ट कर दे । काइमीर को अधिकार होगा कि वह अपनी संविधान सभा द्वारा 
अपने लिये स्वयं संविधान बना सके । यह संविधान सभा यदि भारत की संघ सरकार 
को काइमीर के लिये कुछ अन्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देना चाहे, तो 
उसके लिये राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकेंगे । 

संविधान सभा का संगठन--माचं, १९४८ में जम्मू-काइमौर में एक सामयिक 
सरकार का संगठन कर लिया गया था | यद्यपि यह सरकार अपने देश का शासन करने 
के सम्बन्ध में स्वतचंत्र थी, पर इसने यह तय कर लिया था कि देश की रक्षा, 
बिदेशी सम्बन्ध, यातायात और संचार के मामलों में जम्मू-काइमीर भारतीय संघ- 
सरकार के अधीन रहे । अवतूबर, १९५० में काइमीर की सरकार ने यह निर्णय किया 
कि एक संविधान सभा ( 008४४६०४ ^8४०॥॥]9 ) का संगठन किया जाय, जो जहां 
इस प्रस्न का अन्तिम रूप से निर्णय करे कि जम्मू-काइमीर. को पाकिस्तान के अन्तर्गत 
होना है या भारत के, वहां साथ ही अपने राज्य की शासन व्यवस्था के स्वरूप का भी 
निर्धारण करे । इस संविधान सभा के संगठन के सम्बन्ध में यह निश्‍चय किया गया, 
कि इसके सदस्यों का चुनाव सर्वसाधारण जनता के वोटों द्वारा किया जाय, और 
जम्म्‌-काइमीर के प्रत्येक वयस्क नागरिक (पुरुष और स्त्री) को इन सदस्यों को चुनने 
के लिए वोट का अधिकार दिया जाय । मार्च, १९५१ तक मतदाताओं ( NC ) 
की सूची तैयार कर ली गई, और सितम्बर, १९५१ में जम्मू-काइमीर की संविधान- 
सभा का चुनाव हुआ। ३१ अक्तूबर, १९५१ को संविधान-सभा के अधिवेशन प्रारम्भ 
हुए। 

राष्ट्रपति का श्रादेश--काइमीर को संविधान सभा के निर्णयों के अनुसार 
१४ मई, १९५४ को भारत के राष्ट्रपति ने काश्मीर के सम्बन्ध में एक विशेष आदेश 
जारी किया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- 

._ भारत के संविधान में नागरिकता, नागरिकों के मूलभूत भधिकार, सुप्रीम कोर्ट, 
ह ब की गई हे कारन 
का Oo ह के अनुसार भारत का सं विधान काइमीर 
न 2 A कुछ महत्त्वपूर्ण मर्यादायें रखो गई हैं; 


भारतीय संघ के अन्तरगत राज्यों की शासन व्यवस्था १२५ 


(१) काश्मीर की विधान सभा को अधिकार है कि वह अपने राज्य के स्थायी 
निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने और राज्य से बाहर के लोगों को वहां बसने 


"देने, जायदाद खरीदने व नौकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में पाबन्दियां लगा सके । 


(२) काश्मीर भूमि-सुधार के लिये जो भी कानून बनाये, उन्हें भारत के 
संविधान के विरुद्ध होने के आधार पर न्यायालय में चैलेन्ज न किया जा सके। 
काइमीर की संविधानसभा (जो साथ ही वहां की विधान सभा का भी कार्यं कर रही 
थी) ने यह कानून बनाया था, कि बिना मुआवजा दिये ही जमींदारों की जमीनें ली जा 
सकेंगी । ऐसा करना भारत के संविधान में प्रतिपादित नागरिकों के मूलभूत अधिकारों 
के विरुद्ध है। पर १४ मई, १९५४ के आदेश के कारण इस कानून के विरुद्ध न्याया- 
लय में अपील नहीं की जा सकती । 

(३) भारतीय संघ और काश्मीर में वित्तविषयक ( 727०/७] ) सम्बन्ध वे 
ही हैं, जो संघ सरकार और अन्य राज्यों के हैं। पर काइमीर को भारत के आडीटर- 
जनरल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है । 

(४) भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार प्रतिपादित 
किये गए हुँ, वे काश्मीर के निवासियों को भी प्राप्त हैं। पर काइमीर की विधान सभा 
अपने राज्य की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर बिना मुकदमा चलाये किसी 
को नजरबन्द कर सकने के लिये जो भी कानून बनाये, उनके विरुद्ध भारतीय संविधान 
के आधार पर किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती । यह व्यवस्था पांच 
साल के लिए की गई है । 

(५) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में जिन विषयों का परिगणन 
सम्मिलित सूची में किया गया हूँ, काइमीर के लिये वे केवल राज्यसूची के अन्तर्गत 
माने जायेंगे । संघ सरकार को उनके संबंध में कोई कानून बनाने का अधिकार 
नहीं होगा । हे 

(६) खनिज पदार्थ, व्यवसाय, मर्दुमशुमारी और कम्पनी कानून के विषय 
भारतीय संविधान में संघसूची के अन्तर्गत हैं । पर काइमीर को अधिकार हूँ कि वह 
इनके सम्बन्ध में भी स्वयं कानून बना सके । | 

(७) अवशिष्ट शक्तियां (80अंतपरशा'ए ?0०७७/४४) कारमीर के लिये राज्य सरकार 
के हाथों में रखी गई हैँ । 


(८) काश्मीर के सम्बन्ध में यदि राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा करना 


चाहे, तो उसके लिए उसे वहां की सरकार की सहमति प्राप्त करनी होगी । 
जम्म्‌-काइमीर की संविधान-सभा के सम्मुख कार्य-काइमीर की संविधान सभा 
के सम्मुख मुख्य कार्य निम्नलिखित थे-- 
(१) राज्य के लिए संविधान तैयार करना, (२) जम्मू-काइमीर के राज- 
'वंश के भविष्य के सम्बन्ध मे निणंय करना, (३) इस प्रश्‍न का फैसला करना कि 
जम्मू-काश्मीर भारतीय संघ-राज्य के अन्तर्गत हो, या पाकिस्तान के, और या एक पृथक्‌ 
सम्पूर्ण-प्रभुत्वसंपन्न राज्य ( ५०४०7०६० 8086० ) के रूप में परिवतितहो, (४) माचं, 
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१९४८ में संगठित की गई सामयिक सरकार ने जो भूमि सम्बन्धी सुधार किये थे,. 
उनके अनुसार जम्मू-काश्मीर से जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया गया था । इस 
प्रश्‍न पर विचार करना कि जमींदारों को जमीन के बदले में कोई मुआवजा ( Com- 
pensat।०१ ) दिया जाए या नहीं । 

इन चारों कार्यो के लिये संविधान सभा द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ उपसमितियों की. 
नियुवित की गई। इन उपसमितियों की सिफारिशों के अनुसार जम्मू-काइमीर की 
संविधान-सभा ने जो निर्णय किये, वे निम्नलिखित थे-- 

(१) जम्मू-काश्मीर में वहां के राजवंश का जो वंशक्रमानुगत शासन विद्य- 
मान है, उसका अन्त कर दिया जाय । 

(२) जम्मू-काइमीर भारतीय संघ के अन्तर्गत होकर रहे । 

(३) जमींदारी प्रथा का अन्त करके जो जमींदारी जमींदारों से ले ली गई हैं 
उत्तके बदले में उन्हें कोई मुआवजा न दिया जाय । 

साथ ही, संविधान-सभा ने जम्मू-काश्मीर राज्य के लिये एक संविधान तैयार 
किया, जिसके अनुसार अब उस राज्य का शासन किया जाता है । इस संविधान को 
तैयार करने में कई वर्ष लग गये । अन्त में १७ नवम्बर, १९५६ को यह संविधान 
जम्म्‌-कारमीर की संविधान-सभा ने सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया, और २६ 
जनवरी, १९५७ से इसे लागू कर दिया गया । इस समय जम्मू-काश्मीर का शासन 
इस संविधान के अनुसार ही हो रहा हैं 

जम्म्‌-काइमीर का नया संविधान--जम्मू-काइमीर के संविधान में यह बात 
स्पष्ट रूप से घोषित की गई है, कि वह राज्य भारतीय संघ के अन्तर्गत होगा और उसकी 
सीमाएँ वे ही मानी जायेंगी, जो कि १५ अगस्त, १९४७ के दिन थीं। जम्मू-काइ्मी र 
के जो प्रदेश इस समय पाकिस्तान की अधीनता में हैँ, संविधान के अनुसार वे भी 
इस राज्य के अंग हैं, और पाकिस्तान का उन पर कब्जा अवैध है। 

भारत के संविधान के समान जम्मू-काइ्मीर के संविधान में भी नागरिकों के 
मूलभूत अधिकारों का विशद रूप से प्रतिपादन किया गया है और साथ ही उन 
निर्देशक सिद्धान्तो ( D०४९ ए7।००।९।०४ ) का भी विस्तार से उल्लेख हुरा हैं 
जिनके अनुसार सरकार को अपनी नीति का निर्धारण करना है। इन सिद्धात्तों में 
निम्नलिखित महत्त्ब के हैं-- 

(१) प्रत्येक नागरिक के लिए यूनीवसिटी स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था । 
(२) प्रत्येक बालक व बालिका के लिए बाधित रूप से निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना। 
(३) एक समान कार्य के लिये सबको एक समान वेतन व पारिश्रमिक दिया जाय । 
(४) ऐसी व्यवस्था करना कि बुढ़ापे व बेकारी की दशा में नागरिक को 
निर्वाह योग्य धन मिल सके और बीमारी की दशा में उसे श्रपनी चिकित्सा कराने की 
सुविधा हो । (५) सबको काम प्राप्त करने का अधिकार है, और उसकी मात्रा व 
स्वल्प के अनुसार सबको पारिश्रमिक भी प्राप्त करने का अधिकार है| पारिश्रमिक 
व वेतन की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा कानून द्वारा निर्धारित की जाए । (६) 


भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की शासन व्यवस्था १३७ 


मजदूरों की काम करने की परिस्थितियां ऐसी हों और उन्हें इतना पारिश्रमिक अवद्य 
दिया जाए, जिससे कि वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के अतिरिक्त 
सांस्कृतिक जीवन बिताने के अवसर भी प्राप्त कर सके, (७) वयस्क नजदूरों को 
साक्षर बनाने और शिल्प की शिक्षा प्राप्त करने के समुचित अवसर दिये जाएँ । 

सदरे-रियासत--जम्मृ-काइमीर राज्य के प्रधान को 'सदरे-रियासत” कहते हैँ । 
इसकी स्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल के समान है। यह एक संवैधानिक शासक 
( Constitutional Ruler ) है, जो मंत्रिपरिषद्‌ की सहायता व परामर्श से शासनकार्य 
का संचालन करता है । सदरे-रियासत की नियुक्ति चुनाव द्वारा की जायगी । राज्य 
की विधान सभा ( [९६४४१९ 488९}]9 ) के सदस्य बहुमत (सभा के कुल सदस्यों 
के बहुमत द्वारा, केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा नहीं) द्वारा सदरे-रियासत 
का निर्वाचन किया करेंगे। उसका चुनाव पांच साल के लिये होगा । 

वर्तमान समय में जम्मू-काइमीर के सदरे-रियासत के पद पर राजा कर्णसिह 
विद्यमान हैं, जो कि वहां के राजवंश के हैं । पर वे इस पद पर राजवंश के होने के. 
कारण नहीं हुँ, अपितु चुनाव द्वारा उनकी इस पद पर नियुक्ति हुई हैँ। 

मन्त्रिपरिषद्‌--विधान सभा में जिस राजनीतिक दळ का बहुमत हो, उसके 
नेता को सदरे-रियासत प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त करता है । जम्मू-काइमीर 
में प्रमुख मन्त्री के लिए प्रधानमन्त्री ( P7९ M०७४०” ) शब्द प्रयुक्त होता है, 
मुख्य मन्त्री ( 09० Minऽ६७९ ) नहीं । भारत के अन्य राज्यों के प्रमुख मन्त्री को 
मुख्य मंत्री' कहते हैँ। प्रथान मन्त्री शब्द का प्रयोग केवल भारतीय संघ के प्रमुख मन्त्री 
के लिये ही किया जाता हुँ । 

जम्मू-काइमीर की मन्त्रिपरिषद्‌ ( ०७००] ०£ Min४९7४ ) के अन्य सदस्यों 
की नियुक्ति प्रधान मत्री के परामर्श के अनुसार सदरे-रियासत द्वारा की जाती है । 
मन्त्रि परिषद्‌ सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और तभी 
तक अपने पद पर रह सकती हूँ, जब तक कि विधान सभा की बहुसंख्या का विश्वास 
उसे प्राप्त रहे । प्रधानमन्त्री मन्त्रि परिषद्‌ का प्रधान व प्रमुख होता है । 

व्यवस्थापन विभाग--जम्म्‌-काइमीर राज्य के व्यवस्थापन विभाग के तीन 
अंग हँ---( १) सदरे-रियासत, (२) विधान सभा (7.७६३४४७ 4४९०॥]५) और 
विधान परिषद्‌ ( [८९४।४।०४।४७० ९०५००] ) । विधान सभा के सदस्यों की संख्या १०० 
नियत की गई है । इनका चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों ( Territorial Const- 
¡६०९०४०४ ) द्वारा किया जायगा । सारे राज्य को निर्वाचन-कषेत्रों में विभकत कर उनसे 
बिधान सभा के सदस्य चुने जायेंगे । वोट का अधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक (स्त्री 
और पुरुष) को होगा । जब तक जम्मू-काइमीर के एक भाग पर पाकिस्तान का कब्जा 
है, विधान सभा के सदस्यों की संख्या केवल ७५ होगी । २५ स्थान वहां रिक्त रखे 
जायेंगे । जब पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काइमीर भी स्वाधीन होकर जम्मू-काइमीर 
राज्य में शामिल हो जायगा, तब विधान सभा की सदस्य संख्या १०० हो जायगी । 

विधान परिषद्‌ की सदस्य-संख्या ३६ हैं। इनमें से २२ सदस्यों का चुनाव 
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विधान सभा के सदस्य क़रेंगे । यह आवश्यक हूं कि इन २२ सदस्यों में से ११ काश्मीर 
प्रांत के निवासी हों, और ११ जम्मू प्रांत के । यद्यपि जम्मू प्रान्त की जनसंख्या काश्मीर 
से बहुत अधिक है, पर राज्य के दोनों प्रान्तों में समता रखने के लिये यह व्यवस्था को 
गई है, कि विधान परिषद्‌ में दोनों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर रहे | काश्मीर 
प्रान्त के निवासियों में से चने जाने वाले ११ सदस्यों में से एक लह्दाख का और 
एक करगिल तहसील का निवासी होना भी आवश्यक रखा गया है । परिषद्‌ के शेष १४ 
सदस्यों में से ६ सदरे-रियासत द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, २ शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 
होंगे, और शेष ६ म्यूतिसिपेलिटियों व अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा चुने 
जायेंगे । 
हाईकोटे--जम्मू-काइमीर राज्य का हाईकोर्ट पृथक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस 
और दो व अधिक न्यायाधीश होंगे ।-मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संघ के 
राष्ट्रपति द्वारा सदरे-रियासत के परामर्श के अनुसार की जायगी । अन्य न्यायाधीशों 
की नियुक्ति भी भारतीय संघ के राष्ट्रपति द्वारा ही होगी । पर उन्हें नियुक्त 
करते हुए वह सदरे-रियासत के अतिरिक्त जम्मू-काइमीर के मुख्य न्यायाधीश से भी 
परामश लेगा । 
अभ्यास के लिए प्रइन 
(१) खा संविधान के अनुसार राज्यपाल के क्या कार्य हैँ ? 
(यू० पी० १९५३) 

(२) राज्यपाल की नियुक्ति के लिये जो व्यवस्था भारत के संविधान में 
स्वीकृत की गई है, उसका उल्लेख करके यह बतलाइये कि कया आप इस व्यवस्था 
को उचित मानते हैं ? अपने मत का युक्तिपूवंक प्रतिपादन कीजिये । 

(३) राज्यों के शासन में मन्त्रिपरिषद्‌ के क्या कार्य हैं ? राज्यपाल और व्यवस्था- 
पन विभाग से उसका क्या सम्बन्ध होता है ? 

(४) नवीन संविधान के अनुसार राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिये । 

(५) जम्मू-कारमीर राज्य के संविधान का संक्षेप से वर्णन कीजिए । 

(६) जम्मू-काश्मीर की शासन-व्यवस्था और उत्तर भारत के अन्य राज्यों की 
शासन व्यवस्था में कौन-से मख्य भेद हैं ? 


ग्यारहवां श्रष्याय 


राज्यों के व्यवस्थापन विभाग 

राज्यों के व्यवस्थापन विभाग ( Legislature ) के निम्नलिखित अंग हैं--- 

(१) राज्यपाल । 

(२) विधान सभा ( Legislative Assembly ) 

(३) विधान परिषद्‌ (Legislative Council) । यह परिषद्‌ केवल बिहार, 
वम्बई, मध्यप्रदेश, मद्रास, पंजाब, माइसूर, उत्तर प्रदेश, श्रान्ध्र, काश्मीर और पश्चिमी 
बंगाल में हूँ। अन्य राज्यों में केवल एक सदन है, उनमे विधान परिषद्‌ की सत्ता नहीं है । 

एक सदन या दो सदन--जिस संविधान सभा ने भारत के संविधान का 
निर्माण किया, उसके सदस्यों में इस प्रश्‍न पर मतभेद था, कि राज्यों के व्यवस्थापन 
बिभाग में एक सदन रखा जाए या दो। जो सदस्य दो सदनों के पक्षपाती थे, उनका 
कहना था कि वयस्क मताधिकार के कारण विधान सभा में ऐसे प्रतिनिधि चुने जा 
सकते हुँ, जिन्हें राज्य कार्य व कानून बनाने का बिल्कुल भी अनुभव न हो, और जो 
अपनी उत्तरदायिता को भलीभांति न समझते हों। अतः उन के कायो को नियंत्रित 
करने के लिए दूसरे सदन की सत्ता उपयोगी होगी। इस दूसरे सदन में ऐसे व्यक्तियों 
| को सदस्य बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो अनुभवी और योग्य हों और 
| जिनका चुनाव सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा न होना हो । 
| एक सदन और दो सदनों के प्रश्‍न पर उग्र मतभेद होने के कारण थह निश्चय 
| किया गया कि किस राज्य में एक सदन हो, और किसमें दो सदन हों, इस बात का 
फंसला विविध राज्यों के उन प्रतिनिधियों पर छोड़ दिया जाये, जो कि संविधान सभा 
के सदस्य थे । इसके अनुसार १९५१ में आसाम, उड़ीसा, और मध्य प्रदेश के व्यव- 
स्थापन विभागों में एक सदन रखने की व्यवस्था की गई, और बिहार, बम्बई, मद्रास, 
| पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के व्यवस्थापन विभागा में दो सदन रखे गये । 
१९५६ में जब राज्यों का पुनः संगठन किया गया, तो इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। 
अब बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, माइसूर, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र, पश्चिमी 
| बंगाल और जम्मू-काश्‍मीर में दो सदन हैं, और शेष आसाम, उड़ीसा, केरळ और 
राजस्थान में केवल एक सदन की सत्ता है । 

राज्यों के व्यवस्थापन विभाग में द्विसदन प्रणाली को अभी परीक्षण के 
रूप में ही अपनाया गया है । इसीलिये संविधान द्वारा यह व्यवस्था .की गई है, कि 
जिन राज्यों में दो सदन हैं, यदि उनमे से किसी की विधान सभा कुल सदस्यों 
' की बहुसंख्या और उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से दूसरे 
| सदनन रखन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दे, तो संघ की पाछियामेण्ट को अधि- 


- 


१४० राज्यों के व्यवस्थापन विभाग 


कार है, कि वह उस राज्य से दूसरे सदन को तोड़ देने के लिए कानून बना सके | इसी 
प्रक्रिया द्वारा उन राज्यों में दूसरे सदन की स्थापना भी की जा सकती हूँ, जहां अब 
केवल एक सदन है । 

विधान सभा ( Legislative Assembly )--किस राज्य की विधान सभा में 
कितने सदस्य हों, इसका निश्चय संबिधान द्वारा नहीं किणा गया हैँ । इस सम्बन्ध 
में संविधान में केवल कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिये गए हैं, जो तिम्त- 
लिखित हैं-- 

(१) किसी विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या५०० तक हो सकेगी, 
और न्यूनतम संख्या ६० तक । 

(२) विधान सभाओं के सदस्यों का चुनाव करने के लिए प्रत्येक राज्य को 
बहुत से प्रादेशिक निर्वाचनःक्षेत्रो (Territorial constituencies ) में विभक्त किया 
जायगा । इन निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण इस ढंग से होगा कि जहां तक सम्भव हो, 
उनकी जनसंख्या और चुने जानें वाले सदस्यों में अनुपात राज्य में सर्वत्र एक- 
समान हो । 

इन सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या निम्नलिखित प्रकार से निश्चित की गई हैं--- 


ग्रछूत जातियों के कबायली जातियों 

राज्य सदस्यों की संख्या लिये सुरक्षित स्थान के लिये सुरक्षित 
स्थात 
आच्ध् ३०१ ४३ ११ 
आसाम १०८ प्‌ २६ 
बिहार ३१८ ४० ३२ 
बम्बई ३९६ ४३ ३१ 
केरल १२६ ११ १ 
मध्यप्र देश २८८ ४३ पड 
मद्रास २०५ ३७ १ 
माईसूर २०८ २८ १ 
उड़ीसा १४० २५ २९ 
पंजाब १५४ ३३ ह 
म न १७६ २८ २० 
उत्तर प्रदेश ४३० ८९ = 
पर्चिमी बंगाल २५२ ४५ १५ 


a निर्वाचन क्षेत्र--विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिये प्रादेशिक निर्वाचनः 
क्षेत्रों ( ‘Territorial Constituencies ) का निर्माण किया जाता हैँ । इसका निर्माण 
करते हुए यह ध्यान में रघा जाता है कि लगभग ७५,००० व्यक्तियों का एक प्रतिः 
निधि विधान सभा में जा_सके । निर्वाचन क्षेत्रे दो प्रकार के होते हैं, जिनसे एक 
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प्रतिनिधि चुना जाए, और जिनसे दो प्रतिनिधि चुने जाएं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों से 
दो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनमें से एक अछूत समझी जाने गाली या पिछड़ी हुई 
जातियों का होता है, यद्यपि उसका चुनाव भी सब मतदाताओं के वोटों से किया 
जाता है । 

विघानसभा के सदस्यों के लिये श्राववयक योजलाएं--विधान सभा की सदस्यता के 
लिये उम्मीदवारों में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-- 

(१) वे भारत के नागरिक हों । 

(२) वे अपनी आयु के २५ वर्ष पूर्ण कर चुके हों । 

(३) वे संघ सरकार, राज्य की सरकार व उसके अधीन किसी स्थानीय 
संस्था में ऐसे पद पर कायं न कर रहे हों, जिससे उन्हें वेतन मिलता हो या कोई अन्य 
आथिक लाभ होता हो । 

(४) वे पागल न हों, और किसी अपराध में राज्य द्वारा सजा पाये हुए न 
हों। सजा के सम्बन्ध में वे ही नियम हैं, जो कि संघ की लोकसभा के सदस्यों के 
लिए हूँ । 

विधान सभा को श्रवधि--विधान सभा का चुनाव पांच साल के लिये होता 
है, पर इससे पूवं भी राज्यपाल उसे भंग कर नये चुनाव का आदेश दे सकता हे । संघ 
की पाछियामेण्ट को अधिकार हैँ कि वह संकटकाल ( ९४४९००5 ) में विधान सभा 
की अवधि को एक साल के लिये बढ़ा सके पर यह अवधि एक बार एक साल से 
अधिक समय के लिये नहीं बढ़ाई जा सकती । जब संकट काल की समाप्ति हो जाए, 
तो विधान सभा की अतिरिक्त (बढ़ायीं हुई) अवधि उसके बाद छः मास से अधिक 
नहीं रह सकेगी । 

पदाधिकारी--विधान सभा के दो पदाधिकारी होते हैँ, अध्यक्ष ( $०९ ) 
और उपाध्यक्ष ( 0०४7 $7०० ) । इनका चुनाव विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों 
में से ही किया जाता है। विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वे ही अधिकार 
और कार्य हूँ, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हैँ। इनको अपने पद से 
हटाने के लिये भी वही प्रक्रिया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हटाये । 
जाने के सम्बन्ध में है। इनको वेतन, भत्ते और निवास के लिये बंगला भी दिया जाता 
है, जिनका निइचय राज्य के व्यवस्थापन विभाग द्वारा किया जाता है । 

विघान-परिषद्‌ (९४।४।४।४० Counc!) —जिन राज्यों में दो सदन हूँ, उत्तम 
दूसरे सदन को विधान परिषद्‌ कहते हैं । इनके सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में संवि- 
धान द्वारा यह व्यवस्था की गई है, कि राज्य की विधान सभा मिलाकर 
जितने सदस्य हों, उसके एक तिहाई से अधिक विधान परिषद्‌ में न हों, और इनकी 
संख्या किसी भी दशा में ४० से कम न हो । 

जब तक संघ पालियामेण्ट कानून बनाकर विधान परिषद्‌ की रचना के सम्बन्ध 
में कोई और व्यवस्था न करे, इसकी रचना निम्नलिखित प्रकार से की जायगी :— 

(१) विधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा अंश (त्तिकटतम 
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तीसरा अंश) राज्य की म्युनिसिपेलिटियों, जिला बोर्डो व अन्य ऐसी स्थानीय 
संस्थाओं, जिनका निश्चय पालियामेण्ट कानून ढ्वारा करे, के सदस्यों से बने हुए निर्वा- 
चक मण्डल (।९०६०7३०) द्वारा । 

(२) बिधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या का बारहवां अंश उस राज्य में 
निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वाराभ्चूना जायगा, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय 
के ग्रेजुएट हों, पर उन्हें ग्रेजुएट हुए कम से कम तीन साळ हो चुके होने चाहिए 

(३) विधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या का बारहवां भाग उस राज्य 
में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जायगा, जो उस राज्य के सेकेन्डरी 
स्क लों, कालिजों व विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से शिक्षक का कार्य 
कर रहे ही । 

(४) विधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल संख्या का तीसरा भाग राज्य की 
विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायगा। विधान सभा के सदस्य ऐसे 
व्यबित को ही विधान परिषद्‌ का सदस्य चुन सकेंगे, जो विधान सभा का सदस्य न हो। 

(५) शेष सदस्य (अर्थात्‌ विधान परिषद्‌ के सदस्यों का छठा भाग) राज्यपाल 
द्वारा नामजद किये जायेंगे । राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को ही नामजद करेगा, जो 
साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आन्दोलन, व समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्याव- 
हारिक अनुभव रखते हों । 

म्युनिसिपेखिटी आदि स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों, ग्रेजुएटों, और शिक्षकों 
द्वारा चुने जान वाल विधान परिषद्‌ के सदस्यों के चुनाव के लिये निर्वाचन क्षेत्रों 
( Constituencics ) का निर्माण संघ पालियामेण्ट के कानून द्वारा किया जायगा। 


विधान परिषद्‌ के सब सदस्यों का निर्वाचन एकल संत्रमणीय मत पद्धति (5/7९ 
Transferable Vote System) द्वारा किया जाता है । 
जिन राज्यों के व्यवस्थापन विभाग में दो सदन हैं, उनमें विधान परिषद्‌ के विविध 
प्रकार के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार से हँ : (१९५८) :-- 
विधान स्थानीय 
राज्य का नाम सभा संस्थाओं ग्रेजुएटों शिक्षकों राज्यपाल कूल 


द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा सदस्य 
निर्वाचित निर्वाचित निर्वाचित निर्वाचित मनोनीत 

बिहार ३४ ३४ ८ ८ १२ ९० 
बम्बई ४२ ३६ ९ ९, १२ १०८ 
मद्रास २१ २१ ६ ६ ९, ६२ 
” = ३ ३१ < < १२ RX! 
उत्त रप्रदेश ३९ ३९ द्‌ ९ १२ १०८ 
पंजाब १८ १७ ¥ ¥ i ५१ 
पर्चिमी बंगाल २७ २७ दर दर ९ ७५ 
माइसूर २१ २१ ६ ज 
मध्यप्रदेश ३१ ३१ ८ ८ हरे ३ ३ 


राज्यों का व्यवस्थापन विभाग १४३ 


विधान परिषद्‌ की सदस्यता के लिए श्राववयक्र योग्यताएँ--विधान परिषद के लिये 
व्यवित ही सदस्य हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित योग्यताएं हों-- 

(१) वे भारत के नागरिक हों । 

(२) वे अपनी आयु के ३० वर्ष पूर्ण कर चुके हो 


~ 


(३) विधान परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों के लिये यह भी आवश्यक है, कि 
वे उस . राज्य की विधान सभा के किसी निर्वाचक क्षेत्र में मतदाता हों। राज्यपाल द्वारा 
नामजद किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये यह शतं जरूरी नहीं है, पर उन्हें उस 
राज्य का निवासी होना चाहिये 

(४) वे न दिवालिये हों, न पागळ हों, और संघ सरकार, राज्य की सरकार व 
उसके अधीन किसी स्थानीय संस्था में ऐसा पद न प्राप्त किये हुए हों, जिससे उन्हें वेतन 
मिलता हो या कोई अन्य आथिक लाभ पहुँचता हो, और राज्य द्वारा दत्डित न हों । 
इस सम्बन्ध में वे ही शर्ते हैं, जो पाछियामेण्ट व विधान सभा के सदस्य होने के लिए 
पहले वर्णित की जा चुकी हैं । 

बिधान परिषद्‌ को ग्रवधि-_विधान परिषद्‌ की कोई अवधि निश्चित नहीं हैं, 
वह एक स्थायी संस्था है। उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई हैं, कि दो साळ 
बाद उसके एक तिहाई सदस्य अपने स्थान रिक्त कर देंगे, और नया चुनाव होगा। 
नामजद किये जाने वाले सदस्यों में से भी एक तिहाई हर दो साल वाद अपना स्थान 
रिक्त कर देंगे । राज्यपाल उनको नये सिरे से मनोतीत करेगा | पहली विधान 
परिषदों में कुछ सदस्यों का कार्य केवल दो मास रहा, कुछ का ४ साल, और शेष का 
६ साल । उनके स्थान पर जो नये सदस्य निर्वाचित या नामजद हुए, वे सब पुरे छः 
साल तक अपने पदों पर रहेंगे । इस प्रकार विधानपरिषद्‌ कभी भंग नहीं होगी । 
प्रति दो साल बाद उसके एक तिहाई सदस्य अपने स्थान रिक्त करते रहेंगे, और उन 
स्थानों के लिये फिर से चुनाव व नये सिरे से नामजदगी होती रहेगी । 

सदस्यों का अपने पद से हटना--विधान सभा व विधान परिषद्‌ दोनों के लिये 
यह नियम है, कि कोई एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक सदनों का सदस्य 
नहीं हो सकता । साथ ही यह भी सम्भव नहीं हूँ, कि कोई व्यक्ति एक समय में संघ 
पाछियामेण्ट और राज्य के व्यवस्थापन विभाग के किसी सदन का सदस्य हो सके । 
यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सदन का सदस्य चुन लिया जाय, तो उसे यह्‌ निर्णय 
करना होगा, कि वह किसका सदस्य रहना चाहता हैँ। दूसरे स्थान से उसे त्यागपत्र 
दे देता होगा । 

यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के सदन के अधिवेशन में निरन्तर ६० दिन 
तक अनुपस्थित रहे, तो उसका स्थान रिक्त हो जायगा । सदस्य अपने पद से त्याग- 
पत्र भी दे सकता है । 

पदाधिकारी--विधान परिषद्‌ के दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति ( 08 
६०) और उपसभापति (०८४7 C7) | इन दोनों की नियुक्ति निर्वाचन 
द्वारा होती हैं । विधान परिषद्‌ स्वयं अपने सभापति और उपसभापति का निर्वाचच 


~ 


१४४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


करती है। उन्हें वेतन, भत्ते व निवास के लिये बंगला भी प्रदान किया जाता हैं। 
विधान परिषद्‌ के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उन्हे अपने पदो से हटाया भी जा 
सकता है। इनके अधिकार व कार्य वे ही हैं, जो विधान सभा के अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के हैं। सभापति को केवल निर्णायक वोट ( 85४7 ४०७७ ) देने का 
अधिकार है । 

विधानसभा श्र विधानपरिषद्‌ में सम्बन्ध 

घन-सन्बन्धी बिलों (00०9 B।3) के सम्बन्ध में राज्यों की विधानपरिषदें भी 
उसी प्रकार से शक्तिहीन हैं, जैसे कि संघ पालियामेण्ट में राज्य-सभा है। धन-सम्बन्धी 
बिल शुरू में केवळ विधान सभा में ही पेश किये जा सकते हैं। कौन से बिल 
चन-सम्बन्धी है, इस बात का निर्णय विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जायगा । जब 
घन-सम्बन्धी बिल को विधान सभा स्वीकार कर दे, तो उसे विचार के लिये विधान- 
परिषद्‌ के पास भेजा जाता है । विधान परिषद्‌ को ऐसा बिल १४ दिन के अन्दर- 
अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ विधान सभा को लौटा देना होगा। विधान सभा 
को अधिकार है, कि उन सिफारिशों को माने या न माने । यदि विधान परिषद्‌ १४ 
दिन के अन्दर धन सम्बन्धी बिल को वापस न करे, तो उसे दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 
मान लिया जाता है । जिन बिलों का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से हो, उन्हें धन- 
सम्बन्धी समझा जाता हैं-- 

। १) जिनमें किसी टैक्स को लगाने की, किसी टैक्स को हटाने की, उसकी दर में 
परिवर्तन करने की, छूट करने या किसी अन्य प्रकार से टेक्स सम्बन्धी कोई 
व्यवस्था की जाय । 

(२) जिनके द्वारा राज्य की ओर से कोई ऋण लिये जाने या ऋणसम्बन्धी 
कोई गारण्टी देने की व्यवस्था की जाय । 

(३) राज्य के संचित फण्ड ( ९०७०।११७४९०१ ए) में से धन को प्रयुक्त 
करने की वात जिनमें हो । 


(४) राज्यके आकस्मिकता फण्ड ( Contingency Fund ) में से धन को : 


प्रयुक्त करन की बात जिनमें हो । 
यदि किसी बिल के धन सम्बन्धी होने के विषय में मतभेद हो, तो उसका निर्णय 
विधान सभा के अध्यक्ष के हाथों में रहता है, क्योंकि धन सम्बन्धी मामलों में 
विधान परिषद्‌ की शक्ति न के बराबर है। इस विषय में विधान सभा के मुकाबिले में 
) अमन स्थिति हीन हैं । 7 
घनसम्बन्धी बिलों के अतिरिक्त अन्य साधारण बिलों के विषय में भी 
विधान सभा की स्थिति व शवित विधान परिषद्‌ के मुकाविले में अधिक ऊँची हैं। 


इसका कारण व्यवस्थापन विभाग द्वारा कानून बनाने की निम्नलिखित च द्वारा 
स्पष्ट हो जायगा । , 


यदि विधान सभा किसी बिल को स्वीकृत कर दे, तो उसके सम्बन्ध में विधान 


परिषद्‌ के सम्मुख चार विकल्प होते हैं--- 


राज्यों के व्यवस्थापन विभाग १४५ 


(१) परिषद्‌ उस बिल को अस्वीकृत कर दे । 
(२) परिषद्‌ उसमें कतिपय संशोधन कर दे, और उन संशोधनों के साथ उस 
बिल को स्वीकार करे । द 
(३) परिषद्‌ तीन मास बीत जाने पर भी उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय न करे। 
(४) परिषद्‌ उसे स्वीकार कर ले । 
चौथे विकल्प की दश्ञा में तो कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, पर यदि विधानः 
परिषद्‌ ने विधान सभा द्वारा स्वीकृत बिल को नामंजूर कर दिया हो या उसमें कतिपय 
संशोधन कर दिये हों, या तीन मास बीत जाने पर भी उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय 
न किया हो, तो वह बिल पुनः विधान सभा के सम्मुख पेश किया जाता है। यदि उसे 
दूसरी बार भी विधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए, तो उसे पुनः विधान परिषद्‌ 
में विचारार्थ भेजा जाता है। यदि अब विधान परिषद्‌ उसे स्वीकार कर ले तब तो 
ठीक ही है। पर यदि वह उसे पुनः अस्वीकार कर दे, उसमें संशोधन कर दे, या एक 
मास तक उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय न करे, तो भी उसे उसी रूप में दोनों सदनों' 
द्वारा स्वीकृत समझ लिया जायगा, जिस रूप में कि विधान सभा ने उसे दूसरी वार में 
स्वीकृत किया था । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि साधारण विलों के सम्वन्ध में भी विघान- 
परिषद्‌ की शक्ति बहुत कम है। वह पहली वार तीन मास के लिये और दूसरी बार 
एक मास के लिये ही किसी बिल के पास होने को स्थगित अवश्य कर सकती है, पर यदि 
विधान सभा किसी विल को पास करवा ही चाहती हो, तो विधान परिषद्‌ उसके 
माग में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर सकती । विधान परिषद्‌ का धन सम्बन्धी व 
अन्यः बिलों के वारे में यही कार्य व उपयोग हैं, कि वह अपने सुझाव विधान सभा के 
सम्मुख रख सके । क्योंकि विधान परिषद्‌ में प्रायः योग्य, अनुभवी, सुशिक्षित व प्रभाव- 
शाली व्यक्ति सदस्य होते हैं, अतः धन सब्बन्धी बिलों पर उनके सुझावों का और 
अत्य बिलों पर उनके संशोधनों का महत्त्व अवश्य होता है। पर उन्हें स्वीकार करना 
या न करना विधान सभा के सदस्यो के ही हाथों में है । यदि साधारण बिलों को भी 
बिधान सभा दो बार स्वीकार कर दे, तो विधान परिषद्‌ के विरोध के बावजूद भी वे 
कानून का रूप धारण कर लेते हैं। 
इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि संघ की पालियामेण्ट के द्वितीय 
सदन (राज्य सभा) के मुकाबले में भी राज्यों की विधान परिषदों की शक्ति कम हैं। 
संघ पाियामेण्ट में यदि किसी साधारण बिल के बारे में लोक सभा और राज्यसभा 
एकमत न हो सकें, तो दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था की गई है, और , 
वहां बहुमत से जो निर्णय हो, उसी को मात्य ठहराया गया हैं। पर यह व्यवस्था राज्यों 
के व्यवस्थापन विभाग के लिये नहीं की गई है । 
साधारण बिल विधान सभा या परिषद्‌ दोतों में से किसी के भी सम्मुख पेश 
| 3 जा सकते है। धन सम्बन्धी बिलों के समानं उनके लिये यह आवश्यक नहीं हैं, कि 
उन्हें पहले विधान सभा में ही पेश किया जाए। जब कोई बिल दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 
हो जाए, या परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत होने पर विधान सभा दवारा दूसरी बार स्वीकृत ही 
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जाए, तो राज्यपाल की स्वीकृति व हस्ताक्षर से वह कानून का रूप प्राप्त कर 
लेता है। 

राज्यों के व्यवस्थापन विभाग के कार्य--संविधान की सातवीं अनुसूची 
( 8८॥७॥।९ ) में जिन विषयों को राज्यसूची व समवर्ती सूची में परिगणित किया 
गया हूँ, राज्यों के व्यवस्थापन विभाग उनके सम्बन्ध में कानून बना सकते हैं । यद्यपि 
राज्य अपने क्षेत्र में पूरे अधिकार रखते हैं, पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि अपने 
क्षेत्र के विषय में भी राज्यों के व्यवस्थापन विभाग के अधिकार कुछ अंश में मर्यादित 
व नियन्त्रित रखे गये हैं । 

(१) राज्य के व्यवस्थापन विभाग द्वारा बनाये गये कतिपय कानूनों के लिये 
राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक हैं । इस प्रकार के कानून वे हैं, जिनका 
सम्वन्ध निम्नलिखित वातों से हो--(क) यदि राज्य व्यक्तिगत सम्पत्ति को अधिगत 
करना चाहे (ख) समवर्ती (0०7८।7०॥# ) सूची के जिन विषयों पर संघ पालिया- 
मेंण्ट कोई कानून पहले बना चुकी हो, पर उन कानूनों से राज्य के व्यवस्थापन 
विभाग द्वारा बनाये गये कानूनों का आनुकूल्य न हो । (क) उन वस्तुओं के क्रय-विक्रय 
पर उ क्स छगाता, जिन्हें संघ की पालियामेण्ट ने जनता के जीवन के लिये आवश्यक करार 
दे दिया हो | 

(२) कुछ विषय ऐसे हैं, जिनके सम्वन्ध में यदि राज्यों के व्यवस्थापन विभाग 
कातून बनाना चाहें, तो उन्हें राष्ट्रपति से पहले ही (उस विषय में बिल पेश करने से 
पूर्वं ही) स्वीकृति ले लेनी चाहिये । इस वर्ग में वे विषंय आते हैं, जिनका सम्बन्ध 
राज्य के क्षेत्र में या विभिन्न राज्यों में पारस्परिक व्यापार को नियन्त्रित करना हो। 

(३) राज्यसूची के अन्तर्गत विषयों में से किसी के सम्बन्ध में यदि संघ 
पाियामेण्ट का द्वितीय संदन (राज्यसभा) दो-तिहाई बहुमत वे यह पास कर दे, 
कि उस विषय पर संघ की पालियामेण्ट को ही कानून बनाने चाहियें, तो राज्य का 
व्यवस्थापन विभाग उस विषय के सम्बन्ध में कानून नहीं बना सकेगा, पर संघ 
पालियामेण्ट द्वारा बनाये गये ये कानून एक निद्िचत अवधि तक हो लागू रह 
सकंगे । 

(४) संकटकाल की घोषणा की अवधि में राज्यसूची के अन्तर्गत विषयों पर 
भी संघ पाछिया।मेण्ट को कानून बनाने का अधिकार हौगा । 

(५) यदि राष्ट्रपति का विचार हो, कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार 


शासन कर सकना सम्भव नहीं रह गया हैँ, तो उसका परिणाम यह होगा कि उस 


राज्य के व्यवस्थापन विभाग के हाथों में कानून बनाने की शक्ति रह ही नहीं जायगी । 
(६) राज्यों के व्यवस्थापन बिभाग के सदनों को यह अधिकार नहीं है कि 
वे सुप्रीम कों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के किसी ऐसे कार्य पर बिचार या विवाद 
कर सकें, जिसे उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किया हो। 
ऊपर लिखी मर्यादाओं के अधीन राज्यों के व्यवस्थापन विभागो को उन 
सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जिनका परिगणन संविधान की सातवीं 
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अनु सूची में राज्यसूची और समवर्ती सूची के अन्तर्गत किया गया है । कानून बनाने 
के अधिकार के अतिरिवत राज्य का व्यवस्थापन विभाग मन्त्रिपरिषद्‌ के कार्यो व नीति 
पर भी नियन्त्रण रखता है, और राज्य की सरकार के आय-व्ययं का भी निर्धारण 
करता है । इस प्रकार उसे शासन सम्बन्धी व वित्त-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हुँ । 
मन्त्रिपरिषद्‌ तभी तक अपने पद पर रह सकती है, जव तक कि विधान सभा के बहुमत 
का विश्वास उसे प्राप्त रहे । सरकारी कार्यो के सम्बन्ध में प्रश्‍न पूछकर, काम रोको 
प्रस्ताव पेश कर और मन्त्रिपरिषद्‌ व किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
उपस्थित करके भी व्यवस्थापन विभाग शासन विभाग पर नियन्त्रण रख सकता है। 
राज्य में कोई टैक्स तभी लगाया जा सकता है, जबकि व्यवस्थापन विभाग उसे स्वीकृत 
करे। टॅक्स आदि से प्राप्त आमदनो का खर्च भी उसी की स्वीकृति से किया जा 
सकता हैँ । 

विधान सभा ब परिषद्‌ के सदस्यों के वेतन व अधिकार--विधान सभा और 
परिषद्‌ के सदस्यों को मासिक वेतन व भत्ते भी प्राप्त होते हैं । इनका निश्चय व्यव- 
स्थापन विभाग ही कानून बना कर करता है। इस समय उत्तर प्रदेश में दोनों सदनों 
के सदस्यों को २०० रु० मासिक वेतन मिलता हैँ । अधिवेशन के समय उन्हें ११ रू० 
दै निक के हिसाव से भत्ता भी दिया जाता हैँ । विधान सभा और (परिषद्‌ ) के अधि- 

शन व किसी उपसमिति में शामिल होने के लिये आने-जाने पर उच्हें प्रथम श्रेणी 

का रेलवे किराया प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वे यात्रा किसी भी श्रेणी में करें । 
निवास के लिये भी उनसे नाम मात्र किराया छिया जाता हूँ। विधान सभा के सदस्य 
को एम. एल. ए. ( ग. !- 4. ) कहते हैं, और परिषद्‌ के सदस्यों को एम. एल. सी. 
( M. 7. 0. ) । प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण करने से पहले अपने पद की शपथ 
भी ग्रहण करनी पड़ती है । 

व्यवस्थापन विभाग के किसी सदन के अधिवेशन में या उन द्वारा नियुक्त 
किसी उपसमिति में कही गई बात के लिये किसी सदस्य पर र्‍्यायाळय में मुकदमा 
नहीं चलाया जा सकता। उन्हें वहां भाषण करने और अपने विचारों को स्वतन्तरतापूर्वेक 
प्रगट करने का पूरा अधिकार हूँ । 

व्यवस्थापन भ्रौर कार्यकारिणी विभागों में सम्बन्ध-- 

क्योंकि संघ के समान राज्यों में भी संसदात्मक ( एथएं४॥॥००७७७ ) शासन 
पद्धति को अपनाया गया है, अतः राज्यों के शासन में भी व्यवस्थापन और कार्यकारिणी 
विभागों में घनिष्ट सम्बन्ध है। कार्यकारिणी विभाग का संचालन मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा 
किया जाता है, जिसे हम कार्यपालिका ( £००६४९ ) कह सकते हैं । यह मन्वि परिषद्‌ 
बिधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती हैँ, और तभी तक अपने पद पर रह सकती है, जब तक 
|: विधान सभा के बहुमत का समर्थन उसे प्राप्त रहे । जब विधान सभा का मन्ति- 
परिषद्‌ के प्रति विश्वास न रहे, तो वह उसे पदत्याग करने के लिये विवश कर सकती 
है। वह उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है; वह मन्त्रि परिषद्‌ 
द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी ऐसे बिल को जिसे वह एहत्त्वपूणे समझती हो, अस्वीकृत 
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करके उसके प्रति अपने अविश्वास को प्रकट कर सकतीहैँ, बजट पेश होने पर किसी मन्त्री 
के वेतन में कटौती कर सकती है, या उसे सर्वथा अस्वीकार कर सकती है, और सर- 
कारी खर्च के लिये धन की मांग को स्वीकृत करने से इन्कार कर सकती है । इन 
उपायों का अनुसरण कर विधान सभा मन्त्रिपरिषद्‌ को त्यागपत्र दे देने के लिये विवश 
कर देने की शक्ति रखती है । 
क्योंकि मन्त्रिपरिषद्‌ की सत्ता विधान सभा पर आश्रित रहती है, अतः यह 
समझा जा सकता है, कि वह विधान सभा की वशवर्ती होकर ही अपना कार्य करती 
है, पर असल में यह बात नहीं है। जिस मन्त्रिपरिषद्‌ का विधान सभा में बहुमत हो, 
वह उसकी स्वामी बन कर कार्य करती हैं । विधान सभा के सदस्य अपने दल के 
'नियन्त्रण में रहते हैं। वे उसी पक्ष में वोट देते हैं, जिसके लिए वोट देने का उन्हें 
आदेश दिया जाए। यदि वे पार्टी के निर्णय के विरुद्ध आचरण करें, तो उनके खिलाफ 
कारवाई की जाती है । उन्हें पार्टी से वहिप्कृत भी कर दिया जाता है । अगले चुनाव 
में उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाता, और सुसंगठित पार्टी की सहायता के बिना 
आजकल किसी के लिये चुनाव में सफल हो सकना सुगम नहीं होता। इन सव 
कारणों से विधान सभा फे सदस्य आंख मींचकर अपनी पार्टी के नेता के नियन्त्रण 
में रहते हैं। क्योंकि मुख्य मन्त्री ऐसे व्यक्ति को ही नियत किया जाता हैँ, जो कि बहु- | 
मत वाले दल का नेता हो, अतः उसे सदा यह भरोसा रहता है, कि उसकी पार्टी के 
सब सदस्य उसके पक्ष में ही वोट देंगे। इस दशा में विधान सभा मन्त्रि परिषद्‌ को नहीं 
चलाती, अपितु मन्त्रि परिषद्‌ उसे चलाती है । महत्त्वपूर्ण बिलों व प्रस्तावों को मन्त्रि- 
परिषद्‌ ही तैयार करती है । विधान सभा के बहुमत वाले दल का कार्य तो प्रायः यही 
रहता है, कि मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा प्रस्तुत बिलों व प्रस्तावों के पक्ष में भाषण दे और समय 
t आने पर उनके समर्थन में वोट दे । इसलिये संसदात्मक प्रणाली के शासन में असली 
शक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ के हाथों में ही रहती है। | 
पर इसमें सन्देह नहीं कि व्यवस्थापन विभाग अनेक प्रकार से कार्यकारिणी विभाग | 
के कार्यों पर नियन्त्रण रखता है। प्रश्‍न पूछ कर, काम रोको प्रस्ताव पेश कर, मन्त्रः | 
'परिषद्‌ या किसी मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर और बजट पर विचार | 
के समय खर्च की मांगों को पास करते हुए शासक विभाग के कार्यो की आलोचना | 
| 
| 
| 
| 


“कर वह शासन विभाग को मर्यादा में रखने का प्रयत्न कर सकता है। यदि विधानः 
- सभा में किसी एक दल का बहुत अधिक बहुमत न आ और मन्त्रिपरिषद्‌ को अन्य दलों 
'के. सहयोग की भी आवश्यकता रहे, तो व्यवस्थापन विभाग कार्यकारिणी विभागको 
अपना अनुयायी भी बना सकता है । 


~ 


जोनल कोंसिलें ( Zonal Councils ) | 
Ey जोन--संसद्‌ द्वारा १९५६ में स्वीकृत एक कानून के अनुसार भारत को | 
“निम्नलिखित पांच जोनों ( 707९७ ) में विभकत करने की व्यवस्था की गई स | 


(१) उत्तरी जोन--जिसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू-काइमीर, दिल्ली और | 


Fd 
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हिमाचल प्रदेश अन्तर्गत होंगे । 

(२) मध्य जोन--जिसमें उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश अन्तगं त रहेंगे । 

(३) पूर्वी जोन--जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मणिपुर और 
त्रिपुरा अन्तर्गत होंगे । 

(४) दक्षिणी जोन--जिसमें आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और केरल अन्तर्गत होंगे । 

(५) पश्चिमी जोन--जिसमें बम्बई और माइसूर राज्य अन्तर्गत होंगे । 

जोनल कॉसलें--ग्रत्येक जोन की एक-एक कौंसिल होगी, जिन्हें 'जोनल 
कौंसिल” कहा जायगा । इस कौंसिल का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से होगा-- 

(क) संघ सरकार का एक मन्त्री, जिसे कि इस कार्य के लिये राष्ट्रपति मनोनीत 
करे । 
| (ख) जोन के अन्तर्गत सब राज्यों के मुख्यमन्त्री । 

(ग) जोन के अन्तरगत राज्यों के दो अन्य मन्त्री, जिन्हें कि राज्यों के राज्यपाल 
(जम्मू-काश्मीर के लिये सदरे-रियासत) इस जोनल कौंसिलों की सदस्यता के लिये 
मनोनीत करेंगे। जिस जोन में कोई संधक्षेत्र भी भ्रन्तगंत हों, उसकी कॉसिल में उन 
संघक्षेत्रों का भी एक-एक प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जायगा | 

(घ) पूर्वी क्षेत्र की जोनल कौंसिल में वह व्यक्ति भी एक सदस्य होगा, जो कि 
आसाम की कबायली जातियों के सम्बन्ध में उस समय राज्यपाल के एडवाइजर 
(परामर्शदाता) के पद पर नियत हो। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत संध सरकार का 
मन्त्री जोनल कौंसिल का अध्यक्ष (चेयरमैन) रहेगा और उस जोन के अन्तर्गत राज्यों 
के मुख्यमन्त्री ऋरशः एक-एक साळ के लिये जोत कौंसिल के उपाध्यक्ष ( वायस 
चेयरमैन) का कार्य करेंगे । 

जोनिल काँसिलों का प्र योजन--भारत को पांच जोनों में इस प्रयोजन से विभक्त 
| करने की व्यवस्था की गई हैँ, जिससे कि देश के आथिक विकास और सामाजिक 
| उन्नति के लिये विविध राज्य परस्पर सहयोग से कार्य कर सके, और विविध राज्यों 
। के सीमावर्त्ती क्षेत्रों में भाषा, अल्प संख्यक जाति व यातायात स म्वन्धी प्रश्नों को लेकर 
यदि कोई विवाद उठे, तो उसका निर्णय परस्पर विचार-विनिमय व सहयोग द्वारा 
किया जा सके । वस्तुतः, भारत एक देश है, और उसके विविध राज्यों के आर्थिक व 
सार्वजनिक हित एक दूसरे के साथ घतिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इस कारण यह बहुत 
उपयोगी है, कि विविध राज्य परस्पर मिलकर उन प्रसुतो पर विचार कर सकें, जिनका उन 
। सबके साथ समान रूप से सम्बन्ध हो । 
| 


ब्रिटिश युग की रियासतें और उतकें राज्यों के विषय में व्यवस्था 


| इस से पूर्व कि भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की शासतव्यवस्था के विषय को 
|| समाप्त किया जाय, यह उपयोगी होगा कि उन रियासतों पर भी कुछ प्रकाश डाला 
| जाय, जो कि ब्रिटिश युग में भारत में विद्यमान थीं । इन रियासतों के राजाओं को अब 
| भी सरकार द्वारा प्रिवी पर्स दिये जाने की व्यवस्था ह, और यद्यपि शासत में उका 


१५० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


कोई हाथ नहीं है, पर उनकी प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखा गया ह ब 

स्वराज्य से पूवं ब्रिटिश काळ में भारत में ५८२ रियासत थीं । इनका कुल 
क्षेत्रफल ७,२५,९९४ वर्ग मील था, जो सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ४५ प्रतिशत था । 
इन रियासतों की जनसंख्या ९,३२,००,००० थी, जो सम्पूर्ण भारत की जन संख्या कां 
२४ प्रतिशत थी । स्वतन्त्र भारत में इन रियासतों की पृथक्‌ सत्ता सम्भव नहीं थी। 
यह बात सर्वथा अस्वाभाविक थो, कि भारत में अन्यत्र तो लोकतन्त्र शासन स्थापित 
हो जाए, और रियाम्षतों में वंशक्रमानुगत राजाओं का स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन 
कायम रहे । _ 

स्वतन्त्र भारत ग्रोर रियासतें--१५ अगस्त, १९४७ को जब भारत स्वतन्त्र 
हुआ, और अंग्रेज शासक इस देश को छोड़कर चले गये, तो उन्होंने यह भी घोषित 
कर दिया, कि अब तक रियासतों पर ब्रिटेन के जो प्रभूता सम्बन्धी अधिकार 
थे, उनका भी अन्त कर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह था, कि इस 
समय से रियासतें पूर्णतया स्वतन्त्र व प्रभृत्त्व सम्पन्न ( 8०४९7०६० ) हैं । 
यदि वे चाहें, तो स्वतन्त्र भारतीय संघ में शामिल हों, और यदि उसमे शामिल 
न होना चाहें, तो संसार के अन्य प्रभ्त्त्व-संपन्न॒ राज्यों के समान अपनी पृथक्‌ ब्‌ 
स्वतन्त्र सत्ता रखे । पर यह वात क्रियात्मक नहीं थी । स्वतन्त्र भारत की सरकार ने 
प्रत्येक रियासत के नरेश के साथ अलग-लअग समझौते किये । इन समझौतों का 
परिणाम यह हुआ कि नरेशों ने अपने शासन-सम्बन्धी सब अधिकारों का परित्याग 
कर दिया, और उनकी रियासतें भारतीय संघ की अंग बन गई । नरेशों को सन्तुष्ट 
करने के लिये उन्हें एक निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गई, जिसे 
'प्रिवी पसं ' (7४५ 9०7७७) कहते हैं। इस प्रिवी पसे की रकम निम्नलिखित प्रकार 
से निश्चित की गई--- 

(१) जिन रियासतों की वाषिक आय एक लाख रुपये या इससे कम हो, 
उनके नरेशों को वाषिक आय का १५ प्रतिशत प्रिवी पस के रूप में प्रति वर्ष 
दिया जाय । 

(२) जिन रियासतों की आय एक लाख से पांच लाख तक वाषिक हो, उन्हें 
उनकी आय का १० प्रतिशत । 

(३) पांच लाख वाषिक से अधिक आमदनी वालो रियासतों के लिये ७॥ 
प्रतिशत । पर यह मात्रा १० लाख रुपये वाषिक से अधिक न हो । कतिपय बड़ी 
रियासतों को इसका अपवाद भी रखा गया। हैदराबाद के निजाम की प्रिवी पर्स ५० 
लाख रुपया वाषिक नियत की गई है, बड़ौदा महाराज की २६॥। लाख, माइसूर की २६ 
लाख और पटियाला महाराज की १७ लाख । त्रावन्कोर, कोचीन, बीकानेर, इन्दौर 
आदि कुछअन्य बड़ी रियासतों के राजाओं की प्रिवी पर्स भी १० लाख से अधिक है। 

प्रिवी पसं के रूप में जो रकम प्रति वर्ष भारत की संघ सरकार को स्थासती 
नरेशो को देनी पड़ती है, उसकी मात्रा साढ़े पांच करोड़ से भी अधिक है। नरेशों के 
प्रास कितने महल रखे जायें, उनके हीरे-जवाहरात व आभूषणों के सम्बन्ध में क्या 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


राज्यों के व्यवस्थापन विभाग १५१ 


व्यवस्था को जाए--इन विषयों पर भी भारत की संघ सरकार ने उनके साथ सम- 
झौते किये हैं। इन समझौतों द्वारा सरकारने रियासतों के नरेशों को यह सुविधा दे 
दी है, कि वे रहन-सहन के अपने पुराने स्तर व शान-शौकत को बहत कुछ कायम 
रख सक । उनको मान-मर्यादा को भी बहुत कुछ अक्षुण्ण रखा गया है, पर अब उनके 
पास शासन-सम्बन्धी अधिकार नहीं रह गये हैँ । 

राज्यों के पुनः निर्माण के कारण अब पुरानी रियासतों की पृथक्‌ सत्ता का भी पूर्ण- 
रूप से अन्त हो गया है । 

अभ्यास के लिये प्रश्‍न 


(१) उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के निर्वाचन की प्रणाली का वर्णन कीजिये । 


(यू०पी० १९५५ ) 
८6 उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद्‌ के संगठन और पारस्प- 
रिक सम्बन्धों का वर्ग न की जिये । (यू ० पी० १९५४) 
(३) राज्य के व्यवस्थापन विभाग के संगठन, शबितयों व कार्यों का वर्णन 
कीजिये । (मथ्यभारत १९५२) 
(४) राज्यों के शासन में मन्त्रिपरिदद्‌ के क्या कार्य हूँ? राज्यपाल और व्यवस्थापन 
विभाग के साथ उनका क्या सम्बन्ध होता है ? ol 
(५) भारत के जिन राज्यों के व्यवस्थापन विभाग में दो सदन हैं, उनमें इन 
सदनों के पारस्परिक सम्बन्ध का वर्णन कीजिये। 


बारहवां भ्रध्याय 
संघ क्षेत्र और संघ द्वारा शासित अन्य प्रदेश 


संविधान द्वारा संघक्षेत्ों के सम्बन्ध में व्यवस्था--- १5५५६ में संविधान में किये गये 
पंशोधनों के अनुसार संघक्षेत्र ( Unio 'orritories ) निम्तलिखित हुँ--दिल्ली, 
हिमाचलमप्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अन्दामान-निकोबार द्वीप, और लक्कद्री व-मिनिकोय 
और अमिन्दवी द्वीप । 

संविधान द्वारा संघक्षेत्रों के शासन के विषय में उस ढंग से कोई व्यवस्था 
नहीं की गईहँ, जैसे कि राज्यों ( 9०४०७ ) के शासन के सम्बन्ध में की गई है । संवि- 
धान में इत क्षेत्रों के शासन के विषय में केवल यह निर्धारित किया गया है कि-- 

(१) प्रत्येक संव-क्षेत्र का शासन राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा, जिस प्रयोजन 
के लिए वह वहां एक शासक ( 408६7३४०८ ) की नियुक्ति करेगा, और इस 
शासक को वह जो उचित समझे संज्ञा ( लेपिटनेण्ट गवर्नर, चीफ कमिंइतर आदि ) 


दे सकेगा। 

(२) राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह किसी संघ क्षेत्र के शासन का कार्य 
उस संघ-क्षेत्र के समीप में विद्यमान राज्य के राज्यपाल के सुपुर्द कर सके । ऐसा 
किये जाने पर राज्यपाल संभक्षेत्र का शासन अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ से स्वतन्त्ररूप से 
करेगा । 

(३) संघ की पालियामेण्ट कानून वनाकर संघ-क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध में 

अन्य व्यवस्था भी कर सकेगी । 

(४) राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अन्दमान-निकोवार द्वीपों और लबकदीव 
मिन्तिकोय-अमिन्दवी द्वीपों में शात्ति कायम रखने, और उनके सुशासन व उन्नति के लिये 
नियम व कायदे बना सके । इन नियमों व कायदों की वही शक्ति व स्थिति होगी, जो कि 
पाछियामेण्ट द्वारा बनाये गये कानूनों की होती हू । 

इस प्रकार यह, स्पष्ट हैँ कि संविधान द्वारा संघ-क्षेत्रों का शासन राष्ट्रपति 
की अधीनता में रखा गया है, यद्यपि पालियामेण्ट को भी यह अधिकार दिया 
गया है, कि संघ-क्षेत्रों के शासन के लिए कानून बनाकर वह कोई अन्य व्यवस्था भी 
कर सके। 

क्षेत्रीय कोसिलों को स्थापना--पालियामेण्ट ने संविधान द्वारा दिये गये अधि- 
कार का प्रयोग कर १९५६ में एक कानून स्वीकृत किया था, जिसके अनुसार यह 
व्यवस्था की गई कि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में क्षेत्रीय कौंसिलों 


(‘Territorial Councils) की स्थापना की जाय । इन कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों 


संघ के अधीन क्षेत्रों का शासन १५३ 
की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है-- 
हिमाचल प्रदेश ४१ 
त्रिपुरा ३० 
मणिपुर ३० 


ये सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, और इनके चुनाव के लिये उसी डंग से प्रादे- 
शिक निर्वाचन-क्षेत्र बनाये जायेंगे, जैसे कि राज्यों में बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश 
की क्षेत्रीय कौंसिल के निर्वाचित ४१ सदस्यों में से- १२ सदस्य अछूत समझी जाने वाली 
जातियों के होंगे, जिनके लिये १२ स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे । संघ सरकार को यह 
भी अधिकार हँ, कि वह तीनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय कौंसिलों के लिये कतिपय सदस्यों को 
मनोनीत कर सके, पर किसी क्षेत्रीय कौंसिल के लिए मनोनीत किये गये सदस्यों की 
संख्या २ से अधिक नहीं होगी। क्षेत्रीय कौंसिल के सदस्यों को चुनने के लिये वे सब 
व्यक्ति (स्त्री और पुरुष) वोट का अधिकार रखते हैँ, जिन्हें कि इन संघ-कषत्रों में 
लोकसभा के चुनाव के लिए वोट देने का अधिकार प्राप्त है । ' 
क्षेत्रीय कौंसिलों की अवधि ५ साल नियत की गई हैँ, यद्यपि इस अवधि को 
एक साल के लिये बढ़ाया भी जा सकता है । कौंसिल अपने अध्यक्ष (चेयरमैन) और 
उपाध्यक्ष (वाइस-चेयरमैन) का चुनाव स्वयं करेगी। इस विषय में भी संघ-सरकार 
को अधिकार हूँ, कि वह कौंसिल के प्रथम चेयरमेन को मनोनीत कर सके । पर इस 
प्रकार मनोनीत किया गया चेयरमैन एक साल से अधिक समय तक अपने पद पर 
नहीं रह सकेगा । यदि कौंसिल के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से चेयरमैन को 
उसके पद से हटाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये, तो वह अपने पद पर नहीं रह 
सकेगा । पर यदि इस प्रकार के प्रस्ताव के पक्ष में कौंसिल के कुल सदस्यों की दो- 
तिहाई संख्या के वोट प्राप्त न हो सकें, और कुल सदस्यों की बहुसंख्या (५० प्रति- 
शत से अधिक) के वोट प्राप्त हो जाएँ, तो भी संघ-क्षेत्र के शासक ( Administra: 


४०९ ) को अधिकार होगा कि वह चेयरमैन को उसके पद से पृथक्‌ कर सके। पर एसा 


करते हुए उसे उन कारणों को लिखित रूप से प्रकट करना होगा, जिनसे कि वह 
चेयरमैन को उसके पद से पृथक्‌ कर रहा हैं चेयरमैन को कितना वेतन व भत्ते 
आदि दिये जायें, इसका निर्णय संघ-सरकार करेगी क्षेत्रीय कौंसिलों के सदस्यों के 
वेतन व भत्ते आदि का निर्णय भी संघ सरकार द्वारा ही किया जायगा । 

क्षेत्रीय कौंसिलों के कार्य-पालियामेण्ट ने कानून द्वारा जो कार्य क्षेत्रीय 
कौंसिलों के सुपुर्द किये हैँ, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं--- 

(१) उन सड़कों, पुलों, नहरों, जलाशयों और इसारतों का निर्माण व 
मरम्मत कराना, जिन्हें कि संघ सरकार द्वारा उसके सुपुर्द कर दिया गया हो । सड़कों 
के साथ-साथ वृक्ष गवाना, और उनकी सम्भाल करना | 

(२) मोटर गाड़ी, बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी व अन्य वाहनों के सम्बन्ध में 
नियम बनाना । j 

(३) संघ सरकार की अनुमति प्राप्त कर रोड-वे, ट्राम-वे व यातायात के 
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अन्य साधनों का निर्माण करना । 
(४) प्राइमरी व सेकेन्डरी स्कूलों की स्थापना व उनका संचालन । 
(५) चिकित्सालय, पुअर हाउस व इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं का प्रवन्ध 
-च स्थापना । 
(६) मण्डी, मेले, धर्मशाला और सरायों का प्रबन्ध और स्थापना । 
(७) होटलों और सरायों के विषय में नियम बनाना । 
(८) पीने, भोजन बनाने और स्नान करने के काम 
शुद्ध रखने के लिये व्यवस्था करना और साथ ही इस प्रकार 
का प्रबन्ध करना । 
(९) सिचाई के लिये पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिये बांब आदि का 
निर्माण करना । 
(१०) पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकना । 
(११) पशुपालन को प्रोत्साहन देना, पशुओं की चिकित्सा का प्रवन्ध और 
पशुओं के रोगों का निवारण । 
(१२) सावंजनिक स्वास्थ्य और सफाई का प्रवन्ध । 
(१३) कृषि प्रदशं नियों और औद्योगिक प्रदर्शनियों की व्यवस्था और आदश 
कृषि-फामाँ को स्थापना । 
(१४) जन्म, विवाह और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन । 
(१५) पंचायतों का निरीक्षण व उन पर नियन्त्रण । 
(१६) उन संस्थाओं और सम्पत्ति की व्यवस्था, जो कि संघ सरकार द्वारा क्षेत्रीय 
कौंसिलों के सुपुर्द की गई हो । ; 
(१७) वे सब अन्य विषय, जिन्हें कि संघ सरकार क्षेत्रीय कॉसिलों के सुपुर्द 
करना चाहे । 
क्षेत्रीय कौंसिलों के सुपुर्द किये गये विषयों पर घ्यान देने से यह स्पष्ट हो 
जायगा, कि इन कौंसिलों का अधिकारःक्षेत्र बहुत सीमित हैं । राज्यों की विधान- 
सभाओं के र उनकी शक्ति बहुत कम हूँ, और उनकी स्थिति स्थानीय स्वशासन- 
संस्थाओं (म्यू निसिपंलिटियों और जिला बोर्डो) से बहुत भिन्न नहीं है । 


में आने वाले पानी को 
के पानी की उपलब्धि 


क्षेत्रीय कौंसिलों के श्रधिवेशन--यह व्यवस्था की गई है कि क्षेत्रीय कौंसिलों | 


'का अधिवेशन दो मास में कम से कम एक बार अवदय हो । अधिवेशन की कार्यविधि 
बया हो, इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार कौंसिलों को दिया गया है, पर 
कौंसिल द्वारा बनाये गये नियमों के लिये शासक ( 40०७४३४०८) की नीजि 
प्राप्त कर लेना आवश्यक है । कौंसिल के अधिवेशन के लिये २० प्रतिशत सदस्यों की 
उपस्थिति का कोरम निश्चित किया गया है । जनता इन अधिवेशनों में दर्शक के रूप 
में उपस्थित हो सकती है, पर यदि उपस्थित सदस्यों की बहुसंख्या किसी प्रस्तुत त विषय 
को गोपनीय समझे, और इस आशय का प्रस्ताव पास कर रे, तो दर्शक लोग उस 
विषय पर विचार की अवधि में उपस्थित नहीं रह सकेंगे । कौंसिल की कार्रवाई का 


ww 


= 


संघ के अधीन क्षेत्रों का शासन १५५. 


एक पृथक्‌ रजिस्टर ( ०५६७-७०० ) रखा जायगा, जिसमें जहां अधिवेशन की कारं- 
वाई लेखबद्ध की जायगी, वहां साथ ही किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में वोट लिये 
जाने की दशा में यह भी उल्लिखित किया जायगा कि किन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष 
मे वोट दिया है, और किन्होंने उसके विपक्ष में। संघःक्षेत्र के शासक ( 44n8- 
४३४०7 ) को अधिकार हैँ कि वह कौंसिल के अधिवेशन में उपस्थित हो सके, और 
उसके समक्ष भाषण भी दे सके । ऐसी दशा में वही कौंसिल का सभापतित्व भी 
करेगा । कौंसिल को अधिकार है कि वह अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के 
लिये उपसमितियों का निर्माण कर सके, पर इन उपसमितियों के सदस्य कौंसिल के 
सदस्यों में से ही नियुक्त किये जायेंगे । 

पदाधिकारी--प्रत्येक क्षेत्रीय कौंसिल का एक. कार्य-सचिव ( 7४९००६४७ 
०££।०९7 ) होगा, जिसकी नियुक्ति उस क्षेत्र के शासक द्वारा की जायेगी । पर क्षेत्रीय 
कौन्सिल को अधिकार होगा, कि कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से कार्य-सचिव को 
उसके पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर सके । ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने 
पर शासक कार्यसचिव को उसके पद से हटा देने के लिये बाध्य होगा । इन्जीनिर्यारंग, 
स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों के लिये पदाधिकारियों की नियुक्ति शासक की सहमति 
से क्षेत्रीय कौंसिल द्वारा की जायगी । पर जिन पदाधिकारियों का वेतन ३०० ₹० 
मासिक या अधिक हो, उनकी नियुक्ति करते हुए यूनियन पब्लिक सविस कमीशन से 
परामर्शं करना अनिवार्य होगा । : 

आय के साधन--क्षेत्रीय कासिलों को निम्नलिखित टैक्स लगाने का अधि- 
कार दिया गया है-- 

(१) जिन पुलों का प्रबन्ध क्षेत्रीय कौन्सिलों के, हाथों में हो, उन पर टाल टैक्स 
लगाना, (२) व्यापार, पेशों और रोजगार पर टैक्स लगाना, (३) स्कूल फीस को नियत 
करना और उसे वसूल करना, (४) चिकित्सालय, मण्डी, मेले, सराय, होटल, शुद्ध जल 
के साधन, सिंचाई, पशु चिकित्सालय, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रदर्श नियों के उपयोग 
के लिये शुल्क नियत करना, (५) जो इमारतें व अन्य सम्पत्ति क्षेत्रीय कौन्सिलों के सुपुर्द 


हो, उसके उपयोग के रिये प्राप्त होने वाली आमदनी । 


इनके अतिरिक्त संघ सरकार संघ-क्षेत्र ( ०० ०77६०९४ ) के प्रदेशों से 
प्राप्त होने वाली निम्नलिखित आमदनियां क्षेत्रीय कौन्सिलों को प्रदान कर सकती हैं--- 

(१) एन्टरटेनमैण्ट टैवस । (२) मालगुजारी का एक निश्चित प्रतिशत भाग, 
जो कि १० प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (३) मोटर गाड़ियों पर लगाये हुए टैक्सों की 
आमदनी । (४) सड़क, रेलवे, जलमाग और वायु मागे से ळे जाने वाले माल व सवारियों 
पर जो टॅक्स लगाये गये हों, उनकी आमदनी । 

इनके अतिरिक्त संघ सरकार क्षेत्रीय कौन्सिलों.के अधीन विषयों का खचे चलाने 
के लिये उन्हें अनुदान ( ७77७ ) भी दे सकेगी । 

परामश समिलियाँ--संघःक्षेत्रों के शासन की उत्तरदायिता संघ सरकार के गृह मंत्री 


~~~ 


पर रखी गई है, और उसे सहयोग देने के लिए परामश समितियोंकी व्यबस्था की गई है । 
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अब तक हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, और त्रिपुरा के लिये ये समितियां बन चुकी हैं । 
दिल्ली के लिए नियुक्त परामर्श समिति के सदस्य निम्नलिखित है-(१) पालियामेण्ट 
के वे सदस्य, जो दिल्‍ली का प्रतिनिधित्त्व करते हों । (२) दिल्ली यूदीवर्सिटी का वाइस- 
चांसलर। (३) दिल्ली कार्पोरेशन का मेयर। (४) न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का सीनि- 
यर उपाध्यक्ष । अन्य संघ-क्षेत्रों की परामर्श समितियों का निर्माण भी प्रायः इसी ढंग से 
किया गया है । 

दिल्‍ली कार्पोरेशन-हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर के समान दिल्ली के संघ- 
क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय कौन्सिल का निर्माण नहीं किया गया, अपितु वहां पर एक कार्पोरेशन 
बनाय! गया है , जिसके ८० सदस्य जनता द्वारा चुने जाते है, और ये ८० सदस्य ६ एल्डर 
मैनों को चुनते हैं। ; 

संघीय क्षेत्रों की स्थिति--जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, संघीय क्षेत्रों का शासन 
राष्ट्रपति के अधीन है, उनमें उस ढंग का उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया गया हैं, 
जैसा कि भारतीय संघ के अन्तर्गत १४ राज्यों में हैँ। तीन संघ-क्षेत्रों में जो कौन्सिले स्थापित 
की गई हैं, उनका अधिकार-क्षेत्र बहुत सी मित हैं, और उनके शासन का ढंग प्रायः वैसा ही है, 
जैसा कि जिला बोर्डों या म्यूनिसिपैलिटियों का है । यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इस 
नई व्यवस्था से बहुत असंतोष हँ । यद्यपि वहां के शासक को अब भी लेपिटनेण्ट गवर्नर की 
संज्ञा प्राप्त है, पर इस कारण उसकी स्थिति अन्य संघ-कषेत्रो से भिन्न नहीं है । दिल्ली, 
त्रिपुरा और मणिपुर के शासक 'चीफ कमिश्नर कहाते हैं । 


अनुसूचित क्षेत्रों ( $०॥९५।०१ ^7०१ऽ ) का शासन 


भारत में कतिपय प्रदेश ऐसे हैं, जो सभ्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से बहुत पिछड़े 
हुए हैं। इतक निवासी प्रायः निरक्षर हैं, और शिकार आदि द्वारा अपना निर्वाह करते हैं । 
इनके निवासी अभी तक भी कबायलीई( ७३] ) दशा में हैं, और सभ्यता से बहुत 
दूरहैँ। इस कारण इनमें लोकतन्त्र शासन को स्थापित कर सकना सम्भव नहीं समझा 
गया। उत्तरप्रदेश मे ऐसा क्षेत्र कोईनहीं हैं । पर राजस्थान में डंगरपुर, बांसवाड़ा और 
चित्तोड़ गढ़ के अनेक स्थान; विहार में रांची, सिहभूम और पलामऊ जिलों के अनेक स्थान; 
पंजाब में कांगड़ा जिले के स्पीती और लाहौल प्रदेश, और मध्यप्रदेश आदि में भी अनेक 
स्थान अनुसूचित क्षेत्र माने गये हैं । 
संविधान के अनुसार इन क्षेत्रों के शासन के लिये जो यें है, उतमें 
कअनुदार । व्यवस्थायें की गई हैं, उनमें 
निम्नलिखित है-- Me 
(१ ] इनका शासन राष्ट्रपति गे हाथों के रहेगा, जिसे वह उन राज्यों के राज्यपालों 
द्वारा करायेगा, जिसमें ये क्षेत्र स्थित हों । राज्यपालों के लिये आवश्यक होगा कि वे अपने 
शासन कार्य की रिपोर्ट संघ सरकार के पास भेजते रहें । 
(२) राज्यपाल को अविकार है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवस्था और 
सुशासन क he _ नियम बना सक, और संघ सरकार व राज्य की सरकार द्वारा 
बनाये गये कानूनों मे इन क्षेत्रों के लिये परिवर्तन कर सकें। पर ऐसा करते हुए उनके लिये 


संघ के अधीन क्षेत्रों का शासन १५७ 


राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा । 

(३) संघ सरकार को अधिकार होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्रों के शासन के सम्बन्ध 
में उन राज्यों की सरकार को आदेश दे सके, जिनमे ये क्षेत्र स्थित हों। 

(४) अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो कानून व नियम राज्यपाल द्वारा बनाये 
जाएँ, उन पर उसे कवायली परामर्शदात्री परिषद्‌ (Tribes! Advisory Council) 
से परामश प्राप्त करना होगा । जिन राज्यों के किन्हीं प्रदेशों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित 
किया गया हो, उनमें संविधान के अनुसार एक कवायली परामश दात्री परिषद्‌ का निर्माण 
आवश्यक हैँ । इस परिषद्‌ के सदस्यों की अधिकतम संख्या २० होगी । इनमें से तीन-चौथाई 
सदस्य कबायली जातियों के होने चाहियें। राज्य की विधानसभा के सदस्यों में जो कवायली 
जाति के व्यक्ति हों, वे इस परिषद्‌ के सदस्य होंगे। पर यदि उनकी संख्या इतनी न हो कि 
इस परिषद्‌ में कबायली जातियों के लिये सुरक्षित हुए स्थान उन द्वारा भरे जा सकें, 
तो अन्य (कबायली जाति के) व्यक्तियों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी । 
यह परिषद्‌ कबायली जातियों व अनुसूचित क्षेत्रों के हित, कल्याण व उन्नति के लिये प्रयत्न 
करेगी, और इन क्षेत्रों के सुशासन के लिये कानून बनाने के सम्बन्ध में राज्यपाल व राज- 
प्रमुख को परामश देने का कार्य करेगी । 

ग्रासाम के कबा यली क्षेत्रों का शासन--आसाम राज्य में अनेक ऐसे प्रदेश हैं, जहां 
अनेक ऐसी कबायटी जातियों का निवास है, जिनकी संस्कृति हिन्दुओं से बहुत भिन्न है । 
ये अपनी एक विशिष्ट संस्कृति का अनुसरण करते हैं। इनकी समस्याएँ भी अन्य राज्यों 
की कवायळी जातियों से भिन्न प्रकार की हैँ। अतः संविधान की छठी सूची (9०९१।०) 
में इन जातियों द्वारा आवाद क्षेत्रों के शासन की भिन्न व्यवस्था की गई है । आसाम के ये 
कबायली क्षेत्र दो भागों में विभक्त किये गए हैँ। 'क' और ख' । 

'क' वर्ग के क्षेत्र निम्नलिखित है--खासी-जयन्तिया पहाड़ी प्रदेश, गारो प्रदेश, 
लूसाई प्रदेश, नागा प्र देश, उत्तरी कचर और मिकिर। ख वगे के क्षेत्र में उत्त र-पूर्वी सीमा 
प्रदेश और नागा कबायली क्षेत्र शामिल किये गये हैं । 

'क' वर्ग के क्षेत्रों को स्वशासित ( 4००००००४ ) प्रदेशों की स्थिति प्रदान 
की गई है । इनके शासन फे लिये यह व्यवस्था की गई है कि उनमें एक विशिष्ट कौंसिल का 
निर्माण किया जाय, जिसके सदस्यों की अधिकतम संख्या २४ हो | इनमें से कम-से-कम तीन- 
चौथाई सदस्य निर्वाचित होंगे, जिनका चुनाव वयस्क मताधिकार द्वार किया जायगा । 
यदि इस स्वशासित प्रदेश में अनेक कबायली जातियों का निवास हो, तो प्रत्येक कबायली 
जाति द्वारा आवाद प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक कौंसिल ( 7॥९६।००१। ९०००४] ) 
भी वनाई जायगी । इन कौंसिलों को अपने क्षेत्र के लिये कानून बनाने का अधिकार 
होगा । 

आसाम के ख' वर्ग के कबायली क्षेत्र सभ्यता की दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैँ । 
उनमें अब तक भी अनेक ऐसी जातियों का निवास है जिन्हें जंगली कहा जा सकता है । 
इनमे अब तक जन गणना भी भली भांति नहीं हो सकी है । संविधान के अनुसार इनका 
शासन राष्ट्रपति के हाथों में रखा गया है, जिसके एजेण्ट के रूप में आसाम का राज्यपाल 


ः१५८ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


ही इनका शासन किया करेगा । इनके शासन के लिये वह मन्त्रिमण्डल के परामर्शे का अनु- 
सरण नहीं करेगा, अपितु अपने विवेक के द्वारा ही इनका शासन करेगा। 
प्रनुसूचित जातियों (5०॥९५।०१, rie ) के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाए' 
भारत में जो अनेक पिछड़ी हुई कबायली जातियां निवास करती हैं और जिन्हें संविधान की 
पांचवीं अनुसूची में अनु सूचित जातियों! के नाम से कहा गया है, उनके हित व उन्नति के 
लिये संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की गई हैँ 
(१) संघ पालियामेण्ट और राज्यों की विधान सभाओं में उनके लिये कतिपय स्थान 
सुरक्षित रखे गये है । 
(२) राष्ट्रपति को अधिकार है, कि वह इन जातियों के हित व उन्नति के लिये 
विविध राज्यों की सरकारों को ऐसे आदेश दे सके, जिनमें इनकी उन्नति की योजना बनाई 
गई हो। 
(३) इत जातियों के हित व उन्नति की योजनाओं को क्रिया में परिणत करने के लिये 
'जिस खच की आवश्यकता हो, उसे राज्यों की सरकारों को आथिक सहायता के रूप में 
प्रदान करना केन्द्रीय संघ सरकार का कतं व्य माना गया हैं । 
(४) बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और मध्यभारत कौ मन्त्रिपरिषदों में एक ऐसा 
मन्त्री नियत किया जाना आवश्यक है, जिसका कार्य विशेष रूप से इन जातियों की उन्नति 
'करना हो । 
(५) सरकारी नौकरियों के लिये भी इन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति का 
विशेष रूप से ध्यान रखने की व्यवस्था की गई है । 
(६) यह्‌ भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा एंक कमीशन की नियुक्ति की 
जाए, जो इन जातियों के हित व इन द्वारा आवाद प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में रिपोर्ट 
देता रहे । 

्रभ्यास के लिये प्रइन 
(१) भारतीय संघ के अन्तगंत संघ-क्षेत्र (Union "Territories ) कौन से हैं ? 
इनके शासन के लिये संविधान में वया व्यवस्था की गई हूँ ? 
(२) संघ क्षेत्रीय कौंसिलों के संगठन, विषय व अधिकारों पर प्रकाश डालिये । 
रे (३) अनुसूचित क्षेत्रों का बया अभिप्राय हैं ? उनका शासन किस प्रकार होता 


(४) भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के विषय में कौन सी विशेष व्यवस्थाएँ 
की गई हें? 


हट उतारा 


तेरहवां अ्रध्याय 


भारतीय संघ और उसके श्रन्तंगत राज्यों की न्यायव्यवस्था 


सरकार के कार्यो को तीन विभागों में वांटा जाता है, कार्यकारिणी विभाग, व्यवस्था- 
पन विभाग, और न्याय विभाग । लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये आवश्यक है कि 
राज्य का न्याय विभाग सुसंगठित, शक्तिशाली और स्वतन्त्र हो; कार्यकारिणी विभाग 
का उस पर अनुचित प्रभाव न हो । संविधान द्वारा नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दिये 
जाते है, व उनकी जिन स्वतन्त्रताओं की गारण्टी की जाती है, उनकी रक्षा स्वतन्त्र व 
शक्तिशाली न्यायविभाग या न्यायपालिका (7७0०/5) द्वारा ही होती है । संघात्मक 
राज्यों के लिये तो न्याय विभाग का उपयोग और भी अधिक हँ, संविधान की रक्षा का कार्य 
ऐसे राज्यों में न्याय-विभाग द्वारा ही किया जाता हूँ । संविधान द्वारा संघ सरकार और 
विविध राज्यों की सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र नियत किये गए हैं, सरकारों के विविध 
अंगों को जो शक्तियां दी गई हैं, उनका उल्लंघन व अतिक्रमण न होने पाये, इस बात की 
व्यवस्था न्याय विभाग ही करता हूँ । 

भारत के उच्चतम न्यायालय को “सर्वोच्च न्यायालय” कहते हैँ । जब भारत अंग्रेजों 
की अधीनता में था, तो भारत के मुकदमों की अन्तिम अपील इंगळैण्ड की प्रिवी कौंसिल में 
की जा सकती थी । पर अब यहां के न्यायालयों द्वारा किये गये फैसलों के खिलाफ कोई अपील 
भारत से बाहर के किसी च्यायालय में नहीं की जा सकती । सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति 
ही भारत में सर्वोपरि है । ' 


सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 


सर्वोच्च न्यायालय का संगठन--संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्याया- 

धीश ( 00० 7७४०७ ) और अधिक से अधिक सात अन्य न्यायाधीश ( Judges ) 
होंगे पर पालियामेण्ट को अधिकार है कि कातून द्वारा न्यायाधीशों की अधिकतम सख्या 
को बढ़ा सके। १९५६ में कानून द्वारा पालियामेण्ट ने सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों की अधिक- 
तम संख्या ७ के स्थान पर १० नियत कर दी थी । सुप्रीमकोर्ट में कम-से-कम कितने न्याया- 
धीद्य रहें, यह संख्या संविधान में निर्दिष्ट नहीं है । पर संवैधानिक ( ९०7४६४६४००8] ) 
मामलों के साथ संबंध रखने वाले मुकहदमों की सुनवाई के लिये सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों 
,काकोरम५ रखी गया है, अतः यदि उनकी संख्या ५ से कम हो, तो काम चलही नहीं सकता। 

अतः सुप्रीमकोर्ट में कम-से-कम ५ न्यायाधीशों का तो होना अनिवार्य ही हूँ। 

सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । सुप्रीमकोर्ट के 
किसी न्यायाधीश (चीफ जस्टिस व अन्य) की नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट के 
'अन्य न्यायाधीशों और विविध राज्यों के हाईकोटों के जिन न्यायाधीशों से चाहे, परामश 
ले सकता हैं । पर उसके लिये यह अनिवार्य है कि चीफ जस्टिस के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट 


१६० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


के अन्य न्यायाधीशों की निंयु क्ति करते हुए वह चीफ जस्टिस की सलाह अवश्य छै । 
विद्येष अवस्थाओं में आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिकार 
है कि वह राष्ट्रपति की अनुमति से कुछ समय के लिये तदर्थं ( 44 प्र०० ) न्यायाधीशों 
की नियुवित कर्‌ सके । 
न्यायाधीशों की योग्यताए --सुप्रीम कोटे के न्यायाधीश पद पर केवल उन्हीं व्यक्तियों 
को नियुवत किया जा सकता है, जिनमें निम्नलिखित योग्यताएँ हों-- 
(१) जो भारत के नागरिक हों । 
(२) डो भारत के किसी एक या अधिक हाईकोर्टो में कम से कम ५ वर्ष तक लगातार 
' न्यायाधीश के पद पर रह चूके हों, या जिन्होंने किसी हाईकोर्ट में कम से कम दस वर्ष तक 
लगातार एडवोकेट के रूप में वकालत की हो, या जो राष्ट्रपति की सम्मति में सुयोग्य व 
प्रसिद्ध विधान शास्त्री ( 0७४४ ) हों । 
कार्यकाल-सुप्रीम कोटे के न्यायाधीश ६५ वर्ष की आय्‌ तक अपने पद पर रह सकते 
हैँ । इससे पूर्व वे अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं । उन्हें अपने पद से पृथक्‌ भी किया जा 
सकता है । पर यह तभी सम्भव है, जबकि पालियामेण्ट के दोनों सदन कुल सदस्यों की बहु- 
संख्या द्वारा और उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इसके लिये राष्ट्रपति से प्रार्थना 
करें । पाछियामेण्ट के दोनों सदनों द्वारा इस ढंग से प्रार्थना करने पर राष्ट्रपति किसी न्याया- 
घीश को उसके पद से हटा सकता हूँ । 
वेतन- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन ५००० ० र० मासिक और अन्य न्याया- 
ध्रीशों का वेतन ४०००२०मासिक नियत किया गया है । निवास के लिए उन्हें बिना किराए 
के बंगला भी दिया जाता है, और अन्य अनेक भत्ते भी । सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 
यह व्यवस्था की गई है कि वे रिटायर होने के दाद भारत के किसी न्यायालय में वकालत न 
कर सको । यह व्यवस्था इसलिये आवश्यक समझी गई है कि जिससे न्यायालयों पर उनके 
व्यवितत्त्व व भूतपूर्वं पद का अनुचित प्रभाव न पड़े । 
सुप्रीम कोटं का अधिकार क्षेत्र दो प्रकार का है ।--(१) प्रारम्भिक अधिकार- 
क्षेत्र ( 07।। 7०8१।०४।०१ ) और अपील का अधिदार-क्षेत्र ( 4p९।2९ 
Jurisdiction ) । 
_ प्रारम्भिक श्रधिकार-क्षेत्र-- निम्नलिखित विषय ऐसे हैं, जिनके साथ सम्बन्ध रखने 
बाले मुकदमे सीधे सुप्रीम कोटं के सम्मुख विचार व निर्णय के लिये पेश किये जाते हैं-- 
(१) जब कोई मुकदमा भारत की संघ सरकार और भारतीय संघ के अन्तर्गत किसी 
राज्य की सरकार के बीच में हो । 


(२) जब किसी म्‌कदमे में एक पक्ष भारतीय संघ के अन्तर्गत किन्हीं दो राज्यों या 
दो से अधिक राज्यों के बीच मे हो । 
(३) जब किसी मुकदमे में एक पक्ष भारतीय संघ की सरकार का और किसी एक 
क अधिक राज्य की सरकारों का हो,और दूसरे पक्ष में एक या अधिक राज्यों की सरकारें 
॥ 


ये तीनों प्रकार के मुकदमे इसलिये पैदा होते हैं,क्योंकि सं विधान द्वारा शासन-सम्बन्धी 


या 


बन. 


भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत राज्यों की न्याय. व्यवस्था १६१ 


कुछ विषय संघ सूची में रखे गये हैं और कुछ राज्यसूची में । ये सूचियां सं विधान की सातवीं 
अनुसूची ( 8८0०तए७ ) में दी गई हैं । इनका इस पुस्तक में पहले उल्लेख भी किया जा 
चुका है । इन सूचियों द्वारा संघ सरकार और विविध राज्यों की सरकारों के बीच में कार्यों 
व अधिकारों का विभाजन कर दिया गया है । यह स्वाभाविक है कि कभी इस सम्बन्ध में 
विवाद उत्पन्न हो जाय, कि कौन-सा विषय संघ-सरकार के अधिकारुक्षेत्र में है, और कौन-सा 
राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में । किसी राज्य की सरकार कोई कानून वनाती है, उसकी सम्मति 
में उस कानून को बनाने का उसे अधिकार है । पर संघ सरकार उसे अपने क्षेत्र का समझती 
है। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट ही इस बात का फसला करेगा कि यह विषय किसके अधिकार- 
क्षेत्र में है । 

(४) सुप्रीम कोर्ट का कतं व्य हैं कि वह्‌ संविधान द्वारा प्रतिपादित नागरिकों के 
मूलभूत अधिकारों की रक्षा करे । अतः प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह अपने इन 
अधिकारों की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सके । संघ पालियामेण्ट व विविध 
राज्यों के व्यवस्थापन विभागों द्वारा बनाया गया कोई कानून व सरकार का कोई कार्य 
व आदेश नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट 
द्वारा ही किया जाता है । 

ग्रपील सम्बन्धी अधिकार-क्षेत्र--सुप्रीम कोर्ट में तीन प्रकार की अपीलें दायर की 
जा सकती हैं-- 

(१) संवेधानिक ( 0०8४।४५।०३] )--जब कोई हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर्‌ 
दे कि म्‌ कदमे में संविधान की किसी धारा के सही अभिप्राय के सम्बन्ध में कोई विवाद हे, 
नतो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है । यदि हाईकोर्ट ने इस बात का प्रमाण पत्र 
'न दिया हो, और सुप्रीम कोर्ट का समाधान हो जाए कि मुकदमे में संविधान-सम्बर्धी भशन 
“उत्पन्न होता है, तो भी वह उसकी अपील को सुन सकता है । संविधान के अभिप्राय को स्पष्ट 
'करना सुप्रीम कोर्ट का ही कायं है, अतः उन मुकदमों की अपीलों को वह सुनवाई करता है 
“जिसमें कोई संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुआ हो । 

(२) दीवानी ( 05! )--दीवानी मुकदमों के वारे में हाईकोर्ट द्वारा किये 
गए फैसलों के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में तभी अपील की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट यह 
-प्रमाणित करदे कि म्‌,कदमेकी रकम २०,००० रुपये से कम नहीं है। 

(३) फौजदारी ( 07min ) फौजदारी मुकदमों में हाईकोर्ट द्वारा किये 
गए फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील की जा सकती है, जब किसी हाईकोर्ट ने 
“किसी ऐसे अभियुक्त को मुत्युदण्ड दिया हो, जिसे निचले कोरट ने रिहा कर दिया था, या 

(२) जब हाईकोर्ट ने किसी ऐसे अभियुक्त को मृत्युदण्ड दिया हो, जिसके मुकदमें को हाई- 
कोर्ट ने निचले न्यायालय से स्वयं फैसला करने के लिये मंगा लिया हो, या (३) हाईकोर्ट 
“जिस मुकदमे के विषय में यह प्रमाणित कर दे कि वह सुप्रीम कोटे में अपील किये जाते के 
लिये उपयुबत हैं । 

संविधान द्वारा पालियामेण्ट को अधिकार दिया गया हैँ कि वह कानून पास करके 
-मुकदमों की अपील के सम्बन्ध में सुप्रीम कोट के अधिकार को बढ़ा सकती है । 


१६२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन ' 


भारत के अन्य सब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं। अतः विशेष दशा में वह किसी 
भी मुकदमे की अपील की सुनवाई की अनुमति दे सकता है । इस प्रकार की अनुमति को 
विशेष अनुमति ( 8000! ].०६४० ) कहते हैँ। यह वात पूर्णतया सुप्रीम कोर्ट के विवेक 
के अधीन है, कि वह अपने अधीनस्थ किसी भी कोर्ट द्वारा किये गए किसी भी निर्णय के 
बारे में अपने समक्ष अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान कर सके । 

राष्ट्रपति को परामर्ष देना--सुप्रीम कोर्ट का एक महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह 
कानून के विषय में राष्ट्रपति को परामशं दे । संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार 
हे कि बह किसी कानून सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रइन पर सुप्रीम कोर्ट की सम्मति प्राप्त कर सके | 
इस दशा में सुप्रीमकोर्ट का कत्तव्य होगा कि बह राष्ट्रपति को अपनी सम्मति दे । यह सम्मति 
गुप्त रूप से न दी जाकर खुले तौर पर दी जायगी। 

- न्यायालयों की स्वतन्त्रता--न्यायालय अपना कार्य निष्पक्ष रूप से कर सकें, इसके लिये 
यह आवश्यक है कि बे स्वतन्त्र हों । इसी उद्देश्य से संविधान में निम्नलिखित व्यवस्थाएं 
की गई हँ-- 

(१) सुप्रीम कोटं के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि भारत के संचितफण्ड ( 00780- 
Iidat०4 र७n4 ) में से दिये जायेंगे । पालियामेण्ट में न उन पर विवाद हो सकेगा 
अर न उन पर वहां बोट ही लिया जायगा । जिस न्यायाधीश को जिस वेतन, भत्ते आदि 
पर नियत किया जायगा, उसमे उसके कार्यकाळ में कोई कमी नहीं की जा सकेगी । इस 
व्यवस्थाके कारण सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश पालियामेण्ट व मन्त्रिमण्डल के कोप व प्रसाद 
की परवाह किये बिना अपना कायं स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकते हैं । 

(२) सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवळ उस दशा में अपने पद से हटाया जा सकता 
है, जब कि प6ियामेण्ट के दोनों सदन अपने सदस्यों की बहुसंख्या और उपस्थित सदस्यों 
के दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति से यहप्रार्थना करें कि न्यायाधीश अथोग्यता ( Inc००।- 
४) या कदाचार (38७००४००7) के कारण अपने पद के योग्य नहीं रहा है, अतः उसे' 
न्यायाघीश पद से हटा दिया जाना चाहिये । जब तक कि कोई न्यायाधीश सचमुच ही अयोग्य 
या कदाचारी न हो, यह सुगमता के साथ सम्भव नहीं है कि पाछियामेण्ट के दोनों सदन कुल 
सदस्यों की बहुसंख्या और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव 
स्वीकृत कर सके । 

यदि पालियामेण्ट के दोनों सदनों में किसी एक राजनीतिक दल का बहुमत बहुत 
अधिक हो, उसके सदस्य ६६ प्रतिशत से भी अधिक हों, तभी राजनीतिक कारणों से भी 

किसी न्यायाधीश के विषय में इस प्रकार के प्रस्ताव के स्वीकृत होने की सम्भावना हो सकती 
हूँ, अन्यथा नहीं । 

क (३) पाछियामेण्ट या राज्यों की विधान सभाओं (ब विधान परिषदों) में सुप्रीम 
कोर्ट व हाईकोर्ट के किसी र्‍्यायाधीश के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में विचार या विवाद नहीं 
किया जा सकता, जिसे उसने अपने कतंव्यों का पालन करते हुए किया हो । 

i ४) अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा कार्यविधि के सम्बन्ध में नियम 
बनाने का अधिकार सुप्रीम कोटं के अपने हाथों में है । कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के 


भारतीयः संघ और उसके अन्तर्गत राज्यों की न्याय-व्यवस्था १६३ 


सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, यद्यपि इनके लिये 
राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हैं । 

संकटकाल की दशा में राष्ट्रपति को अधिकार हैँ कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों 
के वेतन, भत्ते आदि में कमी कर सके । कुछ विचारकों की दृष्टि में राष्ट्रपति का यह अधि- 
कार न्यायालयों की स्वतन्त्रता में बाधा डाल सकता है। संकटकाल के नाम पर राष्ट्रपति 
न्यायाधीशों के वे तन आदि में इतनी कमी कर सकता है कि वे अपने पद से पृथक्‌ हो जाने 
को विवश हो जायें, और नये न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति नियत हों जो सरकार की इच्छा के 
अनुसार कार्य करे । एक अन्य बात ऐसी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की स्वतन्त्रता के लिये हानि- 
कारक कहा जाता है । पालियामेण्ट को अधिकार हूँ कि वह कानून बना कर सुप्रीमकोर्ट के 
न्यायाधीशों की संख्या मे वृद्धिकर सके । यदि कभी सुप्रीमकोर्ट सरकार के विरुद्ध निर्णय 
देने लगे , उस द्वारा बनाये गये कानूनों को संविधान के विरुद्ध घोषित करने लगे,तो पालिया-' 
मेण्ट न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर ऐसे व्यक्तियों को न्यायाधीदा के पद पर नियत करने 
का अवसर दे सकती है, जो सरकार के अनुकूल सम्मति रखते हों। 

सुप्रीम कोर्ट की कार्यविधि--भाएत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित हैँ । उसे यह्‌ 
अधिकार है, कि अपनी कार्यविधि को स्वयं निर्धारित करे । सुंवेधात्तिक मुकदमों व अन्य 
महत्त्वपूर्ण मुगदमों की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की बेंच द्वारा की जाती है । बहुसंख्यक 
न्यायाधीशों का जो निर्णय हो, उसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाता हुँ। 

राज्यों के हाईकोर्ट 

संविधान के अनुसार भारतीय संघ के अन्तगं त प्रत्येक राज्य में एक-एक हाईकोर्ट 
होगा । संघ-क्षेत्रों (0०7 '7०77/६०८।७७) में पृथक्‌ हाईकोर्ट स्थापित करने की व्यवस्था 
संविधान में नहीं की गई है । पर पालियामेण्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी 
हाईकोर्ट के अधिकारःक्षे् में किसी संघ-कषेत्र को भी सम्मिलित कर सके, या किसी 
संघःक्षेत्र को हाईकोर्ट के अधिकारः्षेत्र से बाहर रख सके। राज्यों के व्यवस्थापन विभाग , 
को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने हाईकोर्ट के संघ-क्षेत्र विषयक अधिकारों में किसी 
भी प्रकार का परिवर्तन कर सके ! राज्यों के पुनःसंगठत के कारण पुराने हाईकोटों के अधि- 
कारःक्षेत्र मे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गए है। पेप्सू के हाईकोर्ट को पंजाब के हाईकोर्ट 
म सम्मिलित कर दिया गया है, और मध्यभारत के हाईकोटं को मध्यप्रदेश के हाईकोर्ट में। 
यह सिद्धान्त रखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक-एक हाईकोर्ट रहे। 

हाईकोर्ट का संगठन--प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश ( 0/० [५8४/०० ) 
होता है, और अनेक न्यायाधीश ( ५८४० ) । किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 
कितनी हो, इसका निश्चय राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों 
द्वारा होता है । इनकी संख्या राज्य के क्षेत्रफल, जनसंख्या व कार्य की मात्रा को दृष्टि में 


रखकर की जाती है । त 
हाईकोर्ट के न्यासाधीहा के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता हैं, जिसमें. 


१६४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


निम्नलिखित योग्यताएँ हों- 
(१) उसे भारत का नागरिक होना चाहिये । 
(२) भारत के राज्यक्षेत्र में कम-से-कम १९ वर्ष तक किसी न्याय-सम्बन्धी पद 
( 3०6०७ ०९०७ ) पर रह चुका हो, या किसी हाईकोर्ट में कम-से-कम १० वर्ष तक 
एडवोकेट के रूप में वकालत कर चूका हो । 
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । मुख्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति करते हुए राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और राज्य क राज्यपाल 
से (जिसके हाईकोट में नियुक्ति करनी हो ) परामशं लेता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 
करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और राज्यपाल के अतिरिक्त हाईकोर्ट के 
प्रधान न्यायाधीश से भी परामर्श कर लिया जाता है । 
हाईकोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता 3] 
इससे पूर्व वह निम्नलिखित दशाओं में अपने पद से पृथक्‌ हो सकता है--( १) त्यागपत्र 
देकर। (२) यदि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोट के न्यायाधीश पद पर हो जाए, या उसे किसी 
अन्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए। (३). यदि संघ पालियामेण्ट 
के दोनों सदन कुल सदस्यों की बहुसंख्या से और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से 
यह प्रार्थेता करें कि किसी न्यायाधीश को अयोग्यता व कदाचार के कारण अपने पद से हटा 
दिया जाए, तो राष्ट्रपति इस प्रार्थना को स्वीकार कर उसे उसके पद से हटा सकता 
है। 
राज्यों में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ४००० रु० मासिक और न्यायाधीश को 
३५०० २० मासिक वेतन दिया जाता है । वेतन के अतिरिक्त उन्हें भत्ते, निवासस्थान आदि 
भी दिये जाते हँ । 
हाईकोटों का श्रधिकार क्षेत्र--हाईकोटं के अधिकार प्रायः उसी ढंग के हैं जैसे कि 
सुप्रीमकोर्ट के हैं। इन अधिकारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-- 
(१) निचले न्थायालयों के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाती है । 
दीवानी (0:४), फौजदारी ( 0/४] ) और माल ( ०४००८० )--तीनों 
अकार क न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती हैं, और 
वहां उसकी सुनवाई होती हैँ । अंग्रेजी शासन के समय में माल सम्बन्धी मुकदमों की अपील 
हाईकोट मे नहीं होती थी, पर स्वतन्त्र भारत के संविधान द्वारा उन्हें इन मुकदमों की अपीलें 
सुनने का भी अधिकार दे दिया गया है । इन्कम टैक्स, सेल टैक्स व अन्य राजकीय टैक्सों के 
मुकदमों की अपीळें भी वहां पेश होती हैं । 
(२) Fi वम्बई और मद्रास के हाईकोटों के सम्मुख बड़े दीवानी मुकदमे सीधे 
भी पेश किये जा सकते ह । इस प्रकार के अधिकारु-्षेत्र को प्रारम्भिक व मौलिक अधिकार- 
क्षेत्र | 07800 ०7/5०४० ) कहा जाता है । अग्रैजी शासन के समय में जिन 
दीवानी मुकदमा का सम्बन्ध बीस हजार रुपया या अधिक राशि से हो, उन्हें कलकत्ता 
(बंगाल), बम्बई और मद्रास के हाईकोटों में सीधा भी पेश किया जा सकता था । यह 


| 
| 
| 


भारतीय संघ और उसके अन्‍्तग्गंत राज्यों की शासन-व्यवस्था १६५ 


आवश्यक नहीं था, कि उन्हें पहले मुन्सिफ व सिविल जजों की अदालत में पेश किया जाए, 
और बाद में अपील के तौर पर वे हाईकोर्ट के समक्ष जाएं । इसी प्रकार इन हाईकोर्टो के 
समक्ष कतिपय फौजदारी मुकदमे भी सीधे पेश किये जा सकते थे । अब भी इन हाईकोर्टो में 
यह व्यवस्था जारी है । पर अन्य हाईकोर्टो में इस ढंग से दीवानी व फौजदारी मुकदमे 
सीधे पेश नहीं किये जाते । 

(३) प्रत्येक हाईकोर्ट का एक महत्त्वपूर्ण अधिकार यह हूँ कि वह अपने क्षेत्र के 
अन्य सव न्यायालयों पर अपना निरीक्षण रखे । इस अधिकार का प्रयोग हाईकोर्ट निम्न 
लिखित प्रकार से करते हैं-- 

(क) अपने क्षेत्र के किसी भी अधीनस्थ ( 9७०१०३४०१) न्यायालय से काग- 
जात मँगाकर वह उनकी जांच-पड़ताळ कर सकता है । 

(ख) अधीनस्थ न्यायालय किस ढंग से अपने कार्य करें, इस सम्बन्ध में वह नियम बना 
सकता है । पहले बने हुए नियमों में परिवर्तन कर सकता है, और कार्यं विवि के विषय में 
अधीनस्थ न्यायालयों को समुचित आदेश दे सकता हूँ। 

(ग) अधीनस्थ न्यायालय अपने रिकार्ड किस ढंग से रखें, इसकी व्यवस्था हाईकोर्ट 
कर सकता हूँ । 

(घ) अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, तरक्की, 
छुट्टी आदि के संबंध में नियमों का निर्माण हाईकोर्ट के ही हाथों में है । 

(स) हाईकोर्ट को अधिकार है कि वह किसी मुकदमे को एक न्यायालय से हटो कर 
किसी अन्य न्यायालय (अपने अधिकारःक्षेत्र में ही) में विचार व निर्णय के लिये भेज 
सके । 

(४) संविधान में नागरिकों के जिन मूलभूत अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है 
उनकी रक्षा करना भी हाईकोटों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है । यह कार्य सुप्रीम कोर्ट का भी 
है । पर सुप्रीम कोटं के हाथों में इस कार्य के रहने का यह अभिप्राय नहीं कि हाईकोर्ट का इस 
विषय में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वस्तुतः नागरिकों के मूल-भूत अधिकारों 
की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का समान रूप से कार्य है। इसीलिये यदि 
किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध गिरपतार कर लिया गया हो, या गिरफ्तार 
करने के बाद अदालत की अनुमति के बिन। ही उसे हिरासत या केद में रखा हुआ हो, तो 
बन्दी-प्रत्यक्षीकरण ( 2०६४ ९०7५४ ) का आवेदन पत्र हाईकोर्ट के सम्मुख पेश 
किया जा सकता है । यदि राज्य का व्यवस्थापन विभाग कोई ऐसा कानून बनाए, जिसे 
कोई व्यक्ति संविधान द्वारा स्वीकृत मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध समझे, तो वह उसके 
खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है । 

नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का प्रतिपादन करते हुए हमने उन व्यवस्थाओं 
का भी उल्लेख किया था (चौथे अध्याय में), जिनके द्वारा भारत के नागरिक अपने 
अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये संवैधानिक उपचार ( ९०६४०४०72] 
Rem०d०५ ) नागरिक लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही प्रयुक्त करते हैँ। 

यदि हाईकोर्ट की सम्मति में उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई ऐसा मामला 
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वेश है, जिसके निर्णय के लिये संविधान के अभिप्राय के सम्बन्ध में प्रश्न पैदा हो सकता हे 
तो वह उस मामले को विचाराथं अपने समक्ष मंगा सकता है । 
ग्रपील सम्बन्धी कतिपय ज्ञातव्य बाते--दीवानी व फौजदारी मृकदमों की अपीलों 
का निर्णय हाईकोर्ट द्वारा किया जाता है । इस सम्बन्ध में कतिपय बातें जानने योग्य हैं-- 
(१) जिन मुकदमों का निर्णय अदालत खफीफा ( Smll Causes Courts ) 
द्वारा किया जाता है, उनके विषय में हाईकोर्ट में अपील नहीं की जा सकती । ये मुकदमे 
छोटी-छोटी रकमों के वारे में होते है, अतः इनकी अपील हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती । 
(२) सेशन्स कोर्ट द्वारा यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दिया जाय, तो हाईकोर्ट 
में उसका पेश होना अनिवायं है । हाईकोर्ट की स्वीकृति के बिना किसी को मृत्युदण्ड नहीं 
दिया जा सकता । 
अधीनस्थ न्यायालय ( Subordinate Courts ) 
प्रत्येक राज्य मे हाईकोर्ट के अधीन अनेक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ये न्यायालय 
सब राज्यों में एक सदृश नहीं हैं । अतः हम उत्त रप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों को दृष्टि में 


रख कर ही यहां इनका उल्लेख करेंगे । इन न्यायालयों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया 
जा सकता हैँ :-- 2 


फौजदारी न्यायालय दीवानी न्यायालय माल सम्बन्धी न्यायालय 


हाईकोर्ट हाईकोर्ट हाईकोर्ट 

सेशन्स कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट बोड आफ रेवेन्यू 

मजिस्ट्रेट प्रयम श्रेणी सिविल जज का कोर्ट कमिइनर का कोर्ट 

मजिस्ट्रेट द्वितीय व तृतीय मुन्सिफ का कोर्ट कलेक्टर का कोटं 
श्रेणी अदालत खफीफा तहसीलदार का कोर्ट 


चायब तहसीलदार का कोर्ट 
इस तालिका द्वारा स्पष्ट है कि उत्तरप्रदेश में हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय तीन 
प्रकार के हैं--(१) फोजदारी न्यायालय; (२) दीवानी न्यायालय, और (३) माल 
सम्बन्धी न्यायालय । हम इन तीनों प्रकार के न्यायालयों पर क्रमशः विचार करेंगे । 
फोजदारी न्यायालय--फोजदारो क्षेत्र में हाईकोर्ट के अधीन सबसे बड़ा न्यायालय 
"सेशन्स कोटं' ( ७४७०१७ 0०७४ ) होता है । इसके न्यायाधीश्च को सेरान्स जज 
कहते हैं । उसकी सहायता के लिये अतिरिक्त ( 400/078] ) सेशन्स जज भी 
होते हैं। इन सेदान्स जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट की सम्मति से राज्यपाल द्वारा की जाती 
हुँ । इस पद पर दो प्रकार के व्यक्ति नियत किये जाते हैं, जो पहले से सरकारी नौकरी में 
` नहोंऔर जो सरकारी नौकरी में हों। सरकारी सविस से बाहर के वे ही व्यक्ति सेदान्स जज 
व अतिरिक्त सेशन्स जज के पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं, जो कम-से-कम सात वर्ष 
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|. एडवोकेट व वकील के रूप में कार्य कर चुके हों। जिस प्रकार सरकारी नौकरी के अन्य 
अनेक वर्ग हैं, वैसे ही न्याय-सम्बन्धी नौकरी ( 9७0०।०। ४०7४।०० ) का भीं एक 
पू थक वगं हँ । इस वर्ग के राज-कर्मचारी पब्लिक सविस कमीशन द्वारा नियुक्त किये जाते 
हैं, और शुरू में उनकी नियुक्ति मुंसिफ के रूप म होती है । फिर अपनी योग्यता, अनुभव 
व कार्य क्षमता कें आधार पर उन्नति करते हुए वे सेशन्स जज के पद पर पहुँच जाते हैं । 
पर इस पद पर वे हाईकोर्ट की सम्मति से राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं । 

सेशन्स कोटं के अधीन तीन श्रणियों के मजिस्ट्रट होते हैं, प्रथम श्रणी के, द्वितीय श्रणी 
के और तृतीय श्रणी के । प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को २ साल की कैद और १००० ₹० तक 
जुरमाना करने का अधिकार होता है द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट ६ मास की कैद और ३०० 
रू० तक जु रमाने की सजा दे सकता है । तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को केवल १ मास की कंद 
और ५० रु ० तक जुरमाना करने का अधिकार होता है । 

ये मजिस्ट्रेट अवँ तनिक ( H०००7 ) भी होते हैं, और वेतनिक भी । जिले 
का कलक्टर प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है । इसीलिये उसे जिला मजिस्ट्रेट 
( District Magistrate ) भी कहते है। जिले क बड़े नगरों में सिटी मजिस्ट्रेटों की 
नियुक्ति की जाती है, जिन्हे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकार प्राप्त होते हैं। आनरेरी 
मजिस्ट्रेट प्र थम, द्वितीय व तृतीय तीनों श्रेणियों के हो सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट की अदा- 
ळत में अधीनस्थ अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है । प्रथम श्रेणी के 
मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ सेशन्स कोर्ट में और उसके निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में 
अपील की जा सकती है । 

फौजदारी न्यायालयों में फौजदारी मुकदमे पेश होते हैं। कतल व अन्य अधिक गम्भीर 
मामलों को पहले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है । वहां मुकदमा 
चलता है, गवाहियां ली जाती हैं और बहस होती है । पर क्योंकि किसी मजिस्ट्रेट को दो 
साल से अधिक कैद की सजा देने का अधिकार नहीं होता, अतः इन गम्भीर फौजदारी मामलों 
को सेझान्स कोर्ट के समक्ष फैसले के लिये भेज दिया जाता है, और वहीं उनका निर्णय 
होता है । 

जिला मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट आदि राज्यपदाधिकारियों को जहां फौज- 
दारी मामलों में न्याय-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं, वहां साथ ही शासन-कार्य भी उन्हीं 
के सुपुदं रहता है । जिला मजिस्ट्रेट जहां अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम 
रखने के लिये जिम्मेवार है, वहां फौजदारी मुकदमे भी उसी की अदालत में पेश होते हैँ ।. 
इस प्रकार वह शासक और न्यायकर्ता दोनों हो जाता है। यह बात राजशकित के पृथक्करण 
.( ००7३४०१ ०६ ?०७० ) के सिद्धान्त के विरुद है । इसीलिये अनेक विचारकों 
का कथन है कि जिला मजिस्ट्रेटों व उसके अधीनस्थ अन्य आफिसरों के हाथ में न्याय का 
कार्य नहीं दिया जाना चाहिये । 

दीवानी न्यायालय--दीवानी क्षेत्र में हाईकोर्ट के अधीन सबसे बड़ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट 
कोटं होता हैं । इसके न्यायाधीशों को 'डिस्ट्रिक्ट जज' कहते हैं। जो व्यक्ति सेशन्स जज 
होता है, वही डिस्ट्रिक्ट जज भी होता है । इसी लिये उसे डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज 
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कहते हैं। उसके अधीन दीवानी क्षेत्र में अन्य अनक न्यायाचीश होते हैं, जिन्हें सिविल जज 
कहा जाता है । बहुधा एक ही व्यक्ति को अतिरिक्त सेशन्स जज और सिविल जज क' पद 
दे दिये जाते हैँ । 
दीवानी क्षेत्र में सबसे निचली अदालत मुंसिफ की होती हैं। मुंसिफ को केवल उन्हीं 
मकदमों का फैसला करने का अधिकार होता है, जिनकी राशि २००० ₹० या उनसे 
कम हो | अनेक बार कतिपय म्‌ सिफों को विशेष अधिकार भी दे दिये जात हैं और वे ५००० 
#० तक की राशि तक के मुकदमे कर सकते है । सिविल जजों को कितनी भी बड़ी रकम क 
मकदमों का फ॑सला करने का अधिकार होता है । दीवानी मुकदमों क वारे में सिविल जज के 
प्रायः वे ही अधिकार हैँ, जो डिरिट्रिवट जज के है। अक'ला डिस्टिक्ट जज सब दीवानी 
मकदमों को नहीं निपटा सकता; अतः उसकी सहायता के लिये ही सिविल जजों की 
नियुक्ति की जाती है । 
मंसिफ के कोर्ट के अतिरिक्त दीवानी क्षेत्र के लिये एक अन्य अदालत भी होती 
जिसे (अदालत खफीफा' ( 82]! 08प5७3 ९०४7४ ) कहते हु । साधारणतया इसम 
वे मुकदमे पेश होते है, जिनकी राशि ५०० ₹० तक की हो खफीफा जज के निणं य के विरुद्ध 
किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती । इसीलिये इस पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियत 
किया जाता है, जो न्‍्याय-कार्य में अच्छा अनुभव रखते हों । 
म्‌ंसिफ और सिविल जजों द्वारा किये गए उन मुकदमों के फैसले की, जिनकी राशि 
५००० रुू० तक को हो, अपील डिस्ट्रिक्ट जज के सम्मुख की जाती है । ५००० रु० से अधिक 
राशि के मुकदमों की अपील सीधे हाईकोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में नहीं । 
दीवानी कोर्टों के विविध न्यायाधीशों (मुंसिफ, खफीफा जज और सिविल जज) 
की नियू किति न्याय-सम्बन्धी सविस ( 70०३।४०।०९ ) से की जाती हैं। इस सविस 
के लिये पडिलिक सविस कमीशन की ओर से परीक्षा की व्यवस्था की जाती हैँ | जो व्यक्ति 
इस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हों, उन्हीं को जुडीशियल सर्विस में लिया 
जाता है । यह सविस हाईकोर्ट के नियन्त्रण में रहती है, और उसी के द्वारा इस सर्विस के 
व्यक्तियों की नियुक्ति, तरक्की आदि की जाती है । 
माल सम्बन्धी स्यायालय--सरकारी मालगुजारी राज्यों की आमदनी का बहुत 
महत्त्वपूर्ण साधन है । हाईकोर्ट के अधीन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अदालत 'बोर्ड आफ 
वम रह्‌ उसके अधीन कमिरनर,कलेक्टर,तहसीलदार और नायव तहसीलदार की अदालतें 
हूँ । जिले के कलेक्टर (जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं) की माल सम्बन्धी 
अदाळत जिले मे सबसे बड़ी होती है। माळग॒जारी, आबपाशी, के टॅक्स आदि के 
मुकदम पहल नायव तहसीलदार और तहसीलदार की आदालत में पेश होते हैं । उनके 
फसल क विरुद्ध कलेक्टर, कमिश्नर, और बोर्ड आफ रेवेन्यू के सम्मुख अपील की जाती है। 
इस क्षेत्र मे अन्तिम अपील हाईकोर्ट के सम्मुख पेश होती है । 
अन्य त्यायालय--इस समय भारत में अन्य अनेक प्रकार के भी न्यायालय हैं, जिन्हें 
विशेष प्रकार के मुकदमों के फैसले का अधिकार दिया गया है । इन्कम टैक्स का आफिसर 
किसी व्यक्ति, फर्म या कम्पनी पर जो टैक्स लगाये, उसके विषय में पहले असिस्टेंट इन्कम 
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टैबस कमिश्नर (ज्युडीशियल) की अदालत में अपील होती है, और उसके फैसले के विरुद्ध 
इन्कम टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष । उसके निर्णय के विरुद्ध कतिपय विशेष दशाओं में हाईकोर्ट 
में अपील की जा सकती है । इसी प्रकार की व्यवस्था टैक्स के वारे में भी की गई है। श्रमिक 
वर्ग और उनके मालिकों के वीच श्रम सम्वन्धी कानूनों के प्रयोग के बारे में जो विवाद हों, 
उनका निर्णय लेबर ट्रिव्यूनलों द्वारा किया जाता है,और कतिपय बिशेष दशाओं में उनके 
निर्णयों के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट के समक्ष की जा सकती है । 

पंचायती न्यायालय--भारत के अनेक राज्यों में ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया 
है, जिन्हें अनेक न्याय-सम्बन्धी अधिकार भी दिये गये हूँ । स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 
का वर्णन करते हुए पंचायतों के इन अधिकारों पर प्रकाश डाला जायगा । 

भारत के न्याय-विभाग पर एक दृष्टि--यद्य पि भारत का न्याय विभाग बहुत सुसंग- 
ठित, शवितिशाली और स्वतन्त्र हूं, पर अभी उसमे कतिपय ऐसे दोष हैं, जिनका उल्लेख 
करना उपयोगी हँ । देश की सरकार व पाल्यामेण्ट का भी उनकी तरफ ध्यान हैँ। 
ये दोष निम्नलिखित हैं-- 

(१) अभी भारत में न्याय विभाग शासन विभाग से पूर्णतया पृथक्‌ नहीं हुआ है, 
फौजदारी व माल सम्बन्धी मामलों में शासक वर्ग के हाथों में ही न्याय सम्बन्धी अधिकार 
भी हँ। 

(२) भारत में अभी न्याय को सुलभ व सस्ता नहीं माना जा सकता । कोर्ट फीस, 
वकीलों की फीस आदि में बहुतखचं करना पड़ताहै, और उसकी प्रक्रिया इस ढंगकी हें, 
जिसमे बहुत समय लग जाता है। साधारण जनता न्याय को बहुत मंहगा समझती है, और 
न्यायालयों से पूरा लाभ नहीं उठा सकती । 

(३) वर्तमान समय मे भारत में न्याय विभाग के संगठन का जो रूप है, वह ब्रिटिश 
शासकों की देन है । इसमें भारत की परम्पराओं और जनता की आवश्यकताओं को दृष्टि 
में नहीं रखा गया । न्याय तभी भली भांति हो सकता है, जब कि न्यायाधीशों का जनता 
के साथ सम्पक रहे। झनेक देशों में न्यायाधीश भी जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं । केवल 
चीन जैसे कम्युनिस्ट राज्यों में ही नहीं, अपितु अमेरिका और स्विटजरलैण्ड के कतिपय 
प्रदेशों मे भी चयायाधीदा जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के न्यायाधीश प्रायः स्थायी 
सरकारी सविस में होते हैँ, और जनता के विचारों व भावनाओं से उनका विशेष सम्पर्क 
नहीं होता । न्यायाधीशों को जनता द्वारा चुने जाने की प्रद्धति को चाहे स्वीकार न किया 
जाए, पर कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जिससे न्याय करने वाले व्यक्ति जनता 
के निकट संपक में आ सके । 

(४) भारत के कानून प्रायः अंग्रेजी भाषा में हैं, और उनको ऐसे जटिल रूप में बनाया 
गया है कि सवं साधारण जनता उनको समझ ही नहीं सकती । इस कारण भी न्याय में अनेक 
बाधाएँ उपस्थित होती हँ । 

स्वतन्त्र भारत में इन दोषों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, और 
इन्हें दूर करने के प्रयत्न जारी हूँ । 
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अभ्यास के लिए प्रश्‍न 


इन कोर्ट के कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिये । भारतीय संविधान में 


इसका क्या विशेष महत्त्व है? (यू० पी० १९५३) 
(२) सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का उल्लेख कर यह बताइये कि उसका अधिकार क्षेत्र 
(प्रारम्भिक व अपील सम्बन्धी) क्या है ? (राजपूताना १९५४) 
(३) राष्ट्र के जीवन मे न्याय-विभाग का क्या महत्त्व है ? भारत के किसी एक राज्य 
के न्याय विभाग का वर्णन कीजिये । (मध्यभारत, १९५३) 
(४) भारत के न्यायालय कया शासन-विभाग के प्रभाव ब हस्तक्षेप से स्वतन्त 
हैं? सुप्रीम कोटं की स्वतन्त्रता के लिये संविधान में जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, उनका उल्लेख 


कीजिये । 
(५) राज्यों के हाईकोटों के संगठन, कार्य व अधिकारों का वर्णन कीजिये । 
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राज्य के उपभाग और उनका शासन प्रबन्ध 


भारतीय संघ और उसके अन्तर्गत विविध राज्यों की शासन पद्धति पर प्रकाश डालने 
के वाद यह उपयोगी होगा कि राज्यों के शासन सम्बन्धी ढांचे पर भी प्रकाश डाला जाय । 
भारत बहुत बड़ा देश है । एक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका शासन भली-भाँति नहीं 
किया जा सकता । इसीलिए उमे अनेक राज्यों में विभक्त किया गया है, जिन सबकी अपनी 
पृथक सरकारें हैँ । पर ये राज्य भी आकार व जनसंख्या की दृष्टि से अच्छे बड़े हैं । क्षेत्रफल 
और जनसंख्या की दृष्टि से ये यूरोप के फ्रांस, ब्रिटेन, आदि देशों के समकक्ष है । उत्तर- 
प्रदेश को ही लीजिये । इसका क्षेत्रफल १,१२,५२३ वर्गमीळ है, और इसकी जनसंख्या 
६,३२,००,००० के लगभग हूँ । राजस्थान, बिहार, बम्बई आदि अन्य राज्य भी अच्छे 
बड़े हैं। यदि सारे राज्य का शासन एक ही स्थान से होता हो, उसे अनेक उपभागों में विभक्त 
न किया गया हो, तो शासन-कार्य सुचारु रूप से नहीं चलाया जा सकता । इस कारण शासन 
की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक राज्य को कुछ कमिइनरियों में, फिर कमिश्नरी को अनेक 
जिलों में और जिलों को अनेक तहसीलों में विभक्त किया जाता है। सब कमिइनरियां व 
जिले क्षेत्रफल वःजनसंख्या की दृष्टि से एक बराबर नहीं होते । उनका निर्माण शासन की 
सुविधा की दृष्टि से ही किया गया है। 
यह सम्भव नहीं है कि सब राज्यों के उपभागों और उनके शासन प्रबन्ध का उल्लेख 
| किया जा सके । विविध राज्यों में कमिइनरियों व जिलों के शासन का जो ढांचा है, उसे 
स्थूल रूप से इस प्र कार स्पष्ट किया जा सकता है । 
कमिइनरी-कमिइनरियों के प्रधान अविकारी को कमिइनर्‌ कहते हैं । ब्रिटिश शासन 
¦ के समय में प्रत्येक कमिइनरी का पृथक्‌ पृथक्‌ कमिइनर हुआ.करता था । स्वराज्य के बाद 
| कमिदनरों की संख्या कम कर दी गई है,और एक कमिइतर को एक से अक्षिक कमिइ्‌- 
! नरियां सुपुदं करदी गई हैं । इसका कारण यह हँ, कि कमिइनर के पास कार्य की कमी रहती 
' थी, भर साथ ही अंग्रेज अफसरों के चले जाने के बाद भारत में योग्य व अनुभवी अफसरों 
की कमी भी हो गई थी । ; के 
कमिइनर का मुख्य कार्यं जिलों के शासन का निरीक्षण करना है ।| वह अपनी कमिइनरी 
। के अन्तरगत जिलों के शासन की देखभाल करता है । वह इस बात पर निगाह रखता है कि 
' जिलों के अधिकारी राज्य-सरकार के आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं । अंग्रेजी 
' ` शासनकेयू ग में जिले और राज्य सरकार के बीच में सम्पक स्थापित करने का कार्य कमिइनर 
| द्वारा ही होता था। राज्य सरकार जो आदेश व आज्ञाएँ जारी करती थी, वेः कमिइनर द्वारा 
| | ही जिले के अफसरों के पास.पहुँचायी जाती थीं। यदि ज़िले/के अफसरों को कोई 
. पत्रव सूचना आदि राज्य सरकार के पास भेजनी हो, तो वह भी कमिश्नर द्वारा ही भेजी 
जातीःथी। ` ` ह 5% ऐर ऊ} 7 75 एक से 
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अंग्रेजी शासन के काल में यही व्यवस्था थी । तब कमिशनर का पद बहुत महत्त्वपूर्ण 
था। पर स्वराज्य के बाद यह अनुभव किया गया कि यह व्यवस्था उपयोगी नहीं है । इससे 
शासन कार्य मे निरर्थक विलम्ब होता हैं । इस कारण अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमि- 
इनर के अधिकारों व कार्यो बें बहुत कमी कर दी है । अब जिले के कलेक्टर और राज्य 
सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। अब राज्य सरकार अपने आदेश 
सीधे कलेक्टर के पास भेजती है, और वह भी राज्य-सरकार से सीधा पत्र-व्यबहार 
करता है। 

इस समय कमिश्नर के प्रधान कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) कमिदनर का प्रधान कायं मालगुजारी के सम्बन्ध में है उसकी वसूली की 
देखभाल कमिश्नर द्वारा ही की जाती है! माळ के मुकदमे उसकी भदालत में होते हैं, 
और माल के मुकदमों का जो फैसला जिले के कलेक्टर द्वारा किया गया हो, उसके खिलाफ 
कमिइनर की अदालत में अपील की जा सकती है । 

(२) कमिश्नर को यह भी अधिकार है कि वह मालगुजारी में छूट दे सके, या उसकी 
“वसूली को स्थगित कर सक । बाढ़, दुभिक्ष आदि के विशेष अवसरों पर वह अपने इस अधि- 
कार का प्रयोग करता है। 

(३) स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (जिला बोड, म्यूनिसिपैलिटी आदि) के कार्य 
का निरीक्षण करने के विषय में अनेक अधिकार कमिइनर को प्राप्त हैं। जिन जिला बोर्डो 
ब म्यूनिसिपैलिटियों पर कर्ज हो, उनके बजट का निरीक्षण करना और उनकी आमदनी 
ब खर्च को नियन्त्रित करना कमिरनर के हाथों में है। 


जिले का शासन प्रबंध 


इस समय शासन कायं की दृष्टि से कमिइनरी का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह गया है। 
` राज्य के शासन प्रबन्ध की असली इकाई आजकल जिला है, जिस पर अधिक विस्तार से 
“विचार करना उपयोगी है। 
कलेक्टर-जिले के प्रधान अधिकारी को कलेक्टर या डिप्टी कमिइनर कहते हैं । अंग्रेजी 
शासन के समय में इस पद पर केवल वे ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जो इंडियन सिविल 
सर्विस के सदस्य हों। कुछ विशेष दशाओं में प्रान्तीय सिविळ-सविस के सदस्योंको भी यह 
पद दे दिया जाता था । स्वराज्य के वाद एक नई अखिल भारतीय सर्विस का प्रारम्भ किया 
गया है, जिसे “इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविस' कहते हैँ । अब इस पद पर इसी सर्विस 
के व्यक्ति नियत किये जाते हैँ । कलेक्टर व डिप्टी कमिश्नर को “डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट” भी 
कहते है, क्योंकि उसे अनेक न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं । 
जिले के इस सर्वोच्च अधिकारी के कार्यो व अधिकारों को निम्नलिखित ढंग से 
स्पष्ट किया जा सकता है-- 
(१) जिले में शान्ति श्रोर व्यवस्था को कायम रखना--राज्य का मुख्य कार्य 
शान्ति और व्यवस्था कायम रखना होता है। जो सरकार यह कायं न करे, उसे सरकार नहीं 
कहा जा सकता। जिले में यह महत्त्वपूर्ण कार्य कलेक्टर द्वारा ही किया जाता है। शान्ति और 
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व्यवस्था कायम करने के लिये पुलीस संगठित की जाती है, और प्रत्येक जिले में पुलीस के 
अनेक अफसर व कर्मचारी (पुलीस सुपरिन्टेण्डेण्ट, डिप्टी पुलिस सुप रिन्टेण्डेण्ट, सकल 
इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर आदि) निय्‌ क्त किये जाते हैं । पर ये सब कलेक्टर की अधीनता और 
निरीक्षण में ही अपने कार्य करते हैं । वस्तुतः, जिले में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने 
के लिए कलेक्टर को ही उत्तरदायी माना जाता है । 

अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये कलेक्टर को अनेक अधिकार 
दिये गए हैं । वह सभा, जुलूस, जलसे आदि पर रोक लगा सकता है। उसे अधिकार हूँ कि 
शान्ति भंग होने पर या उसकी सम्भावना होने पर कर्फ्यू आर्डर लगा सके, जिसके अनुसारः 
लोगों को {घर से बाहर निकलने से रोका जा सकता है। वह १४४ दफा लगाकर यह 
आर्डर भौ दे सकता है, कि ५ से अधिक व्यक्ति बाजार आदि सावंजनिक स्थानों पर एकत्र 
न हो सके । समाचार-पत्रो, पत्रिकाओं व पुस्तकों में कोई ऐसी बात न प्रकाशित हो, जिससे 
शान्ति और व्यवस्था में वाधा पड़ने की सम्भावना हो, यह देखना भी उसी का काम है। ` 
कोई राजनीतिक दल, धार्मिक सम्प्रदाय व अन्ध समुदाय कोई ऐसा कार्य न करे, जिससे जिले: 
में शान्ति भंग होने की सम्भावना हो,इसकी देखभाल भी कलेक्टर ही करता है। बन्द्रक आदि 
अस्त्र शस्त्रों का लाइसेन्स भी वही देता है । शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये वह 
जिले का दौरा करता रहता है, और लोगों के सम्पर्क में आकर उनकी तकलीफों व दृष्टि- 
कोण को जानने का प्रयत्न करता है। कोई कलेक्टर अपने कार्य में कितना सफल है, इस बात: 
की परख इसी से की जाती है, कि वह अपने जिले में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में 
कहां तक समर्थ रहा है । 

(२) मालगुजारी की वसूली--जिले से मालगुजारी की वसूली करना भी कलेक्टर 
का मुख्य कार्य है । उसे कलेक्टर, इसी लिये कहते हैँ,क्योंकि वह मालगुजारी की वसूली करता 
है। इस कायं में उसकी सहायता करने के लिये अनेक अफसर व कर्मचारी नियुक्त होते हैं, 
जिन्हें डिप्टीकलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी कहते है। 
ये सब अधिकारी व कर्मचारी मालगुजारी वसूल करने और उसका हिसाब रखने का कार्य 
करते हैं । कलेक्टर उन सवका मुखिया होता है। उसे यह अधिकार नहीं होता, कि वृह माल- 
गुजारी में कमी कर सके या उसकी वसूली स्थगित कर सके । यह कार्य कमिइनर के सुपुर्द 
है। पर दुभिक्ष, बाढ़ आदि के समय वह इसके लिये सिफारिश अवश्य कर सकता है। 

(३) न्याय सम्बन्धी कार्य--सरकार के न्याय विभाग का वर्णन करते हुए कलेक्टर 
(डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) के न्याय सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख किया जा चुका है । वहू 
प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होता है, और उसकी अदालत में फोजदारी मुकदमों की सुनवाई, 
होती है। उसे अधिकार है, कि वह किसी अभियुक्त को दो साल की केद और १००० रुपये 
तक जुरमाने की सजा दे सके । द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेटों की अदालतें उसके, 
अधीन होती है , और उनके निणं यों के खिलाफ अपील उसी की अदालत में पेश की जाती है। 
जिले की अन्य फौजदारी अदालतें उसी की अधीनता व निरीक्षण में कार्य करती है। 

माल सम्बन्धी मुकदमों का फंसला भी कलेक्टर द्वारा किया जाता है। जिले में उसकी, 
अदालत ही माळ सम्बन्धी सबसे बड़ी अदालत होती हू । नायव तहसीलदार, तहसीलदार 
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और डिप्टी कलेक्टर की अदालतों में माल सम्बन्धी जो निर्णय किये जायें, उनके खिलाफ 
कलेक्टर की अदालत में अपील की जा सकती है। उसके फंसले के खिलाफ अपील कमिश्नर 
की अदालत में की जाती है । 

क्योंकि कलेक्टर जिले के शासन का प्रधान अधिकारी हैँ, अतः उसे न्याय सम्बन्धी 
अधिकार देना 'राजशबिति के पृथक्करण' ( 9००7३४07 ०† P०४९7 ) के 
सिद्धान्त के विरुद्ध है । संविधान में नीति-निर्देशक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए यह 
कहा गया है कि च्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक्‌ रखा जाए। राज्यों की सरकारें 
धीरे-धीरे इस दिशा में प्रयत्नशील हैँ । इसलिये उत्तरप्रदेश में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेटों की 
निय॒कित प्रारम्भ की गई है, जिन्हें केवल न्याय सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त हैँ और जिनका 
शासन से कोई सम्बन्ध नहीं है । 

(४) निरीक्षण का कार्य--प्रत्येक जिले में अनेक सरकारी विभाग होते हैं, यथा 
शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलीस, जेल, पब्लिक वर्क्स, जंगलात आदि । इन सबके पृथक्‌ पृथक्‌ सर- 
कारी अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जिले के शिक्षा 
बिभाग का प्रधान अधिकारी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स होता है, और स्वास्थ्य विभाग के 
प्रधान अधिकारी को हैल्थ आफीसर' कहते हैँ । इसी प्रकार पुलीस, पब्लिक वर्क्स आदि 
विभागों के प्रधान अधिकारी प्रत्येक जिले में नियुक्त किये जाते हैं ये अधिकारी कलेक्टर 
के अधीन नहीं होते, पर ये उसे|अपने कार्यो से अवगतकरते रहते हैं, और उन पर उसका 
नियन्त्रण अवश्य रहता है । जिले में शासन का सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर ही होता है, 
और उसी द्वारा वहां राजशक्ति अभिव्यक्त होती है। अतः यह स्वाभाविक है, कि जिले 
के अन्य सरकारी विभागों के अफसरों पर उसका नियन्त्रण रहें, और वह उनके कार्य की 
देखभाल करता रहे। 

(५) स्थानीय स्वशासन संस्थाश्रों पर नियन्त्रण--प्रत्येक जिले में एक जिला बोड 
( D००६ 80870 ) व अनेक म्युनिसिपैलिटियां व अन्य स्थानीय स्वज्ञासन संस्थाएं 
(यथा टाउन एरिया कमेटी व नोटीफाइड एरिया कमेटी ) होती हैं। इन सबके बजट पर 
नियन्त्रण रखना और इनके कार्यों की देखभाल करना कलेक्टर का ही“कार्य है। 

(६) श्रच्य कार्य--गत महायुद्ध के समय अनाज, वस्त्र तथा मकान आदि की बहुत 
कमी हो गई थी । इसलिये राशन की व्यवस्था की गई थी, और अनेक वस्तुओं की कीमतें भी 
सरकार द्वारा तय करवी गई थीं । जिले में राशन और कष्ट्रोल का काम कलेक्टरों की अधी- 
नता मे ही रखा गया था | अब राशन व कण्ट्रोल की विशेष आवश्यकता नहीं रह गई है, 
पर लोहा आदि कतिपय वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा से अधिक लेने के लिये 
परमिट की जरूरत अब भी पड़ती है। अनेक नगरों में मकानों के किराये व उन्हें किराये पर 
छना अब तक भी सरकारी नियन्त्रण में है। ये सव विभाग कलेक्टर की अधीनता में ही कार्य 
करते हैं। जिले का आबकारी विभाग भी कलेक्टर के ही अधीन होता है, जिले का खजाना 
व रजिस्ट्रेशन विभाग भी उसी के अधीन रखे गये हैं। पंचवर्षीय योजना के अनसार जिले 
के विकास कार्य भी उसी के निरीक्षण में सम्पन्न होते हँ। > 


जिले के उपभाग--प्रत्येक जिला अनेक सव-डिवीजनों (Subdivisions ) में 
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विभक्त रहता है। सब-डिवीजन के मुख्य अफसर को सव-डिविजनल अफसर ( 8. 
. 0. ) या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। यह अफसर प्राय: प्रान्तीय सिविल सविस का सदस्य 
होता है। बहुधा इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्तियों को भी शरू में डिप्टी कलेक्टर 
नियत कर दिया जाता है, ताकि कलेक्टर की अधीनता में कार्य करते हुए उन्हें शासन कार्य 
का भली भांति अनुभव हो जाय । इन सव-डिविजनल-अफसरों को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट 
अधिकार प्राप्त होते हैं, और अपने सव-डिविजन में ये वे सब कार्य करते हैं, जो कलक्टर 
जिले के क्षेत्र में करता है । अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना, माळगजारी 
वसूल करना, फौजदारी मुकदमों का फ॑सला करना आदि इनके कार्य वे ही हैं, जो कलेक्टर 
क हू । वस्तुतः कलेक्टर इन सब-डिविजनल अफसरों की सहायता से ही जिले के शासन 
का कार्य करता हैँ । कुछ सव-डिविजनल अफसर जिले के हेड क्वार्टर में रह कर कलेक्टर 
की सहायता करते हूँ, और कुछ विविध सब-डिविजनों में नियुक्त होकर वहीं रहते हुए 
अपने कार्य करते 
सव-डिविजनल अफसरों की अधीनता में तहसीलदार और नायव तहसीलदार 
नामक अफसर होते हैं । तहसीलदार का मुख्य कार्य मालगुजारी और कृषि के साथसम्बन्ध 
रखने वाले अन्य टक्सों को वसूल करना है । तहसीळदारों को प्राय: द्वितीय श्रेणो कें मजिस्ट्रेटों 
के अधिकार भी प्राप्त होते हँ, और उनकी अदालत में फौजदारी मुकदमे भी पेश होते हैं। 
शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के कार्य में भी तहसीलदार सव-डिविजनल अफसर की 
सहायता करता है। 
मालगुजारी की वसूली के कार्य में तहसीलदार की सहायता के लिये नायब तहसील- 
दारों, कानूनगो और बहुत से पटवारियों की नियुक्ति की जाती है। तहसील अनेक परगनों 
में विभक्त रहती है। परगने से मालगुजारी वसूल करने का कार्य कानूनगो के सुपु होता है, 
जो पटवारियों की सहायता से इस कार्य को करता है। प्रत्येक परगने में एक कानूनगो की 
नियुक्ति की जाती है । 
पुलीस का प्रबन्ध 
शासन प्रबन्ध के लिये प्रत्येक तहसील में अनेक थाने होते हं, जिनमें थानेदार (सब 
इन्सपेक्टर ),दीवान व हेड कान्सटेबल आदि अनेक कर्मचारी नियत किये जाते हैं । ये सह 
अपने थाने के हलके में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने, फौजदारी के मामले में अभियुक्त 
अपराधियों को गिरफ्तार करने व उन पर मुकदमे चलाने में सहायता देते हैं। प्रत्येक गांव 
मे एक चौकीदार भी नियत किया जाता है, जो गांव में हुई वारदातों व अन्य घटनाओं की 
सूचना थाने मे देता रहता है। 
राज्य का मुख्य कार्य शान्ति और व्यवस्था कायम करना है । इसी के लिये पुलीस का 
संगठन किया जाता है। शान्ति और व्यवस्था कायम रखना व पुलीस राज्यसूचीके विषय हैं, 
इस कारण भारतीय संघ के अन्तर्गत सब राज्यों में सरकार क। एक पृथक्‌ विभाग है,जिस 
पर राज्य में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने की उत्तरदायिता है। इस विभाग का एक 
प्‌. थकू मन्त्री होता है,जो मन्त्रिपरिषद्‌ का सदस्य होने के कारण जनता द्वारा निर्वाचित विधान- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्री के अधीन पुलीस विभाग का प्रधान अफसर 
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“इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलीस” कहाता है,जो राज्य भर की पुलीस का मुख्य पदाधिकारी 
होता है। साधारण पुलीस और खुफिया पुलीस दोनों उसके अधीन होते हैं। 
इन्स्तेकटर जनरल आफ पुलीस के अधीन कुछ डिप्टी-इन्सपेवटर जनरल होते हैँ, जिनको 
राज्य की एक-एक रेन्ज ( 3६०४० ) सुपुदं की जाती है । एक रेन्ज में आठ-दस जिले 
शामिल किये जाते हैं । एक डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल राज्य की राजधानी में रहता है, 
और अन्य अपनी अपनी रेन्जों में । एक डिप्टी-इन्सपेक्टर जनरल को खुफिया पुलीस का 
कार्य भी सुपुर्दं किया जाता है । 
रेन्ज के डिप्टी-इन्सपेक्टर जनरल के अधीन प्रत्येक जिले में एक पुलीस सुपरिनटेण्डेण्ट 
की नियुक्ति की जाती है । वह जिले में शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिये उत्तरदायी 
होता है। उसके अधीन जिले में अनेक डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्टों की नियुक्ति की जाती है। 
पुलीस के कार्य की दृ ष्टि से प्रत्येक जिले को अनेक सक लों में विभक्त किया जाता है, जिनका 
चार्ज एक-एक पुलीस इन्सपेक्टर के हाथों में रहता है। प्रत्येक सरकल में आठ-दस थाने 
होते हैं । थाने के अधिकारी को थानेदार या सब-इन्सपेक्टर कहते हैं। थानेदार की सहायता 
के लिये थाने में दीवान, मुंशी आदि अन्य कर्मचारी भी नियत किये जाते हैं, और उसकी 
अघीनता में अनेक सिपाही रहते हैं । 
जिले में जो बड़े नगर हों, उनमें पुलीस सुपरिन्टेण्डेण्ट की सहायता के लिये कोतवाल 
की नियुक्ति की जाती है। इस कोतवाल के अधीन नगर में अनेक थाने होते हैं, और उनका 
कायं सब-इन्स्पेवटरों के सुपुर्द रहता है। 
जिले के हेड क्वार्टर में कुछ अतिरिक्त पुलीस भी रखी जाती है, जिसे रिजर्व पुढीस 
कहते हैं । जिले में जहां कहीं भी साधारण पुलीस से काम न चले, वहां इसे भेजा जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त सब जिलों में हथियारबन्द पुलीस की भी व्यवस्था की गई है, जो उपद्रव 
के समय उपयोगी होती है। 
पुलीस सुपरिन्ेण्डेण्ट के अधीन जिले में खुफिया पुलीस का अलग संगठन होता है। 
उसके लिये एक अलग डिप्टी सुप रिनटेण्डेण्ट नियत किया जाता है, जिसके अधीन अनेक 
इन्स्पेक्टर व कान्सटेबल होते हैं। ये अपराधों, साजिशों आदि का पता करने का काम 
करते हैं । ; 
nt sheet 
'इन्स्पेक्टर उतार प्रिजन्स' कहते हैं। राज्य Ro र र 
कहते है। राज्य मे जेल अनेक प्रकार के होते है-- 
(१) सेन्ट्रल जेल--इनमें वे Fo रबखे जाते हैं, जिन्हें सुदीर्घ काळ के लिये 
केद की सजा मिली हो। ये सब जिलों में नहीं होते, अपितु कतिपय मुख्य स्थानों पर 
कायम किये जाते हैँ। इनका प्रधान अधिकारी जेल सुपरिन्टेण्डेण्ट है 
जेळर, वाड र आदि अनेक कमंचारी होते हैँ। 
डिस्ट्रिक्ट जेल--ये सब जिलों में होते है। ये जिले के भ्न 
पह गृथक कर्मचारियों की नियुक्ति की 


' कहाता है, जिसके अधीन _ 


राज्य के उपभाग और उनका शासन प्रबन्ध १७७ 


(३) विशेष जे ल--स्त्रियों और बच्चों के लिये पृथक्‌ जेल कायम किये जाले हैं । 
बच्चों की जेल में विशेष रूप से यह यत्न किया जाता है, कि अपराधी बच्चों का सुधार हो 
सके । 

स्वास्थ्य और चिकित्सा--राज्य में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये सरकार का 
'एक पू थक, विभाग होता है, जो एक मन्त्री के सुपुर्दे रहता है। इस विभाग के सबसे बड़े 
-अफसर को ‘डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ' कहते हैं। उसके अधीन अनेक डिप्टी व असिस्टेंट 
"डाइरेक्टर निय्‌क्त किये जाते है इसी विभाग के अधीन प्रत्येक जिले में एक हेल्थ आफिसर 
और एक सिविल सर्जन की नियु वित की जाती है । इसके अधीन अनेक अन्य भी अफसर व 
कमं चारी होते हैँ। जिले में स्वास्थ्य की रक्षा के लिये टीके लगवाना, सफाई कराना और 
रोगों की रोकथाम करना और चिकित्सालय खोल कर रोगों के इलाज की व्यवस्था करना 
इसी विभाग का कार्य है । 

प्रभ्यास के लिए प्रश्‍न 
(१) भारत में जिले का शासन किस प्रकार संचालित होता हैं, संक्षेप से लिखिये 
( राजपूताना, १९५४) , 
(२) भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों को किन विविध विभागों में विभक्त किया 
जाया है? कमिइनरी के शासन पर प्रकाश डालिये । 
(३) जिले के कौन से उपभाग होते हैं ? उनके शासन पर प्रकाश डालिये । 
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पन्द्रहवां प्रध्याय 
स्थानीय स्वशासन 
स्थानीय स्वशासन की उपयोगिता 


देश की केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों के लिये यह सम्भव नहीं होता कि वें नगरों,, 
कसबों या ग्रामों के प्रबन्ध पर भली-भांति ध्यान दे सकें । इन सरकारों को सारे देश व 
राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं से ही फुरसत नहीं मिलती । उन पर कार्य 
का बोझ बहुत अधिक होता है। देश की शत्रुओं से रक्षा करना, देश में शान्ति और व्यवस्था 
को कायम रखना, रेल, डाक, तार आदि का प्रबन्ध करना, जनता की आथिक उन्नति के 
उपाय करना, खेतों की सिचाई के लिये नहरें निकालना, बाढ़, दुर्भिक्ष और आकस्मिक 
बिपत्तियों का निवारण करना आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, जो इन सरकारों को 
करने पड़ते हूँ । इ स दशा में उन्हें नगरों, कसबों व ग्रामों की समस्याओं पर ध्यान देने की 
फू रसत कसे मिल सकती हू । प्रत्येक स्थान की अनेक अपनी समस्याएं होती हैं । नगरों और 
ग्रामों में सफाई का इन्तजाम होना चाहिये, लोगों को पीने के लिये शुद्ध जल मिल सके, सड़कों 
पर रोशनी हो, बीमारी न फेलने पाये, भोजन की वस्तुएँ बाजार में शुद्ध रूप में बिके 
ये सब व ऐसी कितनी ही बाते हैं, जिनका प्रबन्ध स्थानीय लोग ही अधिक अच्छी तरह 
कर सकते हैं। भारत में एक ओर जहां संघ सरकार है, वहां राज्यों की अपनी-अपनी सरकारे 
भी हैं | पर दिल्‍ली था लखनऊ की सरकारे प्रत्येक ग्राम व नगर की समस्याओं व आवद्य- 
कताओं पर केसे ध्यान दे सकती हैं ? इन स्थानीय समस्याओं को स्थानीय लोग ही अधिकः 
अच्छी तरह से हल कर सकते हैँ। इसलिये स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का निर्माण बहुत 
अधिक उपयोगी हे । 
F लोकतन्त्र शासन के लाभों को भी स्थानीय स्वशासन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता 
हैं । आजकल के बड़े-बड़े राज्यों के शासन में सर्वसाधारण जनता का हाथ केवल इतना हीः 
होताहं कि तीन या पांच सालों में एक बार वह उन प्रतिनिधियों को चुन दे, जिन्हें बिधान" 
सभा व पाछियामेण्ट में जाकर कानूनों का निर्माण करना है। केवल इतने से जनता में यहः 
भावना उत्पन्न नहीं हों सकती कि राज्य में उसका! अपना शासन हैं । लोकतन्त्र शासन कीः 
सफलता के लिये जिस राजनीतिक चेतना की आवश्यकता होती हूँ, उसके लिये आवश्यक 
हें कि जनता अपना शासन स्वयं भी करे । इस दृष्टि से स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ बहुत 
उपयोगी होती हैं। यदि प्रत्येक ग्राम में पंचायत हो और प्रत्येक नगर में म्यू निसिपैलिटी हो, 
तो इन संस्थाओं द्वारा सं साधारण लोगों को यह अवसर मिल जाता है, कि वह अपने ग्राम 
या नगर का स्वय प्रबन्ध करे, अपने क्षेत्र में सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का इन्तजाम 
स्वयं कर । पंचायतों और म्यू निसिपेलिटियों के सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते हैं, पर 
ये सदस्य अपने निर्वाचकों के बीच में ही रहते हैं। जनता इन्हें अपनी आवश्यकताएँ बताती: 
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रहती हँ, और इनके द्वारा वह अपनी स्थानीय समस्याओं. को हल करने का प्रयत्न करती 
रहती है। इन स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही जनता को नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करने का 
अवसर मिलता है, और वे एक दूसरे के प्रति अपने कतं व्यों को समझ कर उनका पालन करने 
में तत्पर होते हैँ । 

उत्तर प्रदेश में सर्वत्र ग्राम-पंचायतों का निर्माण कर उन्हें शासन व न्याय संबंधी कुछ 
अधिकार दे दिये गये हैँ, और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम अपना शासन 
स्वयं किया करे, ग्राम के झगड़े ग्राम-पंचायत द्वारा निवटा दिये जाया करें, और अपने 
क्षेत्र में सफाई, शिक्षा आदि का प्रवन्ध भी ग्राम-पंचायतों द्वारा किया जाए । ये ग्राम-पंचा- 
यतें छोटी-छोटी रिपब्लिकों के समान हैं जिनमें रहकर ग्रामवासी आत्म-निर्भरता का पाठ 
सीख सकते हैं, और नागरिकता का क्रियात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । भारत के अन्य 
राज्यों में भी इसी ढंग की स्थानीय संस्थाएँ विकसित की जा रही हैं, क्योंकि लोकतन्त्र 
शासन की सफलता के लिय इनका उपयोग बहुत अधिक है । 

प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन--भारत के इतिहास की एक विशेषता यह है 
कि इस देश में स्थानीय स्वशासन को सदा से महत्त्व प्राप्त रहा है। प्राचीन समय में प्रत्येक 
नगर का शासन एक सभा द्वारा किया जाता था, जिसे 'पौर सभा' कहते थे। यूनानी राजा 
सैल्यूकस के राजदूत के रूप में मैगस्थनीज मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था। 
उसने पाटलिपुत्र की पौर सभा का वर्णन करते हुए लिखा है, कि इस सभा में ३० सदस्य 
हूँ, जो ६ उप-समितियों द्वारा अपना कार्य किया करते हैं | प्राचीन समय में भारत के सभी 
नगरों में इस प्रकार की सभाएँ विद्यमान थीं । न केवल नगरों में, अपितु ग्रामों में भी प्राचीन 
समय में ग्राम सभाओं की सत्ता थी, जो न केवल अपने क्षेत्र का शासन स्वयं करती थी, 
अपितु अपने ग्राम के लिये कानून भी बनाती थी । इन स्थानीय संस्थाओं द्वारा जब जनता 
को अपना शासन स्वयं करने का अवसर मिल जाता था, तो उसे इस बात की विशेष चिन्ता 
नहीं रहती थी कि देश में किस राजा का शासन है । मुगल युग तक भारत में ये स्थानीय 
स्वशासन संस्थाएँ कायम रहीं । उस समय तक भारत में प्रत्येक गांव एक अपने आप में पूर्ण 
छोटे से राज्य के समान हुआ करता था। गांव की पंचायत किसानों से मालगुजारी वसूल 
करके उसे राजा को प्रदान कर दिया करती थी । इसलिये देश के शासक को गांव के आन्तरिक 
मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ती थी । अंग्रजों ने मालगुजारी वसूल करने 
का कार्य पंचायतों से लेकर एक व्यक्ति के सुपुर्द करना शुरूकर दिया, जो या तो मालगुजारी 
वसूल करने का ठेकेदार होता था या सरकारी कर्मचारी। इस दशा में ग्राम 
पंचायतों के पास कोई महत्त्वपूर्ण सामूहिक कार्य नहीं रह गया, और धीरे-धीरे उनका लोपः 
होते लगा । 


अंग्रेजी शासन के समय स्थानीय स्वशासन का विकास 


भारत में अंग्रेजी शासन का धीरे-धीरे विकास हुआ। सतरहवीं सदी में ही भारत में 
अंग्रेजों के पैर जमने शुरू हो गये थे, और समुद्र-तट के अनेक स्थानों पर उन्होंने अपना 
अधिकार कर लिया था। वहां उन्होंने अपनी बस्तियां भी बसानी शुरू कर दी थीं | 
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१८० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


इसी प्रकार की एक बस्ती मद्रास थी, जो सतरहवीं सदी मे ही कायम की गई थी । 
१६८७६० में अंग्रेजों ने वहां एक म्यूनिसिपल कार्पोरेशन कायम किया, जिसके सब 
नामजद सदस्य किये हुए होते थे। कुछ साल वाद इसी प्रकार के कार्पोरेशन 
कलकत्ता और बम्बई में भी कायम किये गये | ज्यों-ज्यों भारत में अंग्रेजी राज्य 
का विस्तार होता गया, और अन्य नगर भी उनकी अधीनता में आते गये, उनमें भी 
म्यूनिसिपैलिटियों की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसी प्रयोजन से १८४२ 
ई०और १८५०६० में कानून भी पास किये गये। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि अंग्रेजी 
जमाने की इन प्रारम्भिक म्यूनिसिपेलिटियों के सदस्य चुने नहीं जाते थे, वे नामजद 
होते थे। १८७० ई० में लाडं मेयो ने इस बात पर जोर दिया कि इन म्यूनिसिपेलिटियों 
के कुछ सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा भौ की जानी चाहिये । इसीलिये १८७२ 
से १८७८ तकके वर्षों में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के कार्पारेशनों में कुछ सदस्यों का 
चुना जाना भी प्रारम्भ किया गया । 
ब्रिटिश काळ में भारत में स्थानीय संस्थाओं का विकास १८८२ में प्रारम्भ हुआ 
माना जा सकता है । इस समय भारत के वायसराय लाड॑ रिपन थे। उनके प्रयत्न से भारत 
सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--- 
"(१) न केवळ बड़े नगरों में, अपितु अन्यत्र भी स्थानीय संस्थाएँ कायम की जायें । 
(२) इत संस्थाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत न हो, उनकी संख्या एक 
तिहाई से अधिक न हो । 
(३) इन संस्थाओं का अध्यक्ष भी गेर-सरकारी ही हो। 
स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिये अगला महत्त्वपूर्ण कदम प्रथम महायुद्ध 
(१९१४-१८) की समाप्ति पर १९१९ ई० में उठाया गया। इस समय भारत में अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण शासन सुधार किये गये, जो मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इन सुधारों द्वारा भारत के प्रान्तों में आंशिक रूप से स्वराज्य' की स्थापना कर दी गई थी, 
और प्रान्तीय सरकार के अनेक विभागों का शासन उन मन्त्रियों के सुपुर्द कर दिया गया 
था, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे, और तभी तक अपने पद पर रह सकते थे, 
"जब तक कि विधान सभा का विशवास उन्हें प्राप्त रहे । स्थानीय स्वशासन का विषय भी 
इन उत्तरदायी ( Responsible ) मन्त्रियों के ही सुपुदं किया गया था। इस दशा 
में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का तेजी से साथ विकास हो। 
i 5 अ पा का महत्त्व निरन्तर बढ़ता गया । १९३५ के गवर्न- 
उ सार जब प्रान्तीय स्वराज्य कायम हुआ, तब तो इनकी शक्ति 
और अधिकारों में भौर भी वृद्धि हुई । 
इसमे सन्देह नहीं, कि ब्रिटिश शासन के काल में भारत के नगरों में कार्पोरेशन, म्यु- 
निसिपेलिटी आदि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अच्छा विकास हुआ, पर अंग्रेजों ने 
भारत की पुरानी ग्राम पंचायतों के पुतरुद्धार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वराज्य के 
बाद इसके लिये प्रयत्न किया गया है । संविधान में राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करते हुए यह भी कहा गया है कि राज्य इस बात का सत्न करेगा कि ग्राम 
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ठः का संगठन किया जाये और उन्हें समुचित शक्ति और अधिकार दिये जाएँ । 
इसके अनुसार अनेक राज्यों में कार्य प्रारम्भ भी हो गया है । 

भारत में जो अनेक प्रकार की स्थानीय स्वशासन संस्थाएं इस समय हैं, उन्हें स्थूल 
रूप से दो वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है--नगरों के साथ सम्बन्ध रखने वाली और 
देहातों से सम्बन्ध रखने वाली । नगरों से संबंध रखने वाली संस्याएँ निम्नलिखित हूँ— 

(१) कार्पोरेशन ( ०7०7३४०० ) या निगम । 
) म्युनिसिर्पेलिटी ( M७०।३]।४५ ) या नगरपालिका । 
) टाउन एरिया कमेटी ( Town Area Committee ) ॥ 
(४) नोटिफाइड एरिया कमेटी ( Notified Ares Committee ) ॥ 
) इम्भ्रू तमे न्ट ट्र्स्ट ( Improvement Trust ) 
) कॅन्टूनमेर्ट बोर्ड ( Contonment Board ) 

(७) पोर्ट ट्रस्ट ( Prt Tut ) । 

देहाती क्षेत्र से सम्बन्ध रघने वाली स्थानीय संस्थाएँ निम्नलिखित हैँ 

(१) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ( District Board ) 

(२) सव-डिविजनल बोर्ड ( Sub-Divisional Board ) । 

(३) ग्राम-पंचायत । 

अब हम क्रमशः इनके स्वरूप, कार्यों व अधिकारों पर प्रकाश डालेंगे । 
कार्पोरेशन--अंग्रेजी शासन के समय भारत के तीन प्रधान नगरों में कार्पोरेशन 
बिद्यमान थे । इनके नाम हैं, कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास । पर अब अनेक अन्य बड़े 
नगरों में भी म्युनिसिपेलिटी के स्थान पर कार्पोरेशन की स्थापना की जा रही है। पूना, 
पटना, नागपुर आदि में कार्पोरेशन स्थापित किये जा चुके हँ, और उत्तरप्रदेश में कानपुर, 
लखनऊ, इलाहाबाद, सदृश बड़े नगरों में कार्पोरेशन स्थापित करने की योजना बनाई जा 
चुकी है। दिल्ली के लिये भी कार्पोरेशन की स्थापना हो गई है। 
कार्पोरेशन के संगठन को बम्बई कार्पोरेशन का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा 
सकता है। उसके सदस्यों की संख्या ११७ है, जिनमें से १०६ जनता द्वारा निर्वाचित किये 
जाते हैं । इसके लिये बम्बई नगर को १९ वाड में विभक्त किया गया है और उन्हीं से इन 
१०६ सदस्यों को चुना जाता है। शेष ११ सदस्यों में से ८ का चुनाव यूनीवसिटी, चेम्बर 
आफ कामर्स, ट्रेड यू नियन आदि विशेष निर्वाचनःकषेत्रों द्वारा होता है । पुलीस कमिश्नर, 
बम्बई पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन और बम्बई का एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर अपने पद के 
कारण कार्पोरेशन के सदस्य होते हैं । बम्बई के कार्पोरेशन का कार्यकाल चार साल नियत 
किया गया है। कार्पोरेशन के सदस्य अपने अध्यक्ष को स्वयं चुनते हैं, जिसे मेयर (2०7) 
कहते हैँ । उसके प्रधान अधिकारी को कमिश्नर कहते हैं, जिसे सरकार नियुक्त करती है 
यह प्रायः इण्डियन सिविल सविस का एक अनुभवी व्यक्त होता है। कार्पोरेशन 
उसे अपने पद से पृथक, कर सकता हैं, बते कि कम से कम ६४ सदस्य उसे हटाने के पक्ष 


` में वोट दें। 


मद्रास और कलकत्ता के कार्पोरेशनों का संगठन भी बहुत कुछ इसी ढंग का है। इनके 


१८२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


कार्य प्रायः वे ही हैं, जो कि म्यूनिसिपैलिटियों के होते हैं। पर इनके अधिकार साधारण 
म्युनिसिपैलिटियों के मुकाबिले में कुछ अधिक होते हैं। क्योंकि इनका निर्माण बहुत बड़े 
नगरों में किया जाता है, और उनकी समस्याएँ अधिक जटिल होती है अतः इन्हें अधिक 
शक्ति व अधिक।र प्रदान करने की आवश्यकता समझी जाती है । 
| । म्युनिसिपल कमेटी--बहुत बड़े नगरों के अतिरिक्त अन्य सब नगरों में म्यूनिसिपं- 
लिटियां कायम की गई हैं । भारत में इस समय इनकी संख्या ८०० के लगभग है। उत्तर 
प्रदेश में ही इनकी संख्या अब १२० के लगभग होगई है। किस म्यूनिसिपेलिटी में कितने 
सदस्य हों, यह बात उस नगर की जनसंख्या पर निर्भर करती है । इनकी सदस्य संख्या 
प्रायः २० से ४५ तक होती है। जित नगरों की आबादी २० से ३० हजार तक हो उनकी 
म्मु निसिपैलिटियों में २०, जिनकी आवादी ३० से ५० हजार तक हो उनमें २५, जिनकी 
आबादी ५० से ७५ हजार तक हो उनमें ३०, जिनकी आबादी ७५ हजार है १ लाख तक 
हो उनमें ३५, और जिनकी आबादी १ लाख से डेढ़ लाख तक हो, उनमें ४०, और जिन 
नगरों की आबादी डेढ़ लाख से दो लाख तक हो, उनकी म्युनिसिपंलिटियों में ४५ सदस्य 
होने की व्यवस्था की गई है | दो लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिये उत्त रप्रदेश 
||| । में कापोरेशन स्थापित करने की योजना को स्वीकार कर्‌ लिया गया है। 
| म्यूनिसिपलिटी के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैँ । पहले कुछ सदस्य सरकार 
द्वारा नामजद भी किये जाया करते थे,पर अब इस प्रथा को हटा दिया गया है । उत्तरप्रदेश 
में केवल तीन नगरः-नेनीताल, मसूरी, और हलद्वानी ऐसे है, जिनमें अब भी क्रुछ सदस्य 
सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं म्यूनिसिपल सदस्यों को चुनने के लिये वे व्यक्ति मत- 
दाता हो सकते हँ, जो भारत के नागरिक हों, म्युनिसिपल क्षेत्र में जिनका सामान्य रूप से 
से निवास हो, और जो अपनी आयु के २१ वर्ष पूर्ण कर चुके हों । जो व्यक्ति पागल, दिवालिया 
| व राज दण्डित हों, उन्हें भी कतिपय नियमों के अधीन वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता 
jE | है । पालियामेण्ट और विधान सभा के निर्वाचकों के समान म्यूनिसिपलिटी के निर्वाचकों 
के लिये भी वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । यदि किसी व्यक्ति 
' का ताम म्युनिसिपल निर्वाचकों की सूची में भूल से रह गया हो, तो वह एक निरिचित तारीख 
'तक प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम उसमें शामिल करा सकता है । चुनाव की तिथि से कुछ 
समय पूर्वं तक भी १० रु० देकर इस प्रकार की भूलों का सुधार करवाया जा सकता है। 
i म्यू निसिपलिटी की सदस्यता के लिये वे सब व्यक्ति उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं 
जिनका नाम मतदाताओं की सूची में हो। पर उम्मीदवारों के लिये यह जरूरी हैं कि उनके 
नाम कोई म्यूनिसिपल टेक्स व अन्य देनदारी बाकी न हो, और सांथ ही वे किसी सरकारी 
नौकरी में न हों, या कोई ऐसा सरकारी पद प्राप्त किये हुए न हों, जिससे उन्हें आथिक लाभ 
होता हो । आनरेरी मजिस्ट्रेट भी म्युनिसिपैलिटी के सदस्यता के लिये उम्मीदवार खड़े 
हीं हो सकते I न : 
चुनाव के लिये नगर को अनेक चुनाव क्षेत्रों या वाडों में विभक्त कर 
वार्ड से दो तीन, चार या अधिक सदस्य चुने जाते हैं | जो व्यक्ति 
उम्मीदवार होना चाहें, वे एक नियत तिथि तक अपने तामिनेशन पेपर 
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दाखिल कर देते हैं । इन पर उम्मीदवार अपना हस्ताक्षर यह प्रदर्शित करने के लिये करता है 
कि उसे उम्मीदवार होना स्वीकार है । एक मतदाता उसके नाम का प्रस्ताव करता 
और एक अन्य उसका अनुमोदन। उम्मीदवारों को १०० रु० जमानत के रूप में जमा करना 
पड़ता हूं । नामिनेशन पेपर दाखिल हो जाने के बाद एक दिन उनकी जांच की जाती है। 
बाद में एक निश्चित तिथि तक जो उम्मीदवार चाहे. अपना नामिनेशन पेपर वापस ले 
सकता है । 

वोट पियं (बैलट) द्वारा लिये जाते हैं । जिस वार्ड से जितने सदस्य चुने जाने हों, 
प्रत्येक वोटर को उतनी ही पाचयां दे दी जाती हैं। सब उम्मीदवारों के बकस अलग-अलग 
एक ही कमरे में रखे रहते हैं वोटर अपनी परचियों को उन उम्मीदवारों के बक्से में डाल 
देता हँ, जिन्हें वह्‌ अपना वोट देना चाहे । कोई वोटर अपनी सब पाचियों को एक ही उम्मीद- 
वार के बकस में नहीं डाल सकता। यदि किसी वार्ड से तीन उम्मीदवार चुने जाने हों, और 
सात वहां से उम्मीदवार हों, तो जिन तीन को सबसे अधिक वोट मिलेंगे, वे ही निर्वाचित 
माने जायेंगे । भविष्य में म्यू निसिप लिटी के चुनाव के लिए भी सम्भवत: उसी पद्धति का 
अनुसरण किया जायगा, जोकि अब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के लिए 
प्रयोग में आने लगी हैँ, और जिनका उल्लेख हम यथास्थान कर चुके हैं । 

पालियामेण्ट और विधान सभा के समान म्युनिसिपेलिटियों में भी मुसलमान, ईसाई 
व सिवख आदि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिये स्थान सुरक्षित नहीं रखे गये हैं। पर अछूत 
समझी जाने वाली जातियों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये है, यद्यपि उनका चुनाव 
भी सब मतदाताओं के वोटों द्वारा होता है । 

म्यूनिसिपेलिटी का घ्रेसीडेष्ट--उत्तरप्रदेश में म्युनिसिपेलिटी के प्रधान 
(P7०ऽ।१7४) केचुनाव के लिये पहले यह ब्यवस्था की गई थी कि उसे मतदाता सीधा 
चुना करें। जिस समय म्युनिसिपल सदस्यों का चुनाव हो, तभी प्रधान का भो चुनाव कर 
लिया जाए । 

उत्तरप्रदेश में म्यनिसिपळ प्रधान का इस पद्धति से पहला निर्वाचन १८५३ में हुआ 
था | बाद में यह देखा गया कि अनेक म्यूनिसिपं लिटियों में सदस्यों की बहुसंख्या तो किसी 
एक पार्टी की है, और प्रधान किसी दूसरी पार्टी का हूँ । इससे कार्य में बहुत परेशानी अनु- 
भव होने लगी । प्रधान जो प्रस्ताव पेश करता था या जिस नीति का अनुसरण करता था, 
अन्य सदस्य उसका विरोध करते थे । इस कारण म्यू निसिपळ कार्य में अनेक दिक्कतों पेश 
आने लगीं | बाद में इस व्यवस्था में परिवतंन किया गया और यह तय किया गया कि म्यु- 
निसिपल सदस्य ही प्रधान का भी चुनाव किया करे । 

म्य निसिपँ लिटी के सदस्यों को अधिकार है कि वे प्रधान के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
स्वीकार कर सक । इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर राज्य की सरकार उस व्यक्ति को 
प्रधान-पद से हटा सकती है । पर इस ढंग का अविश्वास का प्रस्ताव प्रधान के चुनाव के 
एक साल बाद ही पेश किया जा सकता है, पहले नहीं । 

म्यनिसिपैलिटी के भ्रन्य ्रधिकारी--प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी का एक सीनियर उप- 
प्रधान (०7० ४०० 7९५००४) और एक जूनियर उप-प्रधान होता हैँ । इनका चुनाव 
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म्पू निसिपल सदस्य अपने में से ही करते हैं कार्य की सुविधा के लिये वे अनेक समितियों का 
निर्माण करते हैं, और उनके सदस्यों व अध्यक्षों ( Chairman ) की नियुक्ति चुनाव के 
द्वारा करते हैं | उपप्रधानों और उपसमितियों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है, जब किप्रधान को 
चार वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता हूँ। 

स्थायी ग्रधिकारो--म्यूनिसिपैलिटियों के कुछ स्थायी अधिकारी भी होते हैं | 
जिनकी निथुमित म्युनिसिपल सदस्यों द्वारा की जाती है। नगरों की म्युनिसिपैलिटियों में | 
एवजीक्यू टिव आफिसर नियवत होता है । छोटी म्युनिसिपैलिटियों मे सेक्रेटरी बही कार्य | 
करता हैँ, जो वड़ी म्युनिसिपं लिटियों में एक्जीक्यूटिव आफिसर के होते हैं। यद्यपि इनकी | 
नियुक्ति म्युनिसिपैलिटी द्वारा की जाती है, पर इसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक 
होती है । 

एक्जीक्यूटिव आफिसर या सेक्रेटरी के अतिरिक्त अन्य भी अनेक स्थायी अधिकारी 
होते है । बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में म्युनिसिपल इंजीनियर, रेवेतयू सुपरिल्टेंण्डेग्ट, म्युनिसि- | 
पळ अस्पतालों के चिकित्सक आदि अनेक स्थायी अधिकारी होते हैं, जो म्युनिसिपल $ 
कार्यों को सम्पन्न करने का कार्य करते हैं। म्युनिसिपल कार्यो में सफाई का काम बहुत 
महत्त्व का होता है । इसके लिए बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में हेल्य आफिसर होता है, जिसकी 
नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। उसकी सहायता के लिये एक चीफ सेनिटरी इन्स्पेक्टर 
व अनेक सेनिटरी इन्स्पेक्टर होते है, जो म्यूनिसिपेलिटी द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं । 
छोटी म्यूनिसिपेलिटियां एक या अधिक सैनिटरी इन्स्पेक्टरों से ही अपना काम चला 
लेती है । 

स्यूनिसिपलिटी के कार्य--म्पुनिसिपैलिटी के कार्य दो प्रकार के होते हैं, अनिवाये 
और ऐख्छिक । उनके अनिवायं कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) सात्र॑जनिक स्वास्थ्य--जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये समुचित प्रवन्ध | 
करना म्युनिसिपेलिटी का प्रधान व अनिवार्य कार्य हैँ । इसके लिये वह्‌ सड़कोंऔर नालियों 
की सफाई करवाती है, छत के रोगों के लिये,टीके लगवाने का इन्तजाम करती है, भोजन के | 
पदार्थो का निरीक्षण करती है, और यह देखती है कि कोई व्यक्ति पानी मिला हुआ दूध, 
मिलावट वाला घीआदिन वेंचे, हलवाई व भोजन बेचने वाले अन्य लोग भोजन को ढककर F 
रखें ताकि मविखयां उस पर न बेठने पायें । 

(२) सार्वजनिक सुरक्षा--तगर में निवास करने वाले लोग सुरक्षित रूप से रह सकें 
इसके लिये म्युनिसिपैलिव्यां अपने क्षेत्र में सड़कें बनवाती है, उनकी र 

A , उनकी मरम्मत करवाती 
है, और उनपर रोशनी का प्रबन्ध करती है । नगर में जो गलियां व अन्य रास्ते हों, उनकी 
मरम्मत करवाना व उनमें रोशनी की व्यवस्था करना भी म्मुनिसिपेलिटी का कार्य है। 

म्मू्तिसिपैरिटी इस वात की भी व्यवस्था करती है कि लोग अपने मकान इस ढंग से 

- बनवाएँ कि उनमे हवा और रोशनी का समुचित प्रबन्ध हो, और किसी के Ce 
को किसी प्रकार की हानि न पहुँचने पाये। इनके लिये यह प्रबन्ध पीली 
तने कोई 4 हू न्ध किया जाता है कि जिस 
व्यक्ति ने कोई नया मकान बनवाना हो या पहले बने हुए मकान में कोई परिवर्तन व परि- 
वर्धन करना हो, तो वह अपना नक्शा म्युनिसिपेलिटी के सम्मुख पेश करे और वहां से 


नड्‌, 


~ snares 


TF 


लिखित साधनों से प्राप्त करती हँ-- 
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स्वीकृत होने पर ही काम शुरू कर सके । 

सावंजनिक सुरक्षा को दृष्टि में रखकर ही म्युनिसिपंलिटी कारखानों पर भी नियन्त्रण 
रखती है। किसी का रखाने द्वारा उसके पड़ोस में रहने वाळे लोगों को किसी प्रकार का नुक- 
सान नपहूँचने पाये , यह देखते रहना और इसके लिये सम्‌ चित नियम बनाना म्युनिसिपैलिटी 
का कार्य है । 

(३) प्रारम्भिक शिक्षा--नगर के बालक-बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रवन्ध करना म्यृनिसिपैलिटियों का कार्य है। इसके लिये वे पाठशालाएँ खोलती है, और 
बच्चों की शिक्षा का प्रवन्ध करती है। अनेक नगरों में बाधित शिक्षा की भी व्यवस्था की 
गई है, जिसके कारण एक निश्चित आयु तक के बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ता है। यह 
भी म्युनिसिपँलिटियों द्वारा ही किया जाता है । बड़ी म्युनिसिपैलिटियों में शिक्षा के लिये 
भी एक पृथक्‌ अधिकारी की निथूक्ति की जाती है. जिसे एजुकेशन सुप रिन्टेंडेंट कहते हैं । 

(४) सार्वजनिक सुविधा सम्बन्धी कार्य--प्रत्येक म्यूनिसिपेलिटी जनता की 
सुविधा के लिये अनेकविध कार्यं करती है। पीने के लिये साफ पानी मिल सके, इसके लिये 
बह जल-कल ( ९ ०7६४ ) स्थापित करती है, ३मशान और कब्रिस्तान की 
व्यवस्था करती है, आग बुझाने के इन्जन का प्रबन्ध करती है और चिकित्सा के लिये 
डिस्पेंसरियां, अस्पताल और औषधालय खुलवाती है । 

(५) जन्म मरण का रिकार्ड--प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी का यह भी महर्वपूर्ण कार्य 
है, कि वह अपने क्षेत्र में जन्म-मरण का रिकार्ड रखे । 

म्युनिसिपैलिटियों के ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) जनता की सुविधा व मनोरंजन के लिये पार्क, तालाब, खेलने के मंदान आदि 
बनवाना । 

(२) जनता की शिक्षा के लिये पुस्तकालय, वाचनालथ, कला भवन आदि स्थापित 
करना या नगर की इन संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदात करना। 

(३) अपने क्षेत्र में होने वाले मेलों व नुमायण आदि का प्रवन्ध करना । 

(४) जनता के आने-जाने की सुविधा के लिये ट्राम, मोटर बस आदि चलाना । 

(५) भिखमंगों व अपाहिजों के लिये दीन-गृहों (P०० H०॥५०5 ) की स्थापना 
करना । 

(६) अनेक ऐसे कार्य करना जिनका सम्बन्ध व्यापार से होता है । अनेक म्युनिसि- 
पै लिटियां बिजली पैदा करने के लियें अपना निजी कारखाना खोलती हैं, लोगों को शुद्ध 
दूध, घी, मक्खन मिल सके, इस प्रयोजन से डेयरी कायम करती हैं, और सस्ते किराये वाली 
सराये स्थापित करती हैं, जिनमें यात्री लोग समुचित कि राये पर ठहर सकते हैं । 

(७) बाढ़, दुभिक्ष आदि आकस्मिक विपत्तियों के अवसर पर जनता की सहायता 
करने के लिये धन खर्च कर सकने का भी म्युनिसिपैलिटियों को अधिकार है। 

म्युनिसिपल श्रामदनी के साधन--म्युनिसिपेलिटियों को जो अनेक प्रकार के 
महत्त्वपूर्ण कायं करने होते हैं, उनके लिये उन्हें आमदनी भी होती चाहिये । इसे वे निम्न- 
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(१) म्युनिसिपल सीमा के भीतर जो मकान हों, व जो खाली जमीते हों, उन पर 


वह टैक्स लगाती है। 
(२) जो माळ बाहर से नगर में आए, उस पर बह चंगी लगाती हैं। | 

| (३) बह पानी पर टैक्स लगाती है । मकान के टैक्स के साथ-साश्र मकान मालिकों 
| को पानी का टै बस भी देना पड़ता है। जिन नगरों में जल-कल होती है, और पानी के नल 

। मकानों में लगें रहते हैं, उनमें प्रायः प्रत्येक मकान में पानी का मीटर लगा होता है। यदि 
ह, अधिक पाती खन हो, तो म्युनिसिपैलिटी उसकी कीमत वसूल करती है 
| (४) म्युनिसिपेलिटी की चाहे अपनी बिजली हो और चाहे वह सरकारी बिजली 
| खरीद कर उसका वितरण करे, दोनों दशाओं में विजली की बित्री द्वारा म्युनिसिपैलिटी को 
अच्छी आमदनी होती है । 

(५) अनेक म्युनिसिपेछिटियां जनता से सफाई का टॅक्स ( Conservancy 
!ए७% ) भी वसूल करती हैं। यह टैक्स मकान के किराये के अनुसार उसके निवासियों पर 
लगाया जाता है । 

ME (६) नगर में जो विभिन्न प्रकार की सवा रियां काम में आती हैं, उन पर भी म्यूनिसि- 
| | ५ पिटी टैबस लगाती है। यह टैक्स टांगा, मोटर, साइकिल, रिक्शा, ठेला, गाड़ी, बग्गी 
आदि पर लगाया जाता है। 

(७) जिन नगरों में यात्री अधिक संख्या में वाहर से आते है, उनमें म्युनिसिप लिटियां 
टाळ टैक्स लगाती है । मसूरी में मोटर कार द्वारा आने वाले यात्रियों पर यह टेक्स दो रुपया | 
प्रति व्यक्ति है । हरिद्वार, ऋषिकेश, आदि अन्य नगरों में भी यह टैक्स आने-जाने वाले 
लोगों से वसूल किया जाता है । 

` (८) म्युनिसिपल जायदाद के किराये से वसूल होने वाली आमदनी । 
(९) स्कळों में ली जाने चाली फीस । 
(१०) गाय, भैंस, कुत्ता आदि पशुओं को रखने के लिये भी प्रायः म्यनिसिपेलिटी से 
लायसेन्स लेना पड़ता है। इस भी उसे आमदनी होती है 
` (११) म्युनिसिपैलिटी जो व्यापार अपनी ओर से करे, उससे होने वाली आमदनी। 
| फेरीवालों और दुकानदारों से ली जाने वाली फीस । 
हर इसी तरह के कतिपय अन्य साधनों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 


यद्यपि म्यु लिसिपेलिटियों को स्वशासन सम्बन्धी बहुत से अधि- 
; की सरकार का नियन्त्रण भी कम नहीं है| - एक्जीकयू टिव 
बिकारियों की नियुक्ति सरकार की स्वीकृति से ही. 
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|| 

| ही किया जाता है। उन्हें अपने पद से पृथक्‌ करने के सम्बन्ध में भी म्युनिसिपेलिटियों 

| को अधिक स्वतन्त्रता नहीं है। यदि म्यूनिसिपैलिटी के कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत 

किसी एक्जीक्यटिव आफिसर के कार्य को असतोषजनक समझे, तभी उसकी स्थिति डांवा- 
डोल होती है, अन्यथा वह अपने पद पर आरूढ़ रहता है । म्यूनिसिपेलिटी का प्रधान उसे 
अपने पद से सामयिक रूप से सस्पेण्ड अवश्य कर सकता है, पर जिन आधारों पर उसे 
मस्पेण्ड किया जाए, उनके रही होने या न होने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा ही 
किया जाता है। 


जिले के कलेक्टर को म्यनिसिपेलिटियों के कार्यो को नियन्त्रित करने के अनेक अधि- 
कार दिये गये हें । वह म्युनिसिपेलिटी द्वारा स्वीकृत किसी प्रस्ताव को क्रिया में परिणत 
करने से रोक भी सकता है। राज्य सरकार की सम्मति में यदि कोई म्यू निसिपेलिटी अपना 
कार्य भली-भांति न कर रही हो, तो वह उसे भंग कर सकती है, और म्युनिसिपल कार्यों 
के सम्पादन के लिये किसी विशेष आफिसर को नियुक्त कर सकती है, जिसे म्यूनिसिपेलिटी 
सम्बन्धी सब अधिकार प्राप्त रहते हैं। यदि म्युनिसिपेलिटी कोई नया टॅक्स लगाना चाहे, 
किसी टैक्स में कमी या वृद्धि करना चाहे, तो उसके लिये भी उसे राज्य की सरकार 


से अनुमति लेनी पड़ती ह । उसके बजट पर सरकार का पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता 
है । 


राज्य की सरकार में एक पृथक विभाग होता है, जिसे “स्थानीय स्वशासन विभाग' 
| कहते हैँ । वह एक पृथक मन्त्री के सुपुर्द होता है। यह विभाग म्युनिसिपंलिटियों व॒ अन्य 
स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यो पर निरीक्षण रखता हैं। 


किसी देश मे लोकतन्त्र शासन किस हद तक सफल हो सकता हैँ, इसकी सबसे उत्तम 
परख यह देखना है कि उसमें म्यू निसिप॑लिटियां किस प्रकार अपना कार्य करती हैं। म्युनिसि- 
वैलिटियां नगरों मे होती हैं, जहां की जनता अधिक शिक्षित व समकदार होती है । उससे यह 
आशा की जाती है, कि वह अपने वोट के अधिकार का प्रयोग सोच-समभकर करेगी, और 
योग्य व निःस्वार्थ व्यक्तियों को ही म्युनिसिपंलिटी का सदस्य चुनेगी । साथ ही, वह निर्ना- 
चित सदस्यों के कार्यों पर निगाह भी रखे गी, और स्वयं भी म्युनिसिपल मामलों में दिलचस्पी 
लेगी । खेद है, कि भारत में अभी वह समय नहीं आया है, जबकि म्यूनिसिपेलिटियों के कारय 
को संतोषजनक कहा जा सके । अभी म्युनिसिपल सदस्यो में दलबन्दी की भावना बहुत 
प्रबळ है, और उनमे से अनेक सार्वजनिक सेवा की अपेक्षा स्वाथ को अधिक महत्त्व देते हैं । | 
इसी लिये अभी म्युनिसिपैलिटियों पर सरकारी तियन्त्रण का रहना अत्यन्त आवश्यक और 
उपयोगी है । पर धीरे-धीरे इस दशा में सुधार हो रहा है। 
इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट--बड़े नगरों की जनसंख्या में निरन्तर 


स्कः 


0७22... भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


खाने खोलते है । इस कारण नगरों के समीप की जमीनें भी आवाद होती जाती हैं और नगर 
का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जाता है। इस दशा में यह आवश्यक है, कि इन बड़े तगरों की वृद्धि 
एक ऐसी आयोजना के अनुसार की जाए, जिससे जो नये मकान बनें, उनमें हवा और रोशनी 
न रुकने पाए । साथ ही, नई बसने वाली बस्तियों में सड़कों, रोशनी आदि की भौ समुचित 
' व्यवस्था रहे | दिल्‍ली, लखनऊ, बनारस आदि बड़े नगरों में यह काम इतने महत्त्व का हो 
| गया है कि वहां म्यूनिसिपैलिटी के लिये इसे संभाल सकता सुगम नहीं रहा । इसीलिये 
इन नगरों में पृथक इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्टों का संगठन किया गया है। इनका कार्य सड़कों को चौड़ी 
करना, अत्यन्त घनी वसी हुई बस्तियों का पुननिर्माण करना, पुराने घने बने हुए मकानों 
| को गिरवा कर नये मकान बनवाना और नए बसने वाली बस्तियों को एक निश्चित 
| योजना के अनुसार बनवाना है । पिछले कुल सालों में बड़े नगरों की आबादी में कई गुना की 
h वृद्धि हो गई है । इसलिये तगर के मुख्य बाजारों और केन्द्रीय स्थानों में लोगों का आना- 
जाना बहुत ढ़ गया है । उ सड़कें पहले की बनी हुई है, वे इतनी चौड़ी नहीं हैं, कि मोटर 
बसें, मोटर कारें, तांगे, रिक्शा आदि उनमें अच्छी तरह से आ-जा सके । यातायात के बढ़ 
जाने के कारण अब ये सड़कें तंग हो गई हैं । अत: जरूरत महसूस की जाती है, कि इन्हें चौड़ा 
किया जाए। यह काम इम्प्रवमे ण्ट ट्रस्ट के ही हाथों में दिया गया है | आवादी के बढ़ जाने से 
इन बड़े नगरों में मकानों के कि राये भी बहुत बढ़ गये हैं । जिस मकान में पहले एक परिवार 
रहता था, किरांयों में वृद्धि हो जाने के कारण अब उसमें पांच-पांच, सात-सात परिवार 
निवास करने लगे हैं । इन लोगों को स्नान, टट्टी आदि की कोई भी सुविधा नहीं है । 
अब यह आवश्यक हो गया है कि इन घनी वसौ हुई बस्तियों का इस ढंग से पुननिर्माण 
कराया जाए, ताकि उनमे रहने वाले लोगों को हवा व रोशनी भली-भांति मिल सके, 
और उन्हें स्तान-टट्टी आदि की भी समुचित सुविधाएँ मिलें । यह कार्य भी इम्प्रूवमे ण्ट 
टूस्टं के ही सुपुर्द है बड़े नगरों की खाली पड़ी हुई जमीनों व साथ लगती हुई जमीनों पर 
_ जो नई बस्तियां बसने लगी हैं, उनमें सड़कें बनवाना, रोशनी का प्रबन्ध करना 
`वहां योजना के अनुसार इमारते बनाने की अनुमति देना भी इन्हीं ट्रस्टों का कार्य 


के छोटे-छोटे 
45 
आमदनी 


 ङुम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट के कू - - 
Sd के ठ र म्युनिसिपैलिटी द्वारा चुने जाते हैँ, और कुछ राज्य 
सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । इसका अध्यक्ष (चेय रमेन) भी सरकार द्वारा मनो- ' 


| 
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जमीन व मकानों को उनके मालिकों से खरीद ले, और उनके पुराने मकानों को गिरवा 
कर नए प्छाट बनवाए, व उन्हे बेच कर कीमत वसूल कर ले । इससे भी उसे अच्छी अमदनी 
हो जाती है । 

ट्रस्ट के कार्य के लिये सरकार आथिक सहायता भी देती है, और वे ऋण भी ले सकते 
हूँ। 

पोर्ट दूस्ट--जिन नगरों में बड़े-बड़े बन्दरगाह हैं, वहां पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किये गए 
हूँ। भारत में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जहां बहुत बड़े नगर हैं, वहां साथ ही वे बन्दरगाह 
( ०7४ ) भी हुँ । उनमें जहाजों का आना-जाना होता रहता है, जिससे न केवल समद्र 
पार के यात्री बड़ी संख्या में आते-जाते रहते हैं, बल्कि वहां बहुत-सा माल भी विदेशों से 
आता हुँ, व विदेशों को जाता है । जहाजों के लिये बन्दरगाहों में अनेक प्रकार के विशेष 
प्रबन्ध करने होते हँ, जैसे क्रेनों ( 0७१९ ) द्वारा भारी माल को उतारना व चढ़ाना, 
माल के लिये गोदामों का प्र बन्ध करना,बन्दरगाह के क्षेत्र से जहाजों को खुले समुद्र में पहुँच- 
वाना, यात्रियों के लिये केन्टीन का प्रबन्ध करना, बन्दरगाह के क्षेत्र के समुद्र को इस यीग्य 
रखना कि वहां बड़े जहाज भी आ-जा सके और यह इन्तजाम करना कि जहाज ठीक प्लेट- 
फार्म पर (जिन्हें क्वे कहते हैँ) आकर लग जायें, जिससे यात्रियों को उतरने-चढ़ने और 
माल को उतारने-चढ़ाने की सुविधा हो । 

ये सब कार्य इतने महत्त्व के हैँ कि इनके लिये एक पृथक संस्था बनाने की आवश्यकता 
होती हैँ, जिसे पोर्ट ट्रस्ट' कहते हैं । इन ट्रस्टों के कुछ सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 
किये जाते हैं, कुछ म्यू तिसिपेलिटी (कलकत्ते आदि में कापोरेशन ) द्वारा चुने जाते हैं और 
कुछ चेम्बर आफ कामस सदुश व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैँ । 

पोटं ट्रस्ट की आमदनी के मुख्य साधन गोदामों का किराया, माळ की लदाई व उतराई 
पर वसूल किया जाने वाला ट॑ बस, यात्रियों पर टैक्स और जहाजों से वसूल किया जाने वाला 
टैक्स होते है । पोरं ट्रस्ट को पुलीस रखने का भी अधिकार है, क्योंकि बन्दरगाह के क्षेत्र में 
शान्ति और व्यवस्था कायम रखना बहुत आवश्यक होता है । 

केस्ट्नमेन्ट बोड॑--भारत के अनेक नगर ऐसे हैं, जहां सेना की छावनियां हैं । छावनियों 
का क्षेत्र नगर से पृथक होता हैँ, पर वहां सेना के साथ-साथ ऐसी जनता भी पर्याप्त-संख्या 
में रहती है, जिसका सम्बन्ध सेना के साथ होता है । सेना के लिये माल सप्लाई करने व 
सैनिकों की देनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वहां बाजार वन जाता है, जिसमें 
भोजन, वस्त्र आदि सब जफूरी चीजों की दुकानें होती हैँ । बहुत-सी सवारियां व मजदूरों 
की भी वहां जरूरत पड़ती है, और ये लोग भी वहां अच्छी संख्या में बस जाते है। 

छावनी (क॑न्टू नमे ण्ट) के इन क्षेत्रों का प्रबन्ध नगर की म्युनिसिपेलिटी से पृथक्‌ 
रखा जाता है, और उसके प्रवन्ध के लिये एक पृथक्‌ संस्था बना दी जाती है, जिसे कंन्ट्न- 
मेन्ट बोर्ड कहते हैं | इनके कार्य प्रायः वे ही होते हैं, जो नगरों में म्यनिसिपैलिटियों के 
होते हैं। पर इनका संगठन म्युनिसिपैलिटियों से भिन्न होता है । इनमें जनता द्वारा निर्वा- 
चित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य भी अच्छी संख्या में रहते हैं, 


पर 
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और प्राय: मतोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा अधिक होती 
है। उनका प्रधान भी कोई सैनिक आफिसर ही होता है। कैण्ट्नमेण्ट बोर्ड राज्य सरकार के 
निरीक्षण व नियन्त्रण में होकर भारतीय संघ की सरकार के सैनिक विभाग के नियन्त्रण 
में होते हैं । ` 

टाउन एरिया कमेटी--जिन नगरों की जनसंख्या २०,००० से कम व १०,००० से 
अधिक हो, उनमें म्युनिसिपैलिटी के स्थान पर टाउन एरिया कमेंटियां स्थापित की जाती 
हैं। इनके कायं प्रायः वे ही हैं, जो स्युनिसिपैलिटियों के हैं। इनके सदस्यीं की संख्या आवादी 
के अनुसार ५ से ७ तक होती है । वे भी सर्वसाधारण मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये 
जाते हैं। इनके प्रधान को यातो निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, या उसे राज्य सरकार 
मनोनीत कर देती है । 

टाउन एरिया कमेटी की आमदनी के साधन म्युनिसिपैलिटियों के मुकाबिले में बहुत 
कम होते हैं। इसी लिये ये प्रायः सरकारी सहायता से ही अपने खर्च को चलाने में समर्थ 
होती हैं। इनके अधिकार भी म्युनिसिपैलिटियों के मुकाबले में कम हैं, और जिले का कलेक्टर 
उनके कार्यों पर कड़ा नियन्त्रण रखता है । 


नोटीफाइड एरिया कमेटी--जिन कसबों की आबादी १०,००० से कम व ५,००० से 
अधिक हो, उनमें भी सरकार एक कमेटी का निर्माण कर सकती हैं, जिसे नोटीफाइड 
एरिया कमेटी' कहते हैं । इसके सदस्य जन संख्या के अनुसार ३ या ४ होते हैँ, जो या तो जनता 
द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं या सरकार द्वारा मनोनीत ऐसा भी हो सकता है कि इनमें 
से कुछ निर्वाचित हों, और कुछ मनोनीत किये हुए हों । इन कमेटियों के कार्य भी प्रायः 
म्युनिसिपैलिटियों के ही सदृश होते हैं, यद्यपि इनके अधिकार बहुत कम होते हैं। जिन कस्बों 
fi ये कमेंटियां स्थापित की गई हैं, वे बड़े गांवों के सदुश ही होते हैं। हाउस टैक्स व पानी का 
टैक्स बसू करना, जंगी गाना, व इसी तरह के अन्य साधनों से आमदनी करना इनके लिये 
2: सम्भव नहीं होता । € वे अपने क्षेत्र में हैसियत टैक्स लगाकर व अन्य छोटे छोटे करों 
द्वारा आमदनी करती हैं, और अपने क्षेत्र में सफाई, रोशनी आदि के प्रबन्ध के लियें सरकारी 


जिला बोड 
जिले में जा त्र कस्ते होते हैं, पर उसका बड़ा क्षेत्र ऐंसे छोटे-छोटे गांवों 
ए ह; जसका जनसख्या ५००० से भी कम होती हैँ । इसे हम देहाती क्षेत्र 

हु कह यु णे मं के 
सकते है । जिस प्रकार नगरों में सड़कें बनवाने, सफाई रखने, 
बीमारियों के लिए टीके लगवाने, शिक्षा 


निसिपै गों 
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इन सब कार्यों को कर सके । जिला बोर्डो (डिस्ट्रिक्ट बोडों) की स्थापना इसी प्रयोजन से 
की जाती है । 

देहाती क्षेत्र के लिये भारतीय संघ के विविध राज्यों में अनेक स्थानीय स्वशासन 
संस्थाओं की स्थापना की गई हैं, जो निम्नलिखित हूँ--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सब-डिविजनल 
बोर्ड और लोकल बोड । कुछ राज्यों में ये तीनों प्रकार के बोड हैं, कुछ में केवल दो प्रकार 
के है, और कुछ मे केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही हैँ । उत्तरप्रदेश, बिहार और पंजाब में केवल 
डिस्ट्रिक्ट बोड हैं । इन राज्यों में सब-डिविजनल बोर्डो ( जिन्हें ताल्लुकाबोडँ भी कहते है) 
की सत्ता नहीं है । आसाम में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं हैं, वहां केवल लोकल बोर्ड हैं। बम्बई राज्य 
में पहले ताल्लुका बोर्डो की भी सत्ता थी, पर अब उन्हें हटा दिया गया है । बंगाल में लोकल 
बोर्ड भी है, पर अब उन्हें धीरे-धीरे हटाया जा रहा है । 

सभी राज्यों में ग्राम पंचायते संगठित की जा रही हँ, क्योंकि संविधान द्वारा प्रति- 
वादित राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धास्तों में उनकी स्थापना का भी उल्लेख है। 

जिला बोर्डों का संगठन--राज्य की विधानसभा के निर्वाचकों की सूची में जिन 
व्यक्तियों का नाम हो, और जो जिला बोडके क्षेत्र के निवासी हों, वे सब जिला बोडों के 
सदस्यों के चुनाव के लिये भी मतदाता होते हैं। इसका अभिप्राय यह्‌ हुआ कि जिलाबोई्ड के 
सदस्य भी वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। २१ वर्ष की आयु के कोई भी स्त्री- 
पुरुष वोटर हो सकते हैं, बदतें कि वह पागल, दीवालिया व कुछ शर्तों के अधीन राज- 
दण्डित न हों। 

प्रत्येक मतदाता को अधिकार है कि वह जिला बोर्ड की सदस्यता के लिये उम्मीदवार 
हो सके, बशर्ते कि उसमें निम्नलिखित अयोग्यताएँ न हों-- (१) वह सरकारी तौकरी 
में हो, (२) जिला बोर्ड की नौकरी में हो, (३) बोर्ड का ठेकेटार हो या बोर्ड द्वारा दिये 
गये ठेके में उसकी हिस्सेदारी हो, (४) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में परि- 
गणित कोई भी भाषा न जानता हो (५) जिसने जिला बोर्ड का कोई टैक्स न दिया हो, 
या भ्रन्य प्रकार से जो बोर्ड का देनदार हो । 

जिला बोर्ड का चुनाव ३ साल के लिये होता है।पर सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती 
है । जिला बोर्ड के सदस्यों की संख्या जिले की आबादी के अनुसार निर्धारित की जाती है । 
नगरों और कसबों को छोड़ कर जिले के सब देहाती क्षेत्र को अनेक वार्डों में विभक्त कर दिया 
जाता है, और उनसे बोर्ड के सदस्य चुने जाते हैं । चुनाव का ढंग वही है, जो म्युनिसिपलिटियों 
के लिये है । अब जिला बोर्डों में सरकार द्वारा कोई सदस्य मनोनीत नहीं किये जाते । पर 
निर्वाचित सदस्यों को अधिकार है कि वे कुछ सदस्यों को कोआप्ट कर सके । इस प्रकार 
को-आप्ट किये गये सदस्यों में से कम से कम २ स्त्रियां और १ व्यक्ति ऐसी जाति का अवश्य 
होना चाहिये, जिनका कोई व्यक्ति चुनाव दवारा बोर्ड का सदस्य न बन सका हो । 

जिला बोर्डो के संगठन को लोकतन्त्रवाद के अनुरूप बनाने के प्रयोजन से इस समय 
अनेक राज्यों की सरकारे प्रयत्नशील हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार इस सम्बन्धा में शीश ही 
एक बिल प्रस्तुत करने वाली हैँ। अन्य राज्यों में भी इन बोडों के संगठन में सुधार करने के 
लिये विचार जारी हूँ । र F £ 
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पवाधिकारी--जिला-बोर्ड का मुख्य अधिकारी 'चेयरमैन' (अध्यक्ष ) होता है । 
उत्तर प्रदेश में उसके सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था की गई थी कि मतदाताओं द्वारा उसका सीधा 
च्‌ नाव किया जाया करे। जिले के वे सब व्यक्ति चेयरमैन पद के लिये उम्मीदवार खडे हो 
सकते हैं, जिनके नाम जिला बोर्ड के मतदाताओं की सूची में हों, और जो अपनी आयु के 
३० वर्ष पूरे कर चुक हों पहले बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के सदस्यों ढारा ही होता था, 
पर उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपैलिटियों के समान जिला बोडों में भी अध्यक्ष का सीधा 
चुनाव होने की व्यवस्था स्वीकृत की गई थी, यद्यपि वर्नमान समय में जिला बोडों के 
संगठन का सारा प्रश्‍न ही विचाराधीन हूं। 
जिला बोर्ड के भी सीनियर और जूनियर वाइस चेयरमैन होते हैं, जिनका चुनाव 
सदस्यों द्वारा एक-एक साल के लिये किया जाता हैं । 
अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिला बोर्ड भी अनेक उपसमितियों 
|| को च॒नता है, और उनके प्रधानों की भी चुनाव द्वारा नियुक्ति करता है। ये उपसमितियां 
|; प्रति वर्ष चनी जाती हैं । 
||| जिला बोर्ड के सब सदस्यों के लिए जल्दी-जल्दी बोर्ड की बैठकों में उपस्थित हो सकना 
|; सुगम नहीं होता, इसका कारण यह है कि जिले का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, और बोर्ड 
| के सदस्यों को बैठकों मे उपस्थित होने के लिये कोई वेतन नहीं मिळता | इसलिये बोर्ड एक 
कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति कर देता है। इस समिति में बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
|| उपसमितियों के प्रधान और ३ अन्य व्यक्ति ( जो बोर्ड के सदस्य होते हैं, और इस 
hy समिति में बोर्ड के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैँ) सदस्य होते हैं इस कार्यकारिणी 
समिति की बैठक आवव्यकतानुसार जल्दी-जल्दी की जा सकती हूँ । 
स्थायी भ्रधिकारी--म्युनिसिपेलिटियों के समान जिला बोडो के कार्य को चलाने के 
लिये भी अनेक स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । इनमें सेक्रेटरी, इन्जीनियर, 
, हेल्थ आफिसर और एजुकेशन सुपरिन्टेण्डेण्ट मूख्य हँ । इनके अधीन अन्य भी बहुत से कर्म- 
चारी कार्य करते हैँ, यथा ओवरसियर, सेनीटरी इन्स्पेबटर, एकाउन्टेन्ट, अध्य [पक आदि । 
_ जिला बोडे के कार्य--शहरी इलाकों में जो कार्य म्युनिसिपेलिटियों के हैं, प्राय: वे 
ही देहाती क्षेत्र में जिला बोडे के हैं । इन कार्यों को भी अनिवार्य और ऐच्छिक दो भागों में 
बांटा जा सकता है । जिला बोर्डो के अनिवायं कार्य निम्नलिखित हैं-- 
A i ss हे यु करने के लिये जिले में नई सड़कें बनवाना, 
रे पुछ बनवाना । सड़कों के किनारे वृक्ष छगवाना 
और उनकी रक्षा करता । के 
२) देहाती इलाकों में औषश्रालय व डिस्पेंसरियां 
“7 आ ह क क कायम करना, ताकि ग्राम 
की ट ह-जगह्‌ पर कुशळ दाइयों (७7४०४ ) 
र Es की बीमारियों के ल्य टीके लगबाना । 
! को मरम्मत व सफाई कराना और उत्तमें लाल दवाई 
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डाल कर उनके पानी को कीटाणु रहित बनाने का यत्न करना, और नए कुएँ ब तालाब 
आदि बनवाना । 


(५) देहात में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिये पाठशालाएँ खोलना और योग्य 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना । 

(६) जिले के देहाती क्षेत्र में लगने वाले मेलों, न॒ मायशों व पैठों का प्रबन्ध करना । 

(७) पशुओं की चिकित्सा व उनकी नसल में उन्नति के उपाय करना । 
| (८) जनता में सफाई व स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का प्रचार करना और जहां 
i कहीं सम्भव हो, गन्दगी को दूर कर सफाई करवाना । 
| (९) सरायों व डाक बॅगलों को कायम करना व उनका प्रवन्ध करना । 
| (१०) खोये हुए पशुओं को आश्रय देने के लिये कांजी हाउस बनवाना । 
(११) कृषि और पशु-पालन सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार करना । 
| इन व इसी प्रकार के अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी हैं, जिन्हें 
जिला बोड ऐच्छिक रूप से कर सकते हूँ-- 

(१) जन्म और मत्यु का रिकार्ड रखना और जनगणना करना । 

(२) मोटर-बस सर्विस और ट्राम आदि चलाना । 

(३) छोटे पैमाने पर सिचाई के लिये नहरें बनवाना । 

(४) किसानों के सम्मुख उदाहरण पेश करने के लिये आदर्श खेती प्रारम्भ 
करना और अच्छे बीजों व उत्कृष्ट नसल के पशुओं का प्रबन्ध करना । 

जिला बोड को श्रामदनी के साधन--जिला बोर्डो की आमदनी के मख्य साधन 
| निम्तलिखित होते है-- 
| (१) अबवाब--सरकार जमीन के मालिकों से जो मालगूजारी वसूल करती है 
उसके साथही यह अतिरिक्त टैक्स भी जोड़ दिया जाता हूँ, और सरकारी मालगुजारी को 
| . वसूल करते हुए ही इसे भी वसूल कर लिया जाता है । इसकी दर प्राय: एक आना रुपया 
होती है। यदि कोई व्यक्ति १०० रु० सालाना मालगुजारी देता है, तो उसे ६ रु० ४ आने 
। अबवाब भी देना होता है । यह टैक्स सरकार की ओर से जिला बोर्डों को दे दिया 


= 


। जाता है । 
| (२) हैसियत ट॑क्स--जो लोग देहातों में रहते हैं पर मालगुजारी नहीं देते, उन 
| पर यहटं क्स लगाया जाता है । देहातों में केवळ जमींदार या किसान ही नहीं बसते,अपितु 


दुकानदार, बढ़ई, लोहार, महाजन आदि भी बसते हैं । ऐसे जिन लोगों की सालाना आमदनी. 
कम से कम २०० २० हो, उनसे यह कर वसूल किया जाता है, जिसकी दर ४ पाई प्रति 
रुपये से अधिक नहीं हो सकती । | 
(३) जिला बोर्ड के इलाके में जो कळ-कारखाने कायम हों, जिला बोर्ड उनसे भी 
टंक्स ले सकता हैं । 
(४) जिले में जो सवारियां (बैलगाड़ी, तांगे, ठेले, खच्चर आदि) चलती हों, 
उनसे टैक्‍स लिया जाता हे । 
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(५) मेलों, बाजारों व पेठों पर टैक्‍स । 

(६) पशुओं की बिक्री पर टैबस । 

(७) जिलेकी नदियों को पार करने के लिये प्राय: नौकाओं के ठेके जिला बोड की 
ओर से दिये जाते है । इसी प्रकार बरसात समाप्त हो जाने पर नदियों पर नौकाओं द्वारा 
पुल बनाने का डेका भी दिया जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु तक कायम रहता है। इन ठेकों से 
जिला बोर्ड को आमदनी होती है । 

(८) कांजी हाउसों की आमदनी । 

(९) जिले के देहाती क्षेत्रों में जो दलाछ, आढ़ती व तोले (माल तोलने वाले ) कार्य 
करते हैं, उन्हें भी जिला बोर्ड की ओर से लायसेन्स दिया जाता है । इससे भी उन्हें आमदनी 
| होती है । Pe ही (85. 

{ (१०) जिला बोर्ड की अपनी जमीन पर जो फल होते हैं, उन्हं बेचने व पेड़ आदि 
i को बेचने व इस भूमि को बैचने से होने वाली आमदनी । 

Is इन साधनों के अतिरिक्‍त राज्य सरकार द्वारा भी जिला बोर्डो को आथिक सहायता 
दी जाती हैँ, और वे विशेष कार्यो के लिये सरकार से कर्ज भी ले सकते है । 

इन विविध साधनों से जिला बोडों को जो आमदनी होती है, उससे वे अपना खर्चे 
चलाते है । पर यह आमदनी इतनी अधिक नहीं होती, कि देहाती क्षेत्र के निवासियों को 
भी स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा आदि की वे सब सुविधाएँ प्राप्त हो सके, जो नगर- 
निवासियों को म्यूनिसिपैलिटियों द्वारा प्राप्त होती हैं । ह 

जिला बोर्डों का नया संगठन--स्थानीय स्वराज्य के आदर्श तक पहुँचने के लिये 
आजकल अनेक राज्य इस प्रयत्न में हैं कि जिला बोर्डो के स्वरूप व संगठन में कतिपय 
मौलिक परिवर्तन किये जाएं । शहरी क्षेत्रो में कार्पोरेशन, म्युनिसिपंलिटी, टाउन एरिया 
कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी की सत्ता के कारण नगर निवासियों को अपने- 

अपने क्षत्र मे स्वशासन का उपयुक्त अवसर प्राप्त हो जाता है । पर यह बात देहाती क्षेत्रों मे 

निवास करनेवाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती । ग्रामों में ग्रामसभाओं और 
पंचायतों की स्थापना के कारण ग्रामवासियों को अपने क्षेत्र में प्रबन्ध न्याय के कुछ अवसर 
 अबख्य्राप्त हो गये हूँ, पर उनका क्षेत्र केवल अपने ग्राम तक ही सीमित होता है । प्रत्येक 
। (निलम आ को अलग कर देने के बाद देहात का जो विशाल क्षेत्र शेप रहता है, उसमें भी 
थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना उपयोगी व आवश्यक है । इसी दृष्टि से उत्तर प्रदेश 
'की सरकारें जिला बोर्डो का नये ढंग से संगठन करने के लिये बिल तैयार कर रही 
(४४ ८), जिनमें निम्नलिखित सिद्धान्तों को दृष्टि में रखा जायगा :-- डा 
(१) जिले के देहाती क्षेत्र में सड़कों, सफाई, चिकित्सा, प्रारम्भिक शिक्षा, रोशनी, 
तुल ह की व्यवस्था जिला बोडों द्वारा उसी ढंग से की जाए, जैसे कि शहरों मे 

म्पुनिसि द्वारा को जाती हैं । ह्ज्छ 


जिला ' ERs चहल ० ॥% } की 
| जिला परिषद्‌ नाम से कहा जायगा) के सदस्य 


जि 


nr IC grass} मर्ताः > 
'उतका चुनाव वयस्क मताधिकार । ! 
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। किया जाया करे । ः 
(३) जिस प्रकार कार्पोरेशनों और म्युनिसिपेलिटियों के एक्जीबयूटिव आफिसर 


होते हैं, वेसे ही जिला परिषदों के भी हों, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों 
( जिला परिषद्‌ के सदस्यों.) के निरीक्षण व आदेशों के अनुसार जिले में स्वच्छ जल, 
चिकित्सा, सफाई आदि की व्यवस्था किया करे । जिले के क्षेत्र में सड़कें, सफाई, चिकित्सा 
आदि के कार्य अब अनेक अंशों में राज्य सरकारों के हाथ में रहते हैं इनको सम्पन्न क रने 
वाले सरकारी अफसर जिला परिषद के तत्त्वावधान में ही अपने कार्य किया करें ।. एक 
प्रस्ताव यह भी है कि कि जिले के कलेक्टर की स्थिति भविष्य में जिला परिषद्‌ के एक्जी- 
क्यूटिव आफिसर की रहे, ताकि वह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियन्त्रण में 
रह कर जिले की व्यवस्था किया करे । 


जब तंक जिला बोर्डो के सम्बन्ध में नया कानून स्वीकार नहीं हो जाता, उत्तर प्रदेश 
में इन बोर्डो के नये चुनाव स्थगित हैं, और पुराने बोर्डो का भी अन्त कर दिया गया 
हे । जिला बोडों के कार्यो का सम्पादन इस राज्य में अव जिला समितियों द्वारा किया जा 
रहा है, जिनके अध्यक्ष जिले के कलेक्टर होते हैं । 


सरकारी नियन्त्रण--म्युनिसिपँलिटियों के समान जिला बोडो के कार्य पर भी राज्य 
सरकार का नियन्त्रण बहुत अधिक हूँ । जिले का कलेक्टर ही इनके कार्यो पर नियन्त्रण 
रखता हैं । अनेक सरकारी आफिसर--यथा कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, 
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर आदि जिला बोर्डो की बैठक में उपस्थित हो सकते हूँ,और उनके 
कार्यो के लिये पथ-प्रदर्शन कर सकते हैँ। जिला बोर्ड जो प्रस्ताव स्वीकृत करे, उसे अमल में 
आने से रोक सकने का अधिकार भी कलेक्टर को है । उसके बजट पर भी सरकार'का निय- 
त्रण है यदि बोर्ड अपना काम ठीक तरह से न करता हो, तो राज्य सरकार उसे 
भंग भी कर सकती हैं । 


ग्राम पंचायत 


ब्रिटिश शासन के काळ में भारत की ग्राम पंचायतों का ह्लास हो गया था, यह इसी 
अध्याय मे ऊपर लिखा जा चुका हैं । स्वतन्त्र भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों को 
बहत महत्त्व दिया गया है, और राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धान्तं का प्रतिपादन करते 
हुए यह स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि राज्य की ओर से ग्राम पंचायतों का संगठन 
करने पर विशेष ध्यान दिया जायगा और उन्हें वे सब शक्तियां व अधिकार प्रदान किये 
जाएँगे, जिससे कि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में समर्थं हो सके | इसी 
को दृष्टि मे रख कर भारतीय संघ के अनेक राज्यों ने ग्राम पंचायतों के संगठत के लिये 
कानून पास किये हैं । इनमें उत्तर प्रदेश का कानून बहुत महत्त्वपूर्ण है | यह कानून अपने 
वर्तमान रूप मे १९५४ ई० में स्वीकृत किया गया था । इस कानून द्वारा यह यत्न किया गया 


है कि प्रत्येक ग्राम अपना शासन स्वयं करे, उसकी स्थिति एक छोटी-सी रिपब्लिक के समान , ce 


हो, और ग्रामों के निवासियों को स्वशासन ब स्वराज्य का पुरा-पुरा अवसर मिले । इ 
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ग्राम सभा--उत्तर प्रदेश के इस कानून के अनुसार ऐसे प्रत्येक गांव में, जिसकी जन- 
संख्या १००० या अधिक हो, एक ग्राम सभा बनायी जायगी । इससे कम जनसंख्या वाले 
| अनेक ग्रामों को मिलाकर उनमें ग्राम सभा की स्थापना की जा सकेगी । 
| ग्राम के वे सब निवासी, जो अपनी आयु के २१ वर्ष पुरे कर चुके हों, ग्राम सभा 
| के सदस्य समझे जाते हैं इनकी सदस्यता के लिये किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं । 
| इस ग की सभाएँ भारत,म्रीस, इटली आदि में प्राचीन समय में विद्यमान थीं, जिनमें सब 
| बयस्क नागरिक ए कत्रित हो सकते थे। ग्रामों में ऐसी सभाओं की पुनः स्थापना कर उत्तर 
| प्रदेश की सरकार ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । साल में दो बार ग्राम सभा की बेठक 
| अवस्य होनी चाहिये, एक बैठक खरीफ की फसल के वाद और दूसरी रबी की फसल के 
| बाद। यदि ग्राम सभा के २० प्रतिशत सदस्य लिखित रूप से आवेदन करें, तो अन्य समय 
| पर भी ग्रामसभा की बैठक बुलायी जायगी । खरीफ की फसल के बाद होने वाली ग्रामसभा 
| | की बैठक में सालाना बजट पर विचार किया जायगा, और रबी की फसल के वाद की बैठक 
| | में इस बात पर विचार होगा कि बजट के अनु सार रुपया ठीक ढंग से खर्च किया गया हैं 
| या नहीं । 

, ग्रामसभा अपने प्रधान को स्वयं चुनती है । उसे पांच साल के लिये चुना जाता है । 
| इस पद पर ऐसे व्यक्ति को ही चूना जा सकता हूँ, जो तीस साल से अधिक आयु का हो । 
| ; | उसके लिये शिक्षित व साक्षर होना अनिवार्य नहीं है। 
| पंचायत--सब वयस्क ग्रामवासी ग्रामसभा के सदस्य होते हैँ, अतः वह्‌ एक अच्छी 

बड़ी सभा होती है, जिसके अधिवेशन जल्दी-जटदी नहीं किये जा सकते । उसकी कार्य- 
कारिणी समिति के रूप में पंचायत का चुनाव किया जाता है। गांव की जनसंख्या के अनुसार 
पंचायत की सदस्य संख्या ३० से ५१ तक होती है । पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्रामसभा 
द्वारा किया जाता है। ग्रामसभा में एकत्र हुए ग्रामवासी लोग हाथ खड़े करके पंचायत के 
सदस्यों को चुनते हैं । इसके लिये उन्हें पचियां नहीं डालनी होतीं । पंचायत की सदस्यता 
के लिये वे सब वयस्क ग्रामवासी उम्मीदवार हो सकते हैं, जो पागल, दीवालिये, कोढ़ी, 
सरकारी नौकर भौर राजदण्डित न हों, और जिन पर ग्रामसभा की कोई देनदारी न हो । 
` अछूत समझी जाने वाली जातियों के लोगों के लिये, ग्राम में उनकी संख्या के अनुसार 
` पंचायत में स्थान सुरक्षित रखे जाते हूँ । 
ग्रामसभा का प्रधान ही पंचायत का भी प्रधान होता है । उपप्रधान को पंचायत के 
स्वयं चुनते हैं, और वही ग्रामसभा का भी उपप्रधान माना जाता है । उसका 
' प्रतिवर्ष होता है । 


पंचायतों के काय --पंचायत के कायं भी दो भागों में विभक्त किये जा 
का उनके अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं-- 
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ड (१) ग्राम के क्षेत्र में जो सार्वजनिक सड़क हों, उनकी देखभाल और मरम्मत 
कराना । पंचायतों को चाहिये कि वे इन सड़कों व गलियों को चौड़ा करने, समतल करने 
पानी निकालने के लिये उन पर पुलिया बनवाने, आवश्यकतानुसार उनके दोनों ओर 
वृक्ष लगवाने आदि का प्रवन्ध करें । 


हू 


| (२) ग्राम की सफाई व स्वास्थ्य रक्षा का ध्यान रखना भी पंचायतों का अनिवार्य 
कार्य हू । इस उद्देश्य से उसे कुओं और तालाबों की सफाई का प्रवन्ध करना होगा । किसी 
| कुएँ व तालाव के वारे में वह यह व्यवस्था भी कर सकती है, कि उसके पानी का प्रयोग केवल 
पीने व भोजन पकाने के लिये ही किया जा सके । वहां कपड़े न धोये जायें या पशुओं के स्नान 
के लिये उसका प्रयोग न हो । यदि किसी मकान का पानी व मैला मकान के बाहर इस 
ढंग से इकट्ठा हो जाता हो, या रास्ते पर इस ढंग से बहने लगता हो, जिससे सार्वजनिक 
स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचने की सम्भावना हो, तो पंचायत उस मकान के मालिक को नोटिस 
देकर सम्‌चित व्यवस्था करने के लिये विवश कर सकती है । ग्रामवासी गोबर, कूड़े आदि के 
ढेर इस ढंग से न कर सकें, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे, इस बात की व्यवस्था करने 
का अधिकार भी पंचायत को है । 


(३) जन्म और मृत्यु का रिकार्ड रखना । 

(४) प्रारम्भिक शिक्षा का प्रवन्ध करने के लिये पाठशालाएँ खोलना । 

(५) यदि ग्राम के क्षेत्र में काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी (पटवारी, 
चौकीदार, सिपाही, चपरासी, पतरौल, वेक्सिनेटर आदि) से ग्रामवासियों को कोई शिका- 
यत हो, तो उसकी रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों से करना, ताकि वे जांच के बाद यदि शिका- 
यत को सही पायें, तो उचित कारवाई कर सके । इस कार्रवाई की सूचना अधिकारी वर्ग 
ग्राम पंचायत को देगा । 

ग्राम पंचायतों के ऐच्छिक कार्य निम्नलिखित हैं-- 

(१) ग्राम में चिकित्सा के प्रवन्ध के लिये औषधालय व डिस्पेन्सरी खोलना । 


(२) वाचनालय व पुस्तकालय स्थापित करना । 

(३) खेती व पशुओं की नसळ में उन्नति करने के लिये यत्न करना । 
-॥ (४) ग्रामवासियों की शारीरिक उन्नति के लिये खेल-कूद व अखाड़ों का प्रबन्ध 
, | करना । [ड 
| 


(५) जनता के मनोरंजन व जान वृद्धि के लिये सावंजनिक रूप से रेडियो 
9 "ह br 


व्यवस्था करना । 
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(१०) पंचायतों को यह भी अधिकार है कि वे ग्राम के क्षेत्र से जिला बोड्ड के टैक्‍्सों 
को स्वयं वसूळ करके बोर्ड को दे सकें और इस कार्य के लिये अपना कमीशन ले सकें । 
| पंचायतों के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्य इतने विस्तृत हैँ, कि यदि पंचायतें उन्हें 
| सुचारु रूप से करने लगें, तो वे ग्राम के सुधार व उन्नति के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य 
h कर सकती हैं। वे अपने-अपने ग्राम को एक स्वशासित रिपर्लिक के रूप में परिणत कर 
|| सकती हूँ, जिसके कारण राज्य सरकार व संघ सरकार के हस्तक्षेप की कोई विशेष आवः 


| म्यकता ग्राम के क्षेत्र में नहीं रह जायगी । 

| | मदनी के साधन--ग्रामसभाओं को अपने कार्यों के लिये रुपये की भौ आवश्यकता 
A पड़ती है । इस रुपये को प्राप्त करने के लिये वे निम्नलिखित टैक्स लगा सकती 
Mh 3 
| (१) गांव में जो लोग किसी प्रकार का व्यापार, मजदूरी व अन्य कारोबार करते 
| | हैं, उनसे ग्रामसभा टैक्स वपुल कर सकती है । इस कर की अधिकतम मात्रा इस दर से होगी- 


मजदूरों से २ र० वाषिक, पल्लेदारों से ३ र० वाषिक, गाड़ीवालों से १० ८ आना 
वाषिक, माल ढोने वाले पशुओं के मालिकों से २० ८ आचा वाषिक, भेड़ व बकरी रखने 
वालों से २ ₹० वापिक, व्यापार करने वालों से ९ रु० वाषिक, और बैलगाड़ी व घोड़ा 
गाड़ी के मालिकों से ६ रु० वाषिक । 

(२) यू०पी० कास्तकारी कानून १९३९ के मातहत वसूल किये जाने वाले लगान पर 
एक आना प्रति रुपया के हिसाव से ग्राम सभा टॅक्स ले सकती हे 

(३) ग्रामसभा द्वारा संचालित बाजार, हाट, पैठ या मेले में जो लोग माल बेचने 
के लिये आए, उनसे फीस ली जा सकती है, बरतें कि वे व्यापारी ग्रामसभा को वार्षिक 
. फीस नदेते हों। जो व्यापारी ग्राम के क्षेत्र से बाहर के रहने वाले हों, और सालाना टैक्स 
. न देते हों, यह फीस उन्हीं से ली जाती हे । 


(४) पशुओं की बिक्री पर शुल्क वसूल करने का ग्रामसभा को अधिकार हैँ । 


३) निजी पायखानों की सफाई का शुल्क । 
जो ग्रामवासी कोई अन्य टैक्स न देते हों, और जिनकी वाषिक आमदनी ३०० 
होगों के मकानों पर ग्रामसभा टैक्स लगा सकती हैँ । 


322७ 
काल्त 


जमीन पर और मकानों पर टॅक्स लगाने का ग्राम- 
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|| ले सकती हैं । इन साधनों के अतिरिक्त ग्रामसभाओं को राज्य सरकार द्वारा आथिक 
सहायता भी दी जाती है । १९५३-५४ में उत्तरप्रदेश की सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को 
कुल मिलाकर ६० लाख रुपये की आथिक सहायता दी गई थी । 

पर ग्रामसभाओं की आमदनी के ये सब सावन पर्याप्त नहीं कहें जा सकते । ये सभाएँ 
अपना कार्य तभी भळीभांति कर सकेगी, जबकि इनकी आमदनी में वृद्धि हो और इन्हें 
कतिपय ऐसे टैक्स प्राप्त करने का भी अवसर हो, जो अब राज्य सरकार प्राप्त 
करती है। 

इस प्रयोजन से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यह की है कि 
अपने क्षेत्र से लगान वसूल करने का कार्य ग्रामसभाओं के सुपुर्द कर दिया जाए, और इस 
वसूली के लिए उन्हें एक आना रुपया कमीशन दिया जाए । जमींदारी उन्मूलन के कारण 
अब सरकार ही जमीन की स्वामी है। किसानों और भूमिधरों से जो लगान व मालगुजारी 
सरकार प्राप्त करती है, उसकी मात्रा २० करोड़ रुपया वाषिक के लगभग हूँ। यदि इसकी 
वसूली का कार्य ग्राम सभाएँ करने लगें, तो उनकी आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हो 
सकती है । 

उत्तरप्रदेश में ग्रामसभाए'-_उत्त रप्रदेश मे १,१२,००० गांव हैं । पर बहुत से गांव ऐसे 
हैं, जिनकी जनसंख्या १००० से कम है । उनमें पथक ग्रामसभा की स्थापना नहीं की गई 
है । इस समय उत्तरप्रदेश में ३९,१३९ ग्रामसभाएँ स्थापित की जा चुकी हैं, और इतनी 
ही पंचायते भी वहां कायम हैं । 

न्याय पंचायतें--उत्तरप्रदेश में ग्रामसंभाओं की संख्या ३९,१३९ है, पर न्याय पंचा- 
यतें संख्यां मे केवल ८,५४३ हैं। इसका कारण यह हैं कि प्रत्येक ग्राम की अपनी न्याय- 
पंचायत नहीं है। प्रायः से ५ ग्रामसभाओं के क्षेत्र को मिलाकर उनमे एक न्याय पंचायत 
बनायी गई है । इस प्रकार एक न्याय पंचायत चार से छः हजार तक की जनसंख्या के क्षेत्र 
में न्याय का कार्य करती है। इन पंचायतों का संगठन करने का प्रयोजन यह है कि ग्राम के 


“लोग अपने साधारण भगड़ों का फैसला अपने पंचों द्वारा करा लिया करें । इनके लिये उन्हें 


अदालतों में जाकर व्यर्थ का खर्च व परेशानी न उठानी पड़ ps 

न्याय पंचायतों के सदस्य किस प्रकार नियुक्त किये जायें, यह प्रश्‍न बड़े महत्त्व का है । 
यदि उनका भी ग्रामवासियों द्वारा चुनाव हो, तो ऐसा होने से यह आशंका बनी रह सकती. 
है कि निर्वाचित पंच अपना न्याय-कार्य भली भांति नहीं कर पाएंगे | बे अपने निव क्‌ 
को नाराज नहीं करना चाहेंगे, और. उनके लिये पक्षपात से ऊपर उठ सकता सम्भव नहीं 
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रिक्त व्यक्तियों का भी चनाव कर लिया करें । इस प्रकार ग्रामसभा द्वारा चुने हुए व्यक्तियों 
में से सरकार द्वारा नियत अधिकारी न्याय पंचायत के पंचों की नियुक्ति करेगा । क्योंकि 
न्याय पंचायत के क्षेत्र ( ४70० ) में अनेक गांव सभाएँ शामिल होतौ है, अतः इस न्याय- 
| पंचायत के सदस्यों की संख्या २० व २५ के लगभग हो जाती है। न्याय पंचायत के सदस्य 
स्वयं एक सरपंच और एक सहायक सरपंच को चुनते हैँ । सरपंच की अनुपस्थिति में सहा- 
| । यक सरपंच न्याय पंचायत के कार्य को चलाता है। सरपंच और सहायक सरपंच ऐसे व्यक्ति 
| | ही चने जा सकते हैं, जो पढ़ना-लिखना जानते हों । शिक्षित होने पर ही वे पंचायत की कार्र- 
वाई क्रो लेखबद्ध कर सकते हूँ । 
जब कोई मामला च्याय पंचायत के सम्म्‌ख पेश होता है, तो उसकी जांच व सुनवाई 
के लिए सरपंच द्वारा पांच पंचों की एक बेंच नियुक्त कर दी जाती है । यह आवश्यक हैं कि 
इन पांच मे एक व्यक्ति ऐसा हो, जो कि पढ़-लिख सकता हो। यह भी जरूरी है कि 
इन पांच पंचोंमें एक उस ग्रामसभा के क्षेत्र का निवासी हो, जहां मुकदमे के वादी व प्रतिवादी 
निवास करते हों । म्‌ कदमे की सुनवाई के लिये जो पांच पंच नियत किये जाते हैं, उनमें कोई 
व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी वादी या प्रतिवादी से कोई रिशतेदारी हो, या 
जिसका उनसे किसी अन्य प्रकार का निकट सम्बन्ध हो । पंच लोग बहुमत द्वारा जो निर्णय 
करें, वही मान्य समझा जाता है । इनके निर्णयों के खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं 
की जा सकती । पंचायत के सम्मुख कोई वकील किसी पक्ष की पैरवी के लिये नहीं आ 
सकता | कुछ विशेष दशाओं मे पंचायत के फंसले की निगरानी मुंसिफ या उस क्षेत्र के मजि- 
स्ट्रेट द्वारा की जा सकती है । 
न्याय पंचायतों का श्रधिकार क्षेत्र--न्याय पंचायतों को फौजदारी और दीवानी 
दोनों प्रकार के मूकदमों का फसला कर सकने का अधिकार दिया गया है । यदि न्याय 
पंचायत के सकल में कोई ऐसी चोरी हो जाए, जिसमे ५० ₹० मूल्य तक का माल चोरी 
गया हो, साधारण मार-पीट ब गाली-गलौच हो गई हो, तो उनके मुकदमों का फंसला 
पंचों द्वारा ही किया जाता है । निम्नलिखित फौजदारी मामले इन पंचायतों के सम्मुख 
शा होते हं--कोई व्यक्ति यदि फौज में भरती न हो पर फौजी पोशाक पहने तो उसका 
सरकारी कर्मचारियों ढवारा बुलाये जाने पर हाजिर न होना, अदालती सम्मन की 
करना, सड़क पर तेजी से गाड़ी या सवारी चलाना, कुऐँ, जलाशय व पानी के 


सार्वजनिक इमारतों और स्थानों को नुकसान पहुँचाना व गन्दा 
पी के मकान व अन्य संपत्ति पर विना अधिकार के कब्जा कर 
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की सजा देने का अधिकार नहीं हैँ । यदि पंचायत के विचार में किसी व्यक्ति की हरकतों से 
शास्ति भंग होने की सम्भावना हो, तो वह उससे १०० रु० तक मुचलका ले सकती है । 
मुकदमों की जांच के लिये पंचायत किसी व्यवित को गवाही के लिये बुला सकती है । 
सम्मन जारी हो जाने पर यदि कोई व्यक्ति गवाही देने न आए, तो उस पर २५ २० तक जर- 
माना भी किया जा सकता है । E 

जिन दीवानी मामलों में १०० ₹० तक की राशि का मुकदमा हो, उनका फसला 
करने का न्याय पंचायतों का अधिकार हैं । इन मुकदमों को पेश करते हुए ढाई रुपया 
सैकड़ा के हिसाब से कोर्ट फीस लगानी होती है । जायदाद, वसीयत या नाबालिगों से 
सम्बन्ध रखने वाले मुकदमे न्याय पंचायतों के सम्मुख पेश नहीं किये जा सकते । 

यदि कोई न्याय पंचायत अपने कार्य को अत्यन्त कुशलतापूर्वक करे, तो राज्य सरकार 
को अधिकार ह कि वह उसे ५०० रु० तक के दीवानी मुकदमों के फंसले का अधिकार 
देदे । 

पंचायत राज विभाग--ग्राम पंचायतों के कार्य पर निगरानी रखने के लिये उत्त रप्रदेश 
की सरकार का एक पृथक विभाग हँ, जिसे पंचायत राज विभाग' कहते हैं । इसका एक 
पृथक्‌ डाइरेक्टर होता है, जिसके अधीन प्रत्येक जिले में एक-एक पंचायत अधिकारी की 
नियुक्ति की जाती है । पंचायत अविकारी के अधीत प्रत्येक न्याय पंचायत के सक ल में एक- 
एक सेक्रेटरी नियत किया जाता है । यह न्याय पंचायत के पेशकार का भी काय करता है। 
इस प्रकार सरकारी निरीक्षण व नियन्त्रण में ये पंचायते जनता में राज्य के प्रति उत्तरदा- 
यिता और स्वशासन की भावना को विकसित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करने के लिए 
अग्रसर हो रही हैँ । 

ग्राम समाज-जमींदारी उन्मुलन के बाद उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रत्येक ग्राम में,जो माल- 
गुजारी वसूल करने के लिये इकाई की स्थिति रखता हो, एक-एक 'ग्राम-समाज' की भी 
स्थापना की गई है । इस समय इन ग्राम समाजों की संख्या ८४,००० के लगभग है । गांव 
के क्षेत्र में जो भी वयस्क व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करते हों, और जिनका उस गांव 
की खेती के साथ सम्बन्ध हो, ग्राम-समाज के सदस्य माने जाते हैं । ये समाज भी अपनी 
कार्यकारिणी समितियां चुनते हैं, जिन्हें “भूमि प्रबन्ध समिति' कहते हैँ। गांव के क्षेत्र की 
वह सब भूमि जो बंजर, चरागाह व परती पड़ी हुई हो, और जो अब राज्य के स्वत्त्व में 
आ गई है, इन ग्राम समाजों को सौंप दी गई है । वह इस भूमि की व्यवस्था करती है, और 
उसे भूमिहीन लोगों को खेती के लिये दे भी सकती हैं । 

ग्राम पंचायतों का उपयोगी कार्य--जब से उत्तर प्रदेश मे ग्राम सभाओं व पंचायत 
आदि का संगठन हुआ है, उन्होंने अनेक लोकहितकारी व उपयोगी कार्य किये हैं। १९५४ई० 
से पहले के चार सालों में उन्होंने ८४८ मील पक्की सड़कों भौर १२८७१ मील कच्ची सड़कों 


os 
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का निर्माण किया। उन्होंने ३२,१३४ नये कुएँ बनवाये, और ३१,०० ५ कच्चे कुओं को पक्के 
कुओं में परिवत्तित किया | ७००० पंचायतघर बनाये और लगभग २०० मील लम्बी 
नालियां बनाई | यह सब कायं प्रायः श्रमदान द्वारा ही किया गया। इन कार्यों को यदि मज- 
दूरी देकर कराया जाता, तो ६ करोड़ रुपये से भी अधिक मजदूरी में खर्च करना पड़ता । 
इन बातों के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों द्वारा ९८०० पुस्तकालय भी गांवों में खोले गये, | 
और २३०० ग्रामसभाओं ने सावंजनिक उपयोग के लिये रेडियो सेट भी लगाये । | 
बहुत से अखाड़े व व्यायामशालाएँ भी उच्होंने कायम कीं । | 
न्याय पंचायतों का कार्य भी कम महत्त्व का नहीं है । इसी अवधि में उनके सम्मुख 
१४,०२,०६७ मुकदमे पेश हुए, जिनमे से ४,९८,४०२ में समझौता करा दिया गया और 
शेष का फैसला किया गया । 
अन्य राज्यों में ग्राम पंचायते 
उत्तरप्रदेश के समान भारतीय संघ के अन्तर्गत अन्य राज्यों में भी ग्राम पंचायतों का 
निरन्तर विकास किया जा रहा है | हमारे लिये यह सम्भव नहीं हैं कि सब राज्यों की पंचा- 
यतों पर विशद रूप से प्रकाश डाळें। उत्तरप्रदेश के उदाहरण से अन्य राज्यों की 
पंचायतों के सम्बन्ध मे अनुमान किया जा सकता है । पर अन्य राज्यों की पंचायतों 
के सम्बन्ध में कतिपय बातों का उल्लेख यहां उपयोगी होगा। यहां विविध राज्यों 
मे ग्राम पंचायतों का जो विवरण दिया गया है, वह १९५६ से पूर्व का है, जबकि राज्यों का 
नया पुनः संगठन नहीं हुआ था । राज्यों के पुनः संगठन के कारण विविध राज्यों के ग्रामों व 
ग्राम पंचायतों की संख्या में अब अन्तर आ गया है । 
बिहार--बिहार राज्य में गांवों की कुल संख्या ७१ ३१८ है। इन गांवों में १०,२८७ 
पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं । छोटा नागपुर में जिन गांवों की आवादी २५०० हो, 
उनमं एक पंचायत बनाई जाती है । इससे कम आबादी वाले गांवों को मिलाकर २५०० के 
 लगभगकी आबादी के लिये एक पंचायत बना दी जाती है । अन्यत्र आबादी अधिक घनी | 
है, अर्तः वहां ५००० या श्रधिक आबादी के प्रत्येक गांव में या कम आवादी के गांवों को | 
मिलाकर ५००० के लगभग की आबादी के लिये एक एक पंचायत की व्यवस्था की | 
जाती है | पंचायत का चनाव वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है । वोट पर्चियों द्वारा || 
डाले जाते हैं। क्योंकि पंचायत का क्षेत्र अधिक बड़ा है , अतः पंचायत के सदस्यों के चुनाव ¢ 
` उसे अनेक वाडों मे विभवत किया जाता हँ, और प्रत्येक वार्ड से उसकी जनसंख्या || 
के अनुसार सदस्य चुने जाते हैँ । 
हार मे भी पंचायतों के का प्राय: वे ही हैं, जो उत्तरप्रदेश में हैं। 
| म पंचायतों के अतिरिक्त बिहार में न्याय पंचायतें भी स्थापित की गई 
म-कचहरी' कहते हैं । इनकी संख्या ३८१३ है । ग्राम कचहरियों के सदस्य भी 
र द्वारा चुने जाते हैं। इनकी संख्या प्रायः १५ होती है। ये अपने सरपंच 
। जो व्यक्ति साधारण ग्राम पंचायत का सदस्य हो, वह ग्राम 
[ | इस प्रकार बिहार के देहाती क्षेत्र में शासन और 
वा FE 
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राजस्थान--राजस्थान में ३२,०४० गांव हैं । उनके लिये १९,२४६ पंचायतें कायम 
|. जा चुकी हूँ । जिन ग्रामों की आज़ादी ५००० के लगभग हो, उनमें एक पंचायत और 
जिनकी आवादी ५००० से कम हो उन्हें मिलाकर ५००० की आवादी के लिये एक 
§ पंचायत कायम करने की व्यवस्था की गई हे । पंचायत के सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा 
h चुने जाते है । पंचायत के प्रधान (सरपंच) का चुनाव भी सवं साधारण मतदाताओं द्वारा 
सीधा होता है । 
राजस्थान मे न्याय पंचायते अळग नहीं हैं । ग्राम पंचायते ही च्याय का कार्य भी 
करती हैँ । उनके अन्य कार्य प्रायः वे जो उत्तरप्रदेश में पंचायतों के है। 
पंजाब--पंजाब में १६,४५५ गांव हैं । उनके लिये ९१७७ पंचायतें कायम की गई हूँ। 
५०० की आवादी के गांवों या ग्रामसमूहों के लिये एक पंचायत का निर्माण किया 
जाता है । वयस्क मताधिकार के आधार पर पंचों का चुनाव होता है । उन्हें चुनने के लिये 
पर्चियां (बैट) प्रयोग में लाई जाती हूँ । पंचों की संख्या ग्राम की आवादी के अनुसार 
५ से ९ तक होती हैँ । पंचायत के प्रधान (सरपंच) का चुनाव पंचायत के सदस्यों द्वारा 
किया जाता हूँ । 
ग्राम पंचायत ही न्याय का कार्य भी करती है । उसके लिये अळग न्याय पंचायतों 
का संगठन पंजाब में नहीं किया गया हूँ । २०० रु० तक की राशि के दीवानी मुकदमे इन 
पंचायतों के सम्मुख निर्णय के लिये पेश किये जा सकते हूँ । 
मध्यप्रदेश--१९५६ में राज्यों के पुनःसंगठन से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य का जो क्षेत्र 
था, उसमें ४८,००० गांव शे, जिनमें ८००० पंचायते कायम थीं । मध्यप्रदेश में पंचायतों 
के लिये इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था, कि प्रत्येक गांव को अपनी अलग पंचायत 
हो । इसके लिये गांवों को तीन भागों में विभक्त किया गया था । १००० व अधिक आबादी | 
वाल गांव, ५०० से १००० तक की आबादी के गांव, और ५०० से कम आवादी के गांव । 
| अभी बड़े गांवों मे ही पंचायते स्थापित हुई हैं उनके सदस्यों के चुनाव के लिये वयस्क मता- 
धिकार को आधार माना गया है । 
मध्यप्रदेश में व्याय पंचायते पृथक्‌ रूप से संगठित की गई हैं । प्रत्येक स्याय 
| पंचायत का पृथक क्षेत्र ( सर्कल ) होता है, जिसमें कम-से-कम तीन ग्राम पंचायतें या 
२० और ३० के वीच गेर पंचायती गांव होते हैं साधारणतया इन न्याय-पंचायतों के 
सम्म १०० ₹० तक के दीवानी मुकदमे पेश किये जा सकते हैं । पर यदि दोनों पक्ष 
सहमत हों, तो ५०० ₹० तक के मुकदमे भी ये ल सकती हैं । 
मध्यभारत--१९५६ में राज्यों के पुनः संगठन के पूर्वं मध्यभारत का जो राज्य था, 
उसमे २१,९०० गांब थे । जिन गांवों की आबादी १५०० या अधिक थी, उनके लिये एक 
पृथक पंचायत कायम की गई थी । कम आबादी वाले गाँवों को मिलाकर उनमें एक पंचायत 
स्थापित कर दी गई थी । पंचायतों के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा हाथ खड़े करके 
होता था । सरपंच का चुनाव पंचायत के सदस्य करते थ । 


~ पहुक्छ-----+८ 


२०४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से ही बैलट द्वारा इस च्याय पंचायत के सदस्य चुने जाते थे । 
वर्तमान समय में मध्यभारत मध्यप्रदेश के अन्तर्गत हो गया है, पर ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध 
में इस क्षेत्र के जिलों में पुरानी व्यवस्था ही कायम है । | 
| माइसूर--ग्राम पंचायतों की दृष्टि से माइसूर बहुत उन्नत है । वहां १६,४३९ 
गांव है,और १२,६०६ पंचायते हैं। २००० से ५००० तक की आबादी के ग्रामों व ग्राम- | 

समहों के लिये ए क पंचायत बनाई जाती हैं । पंचों का चनाव बयस्क मताधिकार के अनुसार 

होता है, पर पंच बनने के लिये वही व्यक्ति उम्मीदवार ही सकता है, जिसकी आयु कम से | 

कम २५ वर्ष हो । 
| है माइसूर में न पृथक न्याय पंचायतें हैं, और न साधारण पंचायतों को ही न्याय | 
सम्बन्धी अधिकार दिये गये है । 


भारत और अन्य देशों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में तुलना 


नागरिक जीवन में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का महत्त्व बहुत,अधिक है, क्योंकि 
इन्हीं के द्वारा मनुष्य उस शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जिसके कारण वे उत्तम नागरिक वन 
सकते है । नवयुवक पहले ग्राम की पंचायत या नगर की म्युनिसिपैलिटी के सदस्य बनते 
हैं, और वहां जनता की सेवा कर वे उस योग्यता व अनुभव को प्राप्त करते हैं, जिसके 
कारण वे भविष्य में राज्य की बिधान सभा या देश की पालियामेण्ट के सदस्य वनकर 
अधिक व्यापक क्षेत्र में जनता की सेवा कर सकते हैँ । भारत में अब इन स्थानीय स्वशासन 
संस्थाओं की सर्वत्र स्थापना हो गई है, और सार्वचनिक जीवन में दिलचस्पी लेने वाले 

` व्यक्ति उनमे उत्साहपूर्वक कार्य करने लगे हैँ। इस प्रसंग में यह उपयोगी होगा कि अन्य देशों 
की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के साथ भारत की इन संस्थाओं की तुळना की 


इंगलेण्ड--इङ्गलंण्ड की ८० प्रतिशत जनता नगरों में निवास करती है । अतः वहां 
नगरों की म्पनिसिपेलिटियों का महत्त्व बहुत अधिक है । जिन नगरों की जनसंख्या एक 
अधिक ह उन्हे पाछियामेण्ट द्वारा स्वशासन के लिये अळग चार्टर दे दिया जाता 
[कार्‌ के नगरों की स्थानीय स्वशासन संस्था को 'काउच्टी बरो' कहते हैं । एक 


बरो' कहा जाता है । इङ्गलैण्ड में काउच्टी वरो को संख्या ८३ है, और 
२।इन नगरों के अतिरिक्त देहाती क्षेत्रों के लिये भी वहां स्थानीय 


7 ७--०७->उ--नस्स्सपल 


स्थानीय स्वशासन २०५ 


'व रिश' कहते ह । एक पेरिश की आबादी प्रायः ३०० के लगभग होती है । पेरिश के सब 
निवासी ए क स्थान परए कत्र होकर अपने स्थानीय मामलों की देख-रेख करते हैं । काउन्टी 
कौंसिलों और बरो कौंसिलों के सदस्य बयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते है । इन कौंसिलों 
के कार्य प्रायः वही है, जो कि भारत में जिला बोर्डो और म्युनिसिपैलिटियों के हैं । नगरों 
(बरों) के क्षेत्र में पुलीस का कार्य भी वरो कौंसिल के नियन्त्रण में रहता है, अतः वहां 
पुलीस के प्रधान अधिकारी--जिसे इङ्गलेण्ड में 'चीफ कान्स्टेबल' कहते हैं, की नियुक्ति 
भी बरो कौंसिल द्वारा की जाती है। पुलीस पर नियंत्रण रखने के कारण इङ्गलेण्ड की 
म्यू निसिपँलिटियों की शक्ति व स्थिति बहुत उच्च व सम्मानास्पद है । 


फ्रान्स--फ्रान्स में स्थानीय स्वशासन की इकाई को 'कम्यून' कहते हैं, जिनकी कुल 
संख्या ३८,००० के लगभग है । प्रत्येक कम्यून की एक कौंसिल होती है, जिसकी सदस्य- 
संख्या कम्यून के क्षेत्रफल और आवादी पर निर्भर करती हैं । प्रायः इन 'कम्यूनळ कौंसिलों' 
क्री सदस्य संख्या १० से १६ तक होती है, जिन्हें वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है । 
कम्यू न दोनों प्रकार के हैं, देहाती भी और शहरी भी । दोतों प्रकार के कम्यूनों के अधिकार, 
कार्य व शक्ति एक सदृश हैं। कम्यून के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर विचार करने, 
उनके विषय मे नीति का निर्धारण करने और उनका संचालन करने के सम्बन्ध में इन 
कौँसिलों को पर्याप्त अधिकार दिये गए हुँ । कम्यून के अन्तर्गत सड़कें, गलियां, उद्यान 
पार्क , जळ का प्रबन्ध, अग्नि से रक्षा आदि ऐसे मामले हैं, जिनके विषय में कम्यूनल कौंसिलों 
को पूरा पुरा अधिकार हँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पुलीस, सावं जनिक इमारतों का क्रय- 
विक्रय, व निर्माण, कम्यून के बजट आदि ऐसे विषय हैं, जिनको कम्यूनल कौंसिल अपने 
जिले की कौंसिल के नियन्त्रण में संपादित करती हैं । 

शासन के लिये फ्रान्स ९७ जिलों में विभक्त है । इन जिलों का क्षेत्रफल व जनसंख्या 
भारत के जिलों की तुलना में कम हैं । प्रत्येक जिला बहुत से कम्यूनों में विभक्त है । शासन 
के सम्बन्ध मे इन जिलों की कौंसिलों--जिनके सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते 
है--को बहुत अधिकार प्राप्त है ये कौंसिलें जिले की विधान सभा का कार्य करती हैँ, 
और अपने क्षेत्र के लिये कानून भी बना सकती हैँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलीस आदि सब इसी 
के अधीन रहते हैं । ये कायं अपने-अपने क्षेत्र में कम्यूनों की कौंसिलों द्वारा किये जाते हैँ, 
पर जिला कौंसिलों का उन पर नियन्त्रण रहता है । 

रूस--रूस मे शासन की इकाई ग्राम को माना जाता है, जिनकी संख्या ६ लाख के 
लगभग है । इनके सब वयस्क नागरिक साळ में ल: या आठ बार एक सभा में एकत्र होते 
हैं, और ग्राम सम्बन्धी मामलों पर विचार करते हैँ । इन सभाओं का मुख्य प्रयोजन यह है 
कि सरकार को जनता के विचार ज्ञात होते रहें । क्योंकि रूस के बहुसंख्यक ग्राम छोटे- 


की स्थापना नहीं की गई है । जो ग्राम बड़े हैं, उनमें पृथक्‌ सोवियत की सत्ता 


जय, 
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गांवों को मिलाकर उनके क्षेत्र में एक-एक सोवियत की स्थापना कर दी गई है । सबसे छोटे 
| स्तर की इन सोवियतों को सेलो सोवियत' कहते हैं, जितकी संख्या ७० हजार के लगभग 
है । इ न सेलो सोवियतों के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। 
अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय उद्योग धंधे, व्यापार और खेती आदि की 
व्यवस्था सेलो सोवियतों दवारा ही की जाती है । रूस में बड़े नगर भी पर्याप्त संख्या में हैं। 
| उनमें स्थानीय स्वशासन के लिये जो संस्थाएं कायम है, उन्हें “म्युनिसिपल | 
कहते हैँ । इनके सदस्य भी वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं, और इनके कार्य प्रायः 
| बही हैँ, जो कि देहाती क्षेत्र में सेलो सोवियतों के हैं | कम्युनिस्ट व्यवस्था के कारण रूस में 
खेती, व्यापार, और उद्योग का संचालन भी राज्य द्वारा किया जाता है, अतः ये स्थानीय 
स्वशासन संस्थाएँ जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि की देख-रेख करती हैं, वहां साथ 
ही अपने क्षेत्र में आथिक विषयों का भी संचालन करती हैं । 
भारत और प्रस्य देशों की स्वशासन संस्थाओं में तुलता--स्व राज्य के बाद भारत में 
इस बात का यत्न किया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों व अन्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं 
को पर्याप्त अधिकार दिये जाएँ, और धीरे-धीरे उनकी स्थिति छोटी-छोटी रिपब्लिकों के 
समान हो जाए । पर अभी तक वे सच्चे अर्थो में शासन की इकाई नहीं बन सकी हैँ । यदि 
फ्रान्स और रूस के समान भारत में भी पुलीस (शांति और व्यवस्था स्थापित करने) 
के कार्य इन संस्थाओं के अधीन कर दिये जाएँ, और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सफाई आदि के 
सम्बन्ध मे भी उनके अधिकारों में वृद्धि कर दी जाए, तो वे वस्तुतः उस लक्ष्य को पूर्ण कर 
सकेंगी, जिसका प्र तिपादन स्वतन्त्र भारत के संविधान में किया गया है । इसमें संदेह नहीं 
कि भारतीय संघ के अन्तर्गत विविध राज्यों की सरकारे इस सम्बन्ध में अग्रसर होने के 
'लिये प्रयत्नशील हूँ । 


अभ्यास के लिए प्रइन 


(१) उत्तर प्रदेश में जिला बोर्ड के क्या काये हैं ? (यू० पी० १९५५) 

` (२) उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में क्या दोप हैं ये दोष किस 
[र दूर किये जा सकते हैं ? (यू० पी ० १९५४) $ 
रात राज पर टिप्पणी लिखिये । (यू० पी० १९५४) 


[म पंचायतों का संगठन किस प्रकार किया गया है ? उनके अधिकारों 


रत में स्थृतिसिपेलिटियों के शासन्त के सफलतापूर्वक चलने में कौन-सी 
के मुख्य कार्य क्या हैं, और उनकी आमदनी के मुख्य साधन 
BPs 
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(७) उत्तर प्रदेश में म्यूनिसिपेलिटियों के संगठन व कार्यो का उल्लेख कीजिये । 
(८) स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पर सरकारी नियन्त्रण किस हृद तक व किस रूप 
? _ 


९) ग्राम पंचायतों के न्याय संबंधी कार्यों पर प्रकाश डालिये । 
(१०) ग्राम पंचायतों द्वारा भारत में जनता को वास्तविक अर्थो में स्वशासन का 
अधिकार दिया गया ।' क्या आप इस वात से सहमत हैं ? 


सोलहवां श्रध्याय 
सरकारी नौकरियां 
असेनिक सविस 


राज्य की शासन पद्धति चाहे किसी प्रकार की हो, चाहे उसमें संसदात्मक ( Pa” 
mentary ) शासन हो और चाहे अध्यक्षात्मक ( Presidential ), शासन का 
असली कार्य उस कर्मचारी वर्ग द्वारा किया जाता है, जो स्थायी सरकारी नौकरी में होता 
है । पाछियामेण्ट कानून बनाती है और मन्त्रिपरिषद्‌ सरकारी नीति का निर्धारण करती 
है, पर कानूनों और राजकीय नीति को क्रिया में परिणत करना इस स्थायी कर्मचारी वर्ग 
का ही कार्य हैँ । देश में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की मन्त्रिपरिषद्‌ हो, अध्यक्षात्मक 
शासन वाळे देशों में राष्ट्रपति चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये सरकारी कर्मचारी स्थायी 
रूप से अपने पदों पर रहते हैं राजनीतिक दलबन्दी से इनका कोई सम्वन्ध नहीं होता । 
ये राष्ट्रपति व मन्त्रिपरिषद्‌ के आदेशों को आंख मीचकर स्वीकार करते हैं, और उसकी 
नीति को क्रिया में परिणत करने के लिये ईमानदारी से यत्न करते हैं पालियामेण्ट व विधान- 
सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्री लोग तभी अपना कार्य सुचारु रूप से कर सकते हैं, जब उन्हें 
स्थायी सरकारी कमंचारियों का सहयोग अविकल रूप मे प्राप्त हो । इसके साथ ही यह भी 
आवश्यक है कि इन सरकारी कर्मचारियों को भी इस बात का पुरा भरोसा हो कि उनका 
पद व नौकरी स्थिर रहेगी और मन्त्रिपरिषद्‌ में परिवर्तन आ जाने व किसी अन्य पार्टी 
का बहुमत हो जाने के कारण उन पर कोई आंच नहीं आएगी । उन्हें अपने पद से केवल उसी 
दशा में पृथक किया! जा सकेगा, जब वे अपने कार्य में अयोग्य होंगे, या पक्षपात, रिश्वत 
आदि के अपराध उनके खिलाफ सिद्ध हो जाएंगे । 


किसी भी राज्य का शासन तभी भलीभांति चल सकता है, जब उसके स्थायी कर्मचारी 
अपने-अपने कार्य में दक्ष व योग्य हों, उन्हें अपनी नौकरी के स्थायित्व का भरोसा हो, 
वे दळबन्दी से पृथक हों, और उनकी नौकरी की शर्तें व दशाएँ ऐसी हों, जिनके कारण वे 
अपनी सारी शक्ति सरकारी सेवा में ही लगाएँ, उन्हें अन्य प्रकार से आमदनी करने का 
कोईलालच नहो। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर स्वतन्त्र भारत के संविधान 
में सरकारी नौकरियों के लिए अनेक व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनका प्रयोजन जहां सरकारी 
कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है, वहां साथ ही इस बात की भी व्यवस्था करना हल 
कि सरकारी मिस में केवल ऐसे ही व्यक्ति आ सकें, जो किअपने कार्य के लिये वस्तुतः 
योघ्य हों । 


सरकारी नौकरियों का बर्गोकरण--भारत की सरकारी नौकरियों को स्थूल रूप 
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से दो वर्गों में विभकत किया जा सकता है (१) श्रसेनिक नौकरियाँ (0/४7! Se४c९s) 
और (२) सैनिक नौकरियाँ (Defence Services) । 

ग्रसैनिक नौकरियाँ भी तीन प्रकार की हैं-(१) ्रखिल भारतीय, (२) - 
संघीय, ्रौर (३) राज्यों की नौकरियाँ। हम इन विविध प्रकार को नौकरियों पर 
संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे । 

ग्रखिल भारतीय नौकरियाँ--अखिल भारतीय नौकरियों में सबसे प्रमुख 
स्थान “इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविस' (Indian Administrative Service) का 
है। अंग्रेजी शासन के समय में ब्रिटिश शासकों ने भारत का शासन करने के लिये 
"इण्डियन सिविल सर्विस' का संगठन किया था। शासन-सम्बन्धी सब महत्त्वपूर्ण पद 
इसी सबिस के व्यवितयों को दिये जाते थे । शुरू में इस सविस की परीक्षाएं इङ्गलेण्ड 
में ही होती थीं, और उनमें अंग्रेज लोग ही श्रधिक संख्या में उत्तीणा हो सकते थे। 
१६२२ ई० से इस सर्विस की परीक्षाएँ भारत में भी होने लगीं, और भारतीयों को 
भी इनमें बैठने का अवसर प्राप्त होने लगा । १६४७ ई० में जब भारत स्वतन्त्र 
हुआ, ग्रौर अंग्रेज इस देश से विदा हुए, तों भारतीय भी इस सविस में ग्रच्छी बड़ 
संख्या में थे । 

स्वराज्य के बाद इण्डियन सिविल सविस का अन्त कर दिया गया है, श्रौर 
उसके स्थान पर इण्डियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सबिस का प्रारम्भ किया गया है। पर 
पुरानी सिविल सर्विस के व्यक्तियों के वेतन, भते, गेंशिन आदि के सम्बन्ध में पुराने 
नियमों को कायम रखा गया है । 

इण्डियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सबिस में भरती करने के लिये यूनियन पब्लिक 
सिस. कमीशन द्वारा परीक्षा ली जाती है, श्रौर उसमें उत्तीर्ण हुए व ऊंचा स्थान 
प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को इस सिस में लिया जाता हैं | संघ सरकार व राज्यों 
की सरकारों में ऊँचे शासक पदों पर इसी सबिस के व्यक्ति नियत किये जाते हैं। 
जिलों में कलेक्टर, कमिश्नर श्रादि पदों पर और संघ सरकार व राज्यों की सरकारों 
के डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डाइरेक्टर श्रादि ऊँचे पदों पर इसी सर्विस के व्यक्ति 
तियुक्त होते हैं । इस सर्विस के जो व्यक्ति राज्यों के सरकारी पदों पर कार्ये करते हैं, 
थे राज्यों की सरकारों के ही ग्रधीन रहते हैं । पर उनकी भरती यूनियन पब्लिक 
सत्रिस कमीशन द्वारा होती हैं। यह व्यवस्था इस प्रयोजन से की गईं है, ताकि सारे 
भारत में शासक पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की योग्यता, कार्यक्षमता श्रादि 
एक निश्चित स्टॅम्डडं की रहे, श्रौर इन राज-कर्मचारियों के वेतन, भत्ते श्रादि की दरों 


का घटा सकना राज्यों की सरकारों के हाथों में त हो । 
एक अन्य महत्वपूर्ण अखिल भारतीय सर्विस 'इण्डियन पुलीस सविस' है। 


रन्टेन्डेन्ट, डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुली स, 
त किया जाता है। | 


इसके सदस्यों की नियुक्ति भी यूनियन सबिस कमीशन द्वारा की जाती है। इन्हें | 


॥ ५ 
॥ २१० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


कायम करना शुरू किया, तो एक तीसरी अखिल भारतीय सर्विस का संगठन | 
गया, जिसे 'इण्डियन फॉरन सर्विस” कहते हैं। भारत के दूतावास व कान्सलट अब 
प्रायः सभी विदेशों में स्थापित हो गये हैं। उनके उच्च पदाधिकारी इण्डियन फॉरन 
सर्विस के सदस्य होते हैं, और उनकी नियुत भी यूनियन पब्लिक सविस कमीशन 
द्वारा की जाती है। 
संघीय नौकरियां--रेलवे, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, इन्कम टैवस, सर्वे, 

| | आयात-निर्यात कर, केन्द्रीय एक्साइज श्रादि कितने ही विषय हैं, जो संघ सरकार के 
| ग्रधीन हैँ । इनके उच्च राजकर्मधारी संघ सरकार की सेवा में होते हैँ। इनकी 
| नियुक्ति भी यूनियन पब्लिक सविस कमीशन द्वारा की जाती है। पर रेलवे की 
| सर्विस में भरती करने के लिये पृथक्‌ रेलवे कमीशन विद्यमान है । 

राज्यों की नौकरियाँ--इण्डियन एड्मिनिस्ट्रेटिव सविस ग्रौर इण्डियन पुलीस 
सर्विस के राजकर्मचारियों के श्रतिरिवत राज्य सरकार के श्रधीन कार्य करने वाले 
अन्य राजकमं चारियों की नियुत्रित “राज्य पब्लिक सविस कमीशनों” द्वारा की जाती 
है, और ये कर्मचारी राज्य सरकार की ग्रधीनता व नियन्त्रण में रहते हुए ही अपने 
कार्य करते हैं ये राजकीय सविसे भ्रनेक प्रकार को हैं यथा-- 


सम्बन्धी पदों पर नियत किये जाते हैं। राज्य सरकार में ग्रसिस्टेन्ट सेक्रटरी ग्र।दि 
पदों पर भी ये कार्य करते हैं । 

(२) प्रान्तीय ज्युडिदियल सविस--इसके सदस्य मु सिफ, सिविल जज आदि 
न्याय सम्बन्धी पदों पर काम करते हैं, और उन्नति करते हुए डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशच्स 
जज के प्रद तक पहुँच जाते हैं । कतिपय योग्य व्यक्ति हाईकोर्ट के जज का पद भी 
प्राप्त कर लेते हें। 

(३) प्रान्तीय पुलीस सविस--इसके सदस्य सुपरिन्टेन्डेग्ट पुलीस से नीचे के 
पुलीस के पद प्राप्त करते हैं । 

Co (४) प्रान्तीय स्वास्थ्य (९३।।)) संविस- इसके सदस्य हेल्थ ग्राफिसर, 
न्स्पेक्टर जनरल श्राफ पब्लिक हेल्थ ग्रादि स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्ध रखने वाले 
पदों पर नियत किये जाते हैं । 

(५) प्रान्तीय मेडिकल सविस- इसके सदस्य श्रमिस्टेन्ट सर्जन, सिबिल 
सर्जन श्रादि का कार्य करते हैं। 
(६) प्रान्तीय एजुकेशनल सविस--इसके सदस्यों की नियुवित सरकारी 


(१) प्रान्तीय सिविल सविस--इसके सदस्य डिप्टी कलेक्टर आदि प्रशासन . 
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|; बिविध राज्यों में प्राच्तीय सविसों की सत्ता है, जिनके सदस्य राज्य के पब्लिक 

सिस कमीशन द्वारा नियुक्त होते हैं, ग्रौर राज्य सरकार की ग्रधीनता में ही श्रपना 

कार्य करते हैँ । 

भ्रधीन स्थिति की नोकरियां ( Su०7५n॥t९ ९7४८९8 ) इन उच्च 

स्थिति की सरकारी नौकरियों के श्रतिरिक्त ग्रनेक अधीन स्थिति की सरकारी नौक- 

रियाँ भी हैं। संघ सरकार के श्रधीन इन नौकरियों की चार श्रेणियाँ हैं। इनमें से 
प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी महत्त्व के पदों पर नियत होते हैं, और उन्हें 
| गजटेड श्राफिसर की स्थिति प्रदान की जाती है। वे अखिल भारतीय व संघीय 
सविसों के कर्मचारियों के श्रधीन जिम्मेवारी के पदों पर काम करते हैं, और श्राफिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट, भ्रसिस्टेन्ट सेक्रेटरी श्रादि के पदों पर नियुक्त होते हैं । तीसरी श्रेणी की 
नौकरी में सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले बलार्क, टाइपिस्ट, स्टेनो ग्रादि की 
गिनती होती है, और चौथी श्रेणी में उनसे भी नीचे दर्जे के कर्मचारियों की । इनमें 
से श्रधिकांश की नियुक्ति पब्लिक सविस कमीशनों द्वारा की जाती है, पर कुछ कर्म- 
चारियों को विभाग के अधिकारी भी नियुवत कर सकते हैं। 

इसी प्रकार की श्रधीन स्थिति की नौकरियाँ राज्यों की सरकारों में भी होती 
' हैं। स्वास्थ्य विभाग में चीफ सेतिटरी इन्स्पेक्टर व संनिटरी इन्स्पेक्टर, इन्जीनियारिग 
विभाग में ्रोवरसियर, शासन विभाग में तहसीलदार और नायब तहसीलदार इसी 
प्रकार की ग्रधीन स्थिति की नोकरी में होते हैं ! 
| सरकारी कमेंचारी तन्त्र की स्थिति-संविधान द्वारा संघ पालियामेण्ट ग्रौर 
राज्यों के व्यवस्थापन विभागों को यह श्रविकार दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र . 
की सरकारी सविसों के लिये नियम बनाएँ । साथ ही, वे यह भी निश्‍चय करें कि इन , 
| सविसों के लिये व्यक्तियों को किस ढंग से रिक्रूट किया जायगा व इन सविसों की 
| क्या शर्ते होंगी । पर जब तक पालियामेण्ट व राज्यों की विधानसभाएँ इस प्रकार के 
| कानून नहीं बनातीं, इन सबिसों की शर्तों ्रादि को निर्धारित करने का कार्ये संघक्षेत्र 
के लिये राष्ट्रपति के और राज्यों के क्षेत्र के लिये राज्यपालों के सुपुदे है । इन उच्च 
सरसों के कर्मचारी तभी तक अपने पदों पर रहते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति (राज्य 
के क्षेत्र में राज्यपाल) उन्हें उनके पदों पर रखना चाहें । पर क्योंकि ये कमचारी 
स्थायी सरकारी नौकरी में होते हैं, श्रतः इनकी सेवा की श्रवधि भी नियमों द्वारा 
निश्चित होती है। उप प्रवधि से पूर्व इन्हें तभी ग्रपने पद से पृथक किया जाता है, | 
जब कि ये अपने कार्य के लिये ग्रयोग्य साबित हों, या इनके.खिलाफ कदाचार का | 
दोष सिद्ध हो जाए। संविधान के अनुसार कोई सरकारी ( संघ सरकार ग 
सरकार की सब्रिस में नियुक्त ) कमचारी, भ्रपती नियुक्ति करने वाले अधिकारी 
निचले दर्जो के भ्रधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता ।' उसके विरुद्ध कोई भी | 
' तब तक नहीं किया जायगा, जब तक कि उसके खिलाफ जो भ्रभियोः लगाये 
के वारे में श्रपनी सफाः ने का उसे पृ य 
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| पद से पृथक किया जा सकता है । 
पब्लिक सविस कमीशन (लोक सेवा श्रायोग)-सरकार के कर्मचारियों की 
|] नियुक्ति एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य है । यह श्रावश्यक है, कि सरकारी पदों पर ऐसे 
| व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए, जो अपने कार्य के लिये उपयुक्त योग्यता रखते 
। - हों। सरकारी कर्मचारियों को नियत करते हुए पक्षपात ादि से ऊपर उठना बहुत 
जरूरी होता है । शासन का कार्य इतने महत्त्व का है कि उसे सब कोई नहीं कर 
सकते । मध्यकाल में सरकारी पद भी वंशक्रमानुगत हुआ करते थे। इस कारण अयोग्य 
|. । व्यक्ति भी उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त हो जाते थे। राजा भी अपने कृपापात्रों को 
| । हर॑वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया करते थे। पर श्राजकल के लोकतन्त्र राज्यों में 
| सरकारी कर्मचारियों के चुनाव का कार्यं पब्लिक सविस कमीशनों के सुपुर्द कर दिया 
जाता है, जो योग्यता श्रौर कार्यक्षमता को दृष्टि में रख कर ही सरकारी पदों के लिये 
उपयुक्त व्यक्तियों को चुनता है। 
भारत के संविधान के ग्रनुसार संघ सरकार का एक अलग पब्लिक सविस 
कमीशन है, जिसे 'यूनियन पब्लिक सविस कमीशन” कहते हैं। राज्यों के लिये श्रलग 
पब्लिक सविस कमीझनों की व्यवस्था की गई है । पर यदि दो या अ्रधिक राज्यों के 
व्यवस्थापन विभाग यह प्रस्ताव स्वीकार कर लें कि उनके लिये एक संयुक्त पब्लिक 
स्विस कमीशन बना दिया जाए, तो संघ की पालियामेण्ट इन राज्यों के लिये एक 
संगुवत पब्लिक कमीशन का निर्माण करने की अनुमति दे सकती है। यदि कोई राज्य 
चाहे कि उसकी सब सविसों या किन्हीं सविसों के व्यक्तियों की नियुक्ति यूनियन 
पब्लिक सबिस कमीशन द्वारा किया जाया करे, तो राष्ट्रपति इसके लिये भी श्रनुमति 
दे सकता है । 
पब्लिक सिस कमोशनों का संगठन--यूनियन पब्लिक सविस कमीशन के 
अध्यक्ष श्रौर सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के पब्लिक 
सविस कमीदानों के ग्रध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का श्रधिकार उन राज्यों के राज्य- 
पराल के हाथों में है । यह ्रावश्‍्यक है कि इन कमीदानों के श्राधे सदस्य ऐसे हों, 


उच्च पद पर कार्य कर चुके हों । 
BE कमीशतों के सदस्यों का कायं काल ६ वर्ष नियत किया गया है। पर यदि 
श्रवधि के पुरा होने से पूर्वं ही यूनियन पब्लिक सबिस कमीशन का कोई सदस्य 
भं की श्रायु का हो जाय, और राज्य पब्लिक सविस कमीशन का कोई सदस्य 
की ग्राम का हो जाए, तो वह ग्रपने पद पर नहीं रह सकेगा । इसके पूर्व भी 
पने से त्याग-पत्र दे सकता है, श्रौर उसे भ्रपने पद से हटाया भी जा 
तें कि उस पर कदाचार का दोष सिद्ध हो जाए । कदाचार का दोष 
जांच की जायगी, ग्रौर यदि सुप्रीम कोर्ट 
राष्ट्रपति उसे अफे पद से ऽर सकेगा । 


जोकि कमः-से-कम दस वपं तक भारत सरकार व राज्य सरकार के श्रधीन किसी: 


सकेग SS 
कर्‌ I 
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है, राज्यपालों को यह श्रधिकार नहीं दिया गया है। जिस समय किसी सदस्य के मामले 
| की जाँच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हो, राष्ट्रपति (राज्य के कमीशन के सदस्य के 
| बारे में जाँच की दशा में राज्यपाल भी) उस काल के लिये उसे कार्यमुक्त (५९०१) 
भी कर सकता है । 
पब्लिक सविस कमीशन का कोई सदस्य यदि दीवालिया हो जाय, किसी ग्रन्य 
सर्वेतनिक कार्य को भी स्वीकार कर ले, या शारीरिक और मानसिक ्रपंगता के 
कारणा राष्ट्रपति की सम्मति में श्रपने कार्य के लिये श्रसमर्थ हो जाय, तो भी उसे अपने 
पद से राष्ट्रपति द्वारा पथक्‌ कर दिया जा सकेगा । 
युनियन पब्लिक सविस कमीशन के सदस्यों व अन्य कर्मचारियों की संख्या 
राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है । राज्यों के पब्लिक सविस कमीशनों के सदस्यों 
व अन्य कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण उन राज्यों के राज्यपालों द्वारा किया 
जाता है। इनकी सेवा की शर्ते भी राष्ट्रपति द्वारा और राज्यों में राज्यपालों द्वारा 
ही निर्धारित होती हैं। पर जब कोई व्यक्ति इन कमीशनों का श्रध्यक्ष व सदस्य 
नियुक्त हो जाये, तो उसके कार्यकाल की श्रवघि में उसके वेतन, भत्ते श्रादि में कोई 
| ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो उसके लिये हानिकारक हो । इन कमीशनों 
के ग्रध्यक्ष और सदस्यों के वेतन श्रादि संघ व राज्यों से संचित फण्ड (९००]१!4 
| ७०) से दिये जाते हैं, और पालियामेण्ट व विधानसभाओं को उनमें कमी करने का 
धिकार नहीं है। 
पब्लिक सिस कमीशतनों के कार्य-भारतीय संघ और राज्यों के पब्लिक सविस 
कमीशनों का मुख्य कायं क्रमशः श्रखिल भारतीय व संघीय सविसों श्रौर राज्य को 
सविसों के लिये परीक्षाग्रों की व्यवस्था करना है। भारत में सरकारी संविसों के लिये 
व्यक्तियों की नियुक्ति परीक्षारों द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति इन परीक्षाश्रों में 
| उत्तीणा हो जाएँ और परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करें, उन्हीं को इन सविसों में 
। नियुक्त किया जाता है । इस प्रयोजन से ये कमीशन इन परीक्षाओं के नियम, कोसं, 
विषय आदि का निर्धारण करते हैं, रौर फिर इन परीक्षाश्रों की व्यवस्था करते हैं। 
संविधान के श्रनुसार यह भी ग्रावश्यक हैँ कि संघ सरकार यूनियन पब्लिक 
सबिस कमीशन से और राज्यों की सरकारें अपने राज्य पब्लिक सविस कमीशन से 
निम्नलिखित विषयों पर परामर्श किया करें--- 
(१) अ्रसंनिक (०) सविसों श्रौर ग्रसैनिक पदों के लिये भरती करने को 
पद्धति के साथ सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों पर। . 55 
(२) प्रसैनिक सविसों ग्रौर पदों पर नियुक्ति के लिये, पद की तरबकी केलिये | 
श्रौर एक सबिस से दूसरी सर्विस में बदली के लिये किन सिद्धान्तों का श्रनु श 


किया जाये । 


(३) 


ग्रसैनिक सिस में कार्य करने वाले व्यक्तियों के श्रमुशास 
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कर्तव्य का पालन करते हुए उसके किसी कारये के लिये उसके विरुद्ध जो कानूनी कारे- 
वाई की गई, उसमें जो खर्च उसने अपने को निर्दोष साबित करने के लिये किया, वह्‌ 
उसे सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए । ५ 

(५) असैनिक सथिस में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को यदि श्रपना कतेब्य 
पालन करते हुए कोई चोट वे प्रन्‍्य क्षति पहुँच जाये, तो उसे पैंशिन दिये जाने के 
सम्बन्ध में ग्रौर पैशिन की मात्रा के दावे के सम्बन्ध में । 

इन सब विपयों पर सरकार के लिये पब्लिक सविस कमीशन की सम्मति 
लेना ग्रनिवार्य है । 

वाषिक रिपोर्ट--यूनियन पब्लिक सविस के लिये आवश्यक है कि वह प्रति- 
वर्ष अपने कार्यं की वाधिक रिपोर्ट राष्ट्रपति की सेवा में प्रस्तुत करे । राष्ट्रपति इस 
h रिपोर्ट की एक-एक प्रति पालियामेण्ट के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है । यदि 
f |. कोई ऐसा मामला हो, जिसमें कमीशन के परामर्श को स्वीकृत न किया गया हो, तो 
राष्ट्रपति के लिये आवश्यक है कि वह एक मेमोरेण्डम द्वारा उन कारणों को स्पष्ट 
$ करे, जिनसे कमीशन के परामर्श को श्रस्वीकृत किया गया। यह मेमोरेण्डम भी 
| पालियामेण्ट के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा । 

राज्यों के पब्लिक सविस कमीशन अपने कार्यं की वाषिक रिपोर्ट राज्यपाल 
की सेवा में प्रस्तुत करते हैं । वह उन्हें (किसी परामश के श्रस्वीकृत करने की दशा में 
उसके कारणों के विवरण के मेमोरेण्डम के साथ) विधान सभा (व विधान परिषद्‌) 
के समक्ष प्रस्तुत कराता है । यदि कोई पब्लिक सविस कमीशन दो या श्रधिक राज्यों 
के लिये कार्यं करता है, तो वह अपनी वापिक रिपोर्ट उन सब राज्यों के राज्यपालों 
की सेवा में प्रस्तुत करता है,. जिनके लिये वह कार्य करता हो। वाषिक रिपोटों से 
उनके कार्यों का पुरा-पुरा परिचय प्राप्त हो जाता है। 

पब्लिक सविस कमीशनों की स्वतन्त्रता --जिस प्रकार न्याय विभाग के लिये 
स्वतन्त्र, सुसंगठित ग्रौर शक्तिसम्पन्न होना उपयोगी है, वेसे ही पब्लिक सबिस कमीशनों 
के लिये भी है । इत कमीशनों का कार्य बहुत महत्व का है । ये ही उन व्यक्तियों की 
नियुक्ति करते हैं, जिन्हें स्थायी रूप से सरकारी सेवा में रहकर राज्य के कार्य का 
संचालन करना होता है । यदि इन कमीशनों के कार्ये में मन्त्रिवगें व उच्च सरकारी 
चारी हस्तक्षेप कर सके, तो ये कभी भी उत्कष्ट व्यक्तियों को सरकारी सेवा के 
तए नहीं चुन सकते । भारत के संविधान द्वारा इन कमीशनों की स्थिति को स्वतन्त्र 
शक्तिसम्पच्न बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। यदि इन कमीशनों के सदस्य 
व ईमानदार हों, तो वे वस्तुतः देश के लिए बड़ा उपयोगी कार्य 
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अनिवाये है | सेना का मुख्य कार्य विदेशी ग्राक्रमणो से देश की रक्षा करता है । पर 
श्रान्तरिक विद्रोह व श्रशार्ति के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी 
शासन के यूग में भारत की सेना का मुख्य प्रयोजन ग्ान्तरिक विद्रोहों को दबाना 
और देश में ब्रिटिश शासन को कायम रखना ही था । ग्रावश्यकता पड़ने पर उसका 
उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए और अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों में ब्रिटेन के 
पक्ष में भी किया जाया करता था । भारत के देशभक्त नेता इसे बहुत ग्रनुचित 
समते थे, और इसीलिए वे सेना के व्यय में कमी करने के लिए भी आन्दोलन 
किया करते थे । 

स्वराज्य के बाद इस स्थिति में परिवर्तेन हो गया है । श्रब भारत एक सम्पूर्ण- 
प्रभुत्व-सम्पन्त (७०४९।९।४०) राज्य है । श्रतः विदेशी शत्रुश्रों से उसकी रक्षा करने 
की उत्तरदायिता भी भारत की संघ सरकार पर ही है। भारत सरकार भी श्रव देश 
की सैनिक शक्ति की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है, और भ्रब सेना के खर्च में कमी 
करने की श्रावशयकता ग्रनुभव नहीं की जाती । भारत में जो अंग्रेजी पलटने थीं, वे 
गरब भारत से विदा हो चुकी हैं । 

भारत की संघ सरकार का एक विभाग “रक्षा विभाग' (९£९००९) भी है 
जिसका मुख्य अधिकारी एक मन्त्री होता है। मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य के रूप में 
यह रक्षा विभाग के कार्यो के लिए जनता द्वारा निर्वाचित लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी होता है । इस रक्षा मन्त्री (०९०९ \75९7) का कार्य सेना सम्बन्धी 
नीति का निर्धारण करना श्रौर उसे कार्य में परिणत करना है। इस कायं में रक्षा- 
मन्त्री को पराम देने के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ की एक विशेष उपसमिति भी है, जिसे 
“डिफेन्स कमेटी” कहते हैं । इस कमेटी के सदस्य प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, श्रर्थंमन्त्री 
ग्रौर रेलवे मन्त्री होते हैं सेना के तीनों विभागों (जल, स्थल और वायू) के प्रधान 
सेनापति ग्रौर रक्षा विभाग का सेक्रटरी भी इस कमेटी की बँठकों में सम्मिलित 
हो सकते हैं। यह कमेटी रक्षासम्बन्धी विषयों पर विचार करने का महत्त्वपुर्ण 
कार्यं करती है । 

भारतीय सेना के तीन विभाग--भारत की सेना के तीन भाग हैं, जल, 
स्थल और वायु । ब्रिटिश शासन के काल में इन तीनों का एक ही प्रधान सेनापति 
हुआ करता था । पर श्रब तीनों को एक-दूसरे से श्रलग कर दिया गया है, और इन 
तीनों के प्रधान.सेनापति श्रलग-भ्लग हैं । ये तीनों रक्षामन्त्री के अधीन हैं । 

स्थल सेना--इसके प्रधान को कमान्डर-इन-चीफ या प्रधान सेनापति कहते 
हैं । इसके अधीन एक 'आमी हेडक्वाटंसं' संगठित है, जिसके छः विभाग हें--जनरल 
स्टाफ ब्रांच, एडज्युटेन्ट-जनारल ब्राच, क्वाटर-मास्टर-जनरल ब्रांच, मास्टर-जनरल 
्रॉफ आडिनान्स ब्रांच, इन्जीनियर-इत-चीफ ब्रांच ग्रौर मिलिटरी सेक्रटरी ब्रांच । 

` द्रा्मी हेड क्वाटँसं के ्रधीन भारतीय सेना को तीन कमानों (Gommands) 

में बाँटा गया है, जिन्हें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमान कहते हैं । प्रत्येक कमान 
को एक लेफ्टितेम्ट-जनरल के श्रधीन रखा जाता है । कमान के उपविभाग को 
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एरिया” कहते हैं, और एरिया के उपविभाग को 'सब-एरिया' । एरिया का बड़ा 
अफसर मेजर-जनरल और सब-एरिया का बड़ा श्रफसर ब्रिगेडियर होता है। स्थल 
सेना के सैनिक श्रनेक वर्ग के होते हैं, यथा श्रामंड कोर, आटिलरी इन्जीनियर, 
इन्फैन्टरी, ्राडिनान्स, एजुकेशनल कोर श्रादि । इन सबके सैनिक और अफसर ग्रलग- 
| अलग होते हैं, और इनके कार्य भी एक-दूसरे से भिन्न होते हैं । 

| ग्रामी हेडकवार्टस के अधीन जो छः विभाग हैं, उनमें से जनरल स्टाफ ब्रांच 
| का कार्य सँन्य-संचालन की नीति का निर्धारण करना है, एडञ्युटेन्ट जनरल ब्रांच 
i] का कार्य सैनिकों की भरती करना है, ववाटंर-मास्टर-जनरल का काय सेना के 
iy सामान को जुटाना है, मास्टर जनरल श्रॉफ ्राडिनान्स का कार्य हथियार श्रादि युद्ध 
॥ सामग्री को प्राप्त कराना है, इन्जीनियर-इन-चीफ का काम सेना क लिए आवश्यक 
इमारतों, सड़कों व पुलों प्रादि का बनवाना व उनकी मरम्मत करवाना है, श्रीर 
मिलिटरी सेक्रेटरी ब्रांच का कार्य राष्ट्रपति की रक्षा की व्यवस्था करना हैं । 


|| 
|; भारत की जहाँ एक स्थायी स्थल सेना है, वहाँ साथ ही इस सेना के दो श्रव्य 
i वर्ग हैं, जितके सदस्य स्थायी रूप से सैनिक सेवा में नहीं होते । ये वर्ग 'टेरीटोरिय॑ल 


8 आ्रार्मी'' और 'नेशनल कैडेट कोर' कहाते हैं। टैरीटोरियल ग्ार्मी का साल में कुछ 
{ समय के लिए कैम्प लगाया जाता है, जिसमें उसके सैनिकों को सैनिक शिक्षा दी 
जाती है। इस शिक्षा के अभ्यास को जारी रखने के लिए प्रति सप्ताह उन्हें डिल 
भी करनी होती है । यद्ध व अन्य राष्ट्रीय श्रापत्ति के समय इस सेना के शिक्षाप्राप्त सैनिक 
भी देश की रक्षा के लिए काम में लाये जा सकते हैं । नेशनल केडेट कोर का उदं श्य 
भारत के नवयुवकों व नवयुवतियों को सैनिक शिक्षा देना है। इस कोर के सीनियर 
विभाग में यूनिवर्सिटियों के छात्र भरती किये जाते हैं, और जूनियर विभाग में स्कूलों 
भ्रौर कालिजों के । इस शिक्षा के कारण ये विद्यार्थी आवश्यकता पड़ने पर देश की 
रक्षा के लिए काम कर सकते हैं। नेशनल केडेट कोर में केवल छात्र भरती होते हैं, 
पर टैरीठोरियल ग्रार्मी में भ्रन्य नागरिकों को भी भरती होने व संनिक शिक्षा प्रास 
कर देश सेवा करने का श्रवसर मिलता है । 

जल सेना श्रोर वाय॒ सेना--ग्रंग्रेजी शासन के समय में भारत की जल श्रौर 
वायु सेनाए नाममात्र को ही थीं । पर स्वराज्य के बाद संघ सरकार ने इनके विकास 
 श्रौर उन्नति पर बहुत ध्यान दिया है, और श्रनेक जंगी जहाज व युद्ध के काम आने 

Re, बाले हवाई जहाजों का क्रय किया हैं। श्रब भारत की ये सेनाएं भी निरन्तर उन्नति 
प्रथ पर ग्रग्रसर हो रही है । जलसेना के कार्यो की शिक्षा देने के लिए कोचीन, विज- 


गापट्ुम, सोनावला, जामनगर श्रादि अनेक स्थानों पर स्कूल खोले गये हैं। वायु सेना 


र 


स्थिति 


[मादार, सू र, : मेजर, सकि 


प्रनेक वर्ग हैं, यथा जवान, लान्स नायक, नायक, हवलदार, 


"RENT ७०२/२१ 


सरकारी नौकरियाँ २१७ 


ग्रौर जनरल । 

इनमें से श्रफसर पद पर उन्हीं सं निकों को नियुक्त किया जाता है, जिन्होंने 
सैनिक शिक्षणालय में भरती होकर ग्रफसर पद के लिए ट्रेनिंग प्रात को हो। स्थल 
सेना की शिक्षा के लिए देहरादून में मिलिटरी एकेडमी स्थापित है, जिसमें ट्रेनिंग 
पाये हुए व्यक्तियों को सेकण्ड लेपिटनेन्ट के पद पर नियुक्त किया जाता है। बाद में 
अपने श्रनुभव और योग्यता के आधार पर ये निरन्तर उन्नति करते जाते हैं, श्रौर 
लेफ्टिनेन्ट, कैप्टिन श्रादि ऊँचे पदों को प्रास करते हुए मेजर जनरल व जनरल के पद 
तक भी पहुँच सकते हैं । 

योग्य अफसरों की कमी को पूरा करने व उनकी समुचित शिक्षा का प्रबन्ध 
करने के लिए संघ सरकार ने पुना के निकट खडकवासला नामक स्थान पर एक नये 
सैनिक शिक्षणालय की स्थापना की है, जिसे 'नेशनल डिफेन्स एकेडमी' कहते हैं । इस 
एक्रेडमी में स्थल, जल व वायु तीनों प्रकार की सेनाग्रों के लिए अफसरों की ट्रेनिंग 
की व्यवस्था की गई हैं । 

सेना के ग्रन्य विभागों के लिए श्रफसरों की ट्रेनिंग के,लिए भी पृथक्‌ शिक्षणा- 
लय हैं । जालन्धर, देहरादून, वंगलोर ग्रादि में ऐसे स्कूल व कालिज भी हैं, जिनमें 
किशोर ग्रायु के बालकों को इस ढंग से शिक्षा दी जाती है, जिससे वे बड़े होकर 
मिलिटरी एकेडेमी में भरती हो सके । बैंलिगटन (नीलगिरि पर्वत) नामक स्थान पर 
एक स्टाफ कालिज भी स्थापित किया गया है, जहाँ सैनिक स्टाफ के लिए ट्रेनिंग दी 
जाती है । सैनिक चिकित्सकों की ट्रेनिंग के लिए पूना में एक '्राम्डं फोसंज मेडिकल 
कालिज' कायम किया गया है। रुड़की में सैनिक इंजीनियरों की शिक्षा की व्यवस्था 
की गई है, और इसी उद्देश्य से एक संस्था किरकी में भी खोली गई है। इन व भ्रन्य 
संस्थाओं में जो व्यक्ति शिक्षा पूर्ण कर लें, श्रौर जिन्हें सैनिक सेवा के लिए उपयुक्त 
समभा जाय, उन्हें ही विविध सैनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। सेना के साधा- 
रणा सैनिकों व जवानों की भरती एडजुटैन्ट जनरल के महकमे द्वारा की जाती है । 

सैनिकों को वीर कृत्यो के लिए सम्मानित करते के प्रयोजन से भारत सरकार 
वीरचक्र, महावी रचक्र, परमवी रचक्र श्रादि सम्मानसुचक पदक भी प्रदान करती है । 


अभ्यास के लिए प्रश्‍न 
(१) भारत में सरकारी नौकरी का वर्गीकरण श्राप किस प्रकार करेंगे ? 
(२) पब्लिक सिस कमीशन का क्या अ्रभिप्राय है? उसका निर्माण किस 


प्रयोजन से किया जाता है ? इ 
(३) यूनियन पब्लिक सप्रिस कमीशन के संगठन का वर्णन कोजिये । कोनसे 


ऐसे विषय हैं, जिनके लिए पब्लिक सिस कमीशन की सम्मति लेना सरकार के लिए 


अनिवाय है ? (यू० पी० १९५१) 
(४) 'प्रखिल भारतीय सर्विस! और पब्लिक सविस कमीशन” पर टिप्पणियाँ 


लिखिये । : 


सत्रह॒वाँ श्रध्याय 
भारतीय संविधान की कुछ ज्ञातव्य बातें 


राजभाषा हिन्दी 


ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेजी भारत की राजभाषा थी | विदेशी अ्रंग्रेज 
शासकों के लिये यह स्वाभाविक ही था, कि वे अपनी भाषा और संस्कृति को अपने 
अधीनस्थ देशों में प्रचारित कगने का प्रयत्न करें। उस समय न केवल सरकारी कार्यों 
में मुख्यतया ग्रंग्रेजी का ही प्रयोग होता था, अपितु उच्चशिक्षा का माध्यम भी यही 
भाषा थी । स्कूलों श्रौर कालिजों में ग्रंग्रेजी का पढ़ना सब के लिये श्रनिवार्य था । 
जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो यह भी स्वाभाविक था कि सम्पुर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न 
($0ए९८:०४॥) भारतीय गणराज्य की सरकार अंग्रेजी के बजाय किसी भारतीय 
भाषा को ही सरकारी कार्यों के लिये प्रयुक्त करने की बात को तय करे । इसीलिये 
संविधान में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा ही 
भारत की राजभाषा (009 ।278०४९) होगी, पर ग्रंकों को उनके अन्तर्राष्ट्रीय 
रूप में ही लिखा जायगा । भारत की बहुसंस्यक जनता हिन्दी भाषा-भाषी है । उत्तर 
प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍ली और पंजाब के पूर्वी जिलों की जनता 
की यही भाषा है । इनके श्रतिरिक्त बंगाल, बम्बई आदि राज्यों में भी इस भाषा को 
बोलने वाले लोग भ्रच्छी बड़ी संख्या में बसते हैं । ग्रन्य कोई भाषा बोलने वालों की 
संख्या की दृष्टि से भारत में हिन्दी का मुकाबिला नहीं कर सकती । इसीलिये इसे 
भारत की राजभापा स्वीकार किया गया है । 
Eo +र सरकारी कार्यों के लिये अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के उपयोग को तुरन्त 
शुरू कर सकने में ग्रनेक कठिनाइयाँ भी हैं । डेढ़ सदी के लगभग भारत में अंग्रेजों 


रही । इस कारण जिन लोगों को सरकारी कार्य का संचालन करना है, जो 
! के स्थायी कर्मचारी हैं, उन्हें हिन्दी का समुचित ज्ञान नहीं है। साथ ही 
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\ 


कतिपय कार्यों के लिये अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग का भी श्रादेश दे सके । 
साथ ही, यह्‌ भी व्यवस्था की गई है, कि १५ वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी संघ 
पालियामेण्ट यदि उचित समझे तो कातून बना कर कतिपय सरकारी कार्यों के लिये 
अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रख सके। १५ वर्ष की अभ्रवधि के समाप्त होने के 
बाद पालियामेण्ट को यह भी श्रधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के स्थान पर 
देवनागरी लिपि के ग्रंकों के प्रयोग को कानून द्वारा जारी करा सके । 

हिन्दी कमीशन--संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के लिये आवश्यक है कि वह 
संविधान के लागू होने के पाँच साल बाद एक हिन्दी कमीशन की स्थापना करे । इस 
कमीशन का एक श्रध्यक्ष होगा, अर इसके सदस्य संविधान की आठवीं अनुसूची में 
परिगणित भाषाओं ( श्रासांमी, उड़िया, उदू, कन्नड, गुजराती, हिन्दी, काइमी री, 
मलयालम, मराठी, पंजाबी, तामिल, तैलगू, संस्कृत श्रौर बंगाली ) का प्रतिनिधित्व 
करने वाले होंगे । इस कमीशन का कार्य निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रपति को 
परामर्शं देना होगा--(१) संघ सरकार के कार्यो में हिन्दी भाषा के श्रधिकाधिक 
प्रयोग के सम्बन्ध में। (२) संघ सरकार के सब व कतिपय कार्यों में ग्रग्रेजी भाषा 
के प्रयोग को सीमित करने के सम्वन्ध में । (३) सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टो में किस 
भाषा का प्रयोग किया जाए, इस सम्बन्ध में । (४) संघ सरकार और राज्य सरकारों 
के बीच पत्र व्यवहार व सम्पके के लिये प्रयुक्त होने वाली भाषा के सम्बन्ध में और 
राज्यों की सरकारों के पारस्परिक सम्पर्क व व्यवहार के लिये प्रयुक्त होने वाली 
भाषा के सम्बन्ध में। (५) संघ सरकार के कार्यो के लिए किन अंकों को प्रयुक्त 
किया जाए, इस सम्वन्ध में। (६) संघ सरकार की राजभाषा विषयक कोई भ्रन्य 
विषय, जिसे राष्ट्रपति कमीशन के विचारार्थं प्रस्तुत करे । 

संविधान के लागू होने के पाँच वर्ष वाद राष्ट्रपति द्वारा हिन्दी कमीशन 
का निर्माण कर दिया गया था, जिसके ग्रध्यक्ष श्री खेर थे। यह कमीशन अपनी 
रिपोर्ट दे चुका है । 

पालियामेण्ट की कमेटी--संविधान के अनुसार जव हिन्दी कमीशन श्रपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे, तो उस पर विचार,करने के लिए संघ पालियामेण्ट की एक कमेटी 
तियुक्त की जायगी, जिसके ३० सदस्य होंगे । इनमें से २० का चुनाब लोकसभा द्वारा 
किया जायगा और १० का राज्यसभा द्वारा । इन सदस्यों का चुनाव समानुपाती 
प्रतिनिधित्व की पद्धति से होगा । यह कमेटी हिन्दी कमीशन की सिफारिशों पर 
विचार कर उन पर अपनी सम्मति राष्ट्रपति की सेवा में प्रस्तुत करेगी । डा० खेर 
की ग्रध्यक्षता में नियुक्त हिन्दी कमीशन की रिपोर्ट इस समय पालियामेण्ट की कमेटी 
के समक्ष विचार के लिए विद्यमान है । 

संघ के भ्रन्तगंत राज्यों को सरकारी भाषा--भारतीय संघ के भ्रन्तगंत प्रत्येक 
राज्य को ग्रधिकार है कि वह अपने सरकारी कार्यों के लिये हिन्दी को या राज्य में 
प्रयुक्त होने वाली भापाश्रों में से किसी एक या भ्रधिक को कानूत द्वारा सरकारी 
भाषा के रूप में स्वीकृत कर सके । जब तक कोई राज्य कातून द्वारा किसी भाषा को 
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अपनी सरकारी भाषा व राजभाषा स्वीकार न कर ले, तब तक राज्यों में भी अंग्रेजी 
ही सरकारी कार्यों के लिये प्रयुक्त होती रहेगी । राज्यों की राजभाषा क्या रहे, इसके 
निर्धारण का ग्रधिकार राज्य के व्यवस्थापन विभाग के हाथों में ही रखा गया है। 

संघ सरकार श्रपने कार्यों के लिये जिस भाषा (अंग्रेजी या हिन्दी) को प्रयोग 
करती हो, संघ सरकार और राज्य सरकारों के ग्रापसी व्यवहार के लिये श्रौर विविध 
राज्यों की सरकारों के पारस्परिक व्यवहार के लिये उसी भाषा का प्रयोग किया 
जायगा | पर दो या ग्रधिक राज्य आपस में यह इकरार कर सकते हैं कि वे ग्रापस 
के व्यवहार के लिये हिन्दी भाषा का ही प्रयोग किया करेंगे । 

ग्रगर किस्ती राज्य में वहाँ के निवासियों का श्रच्छा बड़ा भाग यह माँग करे 
कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी उस राज्य में सरकारी कार्यो के लिए 
| प्रयुक्त किया जाता चाहिये और राष्ट्रपति की सम्मति में यह माँग जनता के अच्छे बड़े 
hh . भाग की माँग हो, तो वह उस राज्य में उस भाषा को सर्वत्र या राज्य के किसी भाग में 
|| सरकारी कार्यो के लिये प्रयोग का ग्रादेश दे सकता है। 

| . संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं--भारत के संविधान की श्राठवीं श्रनुसूची 

॥ (8८४८१४।९) में उन भाषाओं का परिगणन किया गया है, जो संविधान द्वारा 
$| स्वीकृत भाषाएँ हैं । ये भाषाएँ निम्नलिखित हैं-ग्रासामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, 
| कन्तड़, काइमीरी, मराठी, उडिया, पंजाबी, संस्कृत, तामिल, तेलशू, मलयालम और 
उदू । 


सुप्रीम कोट ग्रोर हाईकोर्ट की भाषा--जब तक पालियामेण्ट कातून द्वारा 
अन्य व्यवस्था न करे, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की सब कारवाई अंग्रेजी भाषा में 
ही होगी । पर राज्यपाल श्रौर राजप्रमुख को अधिकार है कि वे राष्ट्रपति की अ्रनु- 
मति से हिन्दी या किसी श्रन्य भाषा को, जो कि उनके राज्य में सरकारी कार्यो के 
लिये प्रयुक्त होती हो, हाईकोट में प्रयुक्त होने के लिये भी श्रधिकत कर सकें । पर 
हाईकोर्ट अपने निर्णय व श्राज्ञाएं श्रंगेजी में ही देंगे । : 
संघ पालियामेण्ट श्रौर राज्यों की विधानसभाश्नों (विधान परिषदों) में पेश 
किये जाने वाले सब विलों, व उनके संशोधन श्रादि के श्रधिकृत पाठ (&५h०ःtat- 
४९६९४७) भी श्रं्रेजी में ही होंगे । पालियामेण्ट श्रौर राज्यों के व्यवस्थापन विभागों 
द्वारा जो कानून पास किये जाएंगे, थ्रोर राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश 
(प्राडित्ान्स) जारी किए जाएंगे, उनके श्रधिकृत पाठ भी ग्रंग्रेजी में ही होंगे । 
. पर थे सब व्यवस्थाएँ क्रियात्मक कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर ही की गई 
हैं। संबिधान के अनुसार संघ सरकार का कत्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा के प्रचार व 
वकास के र लिये प्रयत्न करे, ताकि भारत में एक ऐसी भाषा का बिकास हो जाए, 
_ देश में प्रयुक्त हो सके । हिन्दी के विकास के लिये संविधान की श्राठवीं 


र आ 


ft 


भारतीय संविधान की कुछ ज्ञातव्य बातें २२१ 


भारत के कतिपय महत्वपूर्ण राजपदाधिकारी 


भारत का एटार्नी-जनरल--भारत के संविधान में कतिपय ऐसे उच्च राज- 
पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिन पर इस पुस्तक में श्रब तक प्रकाश 
नहीं डाला गया । एनार्टी-जनरल (4६००९ ९०९7!) इनमें से एक है। इस पद 
पर ऐसे ही ब्यक्ति को नियत किया जा सकेगा, जिसमें सुप्रीम कोटे के न्यायाधीश 
होने की सब योग्यताएँ हों। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जायगी, और 
वह तब तक अपने पद पर रह सकेगा, जब तक राष्ट्रपति उसे उस पद पर रखना चाहे । 
उसके वेतन, भत्ते श्रादि का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जायगा । जनवरी, 
१६५० में राष्ट्रपति ने एक श्रादेश द्वारा एटार्नी जनरल का मासिक वेतन ४००० 
रु० नियत किया है । इसके श्रतिरिक्त उसे भत्ते ग्रादि दिये जाने की भी व्यवस्था की 
गई है । एटार्नी जनरल का कार्य भारत की संघ सरकार को ऐसे मामलों में कानूनी 
परामर्शं देना श्रौर कानून से सम्वन्ध रखने वाले अन्य ऐसे कत्तंव्यों को करना है, 
जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर उसके सुपुर्द करे । अपने कत्तेव्यों का पालन करते हुए 
एटारनी जनरल को ग्रधिकार है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय में अपनी सुन- 
वाई करा सके । 

एडवोकेट जनरल--जिस प्रकार भारत की संघ सरकार के लिए एटानीं 
जनरल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, वेसे ही राज्यों के लिये एड्वोकेट-जन- 
रलों की नियुक्ति की व्यवस्था है । इस पद पर ऐसे व्यक्ति को ही नियत किया जा 
सकता है, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यताएँ हों । इसकी नियुक्ति 
राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वह तभी तक भ्रपने पद पर रहता है, जब तक कि 
राज्यपाल उसे उस पद पर रखना चाहे। उसके वेतन-भत्ते ग्रादि का निर्धारणा भी राज्य- 
पाल द्वारा ही किया जाता है। एडवोकेट जनरल का कार्य राज्य सरकार को ऐसे 
मामलों में कानूनी परामशं देता श्रौर कावून से सम्बन्ध रखने वाले ग्न्य ऐसे कर्तव्यों 
को करना है, जिन्हें राज्यपाल समय-समय पर उसके सुपुर्द करें । उसे यह भी श्रधि- 
कार है कि वह राज्य की विधान सभा (व विधान परिषदू) में उपस्थित होकर उसमें 
भाषण कर सके । पर उसे वहाँ वोट देने का भ्रधिकार नहीं है। 

भारत का कन्ट्रोलर श्रोर श्राडीटर-जनरल--सरकारी कार्यो के सुचारु खूप 
से संचालन के लिये यह परम आवश्यक है कि सरकारी आमदनी और खचं का 
हिसाब भी सही-सही रखा जाए, श्रौर उसकी निष्पक्ष रूप से जाँच (4५५!) होती रहे। 
इसीलिए भारत में श्राडिट का एक पृथक विभाग संगठित किया गया है, जिसका 
प्रधान श्रधिकारी 'कण्ट्रोलर ग्रौर श्राडीटर जनरल' (Comptroller and Auditor 
General of India) कहाता है। इस पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है। उसे श्रपने पद से हटाने के सम्बन्ध में वही विधि है, जो सुप्रीम कोटं के 
म्यायाधीशों के सम्बन्ध में है। कण्ट्रोलर एण्ड श्राडीटर जनरल का वेतन, भत्ते व 


| सबिस की अन्य शते पालियामेण्ट द्वारा काहून बताकर निश्चित की जायेगी, पर जब | 
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तक पालियामेण्ट इस विषय में कानुन द्वारा कोई निश्चय नहीं करती, उसे ४,००० 

रु० मासिक वेतन मिलेगा । इसके ग्रतिरिक्त उसे भत्ते श्रादि भी दिये जायंगे। इस 

पद का ग्रधिकारी जब अपने कार्य से मुवत हो जाये, तो वह संघ सरकार के श्रधीन 

किसी ग्रन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकेगा । उसके वेतन श्रादि भारत के संचित्त फण्ड 

(Consolidated Fund) से दिये जाते हैं, और पालियामेण्ट उन पर वोट नहीं देती । 

कण्ट्रोलर एण्ड श्राडीटर जनरल का कार्य यह देखना है कि सरकारी विभाग 

| उतना ही खर्च करें, और उन्हीं कामों पर खर्च करें, जितना जिस काम के लिए 

पालियामेण्ट ने स्वीकार किया हो । संघ सरकार व राज्यों की सरकारें अपने आय- 

। व्यय का हिसाब किस प्रकार रखें, इसका निर्धारण वही राष्ट्रपति की सहमति द्वारा 

|, करता है । सब सरकारी विभागों के हिसाब की जाँच कर वह ग्रपनी रिपोर्ट तैयार 

|| करता है, और उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे 

| पालियामेण्ट के पास भेजा जाता है। राज्य सरकारों के ग्राय-व्यय के हिसाब के 

| सम्बन्ध में वह अपनी रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, 
| जिसके द्वारा वह उस राज्य के व्यवस्थ्रापन विभाग के पास भेजी जाती है । 


| एंग्लो-इण्डियन वर्ग के लिए कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ 
| भारत एक राष्ट्र है, उसके सब निवासी एक ही राष्ट्रीयता के अंग हैं । इसी- 
| | लिए भारत के संविधान में धर्म, नस्ल, भाषा आदि के भेंदों के कारण किसी वर्ग के 
| प्रति विशेष बरताव नहीं किया गया है। पर भारत की जनता में एक वर्ग ऐसा है, 
जिसके लिए संविधान में कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ करना आवश्यक समझा गया है। 
यह वर्ग एंग्लो-इण्डियन लोगों का है । डेढ़ सदी के लगभग अंग्रेजी शासन रहने के 
कारण भारत में एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया है, जो नस्ल की दृष्टि से भारतीयों 
और श्रंग्रेजों का वर्णसंकर है, जिसकी भाषा अंग्रेजी, जिसकी संस्कृति पाइचात्य है, 
आर जिसका धर्म ईसाई है । ग्रंग्रेजी शासन के समय में सरकारी नौकरियों में- 
विशेषतया रेलवे, कस्टम्स श्रादि के विभागों में-इस वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या 
में कार्यं करते थे, और सरकार की ओर से इसे शिक्षा ग्रादि की भी अनेक विशे 
सुविधाएँ प्राप्त थीं । यदि इस वर्ग के लिए कतिपय विशेष व्यवस्थाएँ न की जातीं तो 
इसे बहुत भ्रसन्तोप होता । 
क्योंकि एंग्लो-इण्डियन लोगों का भारत की सवसाधारण जनता से बहुत कम 
है, ग्रतः इसकी सम्भावना न के बराबर थी कि कोई एंग्लो-इण्डियन सर्व- 
रण मतदाताश्रों के वोटों से पालियामेण्ट व राज्यों की विधानसभाग्रों में निर्वा- 


र | हो सके । श्रतः संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 
ये श्रौर 


| भारतीय संविधान की कुछ ज्ञातव्य बातें २२२३ 


कोई श्राकस्मिक परिवर्तन न होने पाये । इस कारणा संविधान द्वारा यह व्यवस्था की 
गई है कि संविधान के लागू होने के दो साल बाद तक संघ सरकार के रेलवे, कस्टम्स, 
। टेलीग्राफ आदि विभागों में इस वर्ग के व्यवितयों की नियुक्ति उसी ग्राधार पर की 
जाती रहे, जिस श्राधार पर १५ अगस्त, १९४७ से पूर्वं इनकी नियुक्ति की जाया 
करती थी । संविधान लागू होने के प्रत्येक दो वर्षो की समाप्ति पर इस वर्ग के लिये 
रिजवं किये गये स्थानों में दस प्रतिशत के हिसाव से कमी की जाया करेगी । इस 
प्रकार संविधान के लागू होने के दस वर्ष बाद एङ्गलो-इण्डियन लोगों के लिए सरकारी 
नौकरी में कोई भी स्थान रिज नहीं रह जायेंगे । 
भारत में श्रनेक ऐसे शिक्षणालय ग्रंग्रेजी शासन के समय कायम किये गये थे, 
जो एंग्लो-इण्डियन लोगों की शिक्षा के लिये थे। इन्हें सरकार की ग्रोर से विशेष 
आथिक सहायता दी जाती थी । संविधान द्वारा यह ब्यवस्था की गई है कि संविधान 
के लागू होने के तीन साल तक इन स्कूलों को बही श्राथिक सहायता दी जाती रहे, 
जो ३१ मार्च, १६४८ को समाप्त होने वाले वित्त सम्बन्धी वर्ष (F29८।] year) 
में इन्हें ही गई थी । इस अ्रवधि के बाद प्रति तीन वर्षों की समाप्ति पर इस श्राथिक 
सहायता में १० प्रतिशत के हिसाब से कमी होती जायगी । संविधान लागू होने के 
दस वर्ष बाद ऐंग्लो-इण्डियन स्कूलों को कोई विशेष श्राथिक सहायता सरकार द्वारा 
नहीं दी जाथगी । 
संविधान को प्रस्तावना--भारत के संविधान के प्रारम्भ में प्रस्तावना के रूप 
में निम्नलिखित वाकय लिखे गए हैं-- 
“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूरा-प्रभनुत्वसम्पच्न लोकतन्त्र गणराज्य 
बनाने तथा उसके सब नागरिकों को 
न्याय, सामाजिक, ग्राथिक श्रौर राजनीतिक, 
स्वतन्त्रता, विचार की, अभिव्यक्ति को, विशवास की, धर्म की और पुजा की, 
समता, स्थिति और श्रवसर की, 
प्राप्त कराने, 
तथा उन सब में 
बन्धुत्व, जिससे व्यक्ति की गरिमा ग्रोर राष्ट्र की एकता सुनिश्चित रहे 
का वर्धन करने 
के हेतु इस संविधान सभा में श्राज २६ नवम्बर, १६९४६ ई० को इसके द्वारा 
इस संविधान को स्वीकार करते हैं, कानून का रूप देते हैं; ग्रौर ग्रपने को इस संवि- 
धान के अपंण करते हैं ।” " 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


होने के मार्ग में उपस्थित होती हैं। इन वाधाशओं को केसे दूर किया जा सकता ठ 


Des (प्रजमेर १६५३) 
k (२) संविधान में भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्यों की राजभाषा के सम्बन्ध 
में बया व्यवस्था की गई हैं ? इसे श्राप कहाँ तक उचित समभते हैं ? 

(३) संविधान में एंग्लो-इंडियन वग के लिये कौन सी विशेष व्यवस्थाएँ की 


i २२४ भारत की शासन ब्यवस्था और नागरिक जीवन 
गई हैं ? | 


(४) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये 
हिन्दी कमीशन, भारत का एटार्नी-जनरल, भारत का कन्ट्रोलर श्रौर | 


ग्राडीटर-जनरल । 
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i इसका परिणाम यह हुध्ना कि वे बहुत बड़ी मात्रा 


ग्रारहवां प्रध्याय 
भारत में नवयुग का सन्रपात 


स्वतन्त्र भारत के संविधान का श्रनुशीलन करने से हमें यह ज्ञात हो गया कि श्रब 
भारत एक सम्पूरां-प्रभुत््व-सम्पन्न लोकतग्त्र गणराज्य (Sovereign Democratic 
Republic) है, ग्रौर हमारे देश में किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग का शासन न 
होकर जनता का शासन है। प्रत्येक नागरिक के अधिकार भली भाँति सुरक्षित हैं, 
ग्रौर देश की राजकीय नीति का प्रयोजन यह है कि सब लोग सुखी, सम्पन्त व समृद्ध 
जीवन व्यतीत कर सकें । पर संविधान के श्रनुशीलन के साथ-साथ यह ग्रध्ययन करना 
भी उपयोगी है कि भारत में नागरिक जीवन का विकास किस ढंग से हो रहा है, यहाँ 
के नागरिक जीवन की मुख्य-मुख्य समस्याएं कौन-सी हैं, श्रौर उन्हें हल करने के कया 
उपाय है । 

इस पुस्तक के अगले श्रध्यायों में इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला जायगा । 


इतिहास में ग्राधुनिक युग (००९7० 28०) का प्रारम्भ 


ग्रठारहवीं सदी के उत्तराद्धे में संसार के इतिहास में ग्राधुनिक युग का प्रारम्भ 
हुआ था । इसका सूत्रपात यूरोप में हुआ, जहाँ पहले व्यावसायिक क्रान्ति हुई, श्रोर 
बाद में राजनीतिक क्रान्ति । , 

व्यावसायिक क्रान्ति--भ्रठा रहवीं सदी के शुरू में इङ्गलेण्ड, फ्रांस, जमंनी ग्रादि , 
युरोपियन देशों का श्राथिक जीवन प्रायः वेसा ही था, जेसा कि भारत, चीन, ईरान, 
बरमा श्रादि एशियन देशों का था । उस समय यूरोप का किसान लकड़ी के हुलों से 
जमीन जोतता था, खुरपी से उसकी नलाई करता था, श्रौर दरांती से फसल को 
काटता था । कारीगंर तकुए व चरखे पर सूत कातते थे, और लकड़ी की खड्डियों पर 
कपड़े की बुनाई करते थे । लुहार लोग पुराने जमाने के घन व हथौड़े से श्रपता काम 
करते थे! लकड़ी की बनी हुई गाड़ियाँ श्रसबाब ढोने व यात्रा करने के काम ग्राती 
थीं । घोड़े की भ्रपेक्षा ्रधिक तेज चलने वाली किसी सवारी का परिज्ञात उस समय 
के युरोपियन लोगों को नहीं था। समुद्र को पार करने वाले जहाज भी उस समय पाल 
व चप्पुओं से ही चला करते थे । 

पर ्ठारहवीं सदी के मध्य में इस दशा भें परिव्ंन ग्राना शुरू हुआ । चये वैज्ञानिक 


ग्राविष्कारों के कारण यूरोप के लोग नये व उन्नत ढंग के श्रौजारों का प्रयोग करने लगे! 


उन्होंने भाप की शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग करना र किया शोर 
क्ति से काम लिया जाता था 


Fe 


| 


२२६ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


\ 


पहले कारीगर भ्रपने हाथ से दिन भर में करता था, वह अरब यन्त्र की सहायता से 
मिनटों में होने लगा । इतिहास में इसी को “व्यावसायिक क्रान्ति! (77408 पा) 
Revolution) कहा जाता है । 

व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ पहले-पहल इङ्गलंण्ड में हुश्रा था । वहाँ से शुरू 


तीन भागों में बांटा जा सकता है 
(१) ऐसे नवीन यान्त्रिक ग्राविष्कार, जिनसे मानव श्रम की बचत होती हो । 
(२) भाप ग्रौर बिजली का यान्त्रिक शवित के लिये प्रयोग । 
(३) रसायन शास्त्र की नवीन प्रक्रियाओं का श्राविप्कार । 
यहाँ इन आविष्कारों का उल्लेख करने की श्रावर्‍्यकता नहीं । इतना निर्देश कर 
देना पर्याप्त होगा कि १७६७ ई० में इङ्गलंण्ड में एक ऐसे चरखे का श्राविष्कार 
हुमा, जिससे राठ व दस सूत एक साथ कातेजा सकते थे। १७८४ ई० में 
कार्टराइट नामक शिल्पी ने एक ऐसी खड़ी तेयार की, जो जल की शक्ति से चलती 
थी और जिससे ताना-बाना ग्रपने श्राप बुना जाता था। इस नई खड्डी से १५ साल की 
श्रायु का बालक उतना कपड़ा तैयार कर लेता था, जितना कि पुराने ढंग की खड्डी से 
दस कारीगर कर पाते थे | प्रठारहवीं सदी के उत्तराद्धे में ही भाप की शक्ति का 
आविष्कार हुश्रा, ग्रोर पत्थर के कोयले को तीब्र भ्रर्नि श्रौर जल के संयोग से प्रच्च॒र 
मात्रा में भाप को उत्पन्न कर उसका उपयोग मशीनों को चलाने के लिये किया जाने 
लगा । इसके लिये "स्टीम इंजन' बनाये जाने लगे । श्रठारहवीं सदी के समाप्त होने से 
पूर्व ही इद्गलेण्ड में हजारों की संख्या में स्टीम इंजन प्रयुक्त होने लग गये थे । इंजन 
के ग्राविष्क्रार के कारणा श्रव मनुष्य के हाथ में एक ऐसा दानव ग्रा गया था, जो मानव 
शरीर के समान श्रान्ति व क्लान्ति का शिकार सुगमता से नहीं हो सकता था, और 
जिससे मनुष्य ग्रुलाम के समान काम ले सकता था । १८१४ ई० में लोकोमोटिव का 
भी ग्राविष्कार हुश्रा। जो लोहे की पटरी पर भ।प की शक्ति से न केवल स्वयं चल 
सकता था, श्रपितु बोझ से लदी हुई गाड़ियों को भी अपने साथं खींच सकता था । 
इसी ्राविष्कार के कारणा रेलवे लाइनों का निर्माण प्रारम्भ हुआ, भ्रौर १८२५ ई० में 
इज्धलंण्ड में पहले-पहल रेलवे का प्रयोग होने लगा । 
व्यावसायिक क्रान्ति के कारणा बड़े-बड़े कल कारखाने खुलने शुरू हुए और श्राथिक 
उत्पादन में बहुत वृद्धि होने लगी । मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की श्रोर वह 
प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग कर श्रपनी सुख-समृद्धि के लिये तत्पर हुआ । व्यावसायिक 
क्रान्ति के कारणा मनुष्य के श्राथिक जीवन में जो महान्‌ परिवर्तन हुआ, वह श्राधुनिक 
युग की एक महत्वपूरण विशेषता है । 
राजनीतिक क्रान्ति--प्रठारहवीं सदी के श्रन्तिम भाग (१७८६ ई०) में ही फ्रांस 
में राज्यक्रान्ति हुई | इससे पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों में स्वेच्छाचारी व निरंकुश 
राजाश्रों का शासन था, जो श्रपनी इच्छा को ही कानून समते थे। पर फ्रांस की 
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एक ह, उनका अपना पृथक्‌ राज्य होना चाहिये; ्रौर इस राज्य में किसी एक राजा 
या किसी एक वर्ग का शासन न होकर सर्वसाधारणा जनता का शासन होना चाहिये, 
ये विचार फ्रांस की राज्यक्रान्ति की मुख्य देन थे । फ्रांस के क्रान्तिकारियों ने अपने देश 
में वंशक्रमानुगत राजा के निरंकुश शासन का श्रन्त कर रिपब्लिक की स्थापना की । 
थ्रन्य श्रनेक देशों ने भी उनका अनुकरण किया, और धीरे-धीरे सारे यूरोप में लोकतन्त्र 
शासनों की स्थापना हो गई । 

नवयुग का प्रारस्भ--व्यावसाथिक श्रोर राजनीतिक क्राम्तियों के कारणा यूरोप में 
एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ । इसी को इतिहास में आधुनिक युग (१५०९7 4४९) 
कहा जाता है। विचार व वेज्ञानिक आविष्कार किसी एक देश या भुभाग तक ही 
सीमित नहीं रह सकते । गणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र आदि के क्षेत्र में जो 
श्राविष्कार प्राचीन समय में भारत में हुए थे, वे धीरे-धीरे पहले श्ररव में श्रौर फिर 
अरबों द्वारा यूरोप में चले गये थे। छापेखाने, कागज, दिग्दर्शन-यन्त्र ध्रादि का 
आविष्कार पहले-पहल चीन में हुआ था, पर वाद में ग्रन्य सब देशों ने उन्हें भ्रपना 
लिया था। इसी प्रकार ग्रठारहवीं सदी में जो नये वैज्ञानिक श्राविष्कार हुए श्रौर लोक- 
तन्त्रवाद व राष्ट्रीयता के जो नये विचार उत्पन्न हुए, वे भी केवल युरोप तक ही सीमित 
नहीं रहे । धीरे-धीरे वे भ्रन्य देशों में भी गये, श्रौर उनके कारणा संसार के श्रन्य देशों 
में भी नवयुग का सूत्रपात हुआ । 

भारत में नवयुग का सूत्रपात--नवयुग की प्रबृत्तियाँ यूरोप से शुरू हुई, पर 
धीरे-धीरे वे भ्रन्य देशों मं भी फेल गईं। भारत भी इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से बचा 
नहीं रहा । ग्रंग्रेजों के सम्पर्क से इस प्रक्रिया में बहुत सहायता मिली । 

भारत में ग्रंग्रजों का शासन किस प्रकार स्थापित हुझ्ना, इसे यहाँ लिखने की 
श्रावश्यकता नहीं । ग्रठारहवीं सदी के शुरू में जब मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने 
लगी, तो अंग्रेजों को इस देश को श्रपने श्रधीन करने का सुवर्णीय श्रवसर हाथ लग 
गया । भारत में अंग्रेजों का शासन श्रठारहवीं सदी में ही स्थापित होना शुरू हो गया 
था, श्रौर १७५७ ई० में प्लासी के युद्ध के परिणामस्वरूप बंगाल उनके प्रभुत्व में भ्रा 
गया था । १७५७ से १८४६ तक एक सदी का काल ग्रंग्रेजों को भारत में भ्रपनी सत्ता 
स्थापित करने के संघर्ष में लगाना पड़ा । उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत में 
अंग्रेजी शासन की नींव भली भाँति हढ़ हो गई थी । 

अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में नवयुग प्रारम्भ होने में बहुत सहायता मिली । यह 
नहीं समझना चाहिये कि अंग्रेजी राज्य के भ्रभाव में नये युग की प्रवृत्तियाँ भारत में शुरू 
न हो पातीं । जापान कभी किसी पाइ्चात्य देश के अधीन नहीं रहा । उन्नीसवीं सदी 
के मध्य तक जापान की प्रायः वही दशा थी, जो श्रठारहवीं सदी में भारत की थी । पर 
जब जापानी लोगों ने एक बार भ्रतुभव कर लिया कि वे ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य 
लोगों के मुकाबिले में बहुत पीछे रह गये हैं, तो वे भी श्रपत्ती उन्नति के लिये तत्पर हो 
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गये, श्रौर श्राधी सदी के स्वल्प काल में ही वे पाश्चात्य लोगों के समकक्ष हो गये। यह 
ठीक है कि राजनीतिक दृष्टि से ग्रठारहवीं सदी के भारत की दशा जापान से बहुत 
भिन्न थी । श्रनेक छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता श्रौर उनके राजाओं के निरन्तर संघप के 
कारणा इस देश के लिये उन्नति-पथ पर श्रग्रंसर हो सकना उतना सुगम नहीं था, 
जितना कि उच्नीसवीं सदी में जापान के लिये था। पर फिर भी यह सत्य है कि अंग्रेजी 
शासन के प्रभाव में भी भारत पाश्चात्य देशों के ज्ञान-विज्ञान को श्रपना कर उन्नति 
कर सकता था । विचार व ज्ञान-विज्ञान किसी एक देश की सम्पत्ति बन कर नहीं रह 
सकते । वे वायु के समान होते हैं, जो सर्वत्र फैल जाते हैं। पर हमें यह भी स्वीकार 
करना होगा कि ग्रंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण यूरोप के ज्ञान-विज्ञान व विचारों 
के भारत में फैलने की प्रक्रिया में सहायता ब्रवश्य मिली। श्राज जो भारत व्यावसायिक 
च राजनीतिक क्षेत्र में भ्रच्छा महत्त्वपुरां स्थान रखता है, उसका कारण वे प्रवृत्तियाँ 
ही हैं, जो ग्रंग्रेजी शासन के समय इस देश में बलवती होनी शुरू हो गई थीं । अंग्रेजी 
शासन द्वारा भारत में नवयुग आने में अनेक प्रकार से मदद मिली-- 

(१) ब्रिटिश युग में सम्पूणं भारत एक शासन की अधीनता में श्रा गया। 
श्रौरद्धजेब के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर भारत में जो बहुत से 
छोटे-वड़े राज्य स्थापित हो गये थे, उन सबकी स्वतन्त्र सत्ता का ग्न्त कर अंग्रेजों ने 
एंक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना की । इस कारण एक सदी के लगभग 
समय तक भारत में इस ढंग की शान्ति और व्यवस्था कायम रही, जेसी कि शायद 
मीये युग के वाद फिर कभी कायम नहीं रही थी । 

(२) अंग्रेजी शासन के समय में भारत पर कोई ऐसे विदेशी श्राक्रमण नहीं हुए, 
जो इस देश की शान्ति और व्यवस्था को भंग कर सकते । बीसवीं सदी के दो महा- 
युद्धों (१९१४-१८ श्रौर १६३९-४५) के ग्रवसर पर भी भारत विदेशी सेनाग्रों द्वारा 
ग्राक्रान्त होने से बचा रहा । 

(३) सम्पूर्ण भारत में एक सुव्यवस्थित व सुसंगठित सरकार स्थापित कर 
प्रंग्रेजों ने इस देश की राजनीतिक एकता का प्रादुर्भाव करने में बहुत सहायता 
पहुँचाई । 

(४) अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में ग्रंग्रेजी भाषा का भी प्रवेश हुआ । अंग्रेजों ने 
प्रपनी भाषा को ही सरकारी कायं के लिये प्रयुक्त किया श्रौर विवश होकर उन सब 
भारतीयों को श्रंग्रेजी भापा सीखनी पड़ी, जो राज्यकार्य में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी 

बने । ग्रंग्रेजी भाषा के प्रवेश के कारणा उन सब ज्ञान-विज्ञानों व विचारों का स्रोत 
भारत के लिये खुल गया, जिनका विकास इस युग में इद्भलेण्ड व यूरोप के श्रन्य देशों 
में हो रहा था । इससे न केवल भारत की वेज्ञानिक व व्यावसायिक उन्नति में सहायता 
मिली, श्रपितु राष्ट्रीयता, लोकतम्त्रवाद, समाजवाद श्रादि के नये विचार भी इस देश 
में प्रसारित हुए । ब्रिटिश शासन श्रोर ग्रंग्रेजी भाषा के कारणा भारत का ्रन्य देशों के 
` साथ घनिष्ठ सम्बन्ध भी स्थापित हुश्रा । 
(५) गरंग्रेज लोग भारत को अपनी ग्रधीनता में रखने के लिये सेना पर ही निर्भर 
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करते थे । पर वे केवल अंग्रेजी सेना द्वारा भारत को श्रपने श्रधीन नहीं रख सकते थे | 
उन्होंने भारतीयों को सेना में भरती करके ही इस देश की विजय की थी और भारतीय 
सेना द्वारा ही इस देश को अपनी ग्रधीनता में रखा था । धीरे धीरे भारतीयों की एक 
ऐसी सेना तैयार हो गई, जो युद्ध-नीति व शस्त्र-संचालन के सब आ्राधुनिक तरीकों से 
परिचित थी । अंग्रेजों का प्रयत्न था, कि यह सेना देशभक्ति श्रौर राष्ट्रीयता की 
भावनाओं से दूर रहे बहुत समय तक वे इस प्रयत्न में सफल भी रहे । पर भारतीय 
जनता मे राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ सेना में भी देशभक्ति की 
भावना उत्पन्न होने लगी, और १६४७ तक यह स्थिति श्रा गई कि ग्रंग्रेजों के लिये 
भारत में अ्रपने श्राधिपत्यं को कायम रखने के लिये भारतीय सैनिकों पर निर्भर कर 
सकना कठिन हो गया । 

ये सब बातें थीं, जिन्होंने ब्रिटिश युग में भारत में '्राधुनिकता' व नवयुग का 
सुत्रपात करने में सहायता की । 

उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत की दशा--भारत में नवयुग का सूत्रपात 
आ सदी के मध्यभाग में हुआ, जव कि इस देश में भी नये कल-कारखाने खुलने 
लगे, रेलवे लाइनों का निर्माण होने लगा, ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी ग्रौर 
नये धामिक व सुधार सम्बन्धी आन्दोलन शुरू हुए । उससे पूर्व भारत की जो दशा थी, 
उसको जानने के लिये निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिये । 

(१) साहित्य, शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की वही दशा थी, जो मध्यकाल 
में यूरोप के देशों की थी । शिक्षा के केन्द्र प्राय: धार्मिक संस्थाएं हु्रा करती थीं । मंदिरों 
श्रौर मस्जिदों में पाठशालाएं व मदरसे स्थापित थे, जिनमें पण्डित व मौलवी लोग 
शिक्षक का कायं किया करते थे। इनमें संस्कृत और श्ररबी-फारसी की शिक्षा दी जाती 
थी | गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान ग्रादि ग्राधुतिक विषयों के पठन-पाठन की इनमें 
कोई भौ व्यवस्था नहीं थी । पुराने धमंशास्त्रों व प्राचीन भाषाओं के ग्रन्थों में जो कुछ 
ज्ञान उपलब्ध था, विद्यार्थी केवल उसे ही प्राप्त कर सकते थे । पण्डित लोग प्राचीन 
शास्त्रों का श्रध्ययन करने, संस्कृत व्याकरण पढ़ने और प्राचीन दुरूह ग्रन्थों की व्याख्या 
करने में ही पाण्डित्य समझते थे। यही दशा मुस्लिम विद्वानों की थी । हिन्दी,उदू श्रादि 
ग्राधु्तिक भाषाश्रों का जो साहित्य था, वह प्रायः कविता, कहानी ग्रादि से सम्बन्ध 
रखता था । तये ढंग के साहित्य का विकास इस युग में नहीं हुआ था । 

(२) धमं के मामले में लोग पुरानी रूढ़ियों के अनुयायी थे। शास्त्रों में जो कुछ 
लिखा है, उसे श्राँल मीच कर मानना और पुरानी परम्पराश्रों व र्ढ़ियों का अनुसरण 
करना ही वे ग्रपना धामिक कत्त॑व्य्र समभते थे । सत्य-प्रसत्य का निर्णय करने के लिये 
वे बुद्धिव तके की श्रपेक्षा शास्त्र की पंक्तियों पर ग्रधिक निर्भर करते थे, भौर उन्हीं के 
प्राचार पर किसी बात को सत्य व असत्य मानते थे । हिन्दू धर्म में बहुत संकीर्णता व 
्रनेक प्रकार की बुराइयाँ प्रवेश कर छुक्ी थीं । छूत-श्रहूत के भेद ने उग्र रूप धारण 
कर लिया था, कुछ जातियों को जन्म के कारण ही ऊंचा माना जाता था, और कुछ 
को नीच । वरां-व्यवस्था बिगड़कर जात:पाँत का रूप धारणा कर टुको थी । स्त्रियों 
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को शिक्षा देना श्रनुचित माना जाता था । शुद्रों के लिए भी शिक्षा निषिद्ध थी । बहुत 
से प्रदेशों में स्त्रियाँ परदे में रखी जाती थीं, श्रौर छोटी श्रायु में ही उनका विवाह कर 
दिया जाता था। कुछ कुलों व जातियों में सती प्रथा का भी प्रचार था । विधवा विवाह पी 
को श्रनुचित समझा जाता था । हिन्दू धमे के संकीणां रूप के कारण हिन्दुओं की जीवनः 
दावत निरन्तर क्षीणा होती जा रही थी | इस्लाम की दशा हिन्दू धर्मं से. अच्छी अवश्य 
थी, पर उसमें भी ह्लास व विक्वति के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये थे । 

(३) श्राथिक क्षेत्र में भी भारत यूरोप व ग्रमेरिका के मुकाबिले में बहुत पिछड़ा 
हुआ था । श्रठारहवीं सदी के मध्यभाग में जो व्यावसायिक क्रान्ति इंग्लेण्ड में प्रारम्भ 
हो चुकी थी, उसका विशेष प्रभाव गभी भारत पर नहीं पड़ा था । भारत के कारीगर 
अभी घर पर बैठकर ही गृह-व्यवसायों द्वारा ्राथिक उत्पादन का कार्यं किया करते 
थे, श्रौर यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले कल-कारखानों का विकास ग्रभी इस देश में नहीं 
हुआ था । इसमें सन्देह नहीं कि भारत के कारीगर बहुत कुशल थे, श्रौर इस देश के 
बने हुए माल की यूरोप में भी बहुत कदर थी, पर ग्रब भारतीय माल के लिए यह सुगम 
नहीं रहा था कि वह यान्त्रिक शक्ति से घलने वाले यूरोप के कल-कारखानों में तैयार 
हुए माल के मुकाबिले में वाजार में टिक सके । 

(४) भारत के जिन राजाग्रों व नवाबों को जीतकर अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन 
की स्थापना की थी, वे स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासक थे। लोकतन्त्र विचारों से वे 
सर्वथा प्रपरिचित थे और राष्ट्रीयता की भावना उन्हें छू तक नहीं गई थी । न केवल 
राजाग्रों व कुलीन लोगों में, श्रपितु श्रवसाधारण जनता में भी राष्ट्रीयता व देश-प्रेम की 
भावताय्रों का प्रायः अभाव था । भारत में ग्राम-पंचायते श्रवव्य विद्यमान थीं, श्रौर 
इनकी सत्ता के कारणा स्थानीय मामलों में जनता बहुत कुछ स्वतन्त्रता व स्वशासन का 
उपभोग भी करती थी, पर श्रधिक व्यापक क्षेत्र में उस समय लोकतन्त्रवाद श्रौर 
राष्ट्रीयता के विचारों का श्रभाव ही था । 

पर इस प्रसंग में यह भ्रवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब बातें कोई भारत 
की ही श्रपनी विशेषताएं नहीं थीं। मध्यकाल में--श्राधुनिक नवयुग के प्रारम्भ से 
पू्व॑--प्रायः सभी देशों में यही दशा थी । इसी कारणा उस युग में नागरिक जीवन का 
भलीभांति विकास नहीं हो पाया था । जिसे हम नागरिक जीवन कहते हें, जिसमें सब 
मनुष्य केवल अपने प्रति कतँव्यों का ही पालन नहीं करते, श्रपितु अपने राज्य व देश 
के प्रति कतंव्य-पालत में ही श्रपनी उन्नति समभते हैं, उसका विकास मध्यकाल | 

में बहुत सीमित क्षेत्र में ही हुग्रा था । 

नवयुग के प्रारम्भ की प्रक्रिया--यूरोप में जब नये युग का प्रारम्भ हुआ, तो 
उसमें निम्नलिखित बातों ने सहायता पहुँचाई थी-- 

(१) बिद्या का पुनः जागरण (९००३।७३००९) तेरहवीं सदी में ही यूरोप में... 
श्रनेक ऐसे विचारक उत्पन्त होने शुरू हो गये थे, जो घामिक रूढ़ियों व शास्त्र | 
प्रमाण के विरुद्ध थे, श्रोर जो बुद्धि-स्वातन्त्रय व वेज्ञानिक विधि से सत्य की खोज के 
पक्षपाती थे । रोजर बेकन (१२१०-१२९३) सदृश श्रनेक विचारकों ने इस बात पर 
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जोर देना शुरू किया था कि हमें पुरानी लकीर का फकीर न होकर अपनी बुद्धि से 
काम लेना चाहिए । सत्य को जानने का यह साधन नहीं है कि प्राचीन धमंग्रन्थों को 
कण्ठस्थ किया जाय व उनके शब्दार्थ पर बहस की जाए। इसके लिए हमें अपने दिमाग 
को प्रमाणवाद से मुक्त कर वेज्ञानिक परीक्षणों के लिए तत्पर होना चाहिए | बुद्धि- 
स्वातन्त्र्य के इसी आन्दोलन के कारणा यूरोप में अनेक विचारक परीक्षणों द्वारा 
सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त हुए। कोपनिकस (१४७३-१५४३) और गेलेलियो 
(१५६४-१६४२) जसे व्यक्यों ने परीक्षण द्वारा अनेक ऐसे मतों का खण्डन किया, जो 
ईसाई धर्मग्रस्थों द्वारा प्रतिपादित थे । ईसाई घर्माचार्यो ने इन्हें कड़े-से-कड़े दण्ड दिये, 
अनेक स्वतन्त्र विचारकों को जीते-जी ग्राग में भी जलाया गया । पर इन सब अत्याचारों 
के बावजूद भी युरोप में बरुद्धि-स्वातन्तय और वेज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति रुकी नहीं, श्रौर 
धीरे-धीरे यूरोप के लोगों ने उन वंज्ञानिक तथ्यों का पता कर लिया, जिनके कारण 
संसार में नवयुग का प्रारम्भ हुआ । 

(२) घामिक सुधारणा (२९०:०१३१।०7)--पन्द्रहृवीं सदी में यूरोप में धामिक 
सुधारणा का आन्दोलन शुरू हुश्रा, जिसके कारण ईसाई चर्च का ग्राविपत्य बहुत कुछ 
शिथिल हो गया, श्रौर ईसाइयों में श्रनेक ऐसे नये सम्प्रदाय शुरू हुए, जिनमें नवचेतना 
ग्रौर अनुपम स्फूति थी । 

(३) व्यावसायिक क्रान्ति-वुद्धि-स्वातन्तूय और वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति के 
कारशा श्रठारहवीं सदी में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण यूरोप 
के श्राथिक व सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । 

(४) इङ्गलिश राज्यक्रान्ति (सत्रहवीं सदी) श्रौर फ्रांस की राज्यक्रान्ति 
(्रठारहवीं सदी) ने यूरोप में राष्ट्रीयता श्रौर लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियों को जन्म 
दिया, जिनके कारणा सर्वसाधारण जनता को सामाजिक जीवन ग्रौर राजनीतिक क्षेत्र 
में समुचित स्थान प्राप्त करने का अवसर मिला । 

भारत में नवयुग के स्थापित होने की प्रक्रिया--भारत के इतिहास में तवयुग 
का सूत्रपात होते में न इतना समय लगा, ग्रोर न ये सब प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न कालों 
में ही प्रगट हुई । रग्रेजों के शासन के कागणा भारत का सम्पकं ग्रकस्मातु ही एक ऐसे 
देश के साथ हो गया, जो ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत था, भ्रौर जो व्यावसायिक 
उन्नति और लोकतन्त्र शासन में ग्रन्य देशों का अग्रणी हा । इसीलिए नवजागरण श्रौर 
धार्मिक सुधारणा से पूर्व ही भारत में यातायात के साधनों मे उन्नति प्रारम्भ हो गई 
गरौर ग्रतेक कल-कारखाने भी खुलने शुरू हो गये। १८५३ ६० में भारत मे रेलवे का 
प्रयोग शुरू हुआ, और नई व पक्की सड़कों के निर्माण द्वारा स्थल-मार्गो में उन्नति 
होने लगी । नई-नई नहरें निकाल कर जमीन की सिंचाई प्रारम्भ हुई, जिससे कृषि की 


उन्नति में बहुत सहायता मिली । रेलवे, पोस्ट श्राफिस, तार श्रादि के प्रयोग से भारत 


के श्राथिक जीवन में परिवर्तेन श्राने लगा, ग्रौर बाद में वस्त्र, लोहा, जूट रादि के 
कारखानों द्वारा व्यावसायिक क्रान्ति के चिह्न भी इस देश में प्रकट होने लगे । अंग्रेजी 
शिक्षा के प्रवेश के कारण भारतीयों ते भ्रनुभव किया कि इस ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
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पाइचात्य देशों के मुकाबले में हम बहुत पीछे रह गये हैं । 
इस श्रनुभूति ने दो प्रवृत्तियों को जन्म दिया । कुछ विचारकों ने कहा कि पाश्‍चात्य 
विद्वानों ने जिन तथ्यों का श्रव पता किया है, भारत के प्राचीन विद्वानों को वे पहले 
ही ज्ञात थे । सूय स्थिर रहता है, पृथ्वी उसके चारों श्रोर घुमती है; विविध नक्षत्र, 
तारा, ग्रह ग्रादि ग्रसुत्वाकर्षण के कारण ही श्रपनी-प्रपनी जगह पर स्थित हैं-ये सब 
वैज्ञानिक तथ्य वेद-शास्त्रों में प्रतिपादित हैं। ध्रतः युरोप के ज्ञान-विज्ञान को सीखना 
किसी नये तथ्य को भ्रवगत करना नहीं है, भ्रपितु उन बातों को जानना है, जिन्हें 
भारतीय लोग विस्मृत व उपेक्षित करते रहे हैं। भ्रन्य विचारकों ने कहा कि हमें अपनी 
सब शक्ति पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान को सीखने में ही लगानी चाहिए, पुराने शास्त्रों को 
कण्ठस्थ करने व उनके ्रनुशीलन में सारा समय लगा देने से भ्रब कोई लाभ नहीं है । 
यद्यपि इन विचारकों के विचार एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत थे, पर उनके चिन्तन 
ड का परिणाम एक ही हुग्रा । भारत में नये ज्ञान-विज्ञान को सीखने की प्रवृत्ति बल 
पकड़ने लगी, श्रोर लोग प्रमाणवाद की जंजीरों से मुकत होकर बुद्धि श्र तकं द्वारा 
सत्य का पता करने के लिये प्रवृत्त होते लगे। इस प्रकार भारत में भी नवजागरणा 
का प्रारम्भ हुआ । 
भारत के विविध धर्मों व सम्प्रदायों में सुधार की प्रवृत्ति भी इस समय में शुरू 
हुई, ग्रोर ब्राह्म-समाज, श्रार्यं समाज ग्रादि के रूप में श्रतेक़ ऐसे नये धार्मिक प्रान्दोलनों 
का प्रारम्भ हुआ, जिनका उद्देश्य धमे के क्षेत्र भें सुधार करना था । इन नये धामिक 
प्रान्दोलनों के कारण भारत की पुरानी सामाजिक रूढ़ियों व परम्पराश्रों में भारी 
परिवर्तेन हुश्रा, श्रोर पुराने सिद्धान्तों व मन्तव्यों की इस ढंग से व्याख्या प्रारम्भ हुई, 
जो नवयुग की विचारधारा के ग्रनुकूल है । 
भारत एक राष्ट्र है, उसका श्रपना स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये श्रोर इस राज्य 
का शासन लोकतन्त्रवाद के भ्रनुसार होता चाहिए--ये विचार भी इस युग में उत्पन्न 
हुए, श्रौर इनके कारण वे श्रान्दोलन शुरू हुए, जिनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का श्रन्त 
आ अ ह गांधी जेसे नेताओं के नेतृत्व में सव- 
षार ऽ इतना प्रबल रूप धारण कर लिया कि 
गरजा के लिये भारत पर शासन कर सकना सम्भव नहीं रहा, श्रोर १६४७ में भारत 
पुणं रूप से स्वतन्त्र हो गया । 
Fn 
7 Md ट र ल श यूग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 
उन्नी सन शुरू में जब अंग्रेज लोग भारत में श्रपने शासन का विस्तार कर 
रहे थे, इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, धामिक व ग्राथिक दशा बहुत शोचनीय 
थी । पर डेढ़ सदी के बाद १६४७ ई० में जब भारत स्वतन्त्र हुआ, तो 
र (१) यह विशाल देश राष्ट्रीय दृष्टि से एक सुहढ़ संगठन में संगठित हो गया 
था । काश्मीर से कन्याकुमारी तक श्रोर राजस्थान से ग्रासाम तक के सब निवासी 
` भ्रपने को एक राष्ट्र बु समझने लग गये थे भ्रौर भाषा, धर्म, नसल प्रादि की 


| 
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` भिन्नताश्रों के बावजूद भी इस देश में राष्ट्रीय एकता की भावना प्रादुभूत हो 
गई थी । 

(२) लोकतन्त्रवाद के विचार भी भारत में भली भांति विकसित हो गये थे । 

अंग्रेजी शासन के समय जनता के श्रान्दोलन से विवश होकर ब्रिटिश शासकों ने इस 
देशञ में स्वशासन की संस्थाग्रों के विकास पर ध्यान दिया, श्रोर स्वराज्य से पूर्व ही 
यहाँ मताधिकार, प्रतिनिधियों का चुनाव और प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ 
हो गया । जिस लोकतन्त्र शासन की स्थापना के लिये यूरोप के प्रायः सभी देशों में 
श्रनेक क्रान्तियाँ हुई और अ्रनेक बार खून-खरावियाँ तक हुई, उसकी स्थापना भारत 
में जन-ग्रान्दोलन श्रौर शान्तिमय उपायों हारा ही हो गई । 

(३) व्यावसायिक उन्तति के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत सन्तोपजनक उन्नति 
कर ली थी । बहुत-से कल-कारखाने इस देश में स्थापित हो गये थे; श्रौर रेल, तार, 
टेलीफोन, रेडियो श्रादि का यहाँ भली भाँति विकास हो गया था। 

(४) भारत में नवजागरण भी भली भाँति प्रारम्भ हो गया था। अनेक ऐसे 
विश्वविद्यालय व बहुत से ग्न्य झिक्षणालय कायम हो गये थे, जिनमें नवीन ज्ञान- 
बिज्ञान की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य का 
निर्माण होते लगा था, ग्रौर लोग केवल प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणवाद पर श्राश्रित न 

` रहते हुए सत्य की खोज के लिये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने लग गये थे । 

(५) भारत के प्रायः सभी ध्मा में सुधार के ्रान्दोलन जारी थे, श्रौर लोग 
पुरानी रूढ़ियों व संकीर्णा विचारों का परित्याग कर धमं के उदात्त व सुधारवादी रूप 
को श्रपनाने में तत्पर थे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत में पुणंतया 
नवयुग का प्रारम्भ हो डुका था। यहाँ की जनता उत्कृष्ट नागरिक जीवन की प्रोर 
तेजी के साथ श्रग्रसर होते लग गई थी, श्रौर सर्वत्र नवजीवन का संचार होते लग 
गया था । 

यूरोप में पहले प्रमाणवाद के विरुद्ध आवाज उठी भ्रौर पुनःजागरण के चिह्न प्रगट 
हुए, फिर धामिक सुधार के आन्दोलन चले, फिर व्यावसायिक क्रान्ति हुई श्रोर उसके 
बाद राजनीतिक क्रान्तियों द्वारा राष्ट्रीयता श्रौर लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्तियों ने बल 
पकड़ा । पर भारत के इतिहास में यह प्रक्रिया नहीं हुई । यहाँ ये सब बातें साथ-साथ 
ही शुरू हो गई । उन्तीसवीं सदी के पूर्वार्धे में ही भारत में कपड़े के कारखाने खुलने 
शुरू हो गये थे, और रेलवे का प्रारम्भ १८५३ ई० में हो गया था । एक ध्रोर जहाँ 
भारत श्राथिक क्षेत्र में नये ज्ञान को अपनाने में तत्पर था, वहाँ दूसरी श्रोर उन्नीसवीं 
सदी के पुर्वार्ध में ही ग्रनेक धामिक सुधारक इस देश की धार्मिक दशा को सुधारने के 
लिये प्रयत्तशील हो गये थे। १८२८ ई० में ब्राह्मसमाज के आन्दोलन का सुक्रपात हु्रा 
ग्रौर उसके कुछ वर्ष बाद स्वामी दयानन्द ने श्रायंसमाज की स्थापना की । १८५७ ई 
में कलकत्ता यूनिवर्सिती कायम हुई, यद्यपि श्रनेक कालेज उससे पूर्व ही भारत में 


स्थापित हो गये थे । स्वतन्त्रता का श्रान्दोलन भी इस देश में उच्तीसवीं सदी के मध्य | 
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में ही शुरू हो गया था । १८५७ के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता से देशभक्त 
लोग निराश नहीं हो गये थे, श्रौर कुछ समय बाद १८८५ ई० में उस 'इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस' की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्व में आगे चलकर भारत विदेशी शासन 
से स्वाधीन हम्ना । इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि नवयुग का सूत्रपात करने वाले विविध 
ग्रात्दोलन भारत में एक समय में ही हुए, श्रौर वे एक साथ ही निरन्तर उन्तति करते 
गये । 

पिछली डेढ़ सदी में भारत की उन्नति के लिए और इस देश में नवयुग लाने के 
लिए जो अनेक श्ान्दोलन व कार्य हुए, उनका अध्ययन करना भारत के निरन्तर 
बिकसित होते हुए नागरिक जीवन को समने के लिए बहुत उपयोगी है। इन श्रान्दो 
लनों व कार्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-- 

(१) भारत में नवीन शिक्षा का प्रारम्भ और उसके कारणा नवजागरण का 
सूत्रपात । 

(२) धामिक और सामाजिक सुधार के आन्दोलनों का प्रारम्भ। 

(३) राष्ट्रीयता और स्वराज्य के श्रान्दोलन का विकास । 

(४) ग्राथिक उन्तति व व्यावसायिक क्रान्ति । 
(५) भारत की स्वतन्त्रता ग्रोर अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में स्वतन्त्र भारतकी 
स्थिति । 

इसमें सन्देह नहीं कि भारत उन्नति के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर हो 
रहा है | पर साथ ही यह भी घ्यान में रखना चाहिए कि जिस मंजिल तक भारत को 
k है, वह प्रभी बहुत दूर है। इसीलिए भारत की आर्थिक, सामाजिक व 
सांस्कृतिक उन्नति के लिए पंचवर्षीय ग्रायोजनाग्रों का निर्माण किया गया है । श्रगले 
अध्यायों में हम उन ग्रान्दोलनों पर प्रकाश डालेंगे, जिनके कारण भारत के नागरिक 
जीवन की ग्रब तक उन्नति हुई है, श्रोर साथ ही उन श्रायोजनाग्रों का भी उल्लेख 
करेंगे, जिनके द्वारा भारत भविष्य में भ्रपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। 


अभ्यास के लिये प्रशन 
(१) संसार के इतिहास में श्राधुनिक युग का प्रारम्भ कब प्रौर किन कारणों 
से हुमा ? 
(२) उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत की क्या दशा थी ? विशद रूप से 
लिखिये । ब्रिटिश शासन ने भारत में नवयुग का सूत्रपात करने में किस प्रकार 
हायता पहुँचाई ? 


(३) भारत में नया युग किस प्रक्रिया द्वारा प्रारम्भ हुआ, बिशाद रूप से प्रति- 
प्रादित कीजिए । 


~> 


उच्नीसवाँ प्रध्याय 


नवीन शिक्षा का विकास 


प्राचीन भारत में शिक्षा की दशा 
मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत श्रधिक महत्त्व है। उसी से मनुष्य के 
व्यक्तिगत ग्रुणों का विकास होता है, और मनुष्य इस योग्य बनता है कि वह समाज 
में रहकर भ्रन्य व्यक्तियों के प्रति अपने कत्तव्यों का पालन कर सके । पर शिक्षा श्रच्छी 
| भी हो सकती है, श्रौर बुरी भी । वह मनुष्य के हृदय को विशाल व उदार भी बना 
सकती है और संकीर्ण भी । इसीलिए विविध विचारक सदा इस बात पर जोर देते 
| रहे हैं कि शिक्षा-पद्धति इस ढंग की होनी चाहिये, जो मानव-समाज की उन्नति में 
| सहायक हो और जिसके द्वारा मनुष्यों को अपने कत्तव्यों का ज्ञान हो । 
प्राचीन समय में भारत शिक्षा की दृष्टि से बहुत उन्नत था । उस समय इस देश 
में शिक्षा का बहुत प्रचार था । समाज में ब्राह्मणों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त था, 
| और ब्राह्मणों का यही काम माना जाता था कि वे सदा श्रव्ययत और श्रध्यापत में 
तत्पर रहेँ । रुपया कमाना वे हीन वात समभते थे और त्याग का जीवन बिताते हुए 
शिक्षा देता ही अपना कत्तव्य मानते थे । इसी का यह परिणाम था कि जनता शिक्षित 
होती थी, श्रौर केकय देश का राजा ग्रहवति अ्रभिमान के साथ यह दात्रा कर सका था 
क्रि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो श्रशिक्षित हो। उस समय भारत में भ्रनेक 
बड़े शिक्षा-के्र थे, जिनमें तक्षशिला और काशी सर्वप्रधान थे । तक्षशिला में बहुत से 
ऐसे विश्वविख्यात श्राचार्यों का निवास था, जिनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिये दूर-दूर 
से विद्यार्थी श्राया करते थे । एक ग्राचार्य के शिक्षणालय में प्रायः पाँच सो विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण किया करते. थे । श्राचार्यों द्वारा संचालित ये शिक्षणालय किसी घमं व 
सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध नहीं रखते थे। इनके विद्यार्थी या तो शिक्षा का शुल्क देकर 
शिक्षा प्राप्त करते थे, रोर या शिक्षणालय में कोई कार्य करके ग्पता निर्वाह करते थे। 
मध्यकाल में भी भारत में शिक्षा क श्रनेक केन्द्र रहें। उस समय बोद्ध बिहार श्रौर 
सनातन धर्म के मठ शिक्षा के बड़े केन्द्र हो गये । नालन्दा, विक्रमशिला श्रोर उड्यन्तपुरी | 
के महाविहारों में हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने लगे, और इतके | 
ग्राचार्यो की विद्वत्ता से श्राङृष्ट होकर चीन, कोरिया, तिब्बत, बरमा ग्रादि विदे हे 
से भी बहुत से विद्यार्थी भारत श्राने लगे । राजा लोग भी इन विहारों को प्रच्चुर मात्र 
` भें श्राथिक सहायता दिया करते थे । इनमें केवल धर्म-ग्रस्थों की ही शिक्ष : 
अपित आयुर्वेद, झस्त्रविद्या, रस।यन आदि लौकिक विष ही इनमें 
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से विद्यार्थी श्राएँ श्रौर जिनकी कीति देश-विदेश में सवंत्र फैली हुई हो । 
भारत के तुके-प्रफगान सुलतान शिक्षा की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दे सके । उनकी 
सव शक्ति इस देश को विजय करने श्रौर यहाँ श्रपने शासन को स्थापित करने में ही 
लगी रही । पर उन्होंने श्रनेक ऐसी मसजिदें श्रवश्य कायम कीं, जिनके साथ मदरसे 
भी विद्यमान थे। इनमें इस्लाम के धमंग्रम्थों की शिक्षा दी जाती थी । नालन्दा, विक्रमः 
शिला श्रौर उड्यन्तपुरी के महाविहारों के नष्ट हो जाने के बाद मन्दिर और मसजिदें 
ही शिक्षा की केन्द्र रह गई थीं । मन्दिरों के साथ स्थापित पाठक्ालाघ्रों में हिन्दू धर्मे- 
ग्रन्थों की शिक्षा दी जाती थी, श्रौर मसजिदों के मकतबों व मदरसों में मुसलिम धमं- 
ग्रन्थों की । इन धामिक शिक्षणालयों का खर्च जहाँ जनता द्वारा दिये जाने वाले दान 
से चलता था, वहाँ मुसलिम शासक व उनके बड़े-बड़े श्रमी र-उमरा भी इन्हे ्राथिक सहा- 
| यता व जागीरें प्रदान करते थे । मुगल बादशाहों के शासनकाल में भी भारत में शिक्षा 
का यही ढंग जारी रहा । भेद केवल इतना था, कि मुगल बादशाहों ने मसजिदों के साथ 
विद्यमान मकतग्रों व मदरसों की दिल खोलकर सहायता की, श्रौर विद्वानों क संरक्षण 
व सहायता में भी उन्होंने बहुत उदारता दिखाई। इन शिक्षणालयों में विशेषत॒या मुसलिम 
धर्म-ग्रन्थों श्रौर भ्ररबी व फारसी की ही शिक्षा दी जाती थी । पर कुछ मदरसे ऐसे 
भी थे, जिनमें इतिहास, चिकित्सा-शास्त्र श्रादि की शिक्षा का भी प्रबन्ध था । 
मुसलिम शासन के काल में हिन्दुओं की शिक्षा केबल उन पाठशालाश्रों व टोलों 
में ही केन्द्रित रह गई थी, जो मन्दिरों के साथस्थापित थे । पर काशी, नवद्वीप दि 
कतिपय स्थान ऐसे भी थे, जहाँ बड़े-बड़े विद्ठानु व्याकरण, साहित्य, दशन, श्रायुवेद, 
इतिहास-पुराणा ग्रादि की भी शिक्षा दिया करते थे श्रौर विद्वानू श्राचार्यों की विद्वत्ता 
से श्राकृष्ट होकर विद्यार्थीगणा दूर-दूर से इनसे पढ़ने क लिये श्राया करते थे। ये 
श्राचाय त्याग प्रीर तपस्या का जीवन व्यतीत करते थे, और गरीबी को गौरव की बात 
समभते थे । 


ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास 


गुछू-शुरू में जव बंगाल पर श्रंगरेजों का शासन स्थापित हुश्रा, तो उन्होंने भी भ्रपने 
ज्य में नई शिक्षा के प्रचार की ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया । अंग्रेजों का विचार था 
7रतीयों के लिये वही शिक्षापद्धति उपयुक्त है, जो इस देश में परम्परागत रूप से 
। रही है। संस्कृत, श्ररबी व फारसी के श्रध्ययन से ही इस देश के लोगों का 
सकता है, उन्हें नये ज्ञान-विज्ञान को सीखने की कोई श्रावश्यकता नही है। 
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ग्रौर उनमें ग्रीक श्रौर लैटिन के अध्ययन को बहुत महत्त्व दिया जाता था । इस दशा 
में यह स्वाभाविक था कि बंगाल के अंग्रेज शासक भी इतिहास, भुगोल, विज्ञान श्रादि 
की शिक्षा के मुकाबिले में श्ररवी, फारसी आदि को अधिक महत्व दें। इसीलिए 
१७८१ ई० में वारेन हेस्टिग्ज ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की, जिसमें श्ररबी 
और फारसी के उच्चतम श्रध्ययन का प्रवन्ध किया गया। १७८४ में सर विलियम 
जोन्स मे 'एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल' का संगठन किया, जिसका उद्देश्य भारत 
| के प्राचीन ज्ञान का अनुशीलन करना था । १७६२ में जोनाथन डंकन द्वारा काशी में 
संस्कृत कालिज कायम किया गया । ये तीनों संस्थाएँ भारतीय ज्ञान के अनुशीलन व 
ग्रध्ययन के लिए ही स्थापित की गई थीं। ग्रठारहवीं सदी के श्रन्त तक भारत के 
ब्रिटिश शासकों ते इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि सर्वसाधारण जनता को 
शिक्षित करने व यूरोप में विकसित हुए नवीन ज्ञान से भारतीयों को परिचित कराने 
के सम्बन्ध में भी सरकार का कोई कर्तव्य है । 
इसके दो कारण थे। एक तो अभी इङ्गलेण्ड के शिक्षणालयों में भी लैटिन, 
ग्रीक व ईसाई घर्म -ग्रस्थों का बहुत स्थान था, श्रौर दूसरे भारत के ब्रिटिश शासक इस 
देश के निवासियों को नये ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराने की कोई ग्रावश्यकता नहीं 
समते थे । जैसा कि हमने उपर लिखा है, इङ्गलेण्ड के स्कूलों में इस समय तक 
गणित, भूगोल, विज्ञान श्रादि विषयों का श्रध्यापत शुरू हो गया था; पर भारत के 
लिए ग्रंग्रे शासकों का यही विचार था कि यहाँ के लोगों के लिए पुराने ढंग की 
| शिक्षा ही पर्याप्त है । 
ईसाई मिशनरियों के शिक्षणालय--यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी 
नवीन शिक्षा के सम्बन्ध में उदासीन थे, पर ईसाई पादरियों की दृष्टि में नवीन शिक्षा 
भारतीयों के लिए बहुत उपयोगी थी । उनका बिचार था कि भारत में ईसाई धर्म का 
प्रचार करने के लिए नवीन शिक्षा बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए 
ग्रठारहवीं सदी के उत्तराद्धे में उन्होंने मद्रास प्रान्त में श्रनेक शिक्षा-संस्थाश्रों का 
प्रारम्भ किया । इनमें ईसाई धर्म-ग्रन्थों की शिक्षा के साथ-साथ गणित, भूगोल व 
अंग्रेजी भाषा श्रादि की भी शिक्षा दी जाती थी । १७६३ में विलियन केरी नाम का 
| पादरी कलकत्ता ग्राया, श्रौर उसके प्रयत्न से भनेक स्कूल बंगाल में कायम हुए । इनमें 
| अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध था, और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी 
| अंग्रेजी के साथ-साथ गणित, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान श्रादि ग्राधुतिक विषयों 
। की भी शिक्षा प्राप्त करते थे । विलियम केरी के प्रयत्न से ही पहले-पहल बाइबल का 
| बंगला भाषा में अनुवाद हुआ, श्रोर इस भारतीय भाषा में गद्य-साहित्य के निर्माण 
का सूत्रपात हुआ । 
हिन्दू कालिज की स्थापना--ईसाई पादरियों के श्रबुकरण में श्रनेक विचार- 
झील व देशभक्त भारतीयों का ध्यान भी नवीन शिक्षा की श्रोर ग्राङृष्ट हुमा और 
राजा राममोहन राय व उनके साथियों के प्रयत्न से कलकत्ता में हिन्दू कालिजकी | 


| ग्रावसफोडे और कैस्ब्रिज जसे बड़े विश्वविद्यालयों पर भी ईसाई चर्च का प्रभाव था, 
| 
f 
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स्थापना की गई । यह कालिज १८१६ ई० में स्थापित हुश्रा था । ग्रागे चलकर यही 
कालिज 'प्रेजिडेर्सी कालिज' के नाम से विख्यात हुआ | १८१७ ई० में राजा रोम- 

मोहन राय ने भी कलकत्ता में एक ग्रंग्रेजी स्कूल कायम किया, जिसका उद्देश्य भारतीय 
बालकों को ग्रंग्रेजी व ग्राधुनिक विषयों की शिक्षा देना था । 

सरकार द्वारा शिक्षा का प्रारम्भ--ईसाई पादरियों श्रौर राजा राममोहन राय 
सदृशा भारतीयों के प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षा का जो प्रचार होने लगा था, 
श्रंग्रेजी सरकार के लिए उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था । इसीलिए जब 
१८१३ ई० में ब्रिटिश पालियामेण्ट ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया चाटेर दिया, 
तो उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा का प्रसार करना भी 
कम्पनी का ग्रन्यतम कत्तव्य है, भौर उसे कम-से-कम एक लाख रुपया प्रतिवर्ष इस 
कार्य में खचं करता चाहिए | पर श्रब तक भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी 
भारत में नवीन शिक्षा के प्रचार को अनावश्यक समझते थे । इसीलिए उन्होंने शिक्षा- 
प्रसार के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि का उपयोग संस्कृत व श्ररबी-फारसी की 
शिक्षा के लिए करना ही उपयुक्त समका । इस राशि से १८२४ ई० में कलकत्ता में 
संस्कृत कालिज की स्थापना की गई । 

पर १५१३ ई० के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों ने इस प्रश्‍न पर 
विचार करना प्रारम्भ कर दिया कि भारत में शिक्षा का प्रचार किस ढंग से किया 
जाए | इस देश में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस विषय पर-्रंग्रेज विचारकों 
में मतभेद था । बहुसंख्यक अंग्रेजों का यह विचार था कि भारत के लिए संस्कृत, 
प्ररबी व फारसी की शिक्षा ही भ्रधिक उपयुक्त है, श्र सरकार को उसी के लिए 
अपने धन व शक्ति का उपयोग करना चाहिए । 

लाड मेकाले--पर कुछ विचारक ऐसे भी थे, जो यह्‌ प्रतिपादित करते थे कि 
शासन-कार्य की सुविधा के लिए कतिपय भारतीयों का अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी 
विचारसरणी से भलीभांति परिचित होना श्रत्यन्त श्रावदयक है। भारत जैसे विशाल 
देश में शासन के कार्य को चलाने के लिए बहुत से भारतीय कर्मचारियों का सहयोग 
भ्रावश्यक होगा, और ये तभी श्रपना कार्य भलीभांति कर सकेंगे, जब कि ग्रंग्रेजी 
भाषा प्रौर इज्धलिश संस्थाओं से श्रच्छी तरह परिचित हों। इस मत के प्रधान 
प्रतिपादक लाइ मेकाले थे । उन्होंने यह योजना प्रस्तुत की कि भ.रत में शिक्षा का 


न-पान, विचार, संस्कृति ग्रौर भाषा में पूरे श्रंग्रेज होंगे । भ्रंग्रेज लोग इस 
ता व॒ सहयोग से भारत पर श्रपने शासन को सुदृढ़ बना सकेंगे, क्योंकि 
गीय श्रंग्रेजियत को गौरव की बात समभेंगे । मेकाले का यह भी विचार 
फारसी साहित्य से जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वह 

पे बिलकुल भ्रगण्य है। उसका कथन था कि भारत ग्रौर 
' भ्रपेद किसी यूरो एः उच्तका लग के केवल एक खाने 
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($॥९]£) की पुस्तकों की उपयोगिता कहीं ्रधिक है । इसीलिए वह ग्रंग्रेजी शिक्षा 
को बहुत अधिक महत्त्व देता था। उसे ग्राशा थी कि अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त कर 
भारतीय लोग इञ्गलिश संस्कृति के परम भक्त हो जाएंगे, और इस प्रकार भारत 
म ग्रग्रेजी शासन की जड़ बहुत मजबूत हो जायगी । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने लार्ड मेकाले के मत को स्वीकार कर लिया, श्रौर इसी 
लिये १८३५ ई० के बाद इस देश में अंग्रेजी शिक्षा तेजी के साथ फंलनी शुरू हुई । 
१८३५-३६ में ग्रंग्रेजी सरकार की ओर से २३ सरकारी स्कूल खोले गए, जिनमें अंग्रेजी 
भाषा की शिक्षा को प्रधान स्थान दिया गया था ग्रौर शिक्षा का माध्यम भी ग्रंग्रेजी 
ही रखी गई थी । १८४२६० तक इन स्कूलों की संख्या ५१ हो गई श्रौर १८५५ 
तक १५१ । इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुश्रा । 

चाहसं बूड योजना--सनु १८५४ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बोड श्राफ़ कन्ट्रोल 
का अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड था । उसने भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में एक नई योजना 
तैयार की, जिसे भारत की ग्राधुनिक शिक्षा के इतिहास में युगप्रवर्तक माचा जाता 
है। इस योजना की मुछ्य बातें निम्नलिखित थीं 

(१) भारत के प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, जो एक- 
एक्र डाइरेक्टर के श्रधीन रहे । 

(२) भारत के प्रमुख नगरों में विश्वविद्यालयों को स्थापना की जाए । 

(३) अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिये संस्थाएं खोली जाएं । 

(४) सरकारी कालिजों और स्कूलों की संख्या में वृद्धि को जाए । 

(५) प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिये विशेष यत्न किया जाए, 
ग्रौर इस उद्देश्य से नये स्कूल खोले जाएँ । 
(६) प्राइवेट स्कूलों को आशिक सहायता दी जाए और योग्य विद्यार्थियों को 


Dt 
छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ । 
(७) प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएँ हों, और ग्रधिक ऊँची शिक्षा 
| अंग्रेजी हवरा दी जाए । 
। (=) स्त्रियों की शिक्षा के लिये भी विशेष ध्यान दिया जाए । 
| सर चास बुड की योजना की बहुसंख्यक बातों को भारत सरकार ने स्वीकार 
कर लिया, श्रोर उसके ग्रनुसार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन विश्वविद्यालय 
स्थापित किये गये। साथ ही, उस समय भारत में जो विविध प्रान्त थे, उन 
सब्रमें एक-एक शिक्षा-विभाग की स्थापना की गई। कुछ वर्ष बाद १८८२ ई० में 
पंजाब विश्वविद्यालय ग्रौर १८८७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुए, 
और इस प्रकार भारत में उच्च शिक्षा के अनेक महत्त्वपूर्ण केन्द्र कायम हो गये । पर 
शुरू में ये विश्वविद्यालय प्रधानतया परीक्षाएं लेते का ही कार्य करते थे । इनकी गोर 
से मेट्रिकुलेशन, इर्टरमीडियेट, बी० ए० और एम० ए० की परीक्षाएं ली जाती थीं । 
शिक्षा र कार्यं मुख्यतया उन कालिजों के ही हाथों में था, जो इन विश्वविद्यालयों से 
सम्बद्ध थे । 2 कह 
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हण्टर कमोशन--१८८२ ई० में लाडे रिपन भारत के गवर्नर-जनरल थे। उन्होंने 
शिक्षा सम्बन्धी प्रइनों पर विचार करने के लिए २२ सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त 
किया (१८८२), जिसके श्रध्यक्ष श्री हुण्टर थ्रे। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 
इस बात पर जोर दिया कि भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान 
देना चाहिये श्रौर भारतीय भापांग्रों की उन्नति का भी यत्न किया जाना चाहिये। जो 
लोग श्रपने व्यक्तिगत प्रयत्न से नई शिक्षा संस्थाएँ खोलें, उन्हें सरकार की ओर से 
उदारतापूर्वक श्राथिक सहायता दी जानी चाहिये । 

लाड कर्जन का यूनिवर्सिटीज़ एक्ट--लार्ड कर्जन जब भारत के गवनेर जनरल 
पद पर रहे (१५९६-१९०५), तो उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य 


| किये । उन्होंने १६०१ ईः में शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक 
5 कान्फरेन्स बुलाई, श्रौर फिर श्रगले साल एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसके 
: ्रध्यक्ष श्री टामस रेले थे । इस कमीशन की रिपोट के ग्राधार पर १६०४ ई० में एक 
ड यूनिवर्सितीज एक्ट स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी 


नियन्त्रण को ग्रधिक हृढ़ कर दिया गया। इस एक्ट के कारण विश्वविद्यालय कोई 
भी कार्य सरकार की श्रनुमति व स्वीकृति के बिना नहीं कर सकते थे। इसी एक्ट द्वारा 
कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षण का कार्य भी शुरू किया गया । 

१९१० ई में केन्द्रीय भारत सरकार के अधीन एक पृथक्‌ शिक्षा विभाग खोला 
गया, श्रौर इसके द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार में बहुत उपयोगी कार्ये हुआ । 

१६१६ ६० के सुघार--प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) की समाप्ति पर भारत 
में शासन सम्बन्धी ग्रनेक महत्त्वपूर्णा सुधार किये गये इन सुधारों द्वारा प्रान्तों में 
दोहरा शान (४27८४) स्थापित किया गया। प्रान्तीय शासन के श्रनेक 
विषय उन मम््त्रियों के सुपुदं कर दिये गये, जो विधानसभाग्रों के प्रति उत्तरदायी 
ते थे। शिक्षा का विषय भी इन्हीं हस्तान्तरित विषयों में से था। शिक्षा का 
उत्तरदायी मन्त्रियों के हाथों मे ग्रा जाने के कारणा शिक्षा में बहुत वृद्धि हुई । 
१७ से १६२२ तक के पाँच वर्षों में भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या ५ से 
! १४ तक पहुँच गई। पटना, बनारस, लखनऊ श्रादि भ्रनेक स्थानों पर नये 
विद्यालय कायम हुए । 


कमीशन ने यह सुझाव भी दिया कि हाई स्कूल श्रौर इन्टर- 


कार्य विश्वविद्यालयों के हाथों में नहीं रहना चाहिये। 


2 


Sr 


श्र 


॥ 
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हुई । बहुत से तये विश्वविद्यालय, कालेज और स्कूल कायम हुए । स्वराज्य के बाद 
शिक्षा की प्रगति भ्रौर भी श्रधिक तेजी से होने लगी हैं। पर श्रभी तक भारत में 
८० प्रतिशत के लगभग व्यक्ति अशिक्षित हैं, श्र शिक्षा प्रसार के सम्वन्ध में बहुत 
कार्य करना श्रभी शेष है । 


शिक्षा विभाग का संगठन 


वर्तमान समय में भारत में शिक्षा विभाग के संगठन का क्या प्रकार है, इस विषय 
पर विचार करना शिक्षा-सम्बन्धी समस्याश्रों को समभने के लिये उपयोगी है । स्वतच्त्र 
भारत के संबिधान के अनुसार शिक्षा का विषय राज्यसूची के श्रन्तगंत है । परन्तु 
संघ सरकार में भी एक शिक्षा विभाग है, जिसके ग्रधीन चार विश्वविद्यालय और 
अनेक शिल्प सम्बन्धी (7९००।०३]) स्कूल हैं | श्रलीगढ़, दिल्ली, बनारस और 
विश्वभारती विश्वविद्यालय संघ सरकार के ही श्रधीन हैं । संघ सरकार में शिक्षा- 
विभाग एक पृथक्‌ मन्त्री के हाथों में है, श्रौर उसकी सहायता के लिये एक डिपुटी 
मिनिस्टर भी है । 

क्‍योंकि शिक्षा का विषय भारतीय संघ के ्रन्तर्गेत विविध राज्यों के प्रधिकार क्षेत्र 
में है, श्रत: शिक्षा का संचालन प्रधाततया राज्यसरकारों द्वारा ही किया जाता है । 

विश्वविद्यालय--भारत में इस समय बहुत से विश्वविद्यालय हैं, जो उच्च शिक्षा 
के केन्द्र हैं। इनमें सबसे पुराने कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास के विश्वविद्यालय हैं, 
जिनकी स्थापना १८५७ ई० में हुई थी । इनके बाद १८८२ में पंजाब विश्वविद्यालय 
ग्रौर १८८७ ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को स्थापना की मई थी । श्रन्य सब 
विश्वविद्यालय बीसवीं सदी में स्थापित हुए | इसके नाम व स्थापना का वर्ष निम्नलिखित 
हे-माइसूर (१६१६), पटना (१६१७), (बनारस) (१६१६), उसमानिया, हैदराबाद 
(१६१८), श्रलीगढ़ (१६२१), लखनऊ (१६२१), दिल्‍ली (१६२२), नागपुर 
(१६२३), ग्रांध (१ ६२६), ग्रागरा (१६२७), ग्रन्नामलाई (१९२९), 
त्रावनकोर (१९३७), उत्कल (१९४३), सागर (१६४६), राजपूताना (१९४७), 
पंजाब (१९४७), गोहाटी (१६४७), पूना (१६४८), रुड़की इन्जीनियरिग यूनीवर्सिटी 
(१९४८), काइमीर (१ ६४८), वड़ोदा, (१९४६), कर्नाटक (१६५०), गुजरात 
(१६५०), विश्वभारती (१६५१), महिला, बम्बई (१६५१ ), बिहार (१६५२), 
जादवपुर (१९५५), तिरुपति (१ ६५४), वल्लभनगर, ग्रानन्द (१९५५), कुरुक्षेत्र 
(१६५६), गोरखपुर (१६५७), विक्रम, उज्जैन (१६५७), जबलपुर (१६५७), 
मराठावाडा (१६५८) । 

कतिपय संस्थाएं ऐसी हैं, जो अपनी परीक्षाएँ लेती हैं और स्वतन्त्र विश्वविद्यालय 
\ स्थिति रखती हैं k इनमें गुरुकुल कांगड़ी, इलाहाबाद का हिन्दी विश्वविद्यालय, 
नीवप्िटी काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया श्रादि के नाम 


= उल्लेखनीय हैं। | 
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विभिन्‍न प्रकार के विइवविद्यालय--भारत के ये सब विश्वविद्यालय एक ही ढंग 
के नहीं हैं | इन्हें तीत वर्गो में विभक्त किया जा सकता है । 

(१) शिक्षक (Teaching) विश्वविद्यालय--इनमें शिक्षा की व्यवस्था की गई 
और ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं, जिनको शिक्षा इन्हीं द्वारा हुई हो । 
लखनऊ, बनारस, पटना, अलीगढ़, दिल्‍ली श्लादि के बहुत से विश्वविद्यालय इसी प्रकार 
के हैं । इन्हें यह प्रधिकार नहीं होता कि ये अपने क्षेत्र के वाहर स्थित किसी कालिज 
i को भ्रपने साथ सम्ब्रद्ध कर सकें, या उन विद्यार्थियों की परीक्षा ले सक, जिन्होंने कहीं 
| न्यत्र शिक्षा प्राप्त की हो । 
| (२) कालिजों को सम्बद्ध करने बाले (Aflating) विञ्वविद्यालय- इनमें स्वयं 
| शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। इनके साथ सम्बद्ध बहुत से कालिज होते हैं, 
| जिनमें पढ़ाई का प्रबन्ध होता है । इन विश्वविद्यालयों द्वारा इन सम्बद्ध कालिजों का 
I पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, और ये उन कालिजों के कार्य पर निरीक्षण भी 
। रखते हैँ । इन कालिजों के छात्रों की परीक्षा भी इन्हीं हारा ली जाती है । उत्तरप्रदेश 
| में आगरा श्रौर बिहार में बिहार विश्वविद्यालय इसी ढंग के हैं। राजस्थान का 
| विश्वविद्यालय भी इसी वर्ग के ग्रन्तरगेत है । 
| (३) शिक्षक ्रौर कालिजों को सम्बद्ध करते वाले विइवविद्यालय--कतिपय 
विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं, जो जहाँ स्वयं शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, वहाँ साथ ही 
अन्य कालिजों को भी भ्रपने साथ सम्बद्ध करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय इसी 
प्रकार का है| * 

"ee विश्वविद्यालयों का संगठन--प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना एक एबट 
द्वारा की जाती है, श्रोर उस एक्ट के अधीन उन्हें अपने प्रबन्ध व व्यवस्था में 
स्त्रतन्त्र सत्ता (2५०२००१) प्राप्त रहती है । विश्वविद्यालय का सर्वोच्च 
भ्रधिकारी कुलपति (चान्सलर) कहाता है । जो कतिपय विश्वविद्यालय संघ 
सरकार के ग्रीन हैं. उनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य सब में कुलपति का पद उस राज्यपाल 
ब राजप्रमुख के पाम होता है, जिसके क्षेत्र में वह विश्वविद्यालय स्थित हो । 
कुलपति के तीचे एक उपकुलपति (वाइस-चांसलर) होता है, जो वस्तुत: विइव- 
विद्यालय के कार्यों का संचालन करता है। उसकी सहायता के लिए एक कार्य- 
कारिणी समिति (Executive Council) होती है जिसमें सब ता 
. द्वारा निर्णय की जाती हैं। इसके श्रतिरिक्त विश्वविद्यालय की नीति के निर्धारणा ब 
के लिये एक ग्रन्य सभा भी होती है, जिसे किसी विद्वविद्यालय में कोह कहते 
किसी में सीनेट । पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये कि सब विस्व- 
छा संगठन एक ही ढंग से नहीं किया गया है । को टे था सीनेट और का 
प्रति के निर्माण के प्रकार में विविध बिर gl 


Es स्ववि 
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जाती हैं। साधारणतया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में चार फंकल्टियाँ होती हैं--प्राद्स, 
सायन्स, लॉ ग्रौर कामर्स । इसके अ्रतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों में कृषि, चिकित्सा 
प्राच्य ज्ञान (O7९! La7nn६), इन्जीनिर्यारण व कतिपय अन्य फेकल्टियाँ भी 
हें। ये फैकल्टियाँ अपने-अपने क्षेत्र में पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य करती हैं 
इनके ग्रधीन विविध विषयों के लिये पृथकू-पृथक्‌ बोर्ड श्राफ स्टडीज भी संगठित 
होते हैं । 

उच्च शिक्षा की कतिपय कमियाँ--इसमें सम्देह नहीं कि पिछली आधी सदी में 
भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की है । इस समय हमारे देश में 
प्रायः सभी ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञानों की उच्च शिक्षा की सुविधाएँ विद्यमान हैं, और 
विद्यार्थी लोग उनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं । पर यह भी स्वीकार करता होगा कि 
भारत में उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसमें श्रनेक कमियाँ भी हैं-- 

(१) भारत के विश्वविद्यालयों की शिक्षा क्रियात्मक दरष्टि से बहुत उपयोगी 
नहीं है । उनमें विषय का सिद्धान्त-सम्बन्धी ज्ञान तो विद्यार्थी प्राप्त कर लेते हैं, पर 
उस ज्ञान का व्यावहारिक रूप में उपयोग करने की शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती । 
जो विद्यार्थी रसायत शास्त्र की उच्च शिक्षा पा लेते हैं, उनमें से बहुत से साबुन, 
मोमबत्ती ग्रादि साधारण-सी वस्तुएँ भी स्वयं नहीं बना सकते । कॉमसे पढ़े हुए बहुत- 
से विद्यार्थी व्यापार का सामान्य व्यावहारिक ज्ञान भी नहीं रखते । शिक्षा का प्रयोजन 
मन का विकास अवद्य है, किसी विषय का सिद्धान्त-ज्ञान भी अत्यन्त श्रावश्यक ठि 
पर उसे क्रियात्मकता ब व्यवहार से सर्वथा पृथक्‌ रखना कदापि उचित नहीं है । 

(२) विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति सवंसाधारण जनता 
से ग्रपने को ग्रलग-सा समझने लगते हैं । उनका जनता से सम्पर्क छूट जाता है, श्रोर 
वे इस योग्य नहीं रह जाते कि जनता के बीच में रहकर उनके सुख-दु:ख में हाथ बटा 
सके । 

(३) भारत में श्रभी तक उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, उत्तमें श्राट्से और 
सायंस की शिक्षा की अ्रधिक सुविधा है । चिकित्सा शास्त्र, इन्जीनियरिग, कृषि भ्रादि 
क्रियात्मक दृष्टि से उपयोगी विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था ्रभी भारत में बहुत 
कम है। इसका परिणाम यह है कि एक श्रोर तो एम० ए० श्रौर एम० एस०-सी० 
पास किये हुए बहुत से नवयुवक बेकार रहते हैं, और दूसरी श्रोर चिकित्सक, इभ्जी- 
नियर ग्रादि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते । 

(४) भारत में उच्च शिक्षा कुछ निष्प्रयोजन सी हो गई है। बहुत से विद्यार्थी 
केवल इसलिये कालिजों श्रौर विश्वविद्यालयों में भरती होते हैं, वयोंकि उनके सम्मुख 
कोई श्रन्य मार्ग नहीं होता । मेट्रिक या इस्टर पास करके उन्हें कोई काम नहीं मिलता, 
तो वे बी० ए० पास कर लेते हैं, श्रौर जब बी० ए० पास करके भी उनकी बेकारी 
| समस्या हल नहीं होती, तो वे एम० ए० भ्रौर पी०-एच० डी० पास करने का यत्त 
करते हैं । पर इन उच्च डि[ग्रयों को प्राप्त कर लेते पर भी उनकी बेकारी दूर नहीं 
हो पाती । इस कारणा विद्यार्थियों के हृदय में शिक्षा के प्रति श्रास्था नहीं रहती, श्रौर 
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वे गम्भीरतापूर्वक अपने समय व शक्ति को ग्रध्ययन में नहीं लगा पाते । 

(५) बहुसंख्यक विद्यार्थी उच्च शिक्षा का प्रयोजन यही समभते हैं कि उससे उन्हें 
अच्छी नौकरी प्रात हो सकेगी । विद्या प्राप्ति का उद्देश्य प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार 
कहा गया है--सा विद्या या विमुक्तये’ | विद्या वह है, जो मनुष्य को बन्धनों से मुक्त 
करती है, जो उपे संक्रीणता से ऊँचा उठा कर विशालता की श्रोर ले जाती है, श्रौर 
जो उक्षके हृदय में सेवा और मानव प्रेम ग्रादि सद्ग्ुणों को उत्पन्न करती हैं। पर 
भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा के इन प्रयोजनों को दृष्टि 
में नहीं रखते, श्रोर नोकरी प्राप्त कर ब्रेकारी की समस्या को हल कर लेना ही श्रपनी 
शिक्षा का चरम लक्ष्य समभने लगते हैं । 

(६) भारत में परीक्षाएँ पास कर लेना ही किसी विद्यार्थी की योग्यता की एक 
मात्र परख है । इसका परिणाम यह है कि विद्यार्थी परीक्षाएं पास करने में ही श्रपनी 
सब शक्ति लगा देते हैं, असली योग्यता की ओर उनका ध्यान नहीं जाता । परीक्षा 
पास करना भी भारत में एक कला बन गई है। इस कारणा विद्यार्थी परीक्षा से कुछ 
समय पूर्वं कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर रटने में लग जाते हैं, श्रोर साल भर 
विषय के भ्रनुशीलन को वे महत्त्व नहीं देते । 

(७) भारत में प्रब तक उच्च शिक्षा का माध्यम ग्रंग्रेजी भाषा ही थी | श्रव तक 

भी बहुसंख्यक विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी द्वारा ही पढ़ाई होती है । यह बात एकदम 
अनुचित व अस्वाभाविक है । किसी विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाई करके विद्यार्थी 
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` कभी ग्रसली योग्यता नहीं प्राप्त कर सकते । उन की सब शक्ति अंग्रेजी सीखने व उसमें 
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'तिषुणाता प्राप्त करने में ही लग जाती है । श्रत्र इस स्थिति में सुधार हो रहा है, और 
कई कालिजों व विश्वविद्यालयों में हिन्दी हारा पढ़ाई होने लगी है । 
है re ह मेहगी भी बहुत है । विश्वविद्यालयों की फीस जनता 
० रे हुए बहुत अधिक है, और वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले 
` विद्याथियों को भोजन व निवास श्रादि में भी बहुत खर्च करना पड़ता है। विद्यार्थी 
जीवन में शिक्षा प्राप्त करते हुए वे जितना रुपया प्रतिमास खर्च करते हैं, शिक्षा समाप्त 


.. करने के बाद उः ं रों के हि ह 
र तनी कमाई कर सकना भी बहुसंस्यक विद्याथियों के लिये सुगम नहीं 


राधाकृष्णन कमीशन-_विरवविद्यालयों की विविध समस्याओं पर विचार करने 


र स्वतन्त्र भारत की सरकार नें १६४९ ई० में एक कमीशन की नियुबित की थी, 


ot १७-४४ io ८, 
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बह्‌ शिक्षा क्रियात्मक दृष्टि से उनके काम गरा सके । 

(२) ग्राम-विश्वविद्यालयों (Rural Universities) की स्थापना की जाए, 
जिनका वातावरणा जहाँ ग्राम्य जीवन के अनुकूल हो, वहाँ उनमें कृषि, ग्रामसुधार 
आदि विषयों से सम्बन्ध रखने वाली शिक्षा भी दी जाए। इस प्रकार के विश्व- 
विद्यालयों में पढ़े हुए विद्यार्थी सर्वसाधारणा जनता के सम्पकं में रहेंगे और वे देहाती 
जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे । 

(३) विश्वविद्यालयों व उनसे सम्बद्ध कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या को कम 
किया जाए, जिससे शिक्षकों और विद्यार्थियों में निकट सम्पर्क कायम रह सके । 
शिक्षकों और विद्यार्थियों में सम्पर्क बढ़ाने के लिये ट्यूटोरियल पद्धति का भी भ्रनुसरण 
किया जाए । 

(४) उच्च शिक्षा-संस्थाओरों में छुट्टियों की संख्या कम कर दी जाय, ताकि पढ़ाई 
ग्रधिक हो सके । 

(५) पढ़ाई किसी वियेप पुस्तक द्वारा न कराई जाए, अपितु विद्यार्थियों को इस 
ब्रात के लिये प्रेरित किया जाय कि वे विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अधिक-से- 
अधिक पुस्तकों का अनुशीलन किया करें । 

(६) राजभाषा हिन्दी का ग्रध्ययन विश्वविद्यालयों के सब विद्याथियों के लिये 
ग्रतिवार्यं हो । अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भ्रनिवार्ये विषय के रूप में न होकर ऐच्छिक 
विषय के रूप में हो । जब तक हिन्दी में प्रामाणिक पुस्तकों का श्रभाव है, शिक्षा का 
माध्यम ग्रंग्रेजी भाषा ही रहे । 

(७) शिक्षकों के वेतन में बुद्धि को जाए । 

(=) बी० ए० का कोस तीन साल का हो । इसलिये इन्टरमीडियेट कक्षा को 
हटा दिया जाए और उसके स्थान पर हायर सेकम्डरी कोस प्रारम्भ किया जाए । 
विश्वविद्यालयों में वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हों, जो हायर सेकन्डरी कोसं पास कर लें । 
बी० ए० के बाद एम० ए० का कोसं दो साल का हो। बी० ए० श्रॉनर्स पास किये हुए 
विद्यार्थियों के लिये एम० ए० का कोसे एक साल का रहे । 


विवेचना 
इसमें सन्देह नहीं कि राधाकृष्णन्‌ कमीशन के ये सब सुझाव बहुत ही महत्त्व के 
हैं | देश को इस समथ ऐसे शिक्षणालयों की बहुत श्रावश्यकता है, जिनमें उद्योग और 
शिल्प की उच्च शिक्षा दी जाए । देश का झ्रौद्योगिक व आथिक विकास तभी सम्भव 


» है, जब कि कल कारखानों और कुटीर उद्योगों के संचालन के लिये कुशल शिल्पी व 


इन्जीनियर ग्रादि प्रद्र संख्या में उपलब्ध हों । देश के कोने-कोने में चिकित्सा की 
सुविधाएँ हों, इसके लिये कुशल चिकित्सकों की भी बहुत बड़ी संख्या में ्रावश्यकता 
| । ग्रतः भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्राधारभूत परिवत्तेत किया जाना चाहिंये। 
` बहुसंख्यक विद्याथियों को उद्योग, शिल्प, इन्जीनियरिंग व चिकित्सा ग्रादि की ही 
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शिक्षा दी जानी चाहिये । इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य, समाज- | 
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| शास्त्र ग्रादि आटस की उच्च शिक्षा केवल उन विद्यार्थियों के लिये ही उपयोगी हो... इः 
सकती है, जो समाज सेवा, दाशंनिक चिन्तन और नये साहित्य के निर्माण श्रादि में | सः 


| रुचि रखते हों, श्रौर जो अपने बौद्धिक विकास के लिये ही उच्च शिक्षा प्राप्त करना 
चाहते हों । बेकारी की समस्या को हल करने के लिये विश्वविद्यालयों में भरती होना 
कोई श्रर्थ नहीं रखता। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करें, उनका 

gi अपने शिक्षकों के साथ घनिष्ट सम्पर्क होना बहुत आवश्यक है। ऐसा होने पर ही वे | 

अपना बौद्धिक विकास भली भाँति कर सकते हैं । इसलिये उच्च शिक्षासंस्थाग्रों में I इः 

विद्यार्थियों की संख्या भौ बहुत श्रधिक नहीं होनी चाहिये । ग्राम विश्वविद्यालयों की ' 

स्थापना का सुझाव भी बड़े महत्त्व का है। भारत को बहुसंख्यक जनता ग्रामों में ही 

निवास करती है। देहात के लोग जब नगरों में स्थापित कालिजों में शिक्षा प्राप्त 

करते हैं, तो उनका उस वातावरण से बिलकुल भी सम्प नहीं रह जाता, जिसमें 

कि वे उत्पन्न हुए थे । वे ग्रामों में निवास करने के श्रयोग्य हो जाते हैं, श्रौर खेती 


2 


सदृश कार्य को छोड़कर नौकरी की तलाश में लग जाते हैं | ग्राम विश्वविद्यालयों की द 
स्थापना से जहाँ देहाती लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का घ्रवसर मिलेगा, वहाँ । र्‌ 
वे प्रपने कुल क्रमानुगत पेशे को घणा की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे। वे देहाती वातावरण | व 


में रहते हुए ही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा समाप्त कर अपने ज्ञान व योग्यता 

का उपयोग देहाती लोगों की सेवा व उन्नति के लिये कर सकेंगे । 
भारत की संघ सरकार और राज्य सरकारें राधाकृष्णन्‌ कमीशन के सुझावों को 
क्रिया में परिणत करने के लिये प्रयत्नशील हैं। इस कायं में कुछ समय लगना ग्रवश्य- 
म्भावी है । अंग्रेजी शासन की डेढ़ सदी में भारत जिस शिक्षापद्धति का विकास हुभ्ना, 
वह्‌ हमारे देशवासियों के मन में इतना गहरा स्थान पा चुकी है कि उसमें शीघ्र 
परिवर्तन कर सकना सुगम नही है । उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी व अन्य भारतीय | 
भाषाओं को बनाया जा सकता है, श्रभी तो इस साधारणा-सी बात पर भी सब लोग : 
एकमत नहीं हो सके हैं। जब से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि के श्रनेक विशव- | 
विद्यालयों ते परीक्षा और शिक्षा के लिये हिन्दी को माध्यम के रूप में स्वीकार किया || 
है, सभी विषयों पर हिन्दी में उच्च कोटि की पुस्तके प्रकाशित होने लग गई हैं। | 
जब किसी चीज की माँग हो, तभी उसे तैयार भी किया जाता है। यदि उत्कृष्ट पुस्तकों | 
| 


की उपलब्धि होने तक हिन्दी व ग्रन्य भारतीय भाषाग्रों के माध्यम द्वारा उच्च शिक्षा 
४ ने की बात को स्थगित रखा जाए, 


हीं हो [गी । पर यदि शुरू में 
में शिक्षा दी जाए, 


तो इन भाषाओं में कभी भी उत्कृष्ट पुस्तके तैयार 
अंग्रेजी पुस्तकों की सहायता से ही हिन्दी श्रादि 
तो इन भाषाश्रों में भी उच्च कोटि की पुस्तकों के 
म-से-कम हिन्दी भाषा में तो ग्रब ऐसी पुस्तकों 

° तक शिक्षा दी जा सके | 

4 म एसे सिक्षणालय पर्याप्त 


नवीन शिक्षा का विकास २४७ 


इस कारणा देश की श्रौद्योगिक व श्राथिक उन्नति में बाधा पड़ती है । स्वराज्य की 
स्थापना के समय १९४७ ई० में इन संस्थाश्रों की संख्या इस प्रकार थी -- 


इन्जीनियरिग व टेक्नोलोजी ५०९ स्कूल और १७ कालिज 
चिकित्सा (मेंडिसन व वेटेरिनेरी) २० स्कूल और २६ कालिज 
कृषि तथा वनसम्बन्धी १५ कालिज 


स्वराज्य के बाद इन संस्थाग्रों की संख्या में सन्तोपजनक वृद्धि हुई है। पर श्रभी 
| इस वृद्धि को पर्याप्त नहीं समझा जा सकता । देश की अवश्यकता की हृष्टि से यह वृद्धि 
बहुत कम है । 


माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) 

विश्वविद्यालयों व उनसे सम्बद्ध कालिजों द्वारा उच्च शिक्षा दी जाती है। पर 
उनके नीचे वे शिक्षा संस्थाए' होती हैं, जिनमें माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था रहती है। 
इन शिक्षणालयों में इन्टर कालिजों, हाई स्कूलों व मिडिल स्कूलों को ्रन्तर्गत क्रिया 
जाता है । छठी कक्षा से लगा कर बारहवीं कक्षा तक की पढ़ाई को माध्यमिक शिक्षा 
| कहते हैं । सम्पूर्ण भारत में इस शिक्षा की व्यवस्था एक सहृ नहीं है। भारत के कुछ 
| राज्यों में इन्टरमीडियेट कक्षात्रों की शिक्षा का प्रवन्ध भी विश्वविद्यालयों द्वारा किया 
| जाता है, और वहाँ माध्यमिक शिक्षा छठी से दसवीं तक ही मानी जाती है । कतिपय 
राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ मेट्रिक परीक्षा भी विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है, और वही 
उसके कौस ग्रादि का निर्धारण करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी मेट्रिक और इन्टरमी डियेट 
, के पाठ्यक्रम निश्चित करती है, श्रौर उनको परीक्षा भी लेती हे । देहली में इन्टर के 
कोर्स को दो भागों में बांट दिया गया है। एक साल हाई स्कूल के साथ मिलाकर उसका 
कोर्स ग्यारह साल का कर दिया गया है, ्रौर इम्टर का दूसरा साल बी० ए० के साथ 
मिला कर बी० ए० का कोस तीन साल का कर दिया गया है । बिहार में इन्टर का 
पाठ्यक्रम भी यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित होता है, ग्रौर वही उसकी परीक्षा भी लेती 
है । उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल श्रोर इन्टरमीडियेट के लिये एक पृथक्‌ बोडे है, और 
उप्ती द्वारा इनके पाठ्यक्रम का निर्माण ब परीक्षाग्रों की व्यत्रस्था की जाती है। उत्तर- 
प्रदेश में छठी, सातवीं और श्राठवीं कक्षाओं के लिये सरकार का एक पृथक विभाग है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था भारत के सब राज्यों में एक 
| सहश नहीं है । 
| माध्यमिक शिक्षा के लिए जो बहुत से शिक्षणालय भारत में विद्यमान हैं, उनमें 
| ।क्‍ से कुछ सरकारी हैं, पर बहुसंख्या गैरसरकारी शिक्षणालयों की है। सरकारी स्कूलों व 
' कालिजों का सारा खर्च सरकार द्वारा किया जाता है, श्रोर उनके शिक्षकों को नियुक्ति भी 
; सरकार द्वारा ही होती है। ये शिक्षक सरकारी सेवा में होते हैं। गेरसरकारी शिक्षणा- 
लयों को सरकार द्वारा ग्राथक सहायता श्रवश्य दी जाती है, पर वह उनके खच के 
लिये पर्याप्त नहीं होती । ग्रतः उन्हें प्रपता खर्चे चलाने के लिये जनता के दान व चन्दे 
पर आश्रित रहना पड़ता है। फीस दोनों प्रकार के शिक्षणालयों में ली जाती है, पर. 


२४८ भारत की शासन व्यवस्था श्रौर नागरिक जीवन 


[ | F ग्रकेली फीस से इनका खर्च पुरा नहीं होता। गेरसरकारी शिक्षालयों पर भी सरकार 
का पूरा नियन्त्रण रहता है । इनमें सरकार द्वारा निर्धारित कोस ही पढ़ाया जाता हैं, 
| प्रर सरकार द्वारा नियुक्त इन्सपेक्टर समय-समय पर इनका निरीक्षण करते रहते हैं। 
| शिक्षकों की नियुक्ति श्रादि के सम्वन्ध में भी ये शिक्षणालय सरकार द्वारा निर्मित 
नियमों का पालन करते हैं। 
| माध्यमिक शिक्षा के शिक्षणालयों में अंग्रेजी, हिन्दी व श्रन्य भारतीय भाषा, गरात, 
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, ड।इंग, कामसं श्रादि विषय पढ़ाये जाते 
| हैं। छठी, सातवीं श्रौर ग्राठवीं कक्षाओं का कोर्स इस ढंग से बनाया जाता है कि 
| विद्यार्थियों को जहाँ ग्रपनी मातृभाषा का भली भाँति ज्ञान हो जाए, वहाँ साथ ही वे 
4 अंग्रेजी, गणित, इतिहास ्रादि उपयोगी विषयों का भी सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लें। 
हाई स्कूल ग्रौर इन्टरमी डियेट कक्षाग्रों में हिन्दी व मातृभाषा का श्रध्ययन तो श्रनिवारये 
होता है, पर म्न्य विषयों में से विद्यार्थी कुछ को श्रपनी रुचि के भ्रनुसार चुन सकते 
हें। उत्तरप्रदेश के हाई स्कूलों में निम्नलिखित विषय ग्रनिवाये रखे गये है-(१) हिन्दी, 
(२) एक अन्य भारतीय भाषा या ग्रंग्रेजी, फ्रेंच प्रादि विदेशी भाषाश्रों में से कोई 
एकर, (३) गणित या गृहविज्ञान (केवल बालिकाश्रों के लिये) । इन श्रनिवार्य विषयों 
के श्रतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को साहित्यिक ग्रुप, विज्ञान ग्रुप, कृषि ग्रुप, कामस ग्रुप 
ओर शिल्प सम्बन्धी ग्रुप में से किसी एक ग्रूप को वेकल्पिक रूप से लेना पड़ता है । 
' श्रत्य राज्यों के कोर्स इससे कुछ भिन्न प्रकार के हैं | पर माध्यमिक शिक्षा के कोर्स को 
कि निर्धारित करते हुए यही विचार सम्मुख रखा जाता है कि विद्यार्थी जहाँ श्रपनी मातृ- 
भाषा और एक रव्य ग्राधुनिक भाषा का भली आांति ज्ञान प्राप्त कर लें, वहाँ साथ ही 
उन्हें अन्य विषयों का पका ज्ञान भ्रश्य हो जाए कि यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त न कर 
सके, तो क संघ में ft के लिये ग्रावश्यक शिक्षा उन्हें प्रात हो जाए । 
Pl राकम के बाद भारत में माध्यमिक शिक्षा के 
हर हुत गम्भीरतापूर्वक प्रयत्त किया गया है | ग्रतः जिन दोषों 
का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, वे इस समथ सब प्रदेशों की माध्यमिक शिक्षा पद्धति 
पर लागू नहीं होते । ये दोप निम्नलिक्षित है-- k 
(१) माध्यमिक शिक्षा की जो प्रणाली अंग्रेजी शासन के युग में बिकसित की 


गई थी, उसका सबसे बड़ा दोष यह था कि वह रि रों 
i ह्‌ विद्यार्थियों के लिये व्यावहारिक जीवन 
न ना मे 


र विद्यार्थी प्राप्त करते थे, उससे वे जीवन 
a र इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का निर्धारणा इस 
किया जाता a विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये उपयुक्त 

ls मक शिक्षा म प्राप्त कर किसी विद्यार्थी का न 


रत 4 
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काव्य, कला और साहित्य में रुचि रखते हैं, कुछ की रुचि विज्ञान व व्यवसाय की 
श्रोर होती है, कुछ व्यापार के प्रति रुचि रखते हैं । माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए, जिससे विभिन्न रुचि के विद्यारथियों का मानसिक विकास भली भाँति हो 
सके, श्रौर भावी जीवन के लिये वे ग्रपनी रुचि के श्रनुसार कार्य करने की योग्यता 
प्राप्त कर सके । 

(३) भारत के विभिन्‍न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का पाञ्चक्रम व संगठन 
ग्रलग-ग्रलग ढंग का है। इससे उन विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है, जो किम्हीं कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर निवास करने के 
लिये विवश होते हैं । 

(४) माध्यमिक शिक्षा में मानसिक विकास की श्रोर श्रविक ध्यान दिया जाता 
है । विद्यार्थियों की न शारीरिक उन्नति पर ध्यान दिया जाता है, श्रोर न उन्हें कोई 
इस प्रकार के उद्योग-धरघे ही सिखाये जाते हैं, जो भावी जीवन में उनके काम 
श्रा सके । 

(५) स्कूलों में विद्यार्थी कोन से विषय पढ़ें, इसका चुनाव करने के लिये उन्हें 
किमी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती । यदि सरकार की थ्रोर से ऐसे मनोवेज्ञानिकों 
की नियुक्ति की जाए, जो विद्यार्थियों के मानसिक विकास, रुचि व विशिष्ट योग्यता 
का ग्रध्ययन कर उनका मार्गे-प्रदर्शन करें, तो विद्यार्थी ऐसे विषयों को चुन सकते हैं, 
जो उनके लिये उपयोगी सिद्ध हों । 

नरेन्द्रदेव कमेटी--माध्यमिक शिक्षा की समस्याशओरों पर विचार करने के लिये 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की थी, जिसके श्रध्यक्ष श्राचायें 
नरेन्द्रदेव थे । इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो छुकी है। इसका मुख्य सुझाव 
यह था कि 

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (Higher secondary ५०॥००]५) में पाम्यक्रम इस 
ढंग से बनाया जाए, कि विद्यार्थियों को श्रपनी रुचि के भ्रनुसार साहित्यिक, वेज्ञानिक, 
व्यावसायिक प्रौर रचनात्मक कोसा में से किसी एक कोसं को चुनते का श्रवसर 
मिले । विद्याथियों की रुचि इन चार प्रकार की ही होती है। कुछ विद्यार्थी साहित्य 
में रुचि रखते हैं, श्रौर वे इतिहास, भुगोल, नागरिकशास्त्र, प्र्थंशास्त्र श्रादि विषयों 
को पढ़कर अपना मानसिक विकास करना चाहते हैं। भ्रन्य विद्यार्थी रसायन, 
भौतिक विज्ञान, बनस्पति विज्ञान श्रादि में रुचि रखते हैं। कुछ विद्याथियों की रुचि 
व्यवसाय व उद्योग में होती है । कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, जो बढ़ईगिरी, जिल्द: 
साजी, कताई-बुनाई, दर्जी का काम श्रादि रचनात्मक धम्धों में रुचि रखते हैं। इन 
सब विविध रुचियों के विद्याथियों को प्रपती-भ्रपनी रुचि के श्रनुसार शिक्षा प्राप्त करने 
का प्रवसर दिया जाए, ताकि ये माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर जीवन संघर्ष में सफल 
हो सकें । 
उत्तरप्रदेश की सरकार ते नरे्द्रदेव कमेटी के सुझावों को स्वीकृत कर लिया है, 
श्रौर उन्हीं के ग्रनुसार माध्यमिक शिक्षा के कोस को बनाया है। ह ° 
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मदालियर कप्तेटी--१६५२ ई० में भारत की संघ सरकार की श्रोर से भी 
माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई थी. जिसके 
मध्यक्ष श्री लक्ष्मीस्वामी मुदालियर थे। इस समिति ने जो सुझाव दिये थे, उनमें मुख्य 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में विभक्त करता चाहिए जूनियर हाई 
स्कूल (५वीं कक्षा से यत्रीं कक्षा तक) झोर हायर सेकन्डरी स्कूल (९वीं से १२वी 
कक्षा तक) । 

(२) जूनियर हाई स्कूलों में मातृभाषा, एक श्रव्य भाषा, गणित इतिहास, 
भूगोल, विज्ञान ग्रादि सभी विषयों की साधारण शिक्षा दी जानी चाहिए । पर हायर 
सेकेन्डरी स्कूलों में विद्याथियों को यह अवसर मिलना चाहिए कि वे श्रपनी रुचि के 
ग्नुप्तार साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक श्रादि ग्रुपों मे से किसी एक को छुन 
सके, ग्रौर उसी की दिक्षा प्राप्त करें । 

(३) किस विद्यार्थी की रुचि किसग्ूप की श्रोर है, श्रौर कोन किस ग्रुप को 
लेकर अपनी विशिष्ट योग्यता का भली-भांति विकास कर सकता है, इस विषय पर 
विद्यार्थियों को परामश देने के लिये मनोवेज्ञातिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए । 

(४) माध्यमिक शिक्षा का माध्यम राज्यों की भ्रपनी भाषाएँ होनी चाहिये । पर 
राजभाषा हिन्दी और एक विदेशी भाषा का ज्ञान भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
भ्रनिवायं होना चाहिए । 

विवेचन--इसमें सन्देह नहीं कि भारत की संघ सरकार ओर बिविध राज्यों की 
सरकारें माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही हे। इन 
सुधारों का लक्ष्य यह होता चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा प्रपने आप में पूणां हो 
जाए । प्रत्येक विद्यार्थी के लिये न तो विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होकर उच्च शिक्षा प्रास 

कर सकता सम्भव ही होता है श्रौर न इसकी श्रावश्यकता ही होती है । ग्रतः माध्य- 
मिक शिक्षा का कोस इस ढंग से बनाया जाना चाहिए, जिसे पूरा कर विद्यार्थी जीवन- 
संघर्ष में सफल होने के लिये उपयुक्त योग्यता प्राप्त कर लें । जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा 
न पा सके, वे माध्यमिक शिक्षा द्वारा ही श्रपने जीवन में सफल हो सकें। इसलिए 
हायर सेकण्डरी स्कूलों के कोर्स को श्रनेक ग्रुषों में विभक्त करना वस्तुतः बहुत उपयोगी 
है । रचनात्मक, कृषि ग्रौर व्यावसायिक ग्रूपों को लेकर बहुत से विद्यार्थी ऐसी शिक्षा 
प्राप्त कर लेंगे, जिसमे वे विद्यार्थी ग्रच्छे शिल्पी, उत्तम किसान व ब्यवसायी वन सकेंगे। 
जो विद्यार्थी उच्च दिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में होंगे, वे भी श्राट्स कालिजों, इंजी- 
नियरिग कालिजों ग्रादि में भरती होकर प्रपते उस ज्ञान को ग्रागे बढ़ा सकेंगे, जिसे 
उन्होंने माध्यमिक शिक्षणालयों में प्राप्त किया था । यह योजना बहुत ही उपयोगी है । 
इसीलिए श्रनेक राज्यों में इसके अनुसार कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया है । 


प्रारम्भिक शिक्षा (Primary Education) 
स्वराज्य के वाद भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में भी श्रनेक्र महत्त्वपूर्ण 
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सुधार किये गये हैं। ग्रंग्रेजी शासन के समय में भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार 
पर बहुत कम ध्यान दिया गया था । इसीलिए यहाँ अ्रव तक भी ८० फीसदी के 
लगभग व्यक्ति सर्वथा श्रशिक्षित व निरक्षर हैं। पहली से पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा 
को प्रारम्भिक शिक्षा कहा जाता है। मातृभाषा का पढ़ना व लिखना, गणित का 
प्रारम्भिक ज्ञान, इतिहास व श्रत्य सामान्य ज्ञान प्रारम्भिक शिक्षा के विषय होते है । 
ब्रिटिश युग में प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था बहुत ही शोचनीय थी । इनका वातावरणा 
ऐसा नहीं था, जिससे बच्चे हर्ष ग्रौर उल्लास का अनुभव कर सकते । स्वतन्त्र भारत 
की सरकार इस दशा को ठीक करने का यत्न कर रही है, पर ग्रभी तक बहुत काम 
करना बाको है । प्रारम्भिक शिक्षा का जो ढंग श्रभी भारत में है, उसकी मुख्य कमियाँ 
निम्नलिखित हैं-- 

(१) बहुसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के खेल-कूद व शारीरिक उन्नति के 
समुचित साधनों का अभाव है। बच्चे खेल-कूद को पसन्द करते हैं, ग्रतः उनकी पढ़ाई 
में जहाँ खेल-कूद के साधन प्रचुर मात्रा में होने चाहिएँ, वहाँ साथ ही शिक्षा का ढंग 
भी मनोरंजक होना चाहिए । श्राधुनिक समय में शिक्षा को मनोरंजक बनाने के जिन 
श्रनेक उपायों का आविष्कार हो चुका है, भारत के प्राइमरी स्कूलों में उनका प्रयोग 
ग्रभी शुरू नहीं हुआ है । 

(२) प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है । प्रायः सभी 
भारतीय राज्यों में सरकारी चपरासी का वेतन प्राइमरी स्कूल के ग्रध्यापक की 
प्रपेक्षा ग्रधिक है । इसका परिणाम यह है कि योग्य व्यक्ति शिक्षक का कार्य करने 
के बजाय श्रन्थ कार्य करना श्रधिक पसन्द करते हैं। शिक्षकों को जो वेतन मिलता है, 
वह उनके निर्वाह के लिए श्रपर्याप्त होता है।इस कारण वे श्रव्य उपायों से 
आमदनी करने का यत्न करते हैं, और श्रपना सारा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लगा पाते । 

(३) देहातों के बालकों की पढ़ाई में कृषि व ग्रह उद्योगों को भी स्थान दिया 
जाता चाहिए, ताकि शिक्षित हो जाने के कारण बालक खेती व शिल्प से घृणा न 
करने लगें, और अपने घर के काम को छोड़कर नौकरी की तलाश में न लग जाएं । 
ब्रिटिश युग में प्राइमरी शिक्षा में खेती व शिल्प को कोई भी स्थान नहीं दिया गया 
था । इसका परिणाम यह था कि देहात के लोग भ्रपने बच्चों को पढ़ाना भ्रनु्ित 
समभते थे और उनका विचार यह होता था कि पढ़-लिखकर उनके बच्चे घर के काम 
के लायक नहीं रह जाएंगे । 

बुनियादी तालीम (35 £4५८४।०१) इन्हीं कमियों को दृष्टि में रखकर 
भारत मं बुनियादी तालीम की पद्धति का प्रारम्भ किया गया है । इस पद्धति का 
भुख्य तत्त्व यह है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे केवल पढ़ना-लिखना व हिसाब करना 
ही न सीखें, श्रपितु मानसिक शिक्षा के साथ-साथ वे हाथ के काम भी किया करें। 
7 बागबानी, सूत कातना व बुनना, बढ़ईगिरी, जिल्दसाजी, सिलाई श्रादि कितने 
ही ऐसे काम हैं, बच्चे जिन्हें पढ़ाई के साथ-साथ सीख सकते हैं । इन कामों को सीख 
लेते से बच्चों को पढ़ाई में सहायता ही मिलेगी, उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं 
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होगी । बुनियादी तालीम में हाथ के ये काम सिखाते हुए उनको याधार बनाकर ही 
बच्चों को बहुत-सी ज्ञान की बातें बता दी जाती हें। उदाहरण के लिए कताई श्रौर 
बुनाई के काम को लीजिए । जब बच्चों को सूत कतना सिखाया जाता है, तो उन्हें 
यह भी बताया जाता है कि रुई कहाँ व किस प्रकार पैदा होती है, सुई किन-किन 
कामों में ग्राती है, उसका बिनौला किन कामों में प्राता है, कपड़े के क्या-क्या उपयोग 
हैं, रुई किन श्रन्य देशों से भारत में श्राती है और किन श्रन्थ देशों में भारत की रुई 
व उससे बना हुप्रा कपड़ा भेजा जाता है। बच्चे सूत कातते हुए ही इन सब वातं का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । इससे पढ़ाई में उनका मन भी लगता है श्रौर हँसते-खेलते वे 
उत बहुत-सी बातों को जान जाते हैं, जिन्हें वे पुस्तकों द्वारा बहुत समय में जान 
पाते | मानसिक शिक्षा के साथ-साथ हाथ का काम करने के कारणा बच्चों में श्रम के 
प्रति प्रादर की भावना भी विकसित होती है। प्रायः देखा जाता है, कि पढ़-लिखकर 
लोग श्रपने हाथ से काम करना बुरा समभने लगते हैं । वे श्रम का श्रादर नहीं करते 
और श्रमिक वर्ग को हीन समझने लगते हैं । पर यदि प्राइमरी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे 
के लिये खेती, बागवानी, जिल्दसाजी, कताई-ब्रुताई प्रादि में से किसी एक को. करना 
अनिवाय कर दिया जाय, तो बच्चे इन कामों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे । 
इसके विपरीत वे श्रम करना गौरव की बात समभने लगेंगे, और जो शिल्प व धन्धा 
उन्होने स्कूल में सीखा होगा, भावी जीवन में भी वह उनके काम आ सकेगा ! 
बुनियादी तालीम का विचार पहले-पहल महात्मा गांधी ने जनता के सम्मुख 
रखा था । उस समय गांधीजी वर्धा के श्राश्रम में निवास क्रिया करते थे । इसी कारण 
इसे 'वर्धा शिक्षा योजना' भी कहते हैं । महात्मा गांघी का विचार था, कि प्रारम्भिक 
शिक्षा में जो व्यय होता है, उसका बड़ा ग्रंश विद्यार्थी हाथ से काम करके स्वयं भी 
पेदा कर सकते हैं । यदि प्रत्येक स्कूल के साथ खेती की जमीन हो, जिस पर शिक्षक 
आर बच्चे मिलकर खेती करें, तो उससे इतना श्रनाज पेद किया जा सकता है, जो 
उस स्कूल के खर्चे को चलाने के लिए पर्याप्त हो। इसी प्रकार स्कूल में पढ़ते हुए 
बच्चे जो कताई व बुनाई करेगे, बढ़ईगिरी श्रादि के जो श्रन्य धन्धे करेंगे, उनसे भी 
स्कूल के खर्चे को पूरा करने में सहायता मिल सकती है । इस प्रकार प्राइमरी स्कूलों 
को बहुत श्रंश्ों में स्वावलम्बी भी बनाया जा सकता है । भारत जेसे विशाल देश में, 
जहाँ बहुसंख्यक जनता ग्रभी निरक्षर है, शिक्षा की सुविधाएँ जुटाने में बहुत श्रधिक 
धन की श्रावश्यकृता है। सरकार के लिए इस धन की व्यवस्था कर सकना सुगम 
नहीं है । श्रतः यदि प्राइमरी स्कूलों को स्वावलम्बी बनाया जा सके, तो शिक्षा का 
प्रचार बहुत तेजी से हो सकेगा । 
भारत के प्रतेक राज्यों ने बुनियादी तालीम की योजना को स्वीकार कर लिया 
है, प्रौर वे इस यत्त में हैं कि प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा इसी पद्धति के भ्रनुसार हो। 


ववे यह तो नहीं समझते कि इस योजना द्वारा इन स्कूलों का श्राथिक दृष्टि से स्वाव- 


लम्बी बनाया जाना क्रियात्मक है, पर वे मानसिक शिक्षा के साथ-साथ हाथ के काम 
को सिखाने की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। साथ ही, बे यह भी मानते हैं कि 
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कताई-बुनाई, खेती, बढ़ईगिरी श्रादि के कार्यो को ग्राधार बनांकर बच्चों को बहुत-सी 
बातें सिखाई जा सकती हैं। इसीलिए उत्तरप्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में प्रायः दो घण्टे 
प्रतिदिन हाथ के कामों में लगाये जाते हैं । बुनियादी तालीम के स्कूलों में काम करने 
वाले शिक्षकों को ट्रेनिग देने के लिए श्रनेक़ ट्रेनिंग स्कूल भी इस समय स्थापित हैं, 
जिनमे शिक्षा प्राप्त कर भ्रध्यापक लोग इस पद्धति के ग्रनृसार शिक्षा देने में समर्थ हो 
जाते हें। श्रभी इस पद्धति को सब प्राइमरी स्कूलों में ग्रारम्भ नहीं किया जा सकता 
है, पर सरकार इसे ग्रपनाने की नीति को स्वीकार कर चुकी है । 

विवेचन--इसमें सन्देह नहीं कि बुनियादी तालीम के ग्रनेक लाभ हें। यद्यपि 
इसे अपना कर स्कूलों को श्राथिक हृष्टि से स्वावलम्बी बना सकना तो सुगम नहीं है, 
पर यदि विद्यार्थी पढ्ना-लिखना सीखने के साथ-साथ हाथ के कामों को भौ सीखें, तो 
उन्हें बहुत लाभ होगा । देहातों के बच्चे यदि पढ़ाई के साथ खेती व बागवानी भी करें, 
तो बड़े होकर वे भ्रच्छे किसान बन सकेंगे । नगरों के बालक शिक्षा के साथ कई प्रकार 
की दस्तकारी भी सीख लेंगे, जो भावी जीवन में उनके लिये बहुत उपयोगी सिद्ध 
होगीं । इसलिये बुनियादी तालीम के आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से 
भारत के बालक-बालिकाग्रों की शिक्षा में उन्नति ही होगी । 

पर प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार ब उन्नति के लिये कतिपय अन्य बातों का होना 
भी जरूरी है । यह शिक्षा प्रत्येक बालक व बालिका के लिये श्रनिवायं और निःशुल्क 
होती चाहिये । कतिपय म्युनिसिपल क्षेत्रों में श्रनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को प्रारम्भ 
भी किया गया है, और संविधान में इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि दस वर्ष 
के ग्रन्दर-ग्रस्दर १४ वर्ष की श्रायु तक सब वालक या बालिकाओं को निःशुल्क व 
श्रनिवायं रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी । जब तक यह भ्रादशे क्रिया में 
वरिणात नही किया जाता, भारत में प्रारम्भिक शिक्षा का विकास भली भाँति नहीं हो 
सकेगा । 

छोटे बच्चों के स्कूल ऐसे होने चाहियें, जहाँ जाने में बच्चे भय अनुभव न करें । 
उनका वातावरण ग्राकषंक होना चाहिये, ताकि बच्चे वहाँ जाकर पढ़ने में आनन्द व 
उल्लास अनुभव करें । शिक्षक भी ऐसे होने चाहियें, जो श्रपने कार्य को गौरव की 
दृष्टि से देखें । उन्हें इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिये, जिससे उन्हें सन्तोष ग्रनुभव 
हो, श्रौर वे श्रपता सब समय व शक्ति बच्चों की उन्नति में लगा सके । 


भारत की शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं 


डेढ़ सदी के लगभग तक विदेशी शासन में रहने के बाद श्रब भारत स्वाधीन हुश्रा 
है । विदेशी शासन में देश की उन्नति का हो सकना सम्भव नहीं । श्रब भारत उन्नति 
के मार्ग पर तेजी के साथ ग्रग्रसर हो रहा है । कोई भी देश तभी उन्नति कर सकता 
| एए  ए ए+ जब उसकी जनता शिक्षित हो । ग्रशिक्षित लोगों को न अपने कत्तेव्यों का ज्ञान 
होता है, श्रौर न श्रधिकारों का । इस कारण उस देश में, जिसकी बहुसंख्यक जनता 
प्रशिक्षित हो, लोकतन्त्र शासन कभी सफल नहीं हो सकता । भारत में अभी शिक्षित 


स 
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लोगों की संख्या २० प्रतिशत के लगभग है | शेष ८० प्रतिशत जनता को शी घ्र-से- 
शीघ्र शिक्षित करना देश की उन्तति ग्रौर लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये 
बहुत प्रधिक आवश्यक है। ~ र 
शिक्षा प्रचार--यद्यपि यह कार्य बहुत कठिन है, पर ग्रसम्भव नहीं है । १६१७ ६० 
में जब रूस में जारशाही का श्रन्त हुश्रा, तो वहाँ शिक्षित लोगों की संख्या ३० प्रतिशत 
से कम थी । २५ साल से भी कम समय में रूस की सरकार ने अपने देश से निरक्षरता. 
को समूल नष्ट कर दिया है। चीन में पांच साल के स्वल्प समय में साक्षरता में १०० 
प्रतिशत की वृद्धि हुई है । भारत में शिक्षा प्रसार के लिये बहुत श्रधिक यत्त हो रहा 
है। पर इस देश से निरक्षरता तभी दुर होगी, जब गाँव-गाँव में प्राइमरी स्कूल खुल 
जाएंगे, श्रोर उनमें पढ़ना प्रत्येक बालक व बालिका के लिये श्रनिवार्य होगा । बहुत से 
गरीब लोग ग्रपने बच्चों को इसलिये स्कूल नहीं भेज सकते, क्योंकि फीस देने की 
सामर्थ्यं उनमें नहीं होती । ग्रतः प्रारम्भिक शिक्षा का नि.शुल्क होना भी अत्यस्त आव- 
श्यक है । पर शिक्षा को निःशुल्क कर देने मात्र से भी काम नहीं चल सकता । बहुत 
से गरीब लोग ग्राथिक ्रावश्यक्ताश्रों से विवश होकर अपने बच्चों से मजदूरी करवाते 
हें। वे समझते हें कि यदि उनके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, तो वे मजदूरी कैसे कर 
सकेंगे। इसलिए यह भी श्रावश्यक है कि ्रत्यन्त गरीब घरों के बच्चों को निःशुल्क 
शिक्षा के साथ साथ कुछ बृत्ति भी दी जाए, ताकि वे विद्यार्थी दशा में मजदूरी करके 


भ्रपना पेट पालने के लिए विवश न हों । भारत के करोड़ों गरीब परिवारों के बच्चों 


को बिद्यार्थी दशा में वृत्ति दे सकना क्रियात्मक दृष्टि से सुगम नहीं है । इसीलिए महात्मा 
गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना द्वारा प्राइमरी स्कूलों को ्राथिक दृष्टि से स्वावलम्बी 
बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। गांधीजी की योजता को इस प्रकार परिवर्तित 
किया जा सक्ता है, जिससे गरीब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हुए स्कूल में कुछ काम 
भी कर सकें, ओर श्रपने निर्वाह योग्य धन कमाने का भ्रवसर उन्हें प्राप्त हो जाए। 
यदि स्कूलों का वातावरण इस ढंग का हो, जिसमें हाय द्वारा काम करना बुरा न 
समझा जाए ग्रौर बच्चे श्रम करना गौरव की बात समझने लगें, तो बहुत से गरीव 
विद्यार्थी श्रम व शिल्प द्वारा कुछ-न-कुछ रुपया श्रवशय कमा सकते हैं । 
शिक्षा के प्रसार के लिये यह भी श्रावश्यक है कि प्रौढ़ यु के नर-तारियों को 
भी शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाए । इसके लिये रात्रि पाठशालाएँ खोलना श्राव- 
श्यक होगा । इन पाठशालाग्ों में शिक्षा देने के लिये वेतनिक शिक्षकों को नियुक्त करने 
में बहुत धन खर्च होगा । यह कार्य उन स्वयंसेवको से ही लेना होगा, जो ग्रर्वतनिक 
रूप से कुछ समय नियमित रूप से शिक्षा प्रसार के लिये देने को उद्यत हों । 
शिक्षा का पुनः संगठन शरोर सार्जेम्ट योजना-शिक्षः के प्रसार के समान शिक्षा- 
पद्धति का पुनः निर्माण करना भी एक महत्त्वपुणां समस्या है | शिक्षा का एक निश्चित 
प्रयोजन व उद्देश्य होना चाहिये । श्रब तक हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति है, उसका 
कोई निश्चित प्रयोजन नहीं है । जो लोग घनी व सम्पन्न हैं, जो स्कूलों व विश्व- 
विद्यालयों का खर्च उठा सकते हैं, वे श्रपनी सन्तान को शिक्षा देते है । पर वे यह नहीं 
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सोचते कि उनके बालक व वालिका की योग्यता क्या हें, उसके लिये किस प्रकार की 
शिक्षा उपयुक्त है। यही कारणा है कि हर साल हजारों विद्यार्थी वी० ए० ग्रादि की 
उच्च डिगियाँ प्राप्त करते हैं, पर ये डिग्रियाँ उनकी समस्या को हल नहीं कर पातीं । 
दक्षा के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसके 
्रध्यक्ष सर जॉन साजन्ट थे। इस कमेटी की रिपोर्ट १६४४ ई० में प्रकाशित हुई थी। 
इस कमेटी के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे 

(१) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्व छोटे बच्चों के लिये नसंरी स्कूल खोले जाएं 
जिनमें २ से ६ साल की श्रायु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। पर यह 
शिक्षा सब के लिये श्रनिवार्य न हो । 

(२) प्रारम्भिक शिक्षा दो भागों में विभक्त हो--ज़ूनियर बेसिक शिक्षा और 
सीनियर बेसिक शिक्षा । जूनियर बेसिक स्कूलों में ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चे 
शिक्षा प्राप्त करें, और सीनियर बेसिक स्कूलों में ११ से १४ वर्ष की श्रायु के | यह 
शिक्षा नि:शुल्क व अनिवार्य हो । इन स्कूलों में जहाँ पढ़ने-लिखने व शिक्षा के सामान्य 
विषयों की पढ़ाई हो, वहाँ साथ ही किसी उद्योग, शिल्प व धन्धघे की शिक्षा भी इनमें 
श्रनिवार्यं रूप से सब बालक-वालिकाग्रों को दी जाए। इस प्रकार १४ वर्ष को ग्रायु तक 
सव बालक व बालिकाएं ग्रनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे श्रोर जब वे सीनियर 
बेसिक स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेंगे, तो जहाँ उनका मानसिक विकास भली भाँति 
हो जायया, वहाँ वे किसी शिल्प व घन्घे की शिक्षा भी प्राप्त कर लेगे। 

(३) हाई स्कूल दो प्रकार के हों, ज्ञानसम्बन्धी (4८३५९७।०) और शिल्प- 
सम्बन्धी (7९००।०३]) । हाई स्कूल की शिक्षा सब के लिये श्रावशयक व श्रनिवायं 
नहीं होनी चाहिये । जो विद्यार्थी योग्य हों, उन्हें ही इस शिक्षा का अवसर दिया 
जाना चाहिये । जिन विद्यार्थियों की रुचि शिल्प व उद्योग-धन्धों की ग्रोर हो, उन्हें 
शिल्प विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ताकि वे भावी जीवन में उत्तम शिल्पी व व्यवसायी 
बन सकें । जिनकी रुचि साहित्य, कला, विज्ञान श्रादि की हो, उन्हें ज्ञानसम्बन्धी 
विद्यालयों में शिक्षा दी जाए, ताकि वे वहाँ शिक्षा पूणां कर उच्च शिक्षा के लिये 
विश्वविद्यालय में प्रविष्ठ हो सके । 

(४) विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिये हो, 
जो वस्ठुतः योग्य हों श्रौर विद्या के प्रति श्रनुराग रखते हों। यदि: कोई गरीब 
विद्यार्थी सचमुच योग्य हो, तो उसे उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्रि भी दी जानी 
चाहिये । 

साजेण्ट कमेटी के ये सुझाव वस्तुतः बहुत उपयोगी व महत्त्वपूर्णं हैं। यदि इर 
क्रिया में परिणत किया जाए, तो भारत की शिक्षा पद्धति में ्रामूल परिवर्तन हो 
जायगा । सार्जेण्ट कमेटी की इस योजना को ग्रपना लेने से प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मुख 
Se का एक निर्चित प्रयोजन होगा । बेसिक शिक्षणालयों की शिक्षा भी अ्रपने-अ्प 
में पूणं होगी । जो विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत भ्रच्छे नहीं होंगे श्रन्य कारणों से उसकी 
पढ़ाई को जारी रखने में ग्रसमर्थ होंगे, उनकी शिक्षा भी बेकार नहीं जायगी । वे देश 
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के उत्तम नागरिक बन सकेंगे श्रौर किसी शिल्प व उद्योग-धन्धे का समुचित ज्ञान प्राप्त 
करके जीवन में उसका उपयोग भी कर सकेंगे। हाई स्कूलों की शिक्षा दो प्रकार की 
(ज्ञानसम्बन्धी श्रोर शिल्पसम्बन्धी) होने के कारण बहुत से विद्यार्थी तो टेकनिकल 
स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त करेगे, रौर वहाँ किसी शिल्प व धम्धे में श्रच्छी निपुणता प्राप्त 
कर लेंगे । साहित्य, कला श्रोर विज्ञान श्रादि की शिक्षा हाई स्कूलों व विश्वविद्यालयों 
में केवल वे ही विद्यार्थी प्राप्त करेंगे, जो वस्तुतः इस ढंग की शिक्षा के योग्य हों । 
स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इस योजना ग्रोर राधाकृष्णन्‌ कमीशन के सुभांवों 
के ग्रनुसार शिक्षा को पुनः संगठित करने का बहुत स्तुत्य प्रयत्न किया है। इसमें सन्देह 
नहीं कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में तेजी के साथ उन्नति-पथ पर अग्रसर हो रहा है, और 
वह समय दूर नहीं है जब कि भारत की सिक्षा-पद्धति पुर्णातया देश की श्रावश्यकता 
के प्रनुकूल हो जायगी । 
अभ्यास के लिये प्रश्न 
ल की वर्तमान शिक्षाप्रणाली में वया दोष हैं ? श्राप उनमें कौन-कौन 
से सुधार चाहेंगे ? (यू० पी० १६५५) 
(२) बुनियादी शिक्षा से श्राप क्या समभते हें ? भारत में श्रब तक यह शिक्षा 
कहाँ तक सफल हुई है ? (यू० पी० १६५४) 
(३) शिक्षा के डाइरेक्टर पर टिप्पणी लिखिये । (यू० पी० १६५३) 
(४) उत्तर प्रदेश में १९४७ से श्रब तक शिक्षा में जो उन्नति हुई है, उसका 


"सूक्ष्म दिग्दर्शन कीजिये । (यू० पी० १६५२) 


(५) शिक्षा के कया लाभ हैं ? जिस प्रदेश से प्राप परिचित हें, उसमें शिक्षा 
की कया सुविधाएं प्राप्त हैं? (मध्य भारत १६५३) 

(६) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये 

सेकम्डरी शिक्षा में सुधार की आवश्यकता, राधाकृष्णन्‌ यूनिवसिटी कमीशन, 

वर्धा शिक्षा योजना । (राजपूताना, १६५३) 

(७) भारत की वर्तमान सिक्षापद्धति की रूपरेखा का ध्रदर्शन कीजिये । 
(मध्यभारत, १६५२) 

(=) कहा जाता है कि हमारा ग्राधुनिक शिक्षा संगठन भारत की ग्रावश्यवताश्रों 
के प्रतिकूल है ? इसमें केसे सुधार किया जा सकता है? (यू० पी० १६३३) 
(६) यूनिवर्सिटी कमीशन की मुख्य सिफारिशें क्या थीं? विशेष रूप से 
लिखिये । ै 

(१०) भारत में नवीन शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ ? 


। 
| 


बीसवां भ्रध्याय 
धार्मिक सुधार के आन्दोलन 


अनेक विचारक भारत को धर्म प्रधान देश समभते हैं । उनका मत है कि भारत 
के लोगों ने भौतिक उन्नति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्त्व दिया, ग्रौर इसी लिये 
सांसारिक दृष्टि से वे ग्रन्य देशों के मुकाबिले में पिछड़ गये । इसमें सन्देह नहीं कि 
भारतीयों के जीवन में धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । वे धमं को 'इस लोक में 
्रम्युदय श्रौर परलोक में मोक्ष का साधन' मानते हैँ । उनके सामाजिक ग्राचार-विचार, 
रीति-रिवाज व परम्पराएँ सब धर्म पर आश्चित हैं। यह सब होते हुए भी यह तो 
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारत की श्रवनति का कारण इस देश के लोगों 
की धर्मनिष्ठा ही है। यह ठीक है कि भारत के लोग धर्म को बहुत श्रधिक महत्त्व देते 
हैं। पर श्रब से केवल चार सदी पूर्व तक यूरोप की भी यही दशा थी । वहाँ के लोग 
तो बैज्ञानिक तथ्यों के लिये भी धर्म ग्रन्थों का ्राश्रय लिया करते थे | वे कहते थे कि 
जमीन गोल नहीं है, श्रपितु चपटी है, क्योंकि ईसाई धर्म पुस्तकों में यही लिखा है । जमीन 
स्थिर है, भौर सूर्य उसके चारों ओर घुमता है, क्योंकि क्रिश्चियन चच का यही मन्तब्य 
था । यूरोप में कितने ही वैज्ञानिकों को केवल इसलिये प्राण-दण्ड दियो गया, क्योंकि 
उन्होंने परीक्षण द्वारा ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों को प्रगट किया था, जो ईसाइयों के धामिक 
मन्तव्यों के विपरीत थे | मध्यकालीन यूरोप में धामिक सहिष्णुता का सर्वथा अभाव 
था । ईसाई धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व ग्रीस में प्लेटो, श्रिस्टोटल श्रादि जो अनेक दाशं- 
निक हुए थे, यूरोप के ईसाई उन्हें काफिर मानते थे, और उनकी पुस्तकों को पढ़ना 
कुफ़ समभते थे । जब लूथर ग्रादि के नेतृत्व में ईस।ई चर्च के एकाधिपत्य के विरुद्ध 
प्रोटेस्टेन्ट श्रान्दोलन शुरू हुए, तो उन को कुचल डालने के लिये कितने ही प्रयत्न रोम के 
पोप व उसके श्रनुयायी राजागओों द्वारा किये गये । रोमन कैथोलिक राजाग्रों ने प्रोटेस्टेच्ट 
लोगों पर ग्रत्याचार किये, श्रौर जिन यूरोपियन देशों के राजाओं ने प्रोटेस्टेष्ट धमे को . 
स्वीकृत कर लिया, उन्होंने श्रपनी रोमन कैथोलिक प्रजा पर भ्रत्याचार करने में कोई 
भी कसर नहीं उठा रखी । वस्तुतः, मध्यकाल में यूरोप के लोग भी धर्मप्राण ही थे, 
और वे भी धर्म को ग्रन्य सब बातों की भ्रपेक्षा ग्रधिक महत्त्व दिया करते थे । जब से 
यूरोप में नव-जागरण हुश्रा, और वहाँ के लोगों ते परीक्षण ब वेज्ञातिक विधि द्वारा 
सत्य-्सत्य का निर्णय करना शुरू किया, तभी से वहाँ की जनता में धर्म व सम्प्रदाय- 
वाद का महत्त्व घटने लगा, और युरोप में नवयुग का सूत्रपात हुआ । : 

भारत में उस ढंग की धार्मिक प्रसहिष्णुता कभी भी नहीं थी, जैसी कि मध्यकाल 
में यूरोप में थी । यहाँ के लोग सब सम्प्रदायों के साधु-महात्माओं का श्रादर करते थे, | 
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और सब के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक सुना करते थे। जब भारत में इस्लाम का प्रवेश 
हुश्रा, तो यहाँ की जनता ने मुसलिम पीरों व फकीरों का भी आदर किया । शने क 
मुसलमान भी हिन्दू साधु-सम्तों के शिष्य बने । धामिक सहिष्णुता भारत को संस्कृति 
की एक अनुपम विशेषता है । इसीलिये इस देश में धर्म ने कभी वहु क्रूर व खूनी रूप 
धारण नहीं किया, जैसा कि मध्यकाल में यूरोप में हुआ था । 
पर फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि श्रठारहवीं सदी के ग्रन्त तक भारत 
के पुराने धर्मों में ग्रनेक ऐसी बुराइयाँ उत्प'्न हो गई थीं, जो यहाँ की जनता की 
उन्नति में रुकावट पैदा करने लगी थीं । इसी लिये उन्नीसवीं सदी में भारत में अनेक 
ऐसे श्रान्दोलनों का सूत्रपात हुप्रा, जिनका उद्देश्य इस देश की परम्परागत सामाजिक 
रुढ़ियों व धार्मिक परम्पराओं में सुधार करना था । ये ग्रान्दोलन अपने उद्द श्य में बहुत 
कुछ सफल भी हुए, और इनके कारण अब भारत के विविध धर्मो व सम्प्रदायों का 
स्वरूप इतना बदल गया है कि उनमें वे बुराइयाँ नहीं रह गई हैं, जो उन्नीसवीं सदी 
के शुरू में इन धर्मों में पाई जाती थीं। जो वुराइयाँ श्रव तक भी हैं, उनका कारण 
धामिक मन्तव्य उतने नहीं है, जितना कि जनता का श्रशिक्षित होना है। धामिक 
सुधार के इन ग्रान्दोलनों ने भारत के राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन को बहुत श्रधिक 
प्रभावित किया है । श्राज भारत में जो नवजागरण हुआ है, जो राष्ट्रीय जागृति हुई 
है, उसमें धामिक सुधार के इन ग्रान्दोलनों का बहुत बड़ा हाथ है । 
भारत के विविध धर्म-भारत की बहुसंख्यक जनता हिन्दू धर्म की अनुयायी है । 
यह धमं संसार के सब वर्तमान धर्मों की अपेक्षा ग्रधिक प्राचीन है, इसलिए इसे 
सनातन धर्म' भी कहा जाता है । हिन्दू धर्म के ग्रनेक सम्प्रदाय हैं, पर ये सब सम्प्रदाय 
वेदों की प्रामाणिकता में विश्‍वास रखते हैं । वेष्णव, शेव श्रौर शाक्त ये तीन हिन्दू धर्म 
के मुख्य सम्प्रदाय हूँ । इन तीनों के देवी-देवता व पूजा की विधि में भेद है। पर बहु- 
संख्यक हिन्दू मत-मतान्तर को विशेष महत्व नहीं देते, और विभिन्न देवी-देवताओं के 
रूप में ईश्वर की विविध शक्तियों की पूजां करते हैं। दार्शनिक चिन्तन, ग्रध्यात्म- 
भावना और वरां-व्यवस्था हिन्दू धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं । सब हिन्दू आत्मा को शरीर 
से पृथक्‌ मानते हैं, और पुनर्जन्म व ग्रात्मा की श्रमरता में विश्वास रखते हैं। हिन्दुओं 
का दार्शनिक चिन्तन व भ्रध्यात्मवाद बहुत ऊँचे हैं । पर उनका सामाजिक संगठन अनेक 
ऐसी रूढ़ियों व परम्पराश्रों पर ग्राश्चित है, जोसमय के अनुकूल नहीं है। किसी को जन्म 
के कारण ऊंचा या नीच मानना, कुछ लोगों को श्रकूत समझना श्रौर सामाजिक भेद-भाव 
रखना ऐसी बातें हैं, जो वास्तविक हिन्दू धर्म के विपरीत हैं । पर हिन्दुश्रों में ये विचार 
इतने बढ़ गये थे, कि ये ही उसकी श्रवनति के कारणा बने । प्राचीन समय में विदेशी व 
विधर्मी जातियां भी हिन्द धर्म को स्वीकार कर सकती थीं। ग्रीक (यवन), शक, 
कुशाण, हणा, पल्हव श्रादि कितनी ही विदेशी जातियाँ भारत में ग्राई, श्रौर यहाँ 
आकर हिन्द्र धर्म को स्वीकार कर वे हिन्दू समाज में ही विलीन हो गई। इसीलिए 


पुराणों में भगवान्‌ विष्णु को पतितपावन कहा गया है, ग्रौर यह लिखा है कि विष्णु की 


भन्ति को स्वीकार कर कितनी ही पापरूप जातियाँ शुद्ध हो गईं, रौर हिन्दू बन गई । 


धामिक सुधार के ग्रान्दोलन २५६ 


पर मध्यकाल में हिन्दू धर्म में इतनी संकीरांता श्रा गई थी, कि उसके लिए किसी भी 
विदेशी व विधर्मी को ग्रपने में सम्मिलित कर सकना सम्भव नहीं रह गया था । हिन्दू 
लोग अपने में से ही कितने ही लोगों को भ्रछूत व नीच मानने लगे थे, श्रौर उनसे 
मनुष्यता का भी बरताव नहीं करते थे । उन्नीसवीं सदी में भारत में धामिक सुधार 
के जो अनेक श्रान्दोलन शुरू हुए, उनका उद्देश्य जहाँ हिन्दू धर्म की इन बुराइयों को 
दूर करना था, वहाँ साथ ही उन्होंने इस प्राचीन धर्म के वास्तविक व शुद्ध रूप को भी 
| फिर से प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया । इसी लिए उन्नीसवीं सदी को हिन्दू धर्म की 
| धामिक सुधारणा (R९f07m4t0) का युग कहा जाता है । 

हिन्दू धमं से सम्बद्ध ही कतिपय श्रन्य धर्म भी हैं, जो भारत में विद्यमान हैं । 
| इनमें जैन धर्म सबसे मुख्य है। संस्कृति की दृष्टि से जैन लोग हिन्दुओं से भिन्न नहीं 
। हैं । पर वे वेदों में विश्वास नहीं रखते, और न ही सृष्टि के कर्त्ता के रूप में ईश्वर की 
| ग्रावश्यकता को स्वीकार करते हैं । जैन धर्म भी हिन्दू धर्म के समान ही प्राचीन है । 


जैन धर्म के समान ही बौद्ध धर्म भी है, जिसका प्रारम्भ छठी सदी ईस्वी पूर्व में बुद्ध 
दवारा हुग्रां था । किसी समय बौद्ध धर्म भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में प्रचलित था, 
और एशिया के अनेक अन्य देश भी उसके अनुयायी थे । यद्यपि चीन, जापान, बरमा, 
सियाम, लंका ग्रादि देशों में अब भी यह धर्म प्रचलित है, पर भारत में इसका लोप 
हो चुका है । ग्राधुनिक समय में एक बार फिर बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार करने 
का यत्न शुरू हुआ है, और कुछ लोगों ने इसे श्रपनाया भी है, पर ऐसे लोगों की संख्या 
बहुत कम है । 

सिक्ख लोग भी संस्कृति की दृष्टि से हिन्दू धर्म के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
हैं। इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ पन्द्रहवीं सदी में गुरु नानक द्वारा किया गया था | 
नानक हिन्दू धमं में सुधार करना चाहते थे । पन्द्रहवीं ग्रौर सोलहवीं सदियों में भारत 
में श्रनेक ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने प्राचीन हिन्दू धर्म में सुधार करने का 
उद्योग किया था । गुरु नानक उन्हीं में से एक थे। इसलिए सिवख सम्प्रदाय को भी 
हिन्दू धर्म की ही एक शाखा समभाजा सकता है । पर पिछले कुछ वर्षों से सिबखों में 
कतिपय ऐसी प्रबृत्तियाँ विकसित हो रही हैं, जिनके कारण इस घर्म के ग्रनुयायी अन्य 
हिन्दुओं से श्रलग होते जा रहे हैं । 

भारत में प्रचलित जिन धर्मों का हिन्दुओं के साथ सम्बन्ध नहीं हैं, वे तीन हैं, 
पारसी, मुसलिम और ईसाई । पारसी लोग ईरान के निवासी हैं। जब ईरान पर 
श्ररबों का प्रभुत्व हो गया, और वहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपना लिया, तो कुछ 
पारसी लोग श्रपनी मातुभूमि को सदा के लिए नमस्कार कर भारत चले ग्राए, ञ्रौर 
गुजरात व बम्बई में बस गये । इन्होंने भ्रपने प्राचीन धर्मे को कायम रखा, ओर ये 
ग्ब तक भी जरदुस्थू द्वारा प्रतिपादित प्राचीन धर्म के भ्रनुयायी हैं । 

ईसाई धर्म का बिशेष रूप से भारत में प्रचार उस समय हुआ, जब इस देश 
पर ग्रंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ । पर ईसाइयों में प्रचलित विश्वास के भ्रनुसार 
D mmm: ` धर्म का सबसे पूर्व भारत में प्रवेश सेण्ट टामस द्वारा हुआ या, जिसने पहली सदी. 


2) 


२६० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


में धर्म प्रचार के प्रयोजन से एशिया के अनेक देशों में अमण किया था | चौथी सदी 
इस्वी पश्चात्‌ कुछ ईसाई सीरिया से भारत में आए, और वे इस देश के पश्चिमी 
समुद्रतट पर बस गये । जब सोलहवीं सदी में पुतंगीज लोग भारत में आए, तो 
उन्होंने भी यहाँ श्रपने धर्म के प्रचार का उद्योग किया । अंग्रेजों का शासन स्थापित 
होने पर ईप्ताई धर्म का इस देश में बहुत प्रचार हुग्ना, और विशेषतया निम्नवर्ग के 
बहुत से लोगों ने इस धर्म को श्रपना लिया । 

अरब, तुर्के-श्रफगान श्रौर मुगल ग्राक्रान्‍्ताओं ने जब भारत पर ग्राक्रमण कर 
यहाँ भ्रपने राज्य स्थापित किये, तो इस्लाम का भी भारत में प्रवेश हुआ । कई सदियों 
तक इस्लाम भारत का राजधमं रहा, क्योंकि इस देश के सुलतान व बादशाह इसी 
धर्म के भ्रनुयायी थे | कुछ मुसलिम शासकों ने भारतीय जनता को इस्लाम का अनु- 
यायी बनाने के लिए शक्ति का भी प्रयोग किया । इसी का यह परिणाम हुश्रा कि 
बहुत से हिन्दू मुसलमान बन गये । मुसलिम पीरों व फकीरों ने भी सर्वसाधारण 
जनता को मुसलमान बनाने के लिए बहुत उद्योग किया । यही कारण है, जो इस्लाम 
भी भारत का एक प्रधान धर्म बन गया । पाकिस्तान के पृथक हो जाने पर भी भारत 
में इस समय मुसलमानों की संख्या चार करोड़ के लगभग हैं। जब तक पाकिस्तान 
का निर्माण नहीं हुआ था, भारत की जनसख्या का २५ प्रतिशत के लगभग भाग 
इस्लाम का श्रनुय़ायी था । 

इतने ग्रधिक धमो की सत्ता के कारण भारत में साम्प्रदायिक समस्या उग्र 
रूप में रही है । अंग्रेजी शासन के समय बिदेशी शासकों ने विविध घर्मा के श्रनु- 
यायियों में विद्वोप को उत्पन्न करने की नीति का भी अनुसरण किया, ताकि इस 
देश में राष्ट्रीय एकता का विकास न हो सके । भारत का विभाजन इसी नीति का 
परिणाम था । स्त्रराज्य के बाद भारत में साम्प्रदायिक समस्या बहुत कुछ हुल हो 
गई है, पर श्रव भी इस बात की ्रावइयकता है, कि धामिक सहिष्णुता पर जोर 
दिया जाए। 


धामिक सुधार के विविध ग्रान्दोलन 
ह प्राचीन हिन्दू धमं में जो श्रनेक वुराइयाँ उत्पन्न हो गई थीं, उनका उल्लेख 

पहले किया जा चुका है। इस दशा में सुधार करने के लिए उन्नीसवीं सदी में अनेक 
"सुधार ग्रान्दोलन गुरू हुए । इन रान्दोलनों को दो भागों में विभवत किया जा 
कता. न 
(१) अंग्रेजों के सम्धक से नई शिक्षा को ग्रहण कर भारत के श्रनेक विचारकों 
` अपने धर्म की बुराइयों की ग्रोर श्राकृष्ट हुआ । इस कारणा उनके मन में 
हग्रा, कि हिन्दू घम में श्रामूल परिवर्तेन व सुधार की ग्राव- 
ज इस प्रकार के ग्रान्दोलनों में स्वंप्रधान है । 


_ 


धामिक सुधार के श्रॉन्दोलन २६१ 


हिन्दू धर्मे के श्रनुकूल नहीं हैं | हिन्दू धमं का वर्तमान रूप प्राचीन वेद-शास्त्रों के प्रति- 
कूल है । इन सुधारकों में स्वामी दयानन्द सबसे मुख्य थे। वे न अंग्रेजी जानते थे, 
और न उन्होंने किसी अंग्रेजी स्कूल व कालिज में शिक्षा ही पाई थी । वे एक पण्डित 
थे, जिन्होंने वेद-शास्त्रों के अ्रध्ययन में ही ग्रपना समय व्यतीत किया था । इन्हें पढ़- 
कर उन्होंने ग्रनुभव किया कि हिन्दू धर्म के विकृत रूप को हटाकर सत्य सनातन 
बैदिक धर्म की पुनः स्थापना करनी चाहिए । इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रार्यसमाज की 
स्थापना की । हम इन दोनों प्रकार के धामिक सुधार ग्रान्दोलनों पर इस अध्याय में 
प्रकाश डालेंगे । 

ब्राह्म समाज--इस श्रान्दोलन के प्रवर्तक राजा राममोहन राय (१७७२- 
१८३३) थे । वे एक वेष्णाव परिवार में उत्पन्न हुए थे, और प्रारम्भ में उन्होंने संस्कृत 

ही शिक्षा प्राप्त की थी । बाद में उन्होंने ग्रंग्रेजी का भी अध्ययन किया । शिक्षा 
प्राप्त कर उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सविस कर ली, और ग्रपनी योग्यता के 
कारण अच्छे ऊंचे पद पर पहुँच गये । राजा राममोहन राय संस्कृत और ग्रंग्रेजी के 
अतिरिक्त हिन्दी, उर्दू और फारसी भी जानते थे, और उन्होंने इस्लाम, क्रिर्चिएनिटी 
व श्रन्य धर्मों का गम्भीरतापूर्वक श्रनुशीलन किया था । विविध धर्मो का ग्रध्ययन करने 
श्रौर नये ज्ञान-विज्ञान से परिचित होने के कारणा उनका ध्यान भारत की धामिक 
दुदंशा की ओर ग्राक्ृष्ट हुम्ना, और उन्होंने अपने जीवन को धामिक सुधार में व्यतीत 
करने का संकल्प कर लिया । इसीलिए १८१४ में सरकारी सर्विस से त्यागपत्र देकर 
वे स्थिर रूप से कलकत्ता जा बसे । १८२८ में उन्होंने वहाँ 'ब्राह्म सभा' नाम से एक 
नई धामिक संस्था की स्थापना की । इस सभा में वे सब लोग सम्मिलित हो सकते 
थे, जो ईश्वर में विश्वास रखते हों, और मूतिपूजा के विरोधी हों। इस सभा के लिए 
कलकत्ता में एक भवन का निर्माण किया गया, जिसके विक्रय पत्र (506 ९९) में 
राजा राममोहन राय ने लिखा था कि नसल, जाति व धर्म का भेदभाव रखे बिना 
सब प्रकार के लोग इस भवन में ग्राकर एक ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, और 
इस उपासना के लिए किसी प्रतिमा, मूति ब कर्मकाण्ड का प्रयोग किया नहीं जायगा । 
इसमें सन्देह नहीं कि राजा राममोहन राय एक महानु सुधारक थे। उन्होंने हिन्दू 
धर्म की कुरीतियों को अनुभव करके ही ब्राह्मसभा की स्थापना की थी। 

१५३३ ई० में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, पर उन द्वारा स्थापित 
ब्राह्मसभा उनकी मृत्यु के बाद भी कायम रही | १८४३ ई० में श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर 
(श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता) ब्राह्मसभा में सम्मिलित हुए, और उनके 
प्रयत्न से राजा राममोहन राय द्वारा प्रारम्भ किये गए सुधार आन्दोलन ने एक पृथक्‌ 
समाज व सम्प्रदाय का रूप धारण कर लिया । जो व्यक्ति ब्राह्मसभा या समाज 
में शामिल होते थे, उन्हें एक नई दीक्षाविधि द्वाराग्रब दीक्षा दी जाने लगी और 
उन्होंने यह ग्रनुभव करना शुरू किया कि हम सबंसाधारण हिन्दुओं से भिन्न एक पृथक्‌ 
समाज व सम्प्रदाय के सदस्य हैं । पर राजा राममोहन राय ग्रौर श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर 
दोनों ही वेदों में विश्वास रखते थे, और उन्हीं को सब ध॑र्मो का ग्रादिस्तोत मानते थे। 
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| बाद में ब्राह्मसमाज में ग्रनेक ऐसे प्रभावशासी व्यक्ति सम्मिलित हुए, जो वेदों 
| की प्रामाणिकता की अपेक्षा बुद्धि और तर्कं को अधिक महत्त्व देने के पक्षपाती थे। 
| इनके नेता श्री ग्रक्षयकुमार दत्त थे । दत्त महोदय व उनके साथी वेदों की ग्रपौरुषेयता 
। में सन्देह प्रकट करते थे, श्ौर पाश्चात्य विचारों के अनुसार सामाजिक सुधार के 
आन्दोलन को चलाना चाहते थे । इन लोगों के कारण ब्राह्मसमाज धीरे-धीरे हिन्दू 
धर्म व समाज से दूर हटने लगा । सनू १८५७ में श्री केशवचन्द्र सेन ब्राह्मसमाज में 
सम्मिलित हुए, और उनके कारणा इस समाज में नवीन स्फूति श्रौर उत्साह का संचार 
हुआ । केशवचनद्र की प्रेरणा से बहुत से ऐसे लोग ब्राह्मसमाज में शामिल हुए, जिन्होंने 
कि सांसारिक सुख ब॒ उत्कर्ष को लात मार कर समाज के सिद्धान्तों के प्रचार में ही 
अपने जीवन को लगा देने का संकल्प किया । इन उत्साही लोगों के प्रयत्न का यह 
परिणाम हुग्रा कि १५६५ ई० तक भारत के विविध प्रदेशों में ब्राह्मसमाज को ५४ 
शाखाएँ स्थापित हो गई । 
केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्राह्मसमाज ने बहुत उन्नति की, पर बाद में 
देवेनद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हो गया । केशवचन्द्रं सेन अन्तर्जातीय विवाह श्रौर 
बिधवा विवाह के पक्षपाती थे । उनका यह भी कहना था कि यज्ञोपवीत घारण करने 
वाले पुराने ढंग के ब्राह्मण पण्डितों को ब्राह्मसमाज की वेदी से उपदेश देने का श्रवसर 
दीं दिया जाना चाहिए । ये लोग 'आधुनिकता' के पक्षपाती थे, श्रौर ब्राह्मसमाज को 
हिन्दू धमं से पृथक्‌ कर देना चाहते थे । देवेन्द्रनाथ टैगोर इन बातों से सहमत नहीं थे, 
वे ब्राह्मसमाज को हिन्दू धर्म का ही अंग बनाये रखने के पक्षपाती थे । 
इस मतभेद के कारण ब्राह्मसमाज दो दलों में विभक्त हो गया । देवेन्द्रनाथ 
टैगोर व उनके भ्रनुयायियों से ऐथक्‌ होकर केंशवचन्द्र सेन के दल ने अपना पृथक्‌ 
संगठन बना लिया । बहुसंख्यक ब्राह्मसमाजियों ने श्री केशवचन्द्र सेन का साथ दिया । 
ब्राह्मसमाज का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था, ग्रौर वहाँ इसने बहुत उन्नति 
की । बहुत से बंगाली हिन्दू इस समाज में शामिल हुए, और उन्होंने पुरानी रूढ़ियों 
का परित्याग कर सुधार के मार्ग को ग्रपनाया । इस समाज के मुख्य मन्तव्य निम्न- 
(१) ईइवर एक है, जो सृष्टि का कर्ता तथा पालक है, वह सर्वशक्तिमाचू शौर 
सर्वेव्यापक है । वह न कभी जन्म लेता है श्रौर न कभी उसकी मृत्यु होती हैं । वह 
गर, ग्रमर और ग्रनश्वर है । 
(२) ईश्वर की कृपा के बिना मोक्ष सम्भव नहीं है, श्रतः मनुष्यों को उसकी 
करती चाहिए । नसल, वण, जाति श्रादि के भेवभाव को भुला कर सब्र 
को समान रूप से ईस्वर की उपासना करनी चाहिए । इस उपासना के लिए 
द व कर्मकाण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है । सच्चे हृदय से ईइवर की 


| 
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है । बहु विवाह को वह मानव समाज के लिए ग्रत्यन्त हानिकारक मानता है । स्त्री- 
शिक्षा का वह प्रबल समर्थक है, और परदे की प्रथा का विरोधी है । 
(५) ब्राह्मसमाजी लोग सब धर्मो के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, और 
यह भी समझते हैं कि विविध धर्मों के धमंग्रन्थों का श्रध्ययन बहुत उपयोगी होता है । 
वे धामिक सहिष्णुता और विशवबन्धुत्व की भावना के समर्थक हैं । 
(६) विविध जातियों में विवाह सम्बन्ध स्थापित करता और खान-पान 
सम्बन्धी संकीणां विचारों का विरोध करना भी ब्राह्मसमाज के लोग अपना कर्त्तव्य 
समभते हैं । 
बंगाल के हिन्दुश्रों में पुरानी रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के 
लिए ब्राह्मसमाज ने बहुत उपयोगी कार्य किया । ईसाइयों व मुसलमानों को अपने 
| समाज में शामिल करने में यद्यपि उन्हें सफलता नहीं हुई, पर हिन्दुओं में उन्होंने एक 
ऐसा वर्ग श्रवस्य उत्पन्न कर दिया, जो पुरानी रूढ़ियों का विरोध करके एक उन्नत 
प्रकार के सामाजिक जीवन का पक्षपाती था । शुरू में बंगाल के सनातनी हिन्दुओं ने 
ब्राह्मसमाज का बहुत विरोध किया। वे इस समाज के सदस्यों को विधर्मी व विजातीय 
समझने लगे । पर धीरे-धीरे उनकी मनोवृत्ति में ग्रन्तर श्राने लगा । शिक्षा के प्रसार 
के साथ-साथ अन्य हिन्दुओं ने भी श्रनुभव किया कि बाल-विवाह बुरी बात है, और 
स्त्री-शिक्षा व विधवा-विवाह सामाजिक उन्नति के लिए उपयोगी हैं । उननीसवीं सदी 
के उत्तरार्ध में ब्राह्मसमाज के मन्तव्य बहुत क्रान्तिकारी समझे जाते थे । पर बीसवीं 
सदी में हिन्दू धर्म के प्रायः सभी प्रगतिशील लोग उनका समर्थन करने लगे । इसका 
| परिणाम यह हुग्रा कि सुशिक्षित हिन्दुओं और ब्राह्मसमाजियों में भेद कम होता गया। 

इस समय बंगाल के सुशिक्षित व प्रगतिशील हिन्दू ब्राह्मसमाज की प्रायः उन सब 
। बातों को स्वीकार करते हैं, जिनका सम्बन्ध समाज-सुधार से है । पर वे अपनी पूजा 
| की विधि को छोड़ देने के लिए उद्यत नहीं हैं । हिन्दू लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, 
| पर साथ ही यह भी मानते हैं कि विविध देवी-देवता सर्वशक्तिमान भगवान्‌ की विविध 
| 


शक्तियों के प्रतीक हैं। इसीलिए वे देवी-देवताग्रों के रूप में ईश्वर की पुजा करने में 
कोई हानि नहीं समभते । 


| आये समाज 


उन्नीसवीं सदी में प्राचीन हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार करने और 
हिन्दू जाति की सामाजिक दशा में सुधार करने के लिए जिन विविध ग्रान्दोलनों 
का सूत्रपात हुआ, उममें र्य समाज का स्थान सबसे ग्रधिक महत्त्व का है। जो 
कार्य बंगाल में राजा राममोहन राय ने किया, वही उत्तरी भारत में स्वामी 
| दयानन्द (१८२४-१८८३) ने किया । दयानन्द काठियावाड़ के एक ब्राह्मण कुल में 
| उत्पन्न हुए थे | बुद्ध और वद्धमान महावीर के समान उन्हें भी युवावस्था में ही सांसा- 
 रिकजीवनसे वैराग्य हो गया, और वे घर-बार का परित्याग कर सत्य की खोज में 
निकल पड़े। ईश्वर का क्या स्वरूप है, हिन्दू शास्त्रों की क्या शिक्षाएँ हैं, ईश्वर के 
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ज्ञान व मोक्ष के क्या साधन हैं--इन बातों की जिज्ञासा को लेकर उन्होंने दूर-दूर तक 
अमण किया, बहुत से साधु-महात्माग्नों व विद्वानों का सत्संग किया, और अनेक प्रकार 
| से तपस्या की । भारत भ्रमण में जनता की दुर्दशा को देखते हुए और वेदादि प्राचीन 
धर्म ग्रन्थों का प्रनुशीलन करते हुए उन्होंने अनुभव किया कि हिन्दू धर्म का जो रूप 
उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में विद्यमान था, वह प्राचीन आय (वैदिक) धर्म से बहुत 
भिन्त है । दयानन्द ग्रंग्रेजी भाषा से सर्वथा ग्रपरिित थे, न वे ईसाई मिशनरियों के 
। सम्पर्क में श्राए थे, और न ही उन्हें प्राइचात्य साहित्य के ग्रध्ययन का अवसर मिला 
था । केवल वेद-शास्त्रों का श्रव्ययन करके ही वे इस परिणाम पर पहुँच गये कि बाल- 
विवाह सर्वथा भ्रनुचित है, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह शास्त्रसम्मत है, श्रौर 
समाज में ऊँच-तीच का भेद-भाव धर्म के विरुद्ध है। जात-पाँत का भेद उस वर्णा-व्यव- 
स्था का विकृृत रूप है, जिप्तमें कि गुरा-कर्म और स्वभाव के श्रनुसार मानव-समाज को 
चार भागों (वर्णों) में विभक्त किया गया था, और प्रत्येक मनुष्य को यह श्रवसर था 
कि वह श्रपनी योग्यता व गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय व शूद्र वर्णं को 
प्राप्त कर सके । स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिये, छूत-श्रछूत 
का भेद धर्मविरुद्ध है, प्राचीन समय में प्राय लोग समुद्र को पार कर दूर-दूर तक यावा 
किया करते थे, और श्रब भी भारत के लोगों को अपने संकीणं विचारों का परित्याग 
कर देश-विदेश की यात्रा करनी चाहिये । ईइवर एक है, और सब को उस एक ईश्वर 
की ही उपासना करनी चाहिये । ईश्वर निराकार है, अतः उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा 
सकती । ईइवर मानवरूप धारण कर अवतार नहीं लेता । राम आर कृष्ण जेसे श्रव- 
तार माने जाने वाले व्यक्ति वस्तुतः महापुरुष थे, जिनका हमें समुचित आदर तो 
करना चाहिये, पर उन्हें ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिये । मृत्यु के बाद ग्ात्मा 
पुनः जन्म ग्रहण करता है, श्रतः श्राद्ध द्वारा उसे जल या भोजन पहुँचाने का यत्न 
करता सवंथा निरर्थक है । 
हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में दयानन्द के ये विचर सचमुच क्रान्तिकारी थे । इनके 
प्रतिपादन के लिये उन्होंने श्रनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश' मुख्य है । वेदों 
की शिक्षा सर्वसाधारण जनता तक पहुँचाने के लिये उन्होंने वेदिक संहिताग्रों का हिन्दी 
भाषा में श्रनुवाद किया । भारत के इतिहास में यह पहला श्रवसर था, जब कि वेदों का 
अनुवाद जनता की भाषा में किया गया था । दयानन्द की मातृभाषा गुजराती थी, पर 
उन्होंने अपनी पुस्तकों हिंग्दी में लिखीं, क्योंकि वे समझते थे कि हिन्दी द्वारा ही वे 
. अपने विचारों को उत्तर भारत की सर्वसाधारण जनता तक पहुँचा सकते हैं। दयानन्द 
पहले लेखक थे, जिन्होंने हिन्दी में बड़े-बड़े गद्य ग्रन्थों की रचना की । 
अपने विचारों व सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये दयानन्द ने ग्रायं समाज 
पना की, जिप्तकी शाखाएँ शीघ्र ही भारत के प्रायः सभी प्रधान नगरों में 
दयानन्द ने हिन्दू धर्म की बुराइयों को दूर कर केवल सुधार का ही 
ए, अपिलु यह भी प्रतिपादित किया कि श्रन्‍्य धर्मों के भरनुयायी भी 
े के क अंग बन सकते हैं। हिन्दू लोग भ्रच्छी बड़ी 
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संख्या में इस्लाम और क्रिइचएनिटी को अपना रहे थे। कोई मनुष्य हिन्दू धर्म का त्याग 
तो कर सकता था, पर कोई विधमीं हिन्दू धर्म में प्रविष्ट नहीं हो सकता था । दयानन्द 
ने कहा कि सब मनुष्यों को आये समाज का सदस्य होने का श्रवसर है। कोई भी 
विधर्मी 'बुद्धि' द्वारा हिन्दू बत सकता हैँ। दयानन्द कहा करते थे कि किसी समय 
वेदों का धर्म सारे संसार में प्रचलित था, और श्रव गार्य समाज को यह यत्न करना 
चाहिये कि एक बार फिर देश-देशान्तर और द्वीप-दीपान्तर में वेदिक धर्म का प्रचार 
हो जाए । निःसन्देह्‌, ये विचार एकदम मौलिक व क्रान्तिकारी थे । 

दयानन्द केवल वेदों के विद्वान और सुधारक ही नहीं थे । भारत की राज- 
नीतिक दुर्दशा व पराधीनता का भी उन्होंने तीव्र रूप से अनुभव किया । उन्होंने अपने 
अनुयायियों का व्यान भारत के उस लुप्त गौरव की ओर झाझृष्ट किया, जब कि इस 
देश के प्रतापी सम्राट्‌ भारत से बाहर के देशों को भी अपनी श्रधीनता में लाने का 
प्रयत्न किया करते थे। दयानन्द ने कहा कि आपसी फूट के कारण ही भारत का 
प्राचीन गौरव नष्ट हुआ, और यह देश पहले मुसलमानों के श्रधीन हुश्ना और बाद में 
अँग्रेजों के । विदेशी शासन का श्रम्त कर भारत में 'स्व॒राज्य” की स्थापना होनी 
चाहिये, यह आवाज सबसे पहले दयानन्द ने ही उठाई थी । उन्होंने यह सिद्धान्त भी 
प्रतिपादित किया कि 'सुशासन' कभी 'स्वशासन' का स्थान नहीं ले सकता । 

दयानन्द की शिक्षाग्रों का प्रचार करने के लिये आर्य समाज ने जहाँ बहुत से 
धर्म प्रचारकों को नियत किया, वहाँ बहुत से विद्यालयों, कालिजों, श्रनाथालयों, 
बिधवाश्र मों, चिकित्सालयों और आश्रमों की भी स्थापना की । ईसाइयों के प्रचार को 
दृष्टि में रखकर श्राय समाज ने भी उपदेशक मंडलियाँ तैयार कीं, जो नगरों प्रौर 
ग्रामों में घुम-घूम कर जनता को सच्चे वैदिक धर्म का सन्देश सुनाती थीं, सामाजिक 
क्रीतियों के विरुद्ध प्रचार करती थीं, और विधर्मी लोगों को प्राय समाजी व हिन्दू 
बनाने के लिये प्रयत्न करती थीं । स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आराय॑ समाज ने श्रनुपम कार्ये 
किया । प्रायः सभी आये समाज मन्दिरों के साथ पुत्री पाठशालाश्रों की स्थापना की 
गई । भ्रछूतों का उद्धार ग्राय समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यं था । कितने ही चमार 
व भंगी आये समाज द्वारा 'महाशय' व आर्य॑ बना लिये गये, श्रौर वे शिक्षित हो 
जाने पर पुरोहित व उपदेशक आ्रादि पदों पर भी तियत किये गये । 

धर्म तथा समाज-सुधार के तिये ग्रार्यंसमाज ने जो कार्य किया, वह वस्तुतः 
बहुत महत्त्व का है । उसके मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 

(१) ईश्वर एक है, जो सर्वशक्तिमानु, स्वेव्यापक, निराकार, श्रजर भ्रमर और 
सष्टिकर्ता है । क्योंकि वह निराकार है, श्रतः उसको मूर्ति व प्रतिमा नहीं बनाई जा 
सकती । ईश्वर की पूजा के लिये मग्दिरों व मूतियों की कोई श्रावश्य्रकता नहीं है । 
ईश्वर जन्म ग्रहण नहीं करता, श्रतः वह अवतार भी नहीं लेता । 

(२) वेद सब सत्य िद्याश्रों की पुस्तक है, और उसका पढ़ता-पढ़ाना श्राया 
का परम धर्म है । 

(३) मनुष्य को श्रपनी उन्नति से ही सन्तुष्ट नहीं होता चाहिये, भ्रपितु सबकी 
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उन्नति में ही श्रपनी उन्नति समभःना चाहिये । सबसे प्रीतिपुर्वक यथायोग्य बरताव 
करना चाहिये, और संसार के उपकार को अपना उद्देश्य मानना चाहिये । 
(४) सत्य के ग्रहणा करने श्रौर श्रसत्य को छोड़ने, व भ्रविद्या के नाश और 


` चिद्या की वृद्धि में तत्पर रहना चाहिये। सब कार्य सत्य और श्रसत्य का विचार 

करके ही करने चाहियें । 

| (५) जन्म के कारण न कोई ऊंचा होता है, न कोई नीच | छूत-श्रछृत का 
भेद सर्वथा ग्रनुचित है। वर्ण भेद का श्राधार गुण, कमं श्रौर स्वभाव की भिन्नता है, 
न कि जन्म । 


(६) सब को योग्यता प्राप्त करने का समान रूप से श्रवसर दिया जाना 
चाहिये । दिक्षा-प्रा्ति के काल में सब बालकों व बालिकाओं का एक सदृश खानपान 
व रहून-सहन होना चाहिये । गुरुजनों को ही यह निर्णय करना चाहिये कि कौन व्यक्ति 
किस कार्य के योग्य है, और उनके निर्णय के अ्रनुसार ही प्रत्येक को कार्य मिलना 
चाहिये । 

(७) स्त्रियों को शिक्षित करना परम आवश्यक है विवाह तभी होना चाहिये 
जब्र कि कुमार व कन्या युवा हो जाएँ, और ब्रह्माचयंपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर लें । 

इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी दयानन्द ने हिन्दू धर्म के एक ऐसे रूप को जनता 
के सम्मुख रखा, जो बहुत ही उदात्त व उच्च है । इसीलिये बहुत से हिन्दू ग्रार्यसमाज 
के सदस्य बने, ग्रौर इस समाज द्वारा हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुआ । 


रामकृष्ण मिशन 


जिस समय स्वामी दयानन्द उत्तरी भारत में धर्मसुधार का कार्य कर रहे थे, 
बंगाल में एक अन्य महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, जितका नाम रामकृष्ण परम हंस 
(१८३४-१८५६) था । उन्होंने किसी नये समाज व संस्था की स्थापना नहीं की । पर 
उनके अध्यात्म चिन्तन, त्यागमय जीवन और उच्च ग्रादर्शो ने बहुत से लोगों को 
प्राकृष्ट किया, और कलकत्ता के बहुत से सुशिक्षित नवयुवक उनके दर्शनों के लिये 
आते लगे । श्री रामकृष्ण कलकत्ता के समीप ही एक मन्दिर में निवास करते थे । 
उनके भक्तों में नरेन्द्रनाथ दत्त नाम के तेजस्वी व प्रतिभाशाली युवक का नाम विशेष- 
रूप से उल्लेखनीय है । ये ही ग्रागे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, 
र इन्होंने रामकृष्णा परमहंस की दिक्षाश्रों का देश-विदेश में प्रसार करने के लिये 


;००ऽ ) में शामिल हुए, और वहाँ भारत के ग्रध्यात्मवाद पर जो व्याख्यान उन्होंने 
सुनकर लोग चकित रह गये। तीन साल के लगभग वे ग्रमेरिका में रहे, 
्रध्यात्म ग्रादि विषयों पर प्रवचन करते रहे। कुछ ही समय में 

कीति फैल गई, श्रौर वहाँ के लोग हिन्दू धर्म और उसके 
ट से देखने लगे ।. 
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रामकृष्ण की सिक्षाग्रों के श्रनुसार जन समाज की सेवा करने के लिये उनके 
हिष्यों ने “रामकृष्ण मिशन! की स्थापना की, जिसकी शाखाएँ कुछ ही समय में भारत 
तथा ग्रन्य देशों में अनेक स्थानों पर कायम हो गईं । इस मिशन के सदस्य जहाँ अपने 
गुरु द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व मम्तव्यों का उपदेश करते हैं, वहाँ साथ ही चिकित्सा- 
लय, शिक्षणालय ्रादि खोलकर जनता की सेवा भी करते हैं । रामकृप्ण के अनुसार 
ईश्वर एक है, श्रीर ग्रध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन हो जानाही 
मनुष्य का चरम ध्येय है । पर विविध देवी-देवताश्रों के रूप में विशव की इस सर्वोपरि 
शक्ति की पुजा की जा सकती है, और प्रतिमा पूजन द्वारा मनुष्य अपनी भ्रध्यात्म शक्ति 
का विकास कर सकता है | रामकृष्ण परमहंस विविध धर्मो व सम्प्रदायों की आधार- 
भूत एकदा में भी विश्वास रखते थे। उनका मन्तव्य था कि विविध धर्म उन विविध 
मार्गों के समान हैं, जो मनुष्य को एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं । जिस प्रकार 
जल के पानी, वाटर आदि कितने ही नाम हैं, वसे ही हरि, अल्लाह, कृष्ण आदि एक 
ही ईश्वर के बोधक हैं । ईश्वर एक है, पर एक होते हुए भी वह अपने को श्रनेक ख्पों 
में प्रगट करता है । इसी लिये उसकी उपासना के भी अनेकविध ढंग हैं । 

इस युग के श्रन्य धामिक ग्रान्दोलनों के समान रामइष्ण मिशन ने भी हिन्दू 
जनता को बहुत श्रधिक प्रभावित किया । भारत की ग्रशिक्षित, रोग पीड़ित, पद-दलित 
और दुखी जनता की सेवा करना और उसकी दशा को उन्नत करना इस मिशन का 
मुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानन्द जहाँ भारत के अध्यात्मवाद का देश-विदेश में प्रचार 
करते थे, वहाँ साथ ही भारत की वर्तमान दुर्देशा की श्रोर भी संसार का ध्यान आाक्षष्ट 
करते थे । उनका विश्वास था, कि भौतिक सुखों के पीछे पागल हुई दुतिया को भारत 
का ग्रध्यात्मवाद सच्ची शान्ति का सन्देश दे सकता है। पर यह तभी सम्भव होगा, 
जब कि भारत अपनी तमोमयी निद्रा से जागकर संसार में अपने लिये उपयुक्त स्थान 
प्राप्त कर ले । इसीलिये उन्होंने भारत में न॑बजीवन का संचार करने का प्रयत्न किया। 


थियोसोफिकल सोसायटी 


इस सोसायटी की स्थापना १८७% ई० में श्रमेरिका में हुई थी, और इसके 
संस्थापक मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल आँलकोंट थे। स्वामी दयानन्द के निमन्त्रणा पर ये 
१८७६ ई० में भारत आए, और इन्होने उन नये धार्मिक ग्रान्दोलनों से सम्प स्थापित 
किया, जो उस समय भारत में जारी थे । यरर्येसमाज के कार्य से ये बहुत प्रभावित हुए, 
और इन्होंने यह प्रयत्त किया कि थियोसोफिकल सोसायटी और ग्रार्यसमाज मिलकर 
एक हो जाएँ, श्रीर साथ मिलकर ही कार्य करें । पर दयानन्द वेदों को ईश्वरीय ज्ञान 
मानते ये । ब्लावत्स्की श्रौर श्रॉलकॉट यह स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुए । श्रार्य- 
समाज से मिलकर एक हो जाने की बात से निराश होकर इन्होंने मद्रास के ग्रदयार 
नामक स्थान पर श्रपना केन्द्र स्थापित किया, और वहाँ से भारत के विविध प्रदेशों में 
ग्रपने मन्तव्यों का प्रचार करना प्रारम्भ किया। शुरू में इस सोसायटी को विशेष 
सफलता नहीं मिली, पर जब १८६३ ई० में श्रीमती एनी बीसेप्ट--जो एक श्रत्यन्त 
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प्रतिभाशाली और प्रबल व्यक्तित्व वाली महिला थीं--ते स्थिर रूप से भारत में बस- 
कर थियोसोफिकल सोसायटी का कार्य शुरू किया, तो इस श्रान्दोलन ने जोर पकड़ा 
ग्रौर बहुत से शिक्षित भारतीय इसकी और श्राङ्ष्ट हुए । 

श्रीमती बीसेच्ट का कहना था कि भारत अपनी सव समस्याग्रों को सुगमता से 
हल कर सकता है, बशतें कि वह अपने प्राचीन श्रादशोँ व संस्थाओं का पुनरुद्धार करे। 
भारत के लिए यह परम श्रावशयक है कि उसके निवासियों में ग्रात्मसम्मान की 
भावना जागृत हो, वे ग्रपने गौरवमय भूतकाल पर गर्व करें, और अपने भविष्य की 
उज्ज्वलता में विशवास रखें । भारत में नवजीवन का संचार तभी हो सकेगा, जबकि 
इस देश के लोग अपने धर्म, सम्मता व संस्कृति के लिए गर्त अनुभव करने लगेंगे । 
निःसन्देह, श्रीमती बीसेन्ट के इन विचारों से भारतीय जनता में स्फूति ्रौर श्राशा का 
संचार हुआ । श्रीमती बीसेन्ट लिखने और भाषण करने में अनुपम योग्यता रखती 
थीं । उनके भाषण को सुनते हुए श्रोतागणा मन्त्रमुग्ध हो जाते थे। भारत से उन्हें 
सच्चा प्रेम था, श्रौर वे भारत के स्वराज्य भ्रान्दोलन से सच्ची सहानुभूति रखती थीं। 
इसी लिए जनता ने उन्हें इण्डियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष भी निर्वाचित 
किग्रा था । 

श्रीमती बीसेन्ट के प्रयत्न से थियोसोफिकल सोसायटी की शाखाएँ भारत के 
ग्रनेक नगरों में स्थापित हुईं, और उनके सम्पक में श्राकर सुशिक्षित भारतीयों ने अपने 
देश की प्राचीन सभ्यता ग्रोर संस्कृति को गौरव की दृष्टि से देखना शुरू किया । 
श्रीमती बीसेन्ट द्वारा ही बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल की स्थापना की गई, जो बाद 
में एक कालिज के रूप में परिवर्तित हो गया । 


राधास्वामी सम्प्रदाय 

इस सम्भ्रदाय की स्थापना १८६१ ई० में श्री शिव नारायण जी (१८१८- 
१८७८) द्वारा की गई थी । ग्रागरा इसका प्रधान केन्द्र है । इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी 
ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पर श्रपने गुरु को ईश्वर का अवतार व साक्षात्‌ भगवानू 
मानते हैं | गुरु की भक्ति करना और गुरु के श्रनुयायियों में जाति-पांति व ऊँच-नीच 
का भेद न मानना इनके सिद्धान्तों की विशेषता है । श्री शिवनारायण इस सम्प्रदाय 
के प्रथम गुरु थे, और उनके बाद गृर्रों की परम्परा श्रब तक कायम है | अपने ग्रनुया- 
यियों के लाभ के लिए इस सम्प्रदाय ने आगरा में एक महानु शिक्षा संस्था भी कायम 
की है, जिसमें साधारणा कालिज के श्रतिरिवत एक इंजीनियरिंग इन्स्टिट्यूट भी बिद्य- 
मान हैं । राधास्वामी सम्प्रदाय के लोग सब धर्मों का आदर करते हैं, प्रौर भवित, प्रेम 
व भ्रातृत्व भाव को बहुत महत्त्व देते हैं । के 


विविध धामिक श्रान्दोलनों में समानता 
उन्तीसबीं सदी में हिष्ट धर्म का सुधार करने के लिए जो श्रनेक श्र।न्दोलन 


प्रारम्भ हुए, उनमें श्रनेक समानताएँ पाई जाती हैं-- 
५ कः : (१ ) इन सब ने यह प्रतिपादित किया कि ईइवर एक है। विविध देवी- 


RS: 


ता 
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देवताग्रों की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया । यदि किया भी, तो ईश्वर को 
विविध शक्तियों के प्रतीक के रूप में । 

(२) इन सब ने उन सामाजिक कुरीतियों व रूढ़ियों को दूर करने का प्रयत्न 
किया, जो हिन्दू धर्म में उत्पन्न हो गई थीं । ये सब श्रान्दोलन स्त्री-शिक्षा श्रौर 
विधवा-विवाह के पक्षपाती थे; और वाल-विवाह, छूत-श्रत, जात-पांतं श्रादि के 
बिरोधी थे । 

है (३) इत श्रान्दोलनों ने भारतीय-संस्कृति पर जोर दिया श्रौर प्राचीन शास्त्रों 
से प्रेरणा प्राप्त की। 

(४) इन सब ने देश भक्ति, राष्ट्रीय एकता और जातीय गौरव की भावनाओं 
को जागृत कर भारत में नवजागरण को उत्पन्न करने में सहायता पहुँचाई । 


नये धार्मिक श्रान्दोलनों का परिणाम 

ब्राह्म समाज, ग्रार्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी श्रादि के रूप में जो 
अनेक धर्म सुधार आन्दोलन उन्नीसवीं सदीं में प्रचलित हुए, उन्होंने हिन्दू जाति में 
एक नई जागृति उत्पन्त कर दी । जो लोग इन सुधार ग्रान्दोलनों के बिरोधी थे और 
पुराने परम्परागत धर्म के अनुयायी थे, उन पर भी इन ग्रान्दोलनों का प्रभाव पड़ा । 
उत्तरी भारत में श्रायंसमाज के ग्रनुकरणा में सनातन धर्म सभाग्रों का संगठन शुरू 
हुग्रा, जिनके प्रचारक आये समाजी उपदेशकों के समान ही अपने मन्तब्यों के प्रचार 
में तत्पर हुए । बेदशास्त्रों की शिक्षा के लिये यदि आये समाज ने गुरुकुलों की 
स्थापना की, तो सतातनी लोगों ने भी ऋषिकुल कायम किए। सनातनी लोग भी 
युक्ति और तं द्वारा पौराणिक सिद्धान्तों की पुष्टि करने लगे, क्योंकि वे भी अरब 
भली भाँति अनुभव करते थे कि आधुनिक युग में कोई धामिक सिद्धान्त तब तक 
जनता में प्रचलित नहीं रह सकता, जब तक क्रि तर्क द्वारा उसे पृष्ट न किया जाए। 
त्राय समाज के समान सनातन धर्म सभाग्रों ने भी स्त्री शिक्षा के लिए पाठ्शालाए 
कायम कीं, रौर दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कालिज के अनुकरण में सनातन धर्म कालिज 
भी स्थापित किये गए । 

सुधारवादियों और सनाततियों के ये सब प्रयत्न जहाँ शिक्षित वर्गं में नव- 
जागरणा उत्पन्न कर रहे थे, वहाँ साथ ही अशिक्षित जगता में भी वे धर्म के ज्ञान भ्रौर 
सत्य श्रसत्य के विवेचन की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे थे । आये समाजी और सता- 
तनी दोनों उपदेशक ग्रामों में जाकर उपदेश देते थे, भजन गाते थे और शास्त्रार्थं करते 
थे । श्रशिक्षित जनता भी इन भजनों और शास्त्रार्थों को शौक से सुनती थी। 


इस्लाम के नए धामिक ग्रान्दोलन 
हिन्दूधर्म में सुधार आ्रान्दोलनों द्वारा जो नवजागरणख हो रहा था, उसने इस्लाम 
को भी प्रभावित किया । हिन्दुओ्नों के समान मुसलमानों में भी श्रनेक सामाजिक 
कुरीतियाँ व अन्धविश्वास उत्पन्न हो गये थे भारत के बहुसंख्यक मुसलमान पहले 
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हिन्दू ही थे। धर्म परिवतंन के ब्राद भी वे श्रपनी पुरानी रूढ़ियों और विश्वासों को 
नहीं छोड़ सके । इस्लाम मूर्तिपुजा का विरोधी है, पर भारत के मुसलमान पीरों के 
मकबरों की पूजा करते थे, उन पर दिये जलाते थे और उनसे मानता मानते थे । ये 
सब बातें इस्लाम के धामिक सिद्धान्तों के विपरीत थीं । 
साथ ही, अंग्रेजी शासन की स्थापना होने पर शुरू में मुसलमान लोग अंग्रेजी 
भाषा और नये ज्ञान-विज्ञान से घृणा करते थे। उनका विचार था, कि जो कुछ भी 
जानने योग्य है, वह सब कुरान में विद्यमान है। इस विश्वास के कारणा मुसलमान 
लोगों ने अंग्रेजी पढ़ने श्रोर नये ज्ञान-विज्ञान को श्रपनाने की कोई श्रावश्यकता नहीं 
समभी । परिणाम यह हुश्रा कि वे उन्नति की दौड़ में बहुत पिछड़ गये । 
इस दशा में यह संथा स्वाभाविक था कि मुसलमानों में भी ऐसे शान्दोलन 
शुरू हों, जिनका उद्देश्य इस्लाम की कुरीतियों को दूर करना व जनता में नवजागरण 
उत्पस्त करना हो । 
वहाबी प्रान्दोलन--भ्रठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में ग्ररब में एक सुधारक उत्पन्न 
हुआ था, जिसका नाम मुहम्मद अब्दुल वहाब था । इसने इस्लाम में एक नये सुधार 
भ्रान्दोलन का प्रारम्भ किया, जिसे वहाबी ग्रान्दोलन' कहते हैं । श्रन्य मुसलिम देशों 
पर भी इस म्रान्दोलन का प्रभाव पड़ा, और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में 
भी इसका प्रवेश हुग्रा । भारत में इस आन्दोलन के प्रमुख संचालक सेयद श्रहमद 
बरेलवी म्रौर शेख करामत श्रली थे । वहाबी लोग इस्लाम से कुरीतियों को दूर करने 
का प्रयत्न करते थे, और पीरों, मकबरों ग्रादि की जो पूजा भारत के मुसलमानों में 
प्रचलित थी, उसका घोर विरोध करते थे । वह!बी लोग भारत में इस्लाम का प्रचार 
करने के लिए भी प्रयत्नशील थे और उस उद्देश्य से शक्ति से प्रयोग को भौ भ्रनुचित 
नहीं समझते थे । 
भ्रहमदिया श्रान्दो लन-- उन्‍्नी सवीं सदी के मध्यभाग में इस्लाम में एक ग्रन्य 
सुधार श्रान्दोलन का प्रारम्भ हुआ, जिसके प्रवर्तक मिर्जा गुलाम भ्रहमद (१८३८- 
१९०८) थे । ये पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान के निवासी थे । 
उनके नाम से इस ग्रान्दोलन को 'ग्रहमदिया' कहते हैं, श्रौर वयोंकि इसका केन्द्र कादि- 
यान था, श्रतः इसे 'कादियानी' भी कहा जाता है। श्रहमदिया लोग केवल मुहम्मद को 
ही पेगम्बर नहीं मानते, अपितु यह भी कहते हैं कि थ्रन्य धर्मो के पैगम्बरों का भी सब 
को श्रादर करना चाहिये। साथ ही, वे यह कहते हैं कि मुहम्मद के साथ पंगम्बरों 
की परम्परा का अन्त नहीं हो गया । भविष्य में भी ईदवर मनुष्यों को मार्ग प्रदर्शित 
करने के लिये पेगम्ब्रर भेज सकता है | कादियानी लोग. मिर्जा गुलाम भ्रहमद को इसी 
प्रकार का पंगम्बर मानते हैं । यही कारणा है कि श्रन्य मुसलमान उन्हें इस्लाम का 
सच्चा अनुयायी नहीं समते, और उन्हें काफिरों की श्रेणी में रखते हैं। बहुत से 
मुसलमान इस सम्प्रदाय में शामिल हुए, और श्रनेक गैरमुसलिमों ने भी इस ग्रान्दोलन 
को ग्रादर की दृष्टि से देखा । कादियान इस सम्प्रदाय के श्रनुयायियों का मुख्य केन्द्र व 
तीर्थस्थान है । F 


ककः "काळ 


धामिक सुधार के श्रान्दोलन २७१ 


अलीगढ़ श्रान्दो लग-- इस ग्रान्दोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खाँ (१८१७ 


८९५) त्होंने ग्रंग्रेजी भाषा सीख कर नये ज्ञान-विज्ञान से परिचय प्राप्त किया 
था । उन्होंने देखा कि मुसलमान लोगों की दुर्दशा का मुख्य कारण यह है कि वे नई 
शिक्षा को ग्रहणा नहीं कर रहे हैं । जब ग्रंग्रेजों ने भारत को अपने श्रधीन किया, तो 


उत्तरी भारत के बड़े भाग पर मुसलिम लोगों का शासन था। उन्हें श्रपने धर्मं व 
संस्कृति का गौरव था। इस कारणा उन्होने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने में उत्साह प्रदर्शित 
हीं किया । इसके बिपरीत हिन्दू लोग अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त कर उच्च सरकारी 

नौकरी पाने लगे, और भारत के सार्वजनिक जीवन में उनका महत्त्व निरन्तर बढ़ने 
लगा । सर संयद श्रहमद खाँ ने इस सचाई को अनुभव कर मुसलमानों को इस बात 
के लिये प्रेरित करना शुरू किया कि उन्हें भी नये ज्ञान-विज्ञान को ग्रपनाना चाहिये 
और जीवन-संघपं में ग्रागे बढ़ना चाहिये । इसी प्रयोजन से उन्होंने श्रलीगढ़ में 'मोह- 
म्मडन एंग्तो-ग्रोरियन्टल कालिज” की स्थापना की । इस कालिज में मुसलमान युवकों 
को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, और साथ ही वहाँ श्ररवी, फारसी 
व मुसेलिम साहित्य के उच्च ग्रध्ययन का भी समुचित प्रवन्ध था । बाद में अलीगढ़ का 
यह कालिज मुसलिम संस्कृति और इस्लाम के नवजागरण का प्रधान केन्द्र बन गया। 
इसकी महत्ता इतनी बढ़ गई कि १६२० ई० में इसे मुसलिम यूनिवर्सिटी के रूप में 
परिवर्तित कर दिया गया । 

सर सैयद अहमद खाँ उदू के सुयोग्य साहित्यिक व पत्रकार भी थे। उन्होंने 
'नहूजीवृल ग्रखलाक' नाम से एक उडू पत्रिका भी प्रकाशित करनी शुरू की, जिसमें 
लेख लिख कर वे मुसलमानों में सामाजिक सुधार का प्रचार करते थे। इस पत्रिका 
का उद्देश्य मुसलमानों में जागृति उत्पऱ्न करना था । 

अनेक मुसलिम कवियों, साहित्यकारों ग्रौर लेखकों ने सर सेयद के साथ सह 
योग किया । पानीपत के ख्वाजा ग्रल्ताफ हुसैन हाली बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं । उन्होंने 
अपने काव्प्र द्वारा मुसलमानों का ध्यान उनके पुराने गोरव की ग्रोर ग्राकृष्ट किया, 
ग्रौर साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया कि वे भविष्य में भी उन्नति 
के मार्ग पर अग्रसर हों । 

शीघ्र ही अलीगढ़ इस्लाम के नवजागरण का केन्द्र बन गया। वहाँ पढ़ने 
वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा के साथ-साथ इस्लाम के प्रति भक्ति व उत्साह का भी पाठ 
सीखते थे। सर सैयद ग्रहमद खाँ का कथन था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ 
सहयोग करना चाहिये ग्रौर हिन्दुओं द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वाधीनता के श्रान्दो 
लन से पृथक्‌ रहता चाहिये। मुसलमानों की राष्ट्रीय जागृति जो हिन्दुओं से पृथक्‌ 
होकर हुई, उसका प्रधान श्रेय अलीगढ़ के वातावरणा को ही है । 


ग्रन्य धर्मो में जागृति व व सुधार आन्दोलन 
हिनदुश्रों ग्रौर मुसलमानों के समान भ्रन्य ध्मा में भी उन्नीसवीं सदी में श्रनेक नये 
सुधार ग्रान्दोलन प्रारम्भ हुए। १८५१ ई० पारसियों ने “रहनुमाई मज्दयासता 
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नाम की सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य पारसियों में समाज सुधार करना था। 

सिकल धर्म में भी नई जागृति के चिह्न प्रगट होने शुरू हुए। सिक्ख लोग जहाँ 
अपने धर्म का प्रचार करने में तत्पर हुए, वहाँ साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया 
कि सिवख गुरुद्वारों पर महन्तों का प्रभुत्त्त न होकर सिबख जनता द्वारा उनका प्रबन्ध 
किया जाता चाहिये । इसीलिये बीसवीं सदी में गुरुद्वारा ग्रान्दोलन ने जोर पकड़ा, 
ग्रौर खालसा दीवान व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी सदृश संस्थाश्रों की स्था- 
पना हुई । 

जैनियों में भी इस युग में नवजीवन का संचार हुग्ना, और उच्होंने श्रपने पुराने 
धामिक साहित्य व ज्ञान का ग्रनुशीलन करने के लिये अनेक संस्था्नों को स्थापित 
किया । 

अंग्रेजी शासन के स्थापित हो जाने के कारण ईसाई मिशनरी भी भारत में 
झपने धर्म का प्रचार करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्वशील हुए । 

हिन्दू, मुस्लिम रौर ईसाई सब धमं उन्नीसवीं सदी में नये जीवन व नई स्फूति 
से प्रनुप्राणित थे । सब का प्रयत्न था, कि अपने सिद्धान्तों का प्रचार करें और अधिक- 
से-प्रधिक लोगों को अपने प्रभाव में लाने का प्रत्न करें। निःसन्देह, भारत में इस 
समय धार्मिक सुधार की लहर-सी चल पड़ी थी, जिसने इस देश की उन्नति व जागृति 
के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 

(१) उन्तीसवीं सदी में हिन्दू धर्म में सुधार के लिये कौन से मुख्य श्रान्दोलन 
शुरू हुए ! 
(२) ब्राह्मसमाज और ग्रार्यसमाज के मन्तव्यो में तुलना कीजिये । 

(३) स्वामी दयानन्द के जीवतत की मुख्य घटनागरों का परिचय देकर ग्रायं- 
समाज के कार्य का उल्लेख कीजिये । 

(४) उन्तीसवीं सदी के विविध धामिक ग्रान्दोलनों ने भारत में क्या परिणाम 
उत्पन्न किये ? ® 
(५) इस्लाम के नये श्रान्दोलनों का परिचय दीजिये । 


इक्की सर्वा भ्रध्याय 
समाज सुधार के आन्दोलन 


| भारतीय समाज की बुराइयाँ 

भारत जो देर तक विदेशियों की ग्रधीनता में रहा और उन्नति की दौड़ में 
पाश्चात्य देशों के मुकाबिले में पीछे रह गया, इसका एक प्रधान कारण इस देश के 
सामाजिक जीवन का दोषपूणा होना था । उच्तीसवीं सदी में जब भारत का नवजागरण 
| हुआ, तो इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए श्रनेक ग्रान्दोलन शुरू हुए । 
उन्हें ग्रांशिक रूप में सफलता भी हुई। ये आन्दोलन श्रव भी जारी हैं। पर ग्रब तक 
| भी भारत के सामाजिक जीवन से वे बुराइयां पुरी तरह से दूर नहीं हो पाई हैं, जिनके 
| कारण इस देश का पतन हुग्रा था । भारत का भविष्य इसी बात पर नि्भेर करता है 

कि इस देश के नेता और सुधारक इन बुराइयों को दूर करने में कहाँ तक सफल हो 

सकेंगे । ये बुराइयाँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) जात-पाँत का भेदभाव--भारत में जात-पाँत का भेद-भाव बहुत श्रधिक 
है | कुछ लोग जन्म के कारण ही ऊँचे माने जाते हैं, और कुछ लोग जन्म के कारण 
ही नीच । ब्राह्मण कूल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति चाहे कितना ही मूर्खं व अशिक्षित हो, 
उसकी स्थिति समाज में सम्मानास्पद होती है। चमार या भंगी कुल में उत्पन्न हुग्रा 
व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वामू व गुणी क्यों न हो, वह समाज में समुचित श्रादर नहीं 

| प्राप्त कर पाता । जात-पाँत के कारण भारत की जनता में एकानुशूति का ग्रभाव है। 
| ठाकुर श्रपने को वैश्यों वजाटों से अलग समझता है, और कायस्थ अ्रपने को अन्य जातियों 
| से प्रथक्‌ मानते हैं । श्राजकल की इन जातियों का आधार क्म नहीं है । कितने ही 
ब्राह्मण बरतन मलने का या चपरासी का कार्य करते हैं, पर फिर भी वे ब्राह्मण माने 
जाते हैं। कितने ही क्षत्रिय दुकानें खोलकर सौदा बेचते हैं, पर फिर भी अपने को 
| वैस्य न कहकर क्षत्रिय कहने में श्रभिमान ्रनुभव करते हैं। कितने ही वेश्य श्राज 
| न्यायाधीश, अध्यापक आदि का कार्य कर रहे हैं, पर समाज की हष्ट्रि में उन्हें 'बनिया' 
| ही समझा जाता है। श्रपने कुल का गौरव कोई बुरी बात नहीं है । प्रत्येक मनुष्य किसी- 
` न-किसी कुल में उत्पन्त होता है, और भ्रपने कुल को रादर की दृष्टि से देखता है । 
पर जब जाति-भेद के कारणा एक जाति के मनुष्य अपने को श्रन्य जातियों से पृथक्‌ 

' अनुभव करने लगते हैं, तो राष्ट्रीय जीवत का विकास कठिन हो जाता है । 
E (२) ग्रछूतपन--भारत में छः करोड़ के लगभग ऐसे मनुष्य हैं, जिन्हें भ्रछूत 
| समझा जाता है । इन्हें मनुष्यता के साधारणा ग्रधिकार भी प्राप्त नहीं हैं श्रब से कुछ 


९ 


समय पूर्व तक ये अछूत लोग न सावंजतिक कुश्रों व जलाशयों से पानी भर सकते थे, 


क्‍ 
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न मग्दिरों में जाकर देव दर्शन कर सकते थे, न तीर्थो में स्तान कर सकते थे, ग्रौर न 

सार्वजनिक स्थानों का उपयोग ही कर पाते थे। कातून द्वारा अब किसी को अछूत 

समक्ना दण्डनीय मान लिया गया है। पर इससे श्रहूतपन की समस्या हल नहीं हो 

गई है । श्रब तक भी भारत के देहातों में श्रछूतों को मानवता के साधारण अधिकार 
भी उपलब्ध नहीं हुए हैं, श्रौर नगरों के निवासी भी उनके साथ बराबरी का व्यवहार 
करने को उद्यत नहीं हैं। श्रत समभे जाने वाले लोग शिक्षा, सम्पत्ति गदि सब 
क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुए हैं, श्रौर उनका जीवन गुलामों से किसी भी प्रकार अ्रच्छा 
नहीं है । हिन्दू धर्म के लिए श्रह्ूतपन एक भारी कलंक है । इसके कारण हिन्दू समाज 
का एक बहुत बड़ा भाग अन्य लोगों से बिलकुल पथक्‌ हो गया है। पर यह कलंक 
केवल हिन्दुओं के माथे पर ही नहीं है । भारतीय संमाज में कतिपय जातियों को नीच 
मानते का विचार इतना हृढ़मूल है कि धर्म परिवर्तेन के बाद भी इन जातियों के लोग 
अपनी सामाजिक स्थिति को ऊँचा नहीं कर पाते सिवख धर्म में श्रछूतपन को कोई 
स्थान नहीं है, पर जिन भंगियों ने सिक्ख धर्म को अपनाया है, वे अ्रब भी श्रत माने 
जाते हैं प्रौर उच्च जातियों के सिवख उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करते । 
मुसलमानों में भी अछूतपन की सत्ता है। जो भंगी मुसलमान हो गए हैं, उन्हें 'लाल- 
बेगी' कहा जाता है, श्रौर अन्य मुसलमान उन्हें नीची निगाह से देखते हैं । ईसाई बन 
जाने पर भी श्रछूत लोग अन्य ईसाइयों के बराबर नहीं हो जाते । भारत के ईसाई 
भी जात-पात व छूत-भ्रछूत के भेद-भाव से पूरी तरह ऊपर नहीं उठ सके हैं । वस्तुतः 
भारत में सामाजिक ऊँच-नीच की भावना इतनी गहरी है कि इस्लाम और क्रिश्‍्चिए- 
निटी तक भी उसके प्रभाव से पूर्णातया मुबत नहीं हो सके हैं । 

(३) स्त्रियों की दुदेशा--किसी भी समाज का आधा अंग स्त्रियाँ होती हैं । 
भारत में इस आधे ग्रंग की बहुत भ्रधिक दुर्दशा है। उन्नीसबीं सदी के प्रारम्भिक 
भाग में भारत की ग्रनेक जातियों में सती की प्रथा भी विद्यमान थी । विधवा हो 
जाने पर स्त्री ग्रपने पति के शव के साथ चिता पर भस्म हो जाया करती थी । श्रपनी 
इच्छा के विरुद्ध भी बहुत सी स्त्रियों को सती हो जाने के लिए विवश किया जाता 
था । समाज में स्त्री की दशा बहुत हीन थी । इसी कारणा यदि कन्या उत्पन्न हो, तो 
शोक मनाया जाता था। राजस्थान श्रादि कुछ प्रदेशों में तो बहुत सी कन्याश्रों को 
जन्म लेते ही मार भी दिया जाता था। अ्रब कानून द्वारा इन वीभत्स प्रथाश्रों का 
ग्रस्त किया जा चुका है। पर श्रब तक भी स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं हो पाया 
है। स्त्रियों के सम्बन्ध में जो श्रनेक कुरीतियाँ उन्नीसवीं सदी में भारत में प्रचलित 


थीं, आर जो ग्रव॒ तक भी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी. हैं, वे निम्नलिखित हुं- 


(क) स्त्रियों को शिक्षा देना बुरा समझा जाता था। इस कारण. वे प्रायः 

: व मूर्ख बनी रहती थीं । 
) उनका विवाह बहुत छोटी श्रायु में कर दिया जाता था । बाल-विवाह 
अपने व्यक्तित्त का विकास नहीं कर पाती थीं, और वे छोटी 


> 


— == 
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हा हानिकारक थी । 

(ग) दहेज की प्रथा के कारण भी स्त्रियों की बहुत दुदेशा थी । माता-पिता 
अपनी कन्या का विवाह तभी कर सकते थे, जब कि वे वर पक्ष को प्रच्चुर मात्रा में 
दहेज देने को तैयार हों । बिवाह से पूर्व ही दहेज के बारे में ठहराव कर लिया जाता 
था । मध्य श्रेणी के और गरीब लोगों के लिए दहेज एक भारी बो होता था, और 
अनेक बार वे दहेज न दे सकने के कारण अपनी कन्याश्रों का विवाह बूढ़ों व भ्रन्य 
प्रकार से श्रयोग्य पुरुषों के साथ कर दिया करते थे । 

(घ) बहु विवाह की प्रथा भी भारत में प्रचलित थी । इस्लाम के श्रनुसार 
पुरुष चार स्त्रियों तक से विवाह कर सकता हे । हिन्दुशरों में मी बहु विवाह की प्रथा 
विद्यमान है, यद्यपि एक से श्रधिक स्त्री से केवल राजा महाराजा, जमींदार व धनी 
लोग ही विवाह करते थे । किसी-किसी जाति में बहुपति-विवाह्‌ की भी प्रथा है, श्रौर 
एक स्त्री के एक से अधिक पति भी होते हैं। 

(ङ) हिन्दुओं की बहुसंख्यक जातियों में बिधवा विवाह निषिद्ध समझा जाता 
था । मृत्यु पर किसी का भी बस नहीं होता । यह स्वाभाविक है कि बहुत-सी स्त्रियाँ 
युवावस्था में ही विधवा हो जाएँ । हिन्दू समाज में विधवाग्रों की दशा बहुत ही शोच- 
नीय है। वे पुनः विवाह तो कर ही नहीं सकतीं, पर साथ ही शिक्षा के अभाव के 
कारण ग्राजीविका कमाना भी उनके लिए कठिन होता है। हिन्दुओं में स्त्रियों को 
विरासत में सम्पत्ति का भी ग्रधिकार प्राप्त नहीं था । इस कारण विधवा स्त्री के लिए 
अपना निर्वाह करता भी कठिन हो जाता था, और उन्हें पेट भरने के लिए श्रपने जेठ 
या देवर का मु ह ताकना पड़ता था । समाज में विधवाग्रों को बहुत नीची निगाह से 
देखा जाता है। इसी कारण बहुत सी युवती बिधवाएँ या तो आत्महत्या कर अपने 
कष्टमय जीवन का अन्त कर लेती है, या घर से निकलकर विधर्मियों की शरण में 
चली जाती हैं । 

(च) उत्तरी भारत में परदे की भी प्रथा है । युवती स्त्रियाँ पुरुष के सम्मुख 
मुह खोलकर नहीं ग्रा सकतीं । स्वतन्त्रता के साथ बाजार ग्राना-जाना या सामाजिक 
जीवन में हाथ बटा सकना तो उनके लिए सम्भव ही नहीं होता । 


समाज सुधार के ग्रान्दोलन 


उन्तीसवीं सदी में जब भारत में नवजागरण प्रारम्भ हुआ, तो इस देश के विचा- 
रकों श्रौर सुधारकों का ध्यान समाज की बुराइयों की ओर भी झाकृष्ट हुआ । इससे पूर्व 
भी भारत में अ्रतेक,बार इन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था । महात्मा 
बुद्ध एक महान्‌ समाज-सुधारक थे। उन्होंने जाति भेद के विरुद्ध श्रावाज उठाई थी, 
ग्रौर उनकी दृष्टि में ब्राह्मण व चाण्डाल में कोई भेद नहीं था । मनुष्य चाहे किसी भी 
वर्णं या जाति का हो, बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकता था। भागवत सम्प्रदाय के प्रनू- 


यायी भी जाति भेद में विशवास नहीं रखते थे। छठी सदी ईस्वी पूवे व उससे भी पहले के 
ये सुधार श्रान्दोलन अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल भी हुए, पर वाद में एक बार 


२७६ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


फिर ये सब बुराइयाँ भारत के सामाजिक जीवन में उठ खड़ी हुई । 
मध्यकाल में जब भारत पर तुके-अ्रफगान आक्रान्ताश्रों का शासन कायम 

हुआ, तो इस देश में श्रनेक ऐसे सन्त-महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने हिन्दू समाज की इन 

बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया । स्वामी रामानन्द (१४८९-१५१७), चेतन्य 

(१४८५-१५३३), कबीर, नानक, रैदास आदि कितने ही सन्त इस युग में उत्पन्न 

हुए, जिन्होंने जाति-भेद और छूत-ग्रछूत के भेदभाव के विरुद्ध श्रावाज ,उठाई, और 

सब जातियों के लोगों को श्रपना शिष्य बनने का अवसर दिया। पर मध्यकालीन 
| सन्तों के ये सब प्रयत्न हिन्दू समाज से ऊँच-नीच के भेद को मिटा सकने में श्रसमर्थ रहे । 

उन्तीसबीं सदी में जब ब्राह्मसमाज, श्रॉर्यसमाज और थियोसोफिकल सोसायटी 
ग्रादि के रूप में नये धार्मिक ग्रान्दोलन शुरू हुए, तो उन्होंने भी इन सामा जिक 
कुरीतियों के विरुद्ध कार्यं किया । ये सब नये धामिक आन्दोलन सुधारवादी थे। 
इन सब के ग्रनुसा र PN 
(१) जात-पात, ऊच-नीच व छूत-अछूत को भेद अनुचित व धमंविरुद्ध था । 

आर्ग्समाज वर्णा-व्यवस्था में विशवास रखता है, पर उसका आधार जन्म को न मान 
कर कमं को मानता है। जो ग्रध्ययन-ग्रव्यापन का कार्य करे, वह ब्राह्मण है; चाहे 
उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो । जो मनुष्य अशिक्षित है, मजदूरी व भोजन 
पकाने आदि की नौकरी करके अपना निर्वाह करता है, वह थूद्र है; चाहे उसका जन्म 
ब्राह्मण कुल में भी क्यों न हुआ हो । जो व्यापार व दूकानदारी करता है, वह वेश्य 
है । श्रायंसमाज के ग्रनुसार कोई व्यतित जन्म के कारण ब्राह्माणा, क्षत्रिय, वेश्य व 
शूद्र नहीं होता, अपितु कार्य के अनुसार ही उसका वरां निश्चित किया जाता है। 
प्रत्येक समाज स्वाभाविक रूप से चार वर्गों में विभक्त होता है | कुछ लोगों की रुचि 
विद्याध्ययन व ज्ञान-विज्ञान की खोज की ग्रोर होती है-उच्हें ब्राह्मण कहा जा 
सकता है । कुछ लोग सेना या पुलीस में भरती होकर देश की बाह्य व श्रान्तरिक 
दतरुशरों से रक्षा करते हैं, या देश में शा स्ति व ब्यवस्था स्थापित करने के लिए सरकार 
के ग्रंग बतकर कार्य करते हैं, उन्हीं को क्षत्रिय कहते हैं । जो लोग व्यापार, व्यवसाय, 
शिल्प श्रादि द्वारा श्राथिक उत्पादन का कार्य करें, वे वैश्य होते हैं; और जो 
मजदूरी द्वारा अपना निर्वाह करें, वे यूद्र कहाते हैं । वर्णव्यवस्था का यह स्वरूप 
बहुत ही मौलिक व क्रान्तिकारी है । भारत के वर्तमान जाति-मेद से इसका कोई भी 
सामंजस्य नहीं हो सकता । ्रार्यसमाज ने जाति-भेद के विरुद्ध श्रावाज उठाई और 


। पादित किया कि हिन्दू शास्त्रों द्वारा यही वर्ण-व्यवस्था प्रतिपादित की गई है, जाति- 
भेद उनके प्रतिकूल है । 

(३) श्रहूत समझे जाने वाली जातियों के उद्धार के लिए नये धामिक 
बहुत उपयोगी कार्य किया गया । ब्राह्मसमाज, ग्रायंसमाज, रामकृष्णा 
[सार किसी मनुष्य को ्रहूत समझना सर्वथा अनुचित ब धर्म 
माज न क्षेत्र भ उपयोगी कार्य किया । उसने अ्रछूतों की 


+ 


ह वर्णव्यवस्था का यह्‌ रूप जनता के सम्मुख रखा । साथ ही, उसने यह भी प्रति-. 
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| शिक्षा के लिए पाठशालाएँ स्थापित कीं, श्रपने शिक्षणालयों में ग्रहूत बालकों को भी 
। भरती किया, और श्रहूतों को शिक्षा देकर उन्हें श्रव्यापक, उपदेशक श्रादि के पदों 
| पर भी नियत किया । ग्रार्यसमाज के प्रयत्न से कितने ही भंगी पंडितजी बन गये, 
श्रौर कितने ही चमार ठाकुर । बहुत सी श्रछूत जातियों को ग्रार्यसमाज ने यज्ञोपवीत 
धारण कराके आर्य” व 'महाशय' बना लिया। सवर्ण लोग श्रछूतों के साथ एकता 
अनुभव करें, इस प्रयोजन से ग्रार्यसमाज ने सहभोजों की व्यवस्था की, जिनमें सब 
जातियों के लोग एक पंक्ति में बंठकर भोजन करते थे। निःसन्देह, यह श्रत्यन्त 

- उपयोगी कार्य था । 

(३) स्त्रियों की दशा की उन्नति करने के लिए नये धर्म सुधार ग्रान्दोलनों 
ने बहुत महत्त्व का कार्य किया । वे स्त्री शिक्षा का प्रचार करते थे, बालिकाश्रों के 
लिए पाठशालाएँ, स्कूल व कालिज खोलते थे, वाल विवाह का विरोध करते थे, परदे 
की प्रथा के विरुद्ध प्रचार करते थे, और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। श्रार्य- 
समाज ने ग्रपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिए ही स्त्री-उपदेशिकाग्रों को भी 
तियुक्त किया श्रायं समाजी लोग स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत धारण कराते हैं, उन्हें 
| भी वेद-शास्त्रों और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देते हैं, और उनका परदे में 
3 रहना भ्रनुचित मानते हैं । श्रार्य समाज की श्रोर से कितने ही विधवाश्रम और 
विधवा विवाह सहायक सभाएँ स्थापित की गईं, और ग्रन्य अनेक उपायों हारा 
स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया गया । 

गज भारत में जो आंशिक रूप से सामाजिक बुराइयाँ दूर हो सकी हैं, उसका 
श्रेय इन नये धर्म सुधार श्रान्दोलनों को ही है । इन्हीं के कारणा सनातनी हिन्दुग्नों 
का ध्यान भी सामाजिक कुरीतियों की श्रोर श्राकृष्ठ हुआ, और वे भी इन्हें दूर करने 
के लिए तत्पर हुए । 


समाजसुधार के श्रन्य श्रान्दोलन 


पर भारत में समाजसुधार का कार्य केवल उन नये धामिक ग्रान्दोलनों द्वारा 
ही नहीं हुः्रा, जिनका प्रारम्भ उन्नीसबीं सदी में हुआ था । उन्नीसवीं सदी श्रौर 
उसके बाद भी इस देश में श्रनेक ऐसे श्रान्दोलन शुरू हुए, जिनका उद्देश्य केवल 
समाज सुधार ही था । इन्होंने धमं के सिद्धान्तों की कोई नई व्याख्या नहीं की, और 
न ही पूजा-पाठ की कोई तई विधि ही चलाई । ये ग्रान्दोलन केवल समाजसुधार के 
उद्देश्य से ही प्रारम्भ किये गए थे । 

प्रार्थना समाज--बंगाल में ब्राह्मसमाज द्वारा समाज-सुधार का जो कार्य हो 
रहा था, उससे प्रभावित होकर १८६७ ई० में महाराष्ट्र में एक नई संस्था की स्थापना 
की गई, जिसे प्रार्थना समाज! कहते हैं । महाराष्ट्र के लोगों को हिन्दू धर्म के प्रति 
प्रगाढ़ अनुराग था । नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, रामदास आदि महात्माओं ने वहाँ 
की जनता में हिन्दू धर्म के प्रति श्रद्धा की भावता को बहुत बढ़ा दिया था। श्रतः | 
वहाँ के लोग किसी ऐसे आन्दोलन में सहयोग नहीं दे सकते थे, जो हिन्दू धमं के. 
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२७५ भारत की शासन व्यवस्था ग्रीर नागरिक जीवन 


मन्तव्यों के विरुद्ध श्रावाज उठाता हो। पर महाराष्ट्र के लोग भी यह अनुभव करते 
थे कि हिन्दू समाज में श्रनेक सुधारों की श्रावश्यकता है । अछूतोद्धार, जाति-भेद का 
बिरोध, श्रन्तर्जातीम खान-पान व विवाह सम्बन्ध, सत्री-शिक्षा, विधवा-विवाह आदि 
को वे हिन्दू-समाज को उन्नति के लिए श्रावश्यक समते थे । इसी कारण प्रार्थना- 
समाज के सदस्यों ने हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों व पुजा-पाठ की विधि में किसी भी प्रकार 
का परिवर्तन किये बिना ही सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया । 
प्रार्थना समाज के प्रमुख तेताग्रों में श्री महादेव गोविन्द रानाडे, श्री श्रार० 
जी० भाण्डारकर और श्री नारायण चन्दावरकर के नाम उल्लेखनीय हैं । श्री रानाडे 
बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे । उन्होंने प्रार्थना समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण 
कार्य किया । उनका मत था कि सामाजिक सुधार के जोश में हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिए कि मनुष्य श्र समाज का अपने भूतकाल के साथ धनिष्ट सम्बन्ध होता है । 
पुरानी रूढ़ियों भ्रौर प्ररम्पराग्रों को एकदम तोड़ देना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं 
होता । श्रतः सुधारक का कर्तव्य है कि वह समाज के भूतकाल को दृष्टि में रखते हुए 
और मनुष्य के संस्कारों का आदर करते हुए ही उनमें सुधार का यत्त करे । 
प्रार्थना समाज के सदस्यों ने श्रनेक श्रनाथालयों, विधवा ग्राश्रमों और कच्या 
पाठशालाओं की स्थापना की, और अछूतों की दशा को सुधारने के लिए एक 'दलितो- 
द्वार मिशान' कायम किया । वम्बई और मद्रास प्रान्तों में इस समाज की अनेक शाखाएँ 
स्थापित हुईं, और ये प्रान्त ही इस समाज के कार्यक्षेत्र रहे । 
श्री रानाडे की प्रेरणा से १८८४ ई० में पूना में 'दकखन एजुकेशन सोसायटी' 
कायम हुई । गोपालङ्कण्ण गोखले और बालगंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति उसके सदस्य 
बने । इस सोसायटी की ओर से अतेक शिक्षणालय खोले गये, जिनमें पूता का 
फग्युसन कालिज सबसे प्रसिद्ध है। इस कालिज के प्रोफेसर सेवाभाव से देश के नव- 
युवकों को शिक्षित करने का कार्य करते थे, और केवल ७५ रु० मासिक वेतन लिया 
करते थे । प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के शिक्षित युवकों में देश-सेवा और समाज- 
सुधार की जो भावना उत्पन्न कर दी थी, यह उसी का परिणाम था । 
सर्वेन्ट्स श्राफ इण्डिया सोसायटी- दवखन एजुकेशन सोसायटी के श्रन्यतम 
सदस्य श्री गोपालकृष्ण गोखले ते १६०५ ई० में पूना में एक अन्य सोसायटी स्थापित 
की, जिसका नाम 'सर्वेन्ट्स ग्राफ इण्डिया सोसायटी' है । इसका उद्देश्य भी प्रार्थना 
समाज के समान ही जनता की सेवा और समाज का सुधार करना था । इसके सदस्य 
आ्राजन्म देश-सेवा का ब्रत लेते थे, और विविध क्षेत्रों में समाज की सेवा करते थे । 
सी के एक सदस्य श्री नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में 'सोशल सविस लीग' 
[यम की, श्रोर मजदूरों की दशा का सुधार करने के लिए आल इण्डिया ट्रेड यूनियन 
को स्थापित किया । भारत में मजदूर आन्दोलन का प्रारम्भ इसी संस्था द्वारा 
ग्राफ इण्डिया सोसायटी के श्रन्यतम सदस्य पण्डित हृदयनाथ कु जरू ने 
'सैवा समिति' का संगठन किया, जिसका उद्देश्य मेलों और भ्रन्य 


समाज सुधार के आन्दोलन २७६ 


बाजपेयी ने स्काउट्स एसोसिएशन का संगठन किया । श्री बापा ठवकर भी इसी 
सोसायटी के सदस्य थे। उन्होंने गुजरात में भीलों की दशा का सुधार करने के लिये 
'सेवा मंडल' की स्थापना की, और अदुतोद्धार के लिये बहुत महत्वएणां कार्यं किया । 


सरकार द्वारा अनेक कुरीतियों का ग्रन्त 


भारत में जो नवजागरणा हो रहा था, और विविध सुधार ग्रान्दोलन जिस 
ढंग से सामाजिक कुरीतियों का श्रन्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उसका प्रभाव 
सरकार पर भी पड़ा, श्रौर भारत ने ब्रिटिश शासकों के कानून बनाकर अनेक कुरी- 
तियों का अन्त किया । 

इस प्रकार कातून द्वारा जो सुधार किये गए, उनमें सती प्रथा का ग्रन्त सबसे 
मुख्य है । ब्राह्मसमाज के प्रवर्तक श्री राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध 
बहुत प्रचार किया था। उसी से प्रभावित होकर लाड विलियम बैन्टिक ने १५२९ ई० 
में सती प्रथा को गर-कात्रूनी घोषित किया, श्रौर तब से सती होना व सती होने में 
सहायता करना कावुन द्वारा दण्डनीय अपराध है । 

बाल विवाह को सभी सुधारक श्रनूचित मानते थे । ब्राह्मसमाज श्रोर ग्रार्ये- 
समाज ने इस प्रथा के खिलाफ उग्र रूप से श्रावाज़ उठाई थी । साथ ही ये ग्रान्दोलन 
यह भी कहते थे कि बहुविवाह अनुचित है, और ग्रन्तर्जातीय विवाह उपयोगी हैं । इन 
ग्रान्दोलनों से प्रभावित होकर सबसे पूव १८७२ में 'नेटिव मैरिज एक्ट' पास किया गया, 
जिसके द्वारा विधवा विवाह और ग्रन्तर्जातीय विवाह को कानून ढारा भ्रभिमत मान 
लिया गया । जो लोग स्वेच्छापूर्वक इस कानून के अधीन विवाह करना चाहें, वे 
्रन्तर्जातीय विवाह कर सकते थे, और विधवाएँ भी इसके ्रधीन श्रपना पुनविवाह 
कर सकती थीं । इस कानुन के अधीन विवाह करने वाले व्यक्ति न बहुविवाह कर 
सकते थे, श्रौर न छोटी श्रांु में ही विवाह कर सकते थे । 

१८8१ ई० में सरकार ने 'एज श्राफ कान्सेण्ट एक्ट' पास किया, जिसके श्रनुसार 
बारह वर्ष से कम श्रायु में विवाह करने को कातून के विरुद्ध करार दे दिया गया । 
१६३० ई० में 'शारदा एक्ट' का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम भ्रायु 
के लड़कों और १४ वं से कम श्रायु की लड़कियों के विवाह को कानून द्वारा दंडनीय 
प्रपराध घोषित किया गया । शारदा एक्ट पूर्ण रूप से क्रिया में परिण॒त नहीं किया 
जा सका, क्योंकि सुधारकों के श्रान्दोलन के बावजूद भ्रभी सर्वसाधारण जनता भ्रपनी 
पुरानी प्रथाश्रों व परम्पराश्रों का परित्याग कर देने के लिए उद्यत नहीं हुई है। समाज 
सुधार सम्बन्धी कानून तभी सफल हो सकते हैं, जब कि लोकमत उनके साथ हो । 
उन्हें जबरदस्ती क्रिया में परिणत करना सुगम नहीं होता । 

स्वराज्य के बाद तो स्वतन्त्र भारत की सरकार हिन्दू कानून में श्रामुल-चूल 
परिवर्तत कर देने के लिए प्रयत्नशील है । उसका यत्न है कि न केवल बाल-विवाह 
ग्रौर बहुविवाह का श्रन्त हो जाए, श्रपितु तलाक को भी कातून द्वारा भ्रभिमत मान 
लिया जाए । इस विषय में कातून स्वीकृत भी हो डुका है। पर इत कानूनों को क्रिया 


२८० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 
में परिणत होने के लिये जनता का पुरा सहयोग परम आावश्यक है । 


स्त्रियों की दशा के सुधार के लिये आन्दोलन 

उच्नीसवीं सदी में भारत में स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय थी । प्राचीन 
काल में चाहे स्त्रियों को शिक्षा का पूरा श्रवसर इस देश में मिलता हो, और चाहे 
कितनी ही विदुषी व वीर महिलाएँ उस समय भारत में हुई हों, पर ब्रिटिश शासन के 
प्रारम्भ में स्त्रियों को न शिक्षा का श्रवसर था, और न समाज में उनकी कोई स्थिति 
ही थी । धमं सुधार के लिये जो भी श्रान्दोलन उन्नीसवीं सदी में भारत में प्रचलित 
| हुए, उन सबने स्त्रियों की दशा को उन्नत करने का प्रयत्न किया । 
| बालविवाह ग्रौर बहुविवाह की कुरीतियों को दूर करने के लिये जो प्रयत्न 
| सुधारकों व सरकार द्वारा किया गया, उसका उल्लेख श्रभी ऊपर किया गया है । 
विधवाश्रों के पुनविवाह के लिये सबसे प्रबल आन्दोलन श्री ईशवरचन्द विद्यासागर 
(१८०२-१८९१) ते किया । इसके लिये उन्होंने भारत सरकार की सेवा में एक श्रावे- 
दन-पत्र भी भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप १८५६ ई० में विधवाश्रों के पुनविवाह श्रौर 
उनकी सन्तान को कातून द्वारा जायज मान लिया गया । 

१८६१ ई० में बम्बई प्रान्त में विधवा विवाह संस्था कायम की गई । अन्य 
प्रान्तों में भी इसी प्रकार की संस्थाएँ स्थापित हुई । ब्राह्मसमाज, श्रार्यसमाज श्रौर 
प्राथनासमाज के प्रयत्न से बहुत-सी विधवाओं ने पुनविवाह किये । सर गंगाराम ने 
पंजाब में 'विधवा विवाह सहायक सभा' को कायम किया, श्रौर उसका खर्च चलाने के 
लिये श्रपनी श्रपार सम्पत्ति का बड़ा भाग दान में दे दिया। इस सभा की शाखाएं 
उत्तरी भारत के अनेक बड़े नगरों ग्रौर तीर्थस्थानों में खोली गई, जहाँ ग्राश्रयहीन 
विधवाएँ श्राश्रय पा सकती हैं, और उनके पुनविवाह की व्यवस्था भी की जाती है । 

स्त्रियों की दशा को उन्नत करने में स्त्री शिक्षा ने बहुत सहायता पहुँचाई है । 
मध्यकालीन भ?रत में हिन्दू पण्डित यह कहा करते थे कि "स्त्री शूद्रौ नाधीयाताम्‌''। 
स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिये । इसी कारण भारत की स्त्रियाँ 
श्रौर निम्न वर्ग की जातियों के लोग शिक्षा प्राप्त करने में श्रसमथे रहे, और वे उन्नति 
की दौड़ में बहुत पिछड़ गये । पर अंग्रेजी शासन के स्थापित होने पर जब भारत में 
नवजागरण का प्रारम्भ हुग्रा, तो स्त्री शिक्षा की श्रोर भी सुधारकों का ध्यान गया । 
सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने लड़कियों के लिये भी स्कूल कायम किए । इनके 
देखा-देखी १८४९ ६० में कलकत्ता में हिन्दू बालिका विद्यालय! की स्थापना हुई जब 

इण्डिया कम्पनी की सरकार ने भारत में सिक्षणालय खोलने प्रारम्भ किये, तो 

रों को शिक्षा के लिये भी स्कूल कायम किये गए। १८५७ ई० तक लड़कियों 

के लगभग स्कूल भारत में स्थापित हो गये थे। ब्राह्मसमाज, श्रायसमाज, 

नासमाज श्रादि संस्थाओं ने इस दिशा में बहुत उपयोगी कार्य किया | १६०७ ई० 
यन स्त एसो शियेशन की स्थापना हुई, जिसने स्त्री शिक्षा की श्रोर बहुत 

° 8 ई० में श्रीमती रानाडे द्वारा पूना में सेवासदन कायम किया 


~ 


F 
| 
| 
हे 
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गया, जिसका एक मुख्य काये स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना ही था । इन सब प्रयतनों 
का यह परिणाम हुआ कि भारत में स्त्रियों की शिक्षा बड़ी तेजी के साथ बढ़ते लगी, 
और बहुत-सी स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत के सामाजिक व सार्वजनिक जीवन 
में हाथ बँटाने लगीं । भारत में सुशिक्षित स्त्रियों का एक ऐसा वर्ग उत्पच्त हो गया, 
जो परदा नहीं करता और जो स्त्रियों को पुरुषों के सदृश ही सब प्रकार के ग्रधिकारों 
को दिलाने का पक्षपाती है । 
मांटेगयू-चेम्सफोडं सुधारों द्वारा जब भारत में विधान सभाओं का सूत्रपात 
= हुआ, और लोकमत द्वारा प्रतिनिधियों के निर्वाचन की पद्धति शुरू हुई, तो स्त्रियों 
को भी बोट का श्रधिकार मिला, और अनेक स्त्रियाँ विधानसभाग्रों और म्युनिसि- 
पैलिटी ग्रादि में चुनी भी जाने लगीं । १९३५ ई० के 'गवर्नेमेण्ट श्रॉफ इण्डिया एक्ट' 
के श्रनुसार जब वोट के भ्रधिकार को श्रौर अधिक विस्तृत किया गया, तो भारत में 
६० लाख के लगभग स्त्रियों को वोट देने का श्रधिकार प्राप्त हुआ, और केन्द्रीय 
विधानसभा व प्रान्तीय विधानसमाग्रों में उनके लिए कतिपय स्थान सुरक्षित भी 
कर दिये गए । स्वतन्त्र भारत के संविधान द्वारा तो सव वयस्क स्त्रियों को वोट का 
ग्रधिकार प्राप्त है, और वे किसी भी राजकीय व सार्वजनिक पद को प्राप्त करने की 
) ग्रधिकारिणी हैं । 
भारत में सित्रयों के श्रनेक संगठन इस समय कायम हैं, जिनमें (इण्डियन वीमेन्स 
एसोशियेशन” सबसे पुराना है । यह १६१७ ई० में स्थापित हुआ था । इसका उद्देश्य 
स्‍त्री शिक्षा, स्त्रियों की दशा में सुधार और उनके राजनीतिक अधिकारों के लिये 
आन्दोलन करना है। १६२६ ई० में आल इण्डिया वीमेन्स का्फरेन्स' नाम से एक 
) नये संगठन की स्थापना हुई, जो इस समय भारत में स्त्रियों की सबसे प्रधान संस्था है। 
इसकी शाखाएँ भारत में सर्वत्र विद्यमान हैं और यह्‌ कान्फरेन्स जहाँ स्त्री शिक्षा व 
सुधार के लिए ग्रान्दोलन करती है, वहाँ स्त्रियों की राजनीतिक समस्याथ्रों पर भी 
विचार करती है। इस काम्फरेन्स में प्रायः सम्पन्त व धनी वर्ग की महिलाएँ शामिल 
हैं, श्रत: पिछले तीन वर्ष से स्त्रियों की एक लोकतन्त्र कान्फरेन्स का भी संगठन हुश्रा 
है, जिसमें प्रायः वामपक्षी ([/९£5t) विचारों की महिलाएँ सम्मिलित हुई हैं। 
हिन्दू कोड बिल--स्त्रियों की दशा को उच्नत करने के लिये जो विविध 
आन्दोलन पिछली एक सदी में हुए, उनके कारण सरकार को इस बात की श्रावशयकता 
अनुभव हुई कि हिन्दू कानून में ऐसे परिवर्तत किये जाएँ, जिनसे स्त्रियों की दशा में 
सुधार हो । इसी उद्देस्य से हिन्दू कोड बिल संघ पालियामेण्ट में पेश किया गया । 
पुराने विचारों के हिन्दुओं ने इस बिल का बहुत विरोध किया । श्रव इसे श्रनेक भागों 
में पालियामेण्ट द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है, आर इसके कुछ भाग कानून का रूप 
भी धारण कर चुके हैं । नये हिन्दू कोड की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -- 
५ .. (१) लड़कियों को भी लड़कों के समान ही विरासत में भाग प्राप्त कुत 
का ग्रधिकार हो । श्रपती सम्पत्ति को बेच सकने या किसी को दे सकने का भीहउड 


प्रधिकार हो। 


२५२ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(२) बहु विवाह को कानून के विरुद्ध माना जाए, पहली स्त्री के रहते हुए 
पति या पहले पति के रहते हुए पत्नी दूसरा विवाह न कर सके । 

(३) हिन्दुओं को तलाक का भ्रधिकार भी रहे, जिससे विशेष परिस्थितियों 
में वे विवाह-सम्बन्ध का उच्छेद भी कर सकें । ये तीनों ही बातें श्रव कातून का रूप 
प्राप्त कर चुकी हैं । 

अनेक विचारक हिन्दू कोड बिल का विरोध इस आधार पर भी करते हैं कि 
इस बिल के सुधार केवल हिन्दुओं के लिये ही हैं। सरकार कानून द्वारा हिन्दुओं के 
धार्मिक विश्वासों में तो हस्तक्षेप कर रही है, पर मुसलमानों में बहुविवाह श्रादि की 
जो बुराइयाँ हैं, उन्हें वह कानून द्वारा दूर करने के लिये पग नहीं उठाती । इन विचा- 
रकों के अनुसार "हिन्दू कोड' के बजाय एक 'इण्डियन कोड' का निर्माण किया जाना 
चाहिये, ग्रौर सब भारतीयों पर यह समान रूप से लागू होना चाहिये । 


दलितोद्धार के प्रान्दोलन 


ग्रहूतों की समस्या भारत के सामाजिक जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण व जटिल 
समस्या है । समाज के एकग्रंग को अछूत मानना और उन्हें सामाजिक जीवन के 
आधारभूत भ्रविकारों से भी वंचित रखना किसी भी प्रकार से उचित व न्याय्य नहीं 
समभा जा सकता । भारत में इस प्रथा का प्रारम्भ किस प्रकार और किन कारणों से 
हुआ, इसका विवेचन कर सकता न यहाँ सम्भव है, और न उसकी आवश्यकता ही 
है । सम्भवतः, यह पुरानी दासप्रथा का अवशेष है। 

भ्रछरूत्ों की समस्या के अनेक रूप हैं। जिन जातियों को अछूत समझा गया 
है, वे श्राथिक दृष्टि से बहुत ही हीन दशा में हैं । देहात के श्राथिक जीवन का ग्राधार 
भुमि होती है। जिस व्यक्ति के पास श्रपनी जमीन हो, या जमीन पर जिसका किसी 
भी रूप में श्रधिकार हो, उसकी दशा हीन नहीं होती । पर अछूत समझे जाने वाली 
जातियों के लोग देहातों में प्रायः खेती-मजदूर के रूप में ही काम करते हैं । उनके पास 
भूमि नहीं है, श्रौर वे अपने निर्वाह के लिये मजदूरी पर ही निर्भर करते हैं। भंगी 
जाति के लोग मेला साफ करके अपना गुजर करते हैं, और इस महत्त्वपूर्ण व उपयोगा 
कार्य के लिये उन्हें इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि उससे वे भ्रपना पेंट भी नहीं 
भर पाते । वे प्रायः झूठ खाकर अ्रपना पेट भरते हैँ। चमार लोग या तो पशुओं की 
खाल उतार कर व उनसे जूते श्रादि बना कर श्रपना निर्वाह करते हैं, या किसानों 
के ग्रधीन मजदूरी करते हैं । श्रन्य श्रछूत जातियों के लोग भी प्रायः इस प्रकार के 
शिल्प व धन्धों का श्रनुसरण करते हैं, जो उनके निर्वाह के लिये बहुत भ्रपर्याप्त होते 
हैं। इस भ्रवस्था में इन जातियों के लोग ग्रत्यधिक गरीब हैं। गरीबी के कारणा उनके 
रहन-सहन का स्तर बहुत ही नीचा है, श्रौर वे प्रायः बहुत गन्दे व मैले रहते हैं । 

गरीबी के कारणा इन जातियों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का भी समु- 
चित अवसर नहीं मिलता । शिक्षा प्राप्त कर जीवन संघर्ष के मार्ग प्र 


भ्रग्रसर हो 
सकना उनके लिये श्रसम्भव-सा हो जाता हैं, और वे ऐसे कुलक्रमागत धः 


धों को करने 


| 
| 
| 
| 
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के लिये विवश होते हैं, जिनसे उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं होती । श्रद्धृतों की समस्या 
का जहाँ यह श्राथिक पहलू है, वहाँ एक सामाजिक पहलू भी है। समाज में उन्हें हीन 
) स्थिति का व अछूत समभा जाता है, इस कारणा वे न कुश्रों का उपयोग कर सकते 
हैं, और न अर्य सार्वजनिक स्थानों का । मग्दिरों में जाकर देव-दर्शन करने की श्रनु- 
मति भी उन्हें प्राप्त नहीं है । कहीं-कहीं तो उन्हें सड़कों का प्रयोग करने से भी रोका 

जाता है। उनकी छाया तक तो उच्च जाति के लोग अपवित्र समभते हैं । 
उन्नीसवीं सदी में जो श्रनेक सुधार आन्दोलन भारत में प्रचलित हुए, उन सब 
* ते श्रह्कूतों का उद्धार करने के लिये यत्न किया । ब्राह्मसमाज और श्रार्यसमाज किसी 
मनुष्य को जन्म के कारण ही नीच व अछूत नहीं मानते। इसीलिये इन समाजों ने 
| अछूत समभी जाने वाली जातियों में शिक्षा प्रसार का उद्योग किया, और उनमें 
| नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने व इसी प्रकार की जो ग्रन्य वुराइयाँ विद्यमान थीं, 
| 
| 


| 
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उन्हें दूर करने के लिये आन्दोलन किया । ्रार्यसमाज द्वारा 'दलितोद्धार सभा' श्रादि 

कितने ही ऐसे संगठन कायम किये गथे, जिनका कार्य ही अदूतों में शिक्षा का प्रसार 

करना और उनकी दशा को सुधारना था । इन्हीं प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ कि 

| ग्रनेक चमार व भंगी जाति के लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर चिकित्सक, श्रध्यापक व 

2 उपदेशक ग्रादि का कार्य करना शुरू किया । कुछ अछूतों ने श्रायंसमाज के प्रयत्न से 

ब्यापार करना भी प्रारम्भ किया, और कुछ ने तो हलवाई की दूकानें भी खोल डालीं। 

इन सुधारक समाजों ने उच्च जाति के लोगों में इस बात का प्रबल रूप से प्रचार 

किया कि वे किसी मनुष्य को श्रछूत न मानें, और छु्राछूत को दूर कर श्रछूत समभे 

जाने वाले लोगों को श्रपने घरों में नौकर श्रादि नियुक्त करें, आर उनसे मनुष्यता का 

व्यवहार करें । इसीलिये उन्होंने सार्वजनिक रूप से सहभोजों की भी व्यवस्था को, 

जिसमें श्रुत लोग भोजन परोसते थे, श्रौर सब वणो व जातियों के लोग एक पंक्ति 

| में बैठ कर भोजन करते थे । 

हरिजन श्राच्दोलन--जब महात्मा गांधी ने दक्षिणी श्रफ्रीका से लौट कर भारत 

के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, तो उनका ध्यान अछूतों की दुर्दशा की ओर भी 

ग्राकृष्ठ हुग्रा। वे इसे हिन्दू जाति का सब से बड़ा कलंक समझते थे । इसीलिए उन्होंने 

अछूतोद्धार को कांग्रेस के कार्यक्रम में सम्मिलित किया । उनका कहना था कि ग्रहूतो- 

द्वार के बिना स्वराज्य श्रसम्भव है । किसी को श्रत कहना उन्हें बुरा प्रतीत होता 

हि था, इस कारण उन्होंने इन जातियों के लोगों को 'हरिजन' नाम दिया, श्रौर इनको 

| दशा का सुधार करने के लिये 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की । इस संघ की 

शाखाएँ भारत के सब प्रान्तों में स्थापित हुईं, और इसके कार्यकर्तताश्रों ने अछूतों की 

दशा को सुधारने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कायं किया । गांधीजी ने “हरिजन' नाम से 

एक साप्ताहिक पत्र भौ प्रकाशित करना प्रारम्भ किया, जिसमें वे इस समस्या को 
ग्रोर जनता का ध्यान श्राक्ृष्ट किया करते थे । 

गांधीजी हरिजनों को हिन्दू जानि का अंग मानते थे । जब दूसरी राउण्ड 

टेबल कन्फरेन्स के बाद ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री रामजे मेकडानल्ड ने श्रपना साम्प्र- 


t 
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दायिक निर्णय (ट०७७५०] 4३74) देते हुए ग्रछूतों को हिन्दुओं से पृथक्‌ मानकर 
उन्हें पृथक्‌ प्रतिनिधित्त्व का श्रधिकार दिया, तो गांधीजी ने उसके विरोध में श्रनशन 
ब्रत किया, और सरकार को इस बात के लिये विवश किया कि वह भ्रछूतों को हिन्दुग्रों 
से पृथक न मानें। 
गांधीजी के हरिजन श्रान्दोलन का उद्देश्य यह था, कि उच्च जाति के लोगों 
के हृदय में परिवर्तत हो, भौर वे हरिजनों के साथ समानता का बरतांव करें। 
सामाजिक व धामिन क्षेत्र में उन्हें जो प्रधिकार प्राप्त नहीं हैं, लोग स्वेच्छापूर्वक उन्हें 
प्रदान कर दें। इस उद्देश्य में उन्हें बहुत कुछ सफलता भी मिली, श्रोर बहुत से 
शिक्षित हिन्दुओं की मनोवृत्ति में परिवर्तेन हुग्रा । 
ग्रछूतों के भ्रपने श्रान्दोलन--ग्रछूतों की दशा को सुधारने के लिये विविध 
ग्रान्दोलनों का सूत्रपात उच्च जाति के लोगों द्वारा ही हुआ था । पर्‌ अनेक श्रहूत 
व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारणा स्वयं भी श्रपनी दुर्दशा का ग्रनुभव करने लग 
गये थे । इन्होंने श्रपते अधिकारों की माँग करने के लिये अनेक संस्थाएँ संगठित कीं 
जिनमें 'दलित वर्ग का फिडरेशन' मुख्य है। इसके प्रधान नेता श्री श्रम्बेदकर थे, जिन्होंने 
ग्रहूत कुल में उत्पन्न होने पर भी अत्यन्त उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । उन्होंने श्रछूत 
वर्ग का श्रपना संगठन बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था । श्री भ्रम्वेदकर 
के श्रनुसार ग्रछूत समे जाने वाले लोग तभी समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त 
कर सकते हैं, जब उन्हें विधानसभाग्रों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए, ग्रौर 
सरकारी सिस प्राप्त करने के लिये विशेष भ्रवसर दिये जाएँ । उन्हें भ्रपने आन्दोलन 
में सफलता भी प्राप्त हुई है । अदूत वर्ग के लिये स्वतन्त्र भारत में भी जो सामयिक 
रूप से विधानसभाग्रों में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, वह इसी श्रान्दोलन का परि- 
णाम है । 
श्रछूतपन का भ्रन्त-स्वतन्त्र भारत के संविधान के ग्रनुसार किसी मनष्य को 
अछूत समझना कानून के विरुद्ध हैं। राज्य की दृष्टि में सव की एक समान स्थिति है 
ओर सबके एक समान श्रधिकार हैं । श्रछूत समे जाने वाले लोग भी कएं जलाशय, 
उद्यात, सड़क श्रादि सावंजनिक स्थानों का बिना किसी रोक-टोक के प्रयोग कर 
सकते हैं, शिक्षणालयों में भरती हो सकते हैं, ग्रौर सार्वजनिक भोजनालयों का उपयोग 
कर सकते हैं। उन्हें नन्दिरों में प्रवेश से भी नहीं रोका जा सकता । संविधान द्वारा 
अछूतों को वे सब श्रधिकार प्राप्त हैं, जो किसी भी श्रन्य नागरिक के हैं। उनकी 
पिछड़ी हुई दशा को दृष्टि में रख कर संविधान में उनके लिये कछ विशेष व्यवस्थाएँ 
भी की गई हैं । विधान सभाश्रों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, और सरकारी 
सविसों के लिये भी उन्हें कतिपय विशेष सुविधाएँ-दी गई हैं । 
इस प्रकार कानून द्वारा इस समय भारत से ग्रछूतपन का श्रन्त कर दिया गया 
है। पर वस्तुतः श्रछूतपन का अन्त तभी होगा, जब श्रछूत समभे जाने वाले लोगों में 
शिक्षा का प्रचार होगा, उनकी श्राथिक दशा उन्नत होगी और ग्रन्य लोगों में ऊहे 
अपने समान समकने की भावना बिकसित होगी । ये बातें केवल कानून द्वारा ही नहीं 
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को जा सकतीं । इनके लिये जनता के लोकमत में भारी परिवर्तत करना होगा और 
सदियों की सामाजिक रूढ़ियों को दूर करना पड़ेगा । 


जातिभेद के विरुद्ध ग्रान्दोलन 

जातिभेद भी भारत की एक महत्त्वपुण सामाजिक समस्या है । इसके कारण 
भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास में वाधा उपस्थित होती है, श्रौर समाज में 
ऊँच-नीच का भेद कायम रहता है। उस्तीसवीं सदी में जो श्रनेक सुधार आन्दोलन 
भारत में प्रचलित हुए, उन सब ने श्रपते-श्रपने ढंग से जाति भेद के विरुद्ध श्रावाज 
| उठाई । पर ये रान्दोलन अपने उद्देश्य में पूर्णरूप से सफल नहीं हो सके । रारयेसमॉज 
तक में जातिभेद की भावना ग्रब तक भी दूर नहीं हो पाई है। 

जाति-मेद की समस्या यह है, कि विविध जातियों में ग्रन्तर्जातीय विवाह नहीं 
होते, और खान-पान के विषय में भी अत्यन्त संकीर्ण नीति का अनुसरण किया जाता 
है। ब्राह्मण, राजपूत, जाट, अग्रवाल, रस्तोगी श्रादि जातियों को न नीच माना 
जाता है, न श्रछूत । ये सव उच्च जातियाँ हैं। पर ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी श्रन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा बनाई हुई कच्ची रसोई खाना पुरानेढंग के लोग निषिद्ध 
t समते हैं । विवाह सम्बन्ध प्रायः अपनी ही जाति के लोगों से किया जाता है | इस 
संकीर्णंता का परिणाम यह होता है कि उच्च जाति के लोग भी आपस में एकता का 
भ्रनुभव नहीं कर पाते । इस दशा को दूर करने के लिये पंजाब में 'जात-पाँत तोड़क 
मण्डल' की स्थापना की गई, जिसने ग्रम्तर्जातीय विवाहो के लिये बहुत प्रयत्न किया । 
सुधारवादी श्राच्दोलनों द्वारा भी इस दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण काये हुआ | शिक्षा की 
वृद्धि के साथ-साथ अब भारत में जाति-भेद की भावना निर्बल पड़ती जा रही है । 
| उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब विविध जातियों के व्यक्ति एक ही शिक्षणालय, दफ्तर व 
सरकारी स्विस में साथ-साथ एक ही ढंग का कार्य करते हैं, तो वे खान-पान की 
| मर्यादाओं को विशेष महत्त्व नहीं देते । समय के साथ जाति-भेद भी भारत से नष्ट 
। होता जायगा, यह बात भरोसे के साथ कही जा सकती है । 


| सुधार श्रान्दोलनों का भारत के राजनीतिक व राष्ट्रीय जीवन 
पर प्रभाव 


उन्नीसवीं सदी में भारत में जो श्रनेक सुधार श्रान्दोलन प्रारम्भ हुए, उन्होंने 
देश के राजनीतिक व राष्ट्रीय जीवन को श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया-- 

(१) ये श्रान्दोलन देश के नवजागरणा में बहुत सहायक हुए । इन्होंने जनता 
को बताया कि सत्य-श्रसत्य का निर्णय करने के लिये पुराने शास्त्रों व धमं ग्रन्थों पर 
आशित न रहकर वैज्ञानिक विधि व परीक्षणों का श्राश्रय लेना चाहिये । किसी बात 
को केवल इसीलिये नहीं स्वीकार करना चाहिये, कि वह शास्त्रों में विहित है । बुद्धि 
और तर्क द्वारा ही किसी प्रथा व परम्परा की उपयोगिता का निर्धारण करना 
चाहिये । यह प्रवृत्ति देश के राष्ट्रीय जागरण के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। 
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(२) ग्रायंसमाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी जैसे ग्रान्दो- 
लनों ने भारतीय जनता का ध्यान श्रपने प्राचीन गौरव की ओर श्राृष्ट किया, श्रौर 
लोगों में श्रपनी संस्कृति के प्रति प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न करने का यत्न किया । देर तक 
विदेशी शासन के श्रधीन रहने के कारण भारत की जनता में एक प्रकार की हीन 
भावना विकसित होने लग गई थी । पाइचात्य विचारक अपने ग्रन्थों द्वारा इस हीन 
भावना को और भी अधिक उद्बुद्ध कर रहे थे। वे कहते थे कि पाश्‍चात्य सभ्यता 
संसार में सर्वोत्तष्ठ है। भारत सहश एशियन देशों को जलवायु गरम हैं, अतः यहाँ 
केवले एकतम्त्र शासन ही सफल हो सकता है । गरम जलवायु के देशों के लिए न लोक- 
तन्त्र शासन पद्धति उपयुक्त होती है, श्रोर न इन देशों के निवासी भौतिक क्षेत्र में 
अधिक उन्नति कर सकते हैं। भगवान्‌ ने यूरोप के देशों को यह कार्य सुपुर्दे किया है 
कि वे भारत सहश देशों को सभ्य बनाएँ और उन पर शासन करें। स्वामी दयानन्द 
ने इसके विपरीत जनता से कहा कि कभी भारत संसार का शिरोमणि था। उसके 
प्रतापी राजा श्रन्य देशों की भी विजय कर अपना चक्रवर्ती साम्राज्य बनाने के लिए 
प्रयत्नशील रहते थे । भारत के प्राचीन पंडितों ने देश-देशान्तर श्रौर द्वीप-डवीपान्तर में 
भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था, और किसी समय संसार के बहुत से 
देश भारत को श्रपना गुरु मानते थे । भारत की अवनति का कारण आपस की फूट 
थी। जब जातिभेद और पारस्परिक द्वेप के कारण यहाँ की जनता में भेदभाव उत्पन्न 
हो गए, इस देश के राजा भोग-विलास में फेस गये श्रौर जनता अपने कर्तव्यों से विमुख 
हो गई, तभी भारत पर विदेशियों का शासन स्थापित हुआ । पर भारत की संस्कृति 
अब भी संसार में सबसे उत्कृष्ठ है । यदि जनता ग्रब भी श्रपनी कुरीतियों व सामाजिक 
दोषों को दूर कर दे, तो वह अपने लुप्त गौरव को फिर से प्राप्त कर सकती है । 
इंसी प्रकार के विचार अन्य सुधार श्रान्दोलनों के नेताओं द्वारा भी प्रगट किये गए । 
इन विचारों द्वारा भारतीय जनता को गौरव व गर्वं की ग्रनुभूति होती थी, और इसी- 
लिए वह स्वराज्य व राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए अग्रसर हो सकी । , 

(३) भारत को विदेशी शासन से मुक्त होकर स्वाधीन होना चाहिए, इस 
बात की ओर भी स्वामी दयानन्द श्रौर स्वामी विवेकानन्द जैसे धमं सुधारकों ने जनता 
का ध्यान आ्राकृष्ट किया । इन सुधारकों के श्रनेक प्रमुख शिष्यों ने ्रागे चलकर स्व- 
राज्य ग्रान्दोलन में महत्त्वपुणं कार्य किया । स्वामी विवेकानन्द से प्रेरणा प्राप्त कर 
कितने ही देशभक्तों ने क्रान्तिकारी मार्ग को भ्रपनाया, श्रौर लाला लाजपतराय, 


स्वामी श्रद्धानन्द, भाई परमानन्द, इयामजी कृष्ण वर्मा श्रादि दयानन्द के कितने ही 


शिष्यों ने क्रान्तिकारी व अन्य स्वराज्य ग्रान्दोलनों में भाग लिया । 

(४) भारत के राजनीतिक संघर्ष में सदा इस बात का ध्यान रखा गया कि 
अनुचित उपायों का प्रयोग न किया जाय । इस देश का स्वराज्य ग्रान्दोलन सदा 
नेतिक व सांस्कृतिक ग्रादर्शो व भावनाग्रों से ग्रोत-प्रोत रहा । इसका कारणा भी वे 
सुधार आन्दोलन ही थे, जिन्होंने भारत में उच्च धामिक ग्रादर्शों का प्रतिपादन किया 
था, श्रोर जो जनता को नैतिक शिक्षा देने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे । 
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(५) भारतीय जनता में एकता उत्पन्न करने, उसके भेदभाव को दूरने श्रौर 
राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में ये सुधार ग्रान्दोलन बहुत अधिक सहायक हुए । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
(१) जात पांत से क्‍या लाभ और हानियाँ हैं ? उदाहरण देकर समझाइये । 
(यू० पी० १६५४) 
(8 अछूतपन हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है', व्याख्या 
कीजिये । पिछले बीस वर्षों में इस श्रभिशाप को दूर करने के लिए क्या उपाय किये 


गये हैं i (गु०“पी० १६५३) 

5५४६) भारतीय महिलाग्रों के पिछड़ा रहने के प्रधान कारणा समभाइये । 
उनकी दशा सुधारने के लिए बतंमान समय में क्या प्रयत्न किये गए हूँ ? (यू० पी० 
१६५२) 

(४) संविधान में दलित वर्गो के हितों की रक्षा के लिए क्या विशेष व्यव- 
स्थाएँ की गई हैं ? (यू० पी० १६५२) 

(५) भारत में समाज सुधार के ग्रान्दोलनों ने देश के राजनीतिक व राष्ट्रीय 
ग्रान्दोलन को किस प्रकार प्रभावित किया है ? 

(६) भारत में मुख्य सामाजिक बुराइयाँ कौन सी है ? इनका सुधार करने 
के लिए कौन-कौन से मुख्य प्रयत्न हुए हैं ? 

(७) हिन्दू कोड बिल का परिचय दीजिये । 

(=) उच्तीसवीं सदी के धामिक श्रान्दोलनों ने समाजमुधार के सम्ब ध में 
वया कार्य किया ? 

(६) पिछले पचास वर्षो में भारतीय समाज सुधार के श्रान्दोलनों का वर्णन 
कीजिये । उनका सांसारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ? (यू० पी० १६५२) 

(१०) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए--प्राथंना समाज, सती प्रथा का 
अन्त, हरिजन सेवा संघ । 


बाईसवां प्रध्याय 
राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक स्वाधीनता 


राष्ट्रीय जागृति 

जिस प्रकार उन्नीसवीं सदी में भारत में धामिक और सामाजिक सुधार के 
अनेक श्रान्दोलन प्रारम्भ हुए, बेसे ही राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक स्वाधीनता के 
लिये संघर्ष का प्रारम्भ भी इसी काल में हुग्रा । 

राष्ट्रीय जागृति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे-- 

(१) विदेशी शासन-कई सदियों तक भारत में तुर्क-श्रफगानों श्रौर मुगलों 
का शासन रहा। शुरू में वे इस देश के लिये विदेशी अवश्य थे, पर भारत को जीत 
कर वे यहीं स्थिर रूप से बस गये थे। यद्यपि उन्होंने भ्रपने धर्म का परित्याग कर 
यबनों, शकों व हूणों के समान भारतीय धर्मे को नहीं अपनाया था, पर भारत में 
स्थायी रूप से बस जाने के कारण यही देश उनका 'वतन' बन गया था | मुगलों के 
शासन में हिन्दुओं के साथ समानता का बरताव किया जाता था| मुगल बादशाहों के 
बहुत से उच्च पदाधिकारी व सेनापति हिन्दू थे, श्रौर शिवाजी जैसे महराष्ट्र धर्म के 
संस्थापक ने भी श्रपने राज्य में मुसलिम सेनापतियों व राजकर्मचारियों की नियुक्ति 
की थी । इस कारण अंग्रेजों से पहले भारत में जो मुसलमान शासक थे, उन्हें किसी 
भी प्रकार विदेशी नहीं कहा जा सकता। वे पूर्णातया भारत के ही निवासी थे, और 
ईरान, तुकिस्तान ग्रादि के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया था । 

पर उन्नीसवीं सदी के शुरू में जब भारत अंग्रेजों के श्रधीन हुआ, तो उसके ये 
नये शासक पूरणं रूप से बिदेशी थे । वे सात समुद्र पार इद्गलंण्ड से भारत का शासन 


'करते थे, रोर भारत के भ्रपने राज्य को इङ्गलँण्ड की समृद्धि व उत्कपं का साधन- 


मात्र समझते थे । उनकी हृष्ट में इज्धलैण्ड ही उनका 'होम' या वतन था । इस दशा 
में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि भारतीयों में उनके शासन के विरुद्ध विद्रोह की 
भावना उत्पन्न हो । 

्ग्रेज शासक अपने सम्मुख भारतीयों को बहुत तुच्छ व हीन समभते थे। 
वे भारत की सभ्यता, धमे ब संस्कृति से घुणा करते थे, श्रौर उसके साथ किसी भी 
प्रकार की श्रात्मीयता अनुभव नहीं करते थे । इसमें सन्देह नहीं कि उन्नीसवीं सदी 
में अ्रंग्रेज लोग ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों के मुकाबिले में बहुत आगे थे। पर 
साथ ही यह भी सत्य है कि भारतीयों की भ्रपनी एक ऐसी संस्कृति थी, जिसके लिये 
वे गवं प्रनुभव कर सकते थे। इसका परिणाम यह्‌ हुश्रा कि विदेशी ग्रंग्रेजी शासन 
से भारतीयों के मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगा । उनमें राष्ट्रोय चेतना विकसित होने 
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लगी, और वे स्वराज्य के संघर्ष के लिये तत्पर हो गये । 

(२) नवीन शिक्षा-भ्रग्रेजी शासन के कारण भारत में जब नवीन शिक्षा का 
प्रारम्भ हुआ, तो बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा पढ़नी प्रारम्भ की । अंग्रेजों ने 
इस शिक्षा का प्रारम्भ इस उह्देश्य'से किया था कि सरकार को चलाने के लिये जिन 
साधारण व निम्नकोटि के कर्मचारियों की आवश्यता होती है, वे भारतीयों में से 
प्राप्त किये जा सकें । पर इस नवीन शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि 
अंग्रेजी भाषा द्वारा भारतीयों को उन नई विचारधाराश्ओरों से परिचय हुश्रा, जो 
उम्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में इङ्गलैण्ड व भ्रन्य पाश्चात्य देशों में प्रारम्भ हो चुकी 
थीं। श्रठारहवीं सदी में यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए थे, जो लोकतन्त्र 
शासन श्रौर राष्ट्रीयता के पक्षपाती थे वाल्टेयर, रूसो श्रौर मांतस्वयु जैसे विचारकों 
की पुस्तकों के कारणा ही फ्रांस की जनता में बूर्बों वंश के स्वेच्छाचारी व निरंकुश 
राजाश्रों के शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न हुई थी, और १७८९ ई० में वहाँ राज्य- 
क्रान्ति हो गई थी । इन सब क्रान्तिकारी विचारों की पुरतकें अंग्रेजी भाषा में भी 
उपलब्ध थीं । स्वयं इङ्गलंण्ड में जान स्ट्श्रटे मिल, स्पेन्सर आदि ने लोकतन्त्रवाद के 
समर्थेन में अनेक पुस्तके लिखी थीं । अंग्रेजी साहित्य राष्ट्रीयता, राजनीतिक स्वा- 
धीनता श्रौर लोकतन्त्रवाद के विचारों से परिपूर्ण था। अंग्रेजी सीख लेने के कारण 
भारतीयों को इस साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला, श्रोर उनमें भी राष्ट्रीयता 
ग्रौर लोकतन्त्रवाद के नये विचार फैलने प्रारम्भ हुए । 

अंग्रेजी पढ़कर भारतीयों को उस ज्ञान-विज्ञन से परिचित होने का अवसर 
भी मिला, जो इस समय इङ्गलंण्ड व अन्य पाश्‍चात्य देशों में विकसित हो रहा था। 
अनेक भारतीय युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश जाने लगे । वहाँ जाकर 
उन्होंने जहाँ नये ज्ञान को प्राप्त किया, वहाँ साथ ही यह भी देखा कियूरोप के बिविध 
देशों में शासन का क्या ढंग है, वहाँ किन विचारों का प्रचार है, और वहाँ की जनता 
के कया श्रादशे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त किये हुए ये भारतीय केवल इतने से ही सन्तुष्ट 
नहीं रह सकते थे कि उन्हें सरकारी नौकरियां मिल जाएँ और वे ध्राराम के साथ 
जीवन बिता सके । वे यह भी चाहते थे कि उनका अपना देश भी इङ्गलेण्ड, फ्रान्स 
व श्रमेरिका के समान स्वाधीन हो श्रौर उसकी जनता भी स्वतस्त्र होकर उन्नति के 
मार्ग पर ग्रग्रसर हो । 

(३) सुधार घ्रान्दोलन--उन्नीसवीं सदी में भारत में जो ग्रनेक सुधार श्राध्दोलन 
प्रचलित हुए, उन्होंने भी इस देश में नवजीवन का संचार किया । उनके कारण 
जनता का ध्यान भ्रपनी दुर्देशा की ओर ग्राकृष्ट हुआ, श्रौर उसमें राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न 
हुई। इस विषय पर पिछले दो श्रध्यायों में विशेष रूप से प्रकाश डाला जा जुका है, 
ग्रतः उसे यहाँ फिर दोहराने की श्रावश्यकता नहीं है। पर यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि ये विविध सुधार आन्दोलन अपने देश के लुप्त गौरव की ओर जनता का 
ध्यान आराक्ृष्ट करते थे, भ्रपनी संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करते थे, 
और भावी उन्नति के लिये प्रेरणा प्रदात करते थे । इसीलिये ये श्रान्दोलन भारत की. 
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राष्ट्रीय ज।गृति के लिये बहुत श्रधिक सहायक सिद्ध हुए । 

(४) भ्राथिक दुदंशा श्रोर उसके कारणा बढ़ता हुश्रा अ्सच्तोष-भारत के 
अंग्रेजी शासकों की श्राथिक नीति यह थी, कि इस देश का श्रधिक-से-अ्धिक शोषण 
किया जाए । श्रठारहबीं सदी में इंगलैण्ड में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हो गया 
था, श्रौर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्धे में वहाँ बड़े-बड़े कल-कारखाने खुल गये थे । इन 
कारखानों में जो माल तैयार होता था, उसे बेचने के लिये बाजार की आवश्यकता थी । 
साथ ही, यह भी जरूरी था कि इन कारखानों के लिये कच्चा माल सस्ती कीमत पर 
प्राप्त किया जाए। इसलिये अंग्रेजों की नीति यह थी कि इङ्गलंण्ड में तैयार हुश्रा 
माल भारत में भ्रधिक-से-ञ्रधिक कीमत पर बिके, और वे यहाँ से कच्चे माल को 
सस्ती-से-सस्ती कीमत पर क्रय करें। इसी लिये उन्होंने भारत के गृह-उद्योगों को नष्ट 
किया, जिसके कारण लाखों जुलाहे व श्रव्य कारीगर वेकार हो गये। गृह-उद्योगों के 
नष्ट होते से भारत में बेकारी ग्रौर गरीबी में भयंकर रूप से वृद्धि हुई। श्रनेक बार 
ग्रकाल पड़े, और जनता के रहन-सहन का स्तर निरन्तर गिरता गया। इस आर्थिक 
दुदंशा के कारणा जनता में जो श्रसन्तोप उत्पन्त हुआ, वह भी राष्ट्रीय जागृति में 
बहुत सहायक हुः्रा । 

(५) नवीन साहित्य- ग्रंग्रेजी शासन के स्थापित होने पर जब भारत में 
नव-जागरण का प्रारम्भ हुश्रा, तो बंगाली, हिन्दी, उडू श्रादि भारतीय भापाग्रों में 
नवीन साहित्य का निर्माण भी शुरू हुआ । भारत में सबसे पहले बंगाल श्रंगेजों के 
शासन में आया था । वहीं पर सबसे पूर्वं नई शिक्षा का प्रारम्भ हुआ था । इस कारण 
उन्नीसवीं सदी में वहाँ ्रनेक लेखक ऐसे उत्पन्न हुए, जिन्होंने बहुत सी अंग्रेजी 
पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया, और कुछ स्वतन्त्र व मौलिक पुस्तकों की 
भी रचना की । इन लेखकों में कृष्णामोह्न बनर्जी (१८१३-१८८५) राजेन्द्रलाल मित्रा 
( १८२१-१८९२ ), प्यारेचन्द्र मित्रा ( १८१५-१८८२ ), और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
( १५२०-१५९१ ) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सब ग्रंग्रेजी भाषा के 
ज्ञाता थे, श्रौर पाश्चात्य साहित्य से परिचय रखते थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के 
कारण बंगाल के श्रनेक साहित्यिक वंगाली भाषा में नवीन शैली के उपन्यास, काव्य 
व नाटक लिखने में प्रवृत्त हुए। इनमें माइकेल मधुसूदन दत्त ( १५२७-१८७३ ), 
दीनबन्धु मित्रा ( १८३०-१८७४ ) और बंकिमचन्द्र चटर्जी स्वं्रधान हैं । बंकिम ने 
श्रतेक ऐसे मौलिक उपन्यास लिखे, जो विश्वसाहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। 
उन्नके “श्रानन्दमठ' ने बंगाल में देशभक्ति और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना को 
विकसित . करने में बहुत सहायता पहुँचाई। ब्रिटिश शासन का ग्रस्त कर राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता के लिये जो आन्दोलन बंगाल में शुरू हुआ, उसकी प्रेरणा '्रानन्दमठ' से 
ही ली गई थी । बंगाल के क्राम्तिकारी ग्रानन्दमठ का धर्म ग्रन्थ के समान श्रध्ययन 

करते थे, श्रौर उसके ग्रन्यतम गीत 'बन्दे मातरमू' को अ्रपना मुलमन्त्र मानते थे । 
भारत में राष्ट्रीय श्रान्दोलन के विकास के साथ-साथ वंकिम के “बन्दे मातरमू' गीत 
का भी सर्वव प्रचार होने लगा, श्रौर बाद में यही भारत.का राष्ट्रीय गीत बन गया । 
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बंगाल के इस नवीन साहित्य के द्वारा वहाँ राष्ट्रीय जाग्रति में बहुत सहायता मिली । 

बंगाली भाषा के समान हिन्दी भाषा का नया साहित्य भी राष्ट्रीय भावनाओं 
से श्रोत-प्रोत था । स्वामी दयानन्द के ग्रन्थ यद्यपि मुख्यतया धामिक थे, पर उनमें 
भारत के प्राचीन गौरव, सामाजिक दुर्दशा श्रौर राष्ट्रीय ्रान्दोलनों का बड़े प्रबल रूप 
में प्रतिपादन किया गया था । उन्नीसवीं के उत्तरार्धं में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राजा 
शिवप्रसाद, प्रतापनारायणा मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिह आदि कितने ही 
साहित्यकार हुए, जिनमें हरिशचन्द्र का स्थान सर्वोच्च है। वे उत्कष्ट कवि, सफल 
नाटककार और मंजे हुए गद्य लेखक थे। वे भारत की दुर्देशा को श्रनुभव करते थे, 
श्रौर देश भवित की भावना उनमें उत्कट रूप से विद्यमान थी । उनकी पुस्तकों ने 
हिन्दी पाठकों का ध्यान नवयुग की विचारसरणी की ओर श्राङृष्ट किया, श्रौर उनमें 
नई स्फूति का संचार किया । 

उदू, गुजराती, मराठी आदि श्रन्य भाषाओं में भी इस युग में ऐसे नवीन 
साहित्य की रचना हुई, जो देशभक्ति व राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण था । भारत की 
राष्ट्रीय जागृति व राजनीतिक स्वाधीनता के आन्दोलन में यह नवीन साहित्य बहुत 
सहायक हुम्रा ! 


स्वाधीनता के प्रारम्भिक प्रयत्न 

१७५७ ई० में प्लासी के युद्ध से बंगाल में अंग्रेजों के शासन को नींव सुदृढ़ 
होनी शुरू हुई थी । उसके कुछ समय वाद ही इस प्रदेश में अनेक ऐसे दल उठ खड़े हुए, 
जिनका ध्येय अंग्रेजी शासन से श्रपनी मातृभूमि को मुक्त करना था । इत दलों का 
नेतृत्व कतिपय ऐसे व्यक्तियों के हाथ में था, जो 'सन्यासी' के वेश में रहते थे, झौर 
जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिये उकसाते थे। कुछ समय के लिये 
संन्यासी लोग बंगाल में बहुत प्रबल हो गये, और उनके विद्रोह व विरोध से अंग्रेज 
लोग परेशान हो गये । पर सन्यासियों को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सको, 
क्योंकि नये श्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों का मुकाविला कर सकना उनके लिये 
सम्भव नहीं था । 

१८५७ ई० का स्वाधीनता युद्ध उच्तीसबीं सदी के मध्यभाग तक भारत के 
प्रायः सभी प्रदेशों पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। इस देश को भ्रपनी 
ग्रधीनता में लाते हुए ग्रगरेजों ने यहाँ के बहुत से पुराने राजवंशों की शवित का अन्त 
किया था । इस कारणा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावता ने एक बार फिर जोर पकड़ा, 
रौर १८५७ ई० में यह विद्रोह भावना राज्यक्रान्ति के रूप में फूट पड़ी । सन्‌ ५७ की 
यह क्रान्ति सर्वसाधारण जनता का बिद्रोह नहीं था, क्योंकि जनता में राष्ट्रीय चेतना का 
इस समय तक प्रादुर्भाव नहीं हुश्रा था । पर जिन राजवंशों, कुलीन लोगों, सैनिक 
वर्ग व अन्य व्यक्तियों को अंग्रेजी शासन से प्रत्यक्ष हानि हुई थी, वे सब इस समय एक 
साथ मिल कर ्रंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, ्ौर सवसाधारण जनता के बहुत 
से लोगों ते भी उतका साथ दिया था । यदि इस समय तक भारत में राष्ट्रीय चेतना: 
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भली भाँति विकसित हो चुकी होती, तो सन्‌ ५७ की राज्यक्रान्ति अवश्य सफल 
होती । पर स्वर्थ भावना से प्रेरित होकर या राष्ट्रीय जागृति के अभाव के कारण 
बहुत से भारतीयों ने इस समय अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेज शासक राज्यक्रान्ति 
को कुचलने में समर्थ हुए । 
किसान विद्रोह (१८६०)--सनू ५७ की राज्यक्रान्ति के बाद १८६०-६२ में 
बंगाल में किसानों ते विद्रोह किया । इस समय बंगाल में नील की खेती बड़े परिमाण 
| में हुआ करती थी, ग्रौर यह खेती पूर्णतया अंग्रेज जमींदारों के हाथों में थी । नील के 
५३ सेतों के मालिक अंग्रेज जमींदार भारतीय किसानों से गुलामों का सा व्यवहार करते 
थे, श्रौर उन पर भयंकर ग्रत्याचार करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। बिवश 
होकर इन किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने में अंग्रेज राजकर्मचारी, यूरो- 
पियन मिशनरी, सैनिक व श्रम्य विदेशी लोग सब मिल कर एक हो गये। इतनी 
विरोधी शक्तियों के मुकाबिले में यदि १८६०-६२ का यह्‌ विद्रोह सफल न हो सका, 

; तो इसमें ग्राइचयं ही कया है । 

संगठन श्रोर प्रचार का प्रारम्भ--शस्त्र शवित का प्रयोग कर श्रंग्रेजी शासन 
का ग्रस्त करने के लिये जो भी प्रयत्नं हुए, उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि 
सँनिक दृष्टि से श्रंप्रेज लोग भारतीयों के मुकाबिले में उन्नत थे। पर उन्नीसवीं सदी 
में एक नई प्रकार की शक्ति का प्रयोग शुरू हुआ, जिसे 'ग्रान्दोलन' व 'प्रचार' कहते 
हैं। यह श्रान्दोलन समाचार पत्रों व सावेजनिक सभाओं द्वारा किया जाता था, 
जिससे जहाँ जनता का उद़ोधन होता था, वहाँ साथ ही शासक वर्ग पर भी उसका 
असर होता था । 

_श्री० द्वारकानाथ टैगोर जब १८४२ ई० में यूरोप की यात्रा करके भारत 
लौटे, तो ब्रिटिश पालियामेण्ट के अन्यतम सदस्य श्री० ज्यार्ज टामसन भी उनके साथ 
po । उन्होंने भारत की राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध में ग्रनेक सुझिक्षित भार- 
Rf OS irre १०३१ से 
ण्ड सियेशन नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई, 
Wi उद्देस्य राजनीतिक मामलों में भारतीयों की दिलचस्पी पैदा करना था | 
. था । इससे पूर्व बंगला, हिन्दी a ह हक ३ के 
नह हीं पढ़ सकते थे । 'हिन्दू पैट्रियट' पक MT Nin 
RS 675 पद्रियट द्वारा अंग्रेजों को भारतीय हष्ट्रिकोण से परि- 

I रने का अवसर मिला । उन्नीसवीं सदी के मध छ छाती 
A धय भाग में धर्म व समाज- 

री रत मे प्रचलित हो डुक्रे थे। इनके कारण जनता में 
ही थी । प तिक : 
ले उच्च शि। 


i । 


जनीतिक नेताग्रों 
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श्रवसर मिला कि भारत के शिक्षित लोग उनके शासन के विषय में क्या विचार 
रखते हैं, श्रौर उनकी राजनीतिक श्राकांक्षाएँ क्या 

१८७६ ई० में अनेक ऐसी सभाएँ भी भारत में संगठित हुई, जिनका प्रयोजन 
शिक्षित भारतीयों की श्रावाज को अंग्रेजी सरकार तक पहुँचाना था । इनमें कलकत्ता 
के “इण्डियन एसोसियेशन' और पूना की 'सावंजनिक सभा” के नाम उल्लेखनीय 
इसी समय कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका”, मद्रास से 'हिन्दू' और लाहौर से 
।द्ब्यून' नामक ग्रंग्रेजी समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । ये पत्र केवल 
शिक्षित वर्ग के दृष्ट्रिकोण को ही सरकार के सम्मुख उपस्थित नहीं करते थे, अ्रपितु 
साथ ही नवजागरण द्वारा उत्पन्न जनता की भावनाओं की तरफ भी शासक वर्ग का 
ध्यान श्राकृष्ट करते थे । 

इलबर्ट बिल का ग्रान्दोलन- सन्‌ १८८३ में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था 
करने की योजना बनाई कि भारतीय न्यायाधीशों की अ्रदालतों में यूरोपियन लोगों के 
मुकदमे भी पेश किये जा सके । श्रव तक यूरोपियन लोगों के मुकदमों का फंसला ' 
यूरोपियन जजों द्वारा ही किया जाता था । १८८३ ई० में एक बिल बनाया गया, 
जिसके अनुसार भारतीय जज भी युरोपियनों के मुकदमों का फसला कर सकते थे। 
इसे 'इलबर्ट बिल' कहा जाता है। पर भारत में निवास करने वाले युरोपियनों को 
यह बात ग्रसह्य थी । वे यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें किसी काले 
आदमी के सम्मुख पेश होना पड़े । परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इस बिल के विरुद्ध 
घोर ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया । यूरोप के देशों के लिये इस प्रकार के आन्दोलन कोई 
नई बात नहीं थी। पर भारत में इससे पूर्व इतने उग्र रूप में कोई आन्दोलन 
नहीं चला था । इसने इतना जोर पकड़ा कि अन्त में सरकार को उसके सम्मुख 
झुक्रना पड़ा । 

भारत के शिक्षित वगं के लिये युरोपियन लोगों का यह ग्रान्दोलन एक उदा- 
हरणा बन गया । उन्होंने श्रनुभव किया कि राजनीतिक ग्रान्दोलन में इतनी शक्ति होती 
है कि उसके सम्मुख सरकार को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने सोचा कि यदि भार- 
तीयों को भी संगठित किया जा सके श्रौर उनकी संगठित श्रावाज को सरकार तक 
पहुँचाया जा सके, तो उसका कुछ न कुछ परिणाम श्रवश्य निकलेगा | 

इण्डियन नेशनल कांप्रेस--इसीलिए १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
की स्थापना की गई, जो बाद में भारत की सर्वप्रधान संगठित राजनीतिक शक्ति बन 
गई । कांग्रेस के प्रथम ग्रधिवेशन में उसके सभापति श्री उमेशचन्द्र चक्रवती ने उसके 
उद्देश्य इस प्रकार प्रगट किये थे--- 

(१) ब्रिटिश साम्राज्य में निवास करने वाले उन सब लोगों में जान-पह्चान 
व मैत्री उत्पन्त करता, जो भारत की उन्नति के पक्षपाती हैं । 

| लिन. ) ऐसे उपायों ब साधनों पर विचार करना, जिनसे भारत की शासन- 
पद्धति में सुधार हो । 

(३) देश के शासन में भारतीयों को श्रधिक संख्या में नियुक्त कराने का 
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प्रयत्न करना । 

पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि १८८४ में जब कांग्रेस की स्थापना हुई 
तो यह संस्था भारत की सवंसाधारण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी । श्रभी 
जनसाधारण में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव नहीं हुश्ना था । समाज-सुधार व 
धामिक श्रान्दोलनों के कारण जनता में नवजागरण अवश्य प्रारम्भ हो गया था, श्रौर 
बह श्रपनी राजनीतिक दुर्देशा का श्रगुभव भी करने लग गई थी । पर राजनीतिक 
उद्देश्य से ्रभी किसी ऐसी संस्था का संगठन नहीं हुआ था, जो जनता की इस जाएत 
भाबना का उपयोग कर उसे स्वराज्य के संघर्ष के लिए तैयार करे । 

राष्ट्रीय चेतना श्रौर स्वाधीनता की ग्राकांक्षा इस समय दो रूपों में प्रगट हो 


रही थी । अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग इण्डियन नेशनल कांग्रेस जैसी सभाश्रों में एकत्र होकर । 


व्याख्यान देते थे, प्रस्ताव पास करते थे, और सरकार की सेवा में भेजने के लिए 
ग्रावेदन पत्र तैयार करते थे । इसके विपरीत कुछ देशभक्त लोग क्रान्तिकारी समि- 
तियों का संगठन कर शास्त्र बल के प्रयोग द्वारा ब्रिटिश शासन का श्रन्त कर देने की 
तैयारी में तत्पर होने लगे थे । उन्नीसवीं सदी के भ्रन्त तक भारत की राष्ट्रीय जाशृति 
का यही रूप रहा । स्वंसाधारण जनता को राजनीतिक दृष्टि से संगठित करने की 
र भ्रभी किसी नेता का ध्यान श्राङृष्ट नहीं हुश्रा था। 

१८८५ से १६०५ तक कांग्रेस पढ़े-लिखे व सम्पन्न लोगों की ही संस्था र ही । 
इस युग के कांग्रेसी नेताओं में सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, महादेव गोविन्द रानाडे, फीरोजशाह 
मेहता, दादाभाई नौरोजी श्रौर गोपालकृष्ण गोखले के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । 

कांग्रेस की नीति में परिवर्तत--१६०४-५ में जापान श्रोर रूस में युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में जापान की विजय हुई, श्रोर रूस की पराजय | जापान जैसे छोटे से 
एशियन देश द्वारा रूस जैसे विशाल यूरोपियन देश की पराजय के कारण एशिया के 
निवासियों में नई स्फुति श्रौर श्राशा का संचार हुआ, ्रोर उनमें यह विचार उत्पन्त 
हुआ कि यूरोपियन लोग नसल ग्रादि को दृष्टि से एशियन लोगों की अपेक्षा अधिक 
उत्कृष्ट नहीं हैं । नये युग के ज्ञान-विज्ञान को अपना कर कोई भी एशियन देश यूरोप 
के देशों का समकक्ष व उनसे भी श्रधिक शक्निशाली बन सकता है । 

इसी समय भारत के गवर्नर जनरल लाड कर्जन ने यह निश्‍चय किया कि 
बंगाल का विभाजन कर उसे दो प्रान्तों में भी विभक्त कर दिया जाए । बंगाल में 
राष्ट्रीय जागृति बहुत श्रधिक थी, वहाँ शिक्षा का प्रचार भी भ्रन्य प्रान्तों से श्रधिक 
था, शरोर अनेक क्रान्तिकारी दल भी वहाँ कार्य करने में तत्पर थे | बंग-भंग का उद्द- 
इय बंगाल के राष्ट्रीय श्राच्दोलल को कमजोर बना देता था । बंग-भंग का बड़े प्रवल 


खूपसे विरोध किया गया। इस अवसर पर बंगाल में बहुत उत्तेजना फैली, श्रौर 


< 


od उग्र उपायों दवारा ग्रंग्रेजी सरकार की योजना का विरोध करने के लिए 
दा हुए । बंग-भंग के विरोध के लिए स्वदेशी श्रान्दोलन ग्रौर ब्रिटिश माल के 
हिंष्कार की नीति का अनुसरण किया गया । श्रन्य प्रान्तों पर भी इस श्रान्दोलन का 
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बहुत प्रभाव पड़ा । 

१६०५ के साल का भारत की राप्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में बहुत श्रधिक 
महत्व है । इसी समय कांग्रेस में एक नए दल का प्रादुर्भाव हुआ, जो केवल भाषण 
देने व प्रस्ताव पास करने पर ही विश्वास नहीं रखता था, अपितु स्वराज्य के लिए 
क्रियात्मक पग उठाने की नीति का प्रतिपादक था । इसे 'गरम' दल कहते हैं। कांग्रेस 
के गरम दल के प्रधान नेता श्री बाल गंगाधर तिलक, विपिनचन्द्र पाल श्रौर लाजपतराय 
थे। ये नेता भारत में घुम-घुमकर राजनीतिक जागृति श्रौर स्वराज्य की श्राकांक्षा 
उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील थे, और बिदेशी सरकार का विरोध करना अपना 
कर्तव्य समभते थे । बंगाल, पंजाब व महाराष्ट्र में जो अनेक क्रान्तिकारी ग्राम्दोलन 
इस समय चल रहे थे, गरम नेताओं की दृष्टि में उनका भी उपयोग था। परिणाम 
यह हुञ्रा, कि गरम दल के नेताओं का श्रन्य कांग्रेसी नेताश्रों से-- जिन्हें नरम दल का 

हा जाता था, विरोध बढ़ता गया, और १६०७ ई० में हुई सूरत को कांग्रेस में इन 
दलों में फुट पड़ गई। गरम दल के लोग कांग्रेस से ग्रलग हो गए, और कांग्रेस का 
नेतृत्व नरम दल के हाथों में श्रा गया । 

प्रथम महायुद्ध श्रोर भारत का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन-- १९१४-१६ के प्रथम 
महायुद्ध के समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को बहुत बल मिला । इस युद्ध में 
ब्रिटिश पक्ष के लोगों का कहना था कि हम राष्ट्रीयता, स्वाधीनता श्रौर लोकतन्त्रवाद 
की रक्षा के लिए रणाक्षेत्र में उतरे हैं, और हमारा उद्देश्य श्रास्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी 
और टर्की के स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासनों का अन्त कर राष्ट्रीयता और लोकतंत्र- 
वाद के सिद्धान्तो के अनुसार यूरोप का पुनः निर्माण करना ही है। भारत की जनता 
में इन विचारों द्वारा नवस्फूति ्रौर श्राशा का संचार हुश्रा। महायुद्ध में भारत ने 
तन, मन और धन से श्रंग्रेजों का साथ दिया, यद्यपि कतिपय क्रान्तिकारी दलों ने 
इसे स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने का श्रनुपम श्रवसर समझा । ब्रिटिश लोगों ने 
भारतीयों को आइवासन दिया कि युद्ध की समाप्ति पर वे भारत की राष्ट्रीय भ्राकां- 
क्षात्रों की पूर्ति में कोई भी कसर न उठा रखेंगे । यही कारणा था, जो कांग्रेस ने युद्ध 
के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का उत्साहपूर्वंक साथ दिया, श्रौर महात्मा गाँधी जैसे 
नेता ने भी सेना के लिए रंगरूट भरती करने में अंग्रेजों की सहायता की । 

पर महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीयों की राष्ट्रीय श्राकांक्षाएँ पूणं नहीं हो पाई। 
इसका परिणाम यह हुआ कि श्रनेक भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की कृपा पर 
ग्राश्रित रह के स्वराज्य प्राप्ति की ग्राशा छोड़ दी, ग्रौर उन्होंने जनता को संगठित 
कर स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्त प्रारम्भ कर दिया । 

महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वराज्य श्रादोलन--महायुद्ध के दौरान में ही 
महात्मा गांधी दक्षिणी ग्रफ्रीका से भारत श्रा गये थे | इङ्गलैड में वकालत की शिक्षा 
प्राप्त कर वे दक्षिणी ग्रफ्रीका में कार्य करने लगे थे, और वहाँ रहते हुए उन्होंने भार- 
तीयों के श्रधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह का प्रारम्भ किया था । भारत आकर 
भी उम्होंते चम्पारन झ्रादि श्रनेक स्थानों पर सत्याग्रह द्वारा अंग्रेजों के अत्याचारों का 


२६६ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


बिरोध किग्रा था। धीरे-धीरे कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में श्रा गया, 
और ग्ंग्रेजी सरकार की कृपा से स्वराज्य प्रासि की आशा छोड़ कर उन्होंने स्वराज्य 
के लिए जन-शाक्ति के प्रयोग की नीति को स्वीकार किया । महायुद्ध की समासि पर 
्र्रेजों ने भारत के शासन में कुछ सुधार करने चाहे, जो मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । गांधीजी ने इन सुधारों को भ्रपर्यासत समझा । इसी समय सरकार 
ने 'रॉलट एक्ट' पास किया, जिसका प्रयोजन भारत के क्रान्तिकारी व स्वातन्त्र्य 
्राम्दोलनों को कुचलने के लिए विशेष अधिकारों का उपयोग करना था। जब इस 
। कातून के विरुद्ध जनता ने प्रदर्शन किए, तो सरकारी अफसरों ने निर्दयतापूर्वक निहत्थी 
। जनता पर गोलियाँ चलाई, भ्रौर भ्रमृतसर में जलियाँवाला बाग का भयंकर हत्याकांड 
हुप्रा, जिसमें हजार से ऊपर नर-नारी ब्रिटिश श्रत्याचारों के शिकार बने । इन सबका 
बिरोध करने के लिए गांधीजी ने १६२०-२१ में एक नए आन्दोलन का प्रारम्भ किया, 
शिसे 'प्रसहयोग भ्रान्दोलन' कहते हैं। इसका कार्यक्रम निम्नलिखित था-- 
(१) सरकार की सर्विस में जो भारतीय कार्य कर रहे हैं, वे त्यागपत्र दे दें, 
ताकि ब्रिटिश शासकों के लिए इस देश पर शासन कर सकना श्रसम्भव हो जाए। 
(२) सरकार द्वारा संचालित व भ्रभिमत शिक्षणालयों का बहिष्कार कर 
विद्यार्थी राष्ट्रीय विद्यालयों में शिक्षा प्रास करें, जिससे कि वे राष्ट्रीयता विरोधी 
झिक्षा के प्रभाव में न रहें । 
(३) सब भारतीय स्वदेशी वस्तुओं ग्रौर हाथ के कते व हाथ के बुने कपड़ों 
का व्यवहार करें, और विदेशी माल के बहिष्कार में प्रवृत्त हों । 
इस ग्रान्दोलन को सफल बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का 'तिलक स्वराज्य 
फण्ड' कायम किया गया । ग्रसहयोग आन्दोलन के कारणा सारे भारत में राजनीतिक 
जाशृति उत्पन्न हो गई । मुस्लिम लीग की स्थापना (इस पर हम आगे चलकर प्रकाश 
डालेंगे) के कारणा यद्यपि मुसलमान पहले राष्ट्रीय ग्रान्दोलन से पृथक्‌ रहते थे; पर 
खिलाफत के प्रइन को लेकर वे भी श्रच्छी बड़ी संख्या में श्रसहयोग श्रान्दोलन में 
शामिल हुए। महायुद्ध में टर्की जर्मनी के पक्ष में था । उसके परास्त हो जाने पर ब्रिटिश 
लोगों ने वहाँ के सुलतान को पदच्युत कर दिया था । टर्की का सुलतान मुसलिम 
जगत का खलीफा भी हु्रा करता था, ग्रतः भारत के मुसलमान उसे फिर से उसके 
पद पर ग्रार्ढ़ करना चाहते थे, और उसके पतन के लिए ब्रिटिश लोगों को ही 
उत्तरदायी समझते थे | इसीलिए उन्होंने भी गांधीजी के श्रान्दोलन का साथ दिया। 
यद्यपि दमन नीति का उपयोग कर अंग्रेजी सरकार इस आन्दोलन को कुचलने में 
सफल हुई, पर इसके कारण राष्ट्रीय जागृति ग्रौर स्वराज्य की ग्राकांक्षा सर्वसाधारणा 
` जनता तक पहुँच गई | 
5४ क -ांधीजी के नेतृत्व की भारत को सबसे बड़ी देन यही थी कि उन्होंने स्व राज्य 
र शत को सर्वसाधारणा जनता तक पहुंचा दिया, श्रौर देश में जागृति उत्पन्न 
र rr RR के 80300 में हजारों नर-नारी स्वयंसेवक बनकर 
अल गए, बहुत से बद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षणालयों का बहिष्कार किया, अनेक _, 
Fe ५७ 
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राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाए कायम हुई, कितने ही वकीलों ने वकालत छोड़कर राष्ट्रीय 
कार्य करना प्रारम्भ किया, स्वदेशी वस्तुग्रों का प्रचार व ग्रंग्रेजी माल का बहिष्कार 
किया गया, और कुछ सरकारी कर्मचारियों ने श्रपनी नौकरी से भी त्यागपत्र दिये। 
१९२२ ई० में गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गये, और उन्हें छः वर्ष की जेल का दण्ड 
दिया गया । 

स्वराज्य पार्टी--गांधीजी की गिरफ्तारी श्रौर सरकार की दमन नीति के 
कारणा जब श्रसहयोग आन्दोलन शिथिल हो गया, तो श्री चितरंजन दास के नेतृत्व 
में एक नया श्रान्दोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि माटेग्यु-चेम्सफोडं 
सुधारों के श्रनुसार बनी हुई विधान सभाश्रों का बहिष्कार न कर काँग्रेस को उनके 
लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहियें, और उनमें निर्वाचित होकर विधानसभाग्रों 
के अन्दर से सरकार के साथ संघष करना चाहिए। श्री दास व उनके साथियों ने 
कांग्रेस में एक नई पार्टी संगठित की, जिसे 'स्वराज्य पार्टी' कहते थे । धीरे-धीरे यह 
पार्टी बहुत प्रबल हो गई, श्रौर १६२५ ई० में कांग्रेस ने चुनाव लड़ कर बिधान 
सभाश्रों में प्रवेश करने की नीति को स्वीकार कर लिया । 

क्रान्तिकारी दल- श्रसहयोग आन्दोलन के विफल हो जाने पर १६२२ ई० 
में भारत क्रे क्रान्तिकारी दल फिर जोर पकड़ने लगे | पंजाब, बंगाल, उत्तरप्रदेश, 
राजस्थान ग्रादि अनेक प्रान्तों में गुस समितियाँ संगठित हुईं, और ग्रनेक युवक शस्त्र 
एकत्र कर अंग्रेजी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए उद्यत हुए । 

साइमन कमीशन--भारत में स्वराज्य ग्रान्दोलन जिस ढंग से जोर पकड़ रहा 
था, उसे देखकर ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि नये शासन सुधार करना 
आवश्यक है । इसलिए उसने एक कमीशन को नियुक्ति की, जिसके ग्रध्यक्ष सर जॉन 
साइमन थे । शासन सुधार के सम्बन्ध में परामशे देने का कार्यं इस कमीशन के सुपुर्द 
किया गया । इसके सब सदस्य अंग्रेज थे। उनसे यह ग्राता नहीं की जा सकती थी 
कि वे भारतीय जनता की श्राकांक्षाग्रों को भली भांति समभ सकेंगे। फरवरी, १६२४ 
में गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया गया था । उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने साइमन 
कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया । यह कमीशन जहाँ कहीं भी गया, जनता 
के उसका बहिष्कार किया, श्रौर काले झण्डों व 'साइमन वापस जाश्रो' के 
नारों से उसका स्वागत किया । श्री जित्रा के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भी साइमन 
कमीशन के बहिष्कार में कांग्रेस का साथ दे रही थी । इस पर सरकार ने फिर 
दमन नीति का प्रयोग किया । कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शत करने वालों पर लाठियाँ 
बरसाई गईं । लाहौर में कमीशन के जाने पर उसके विरुद्ध जो प्रदशन हुआ्ना, उसमें 
पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपतराय भी सम्मिलित हुए । उन पर भी लाठी 
की मार पड़ी, जिसके कारणा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई । इससे जनता बहुत 
क्षुब्ध हुई, श्रौर पंजाब के क्रान्तिकारी दल के युवकों ने लाहौर के एक अंग्रेज अफसर 
को गोली से उड़ा दिया । क्रान्तिकारी दलों का कार्य और श्रधिक उग्र हो गया, श्रौर 
भगतसिह नाम के एक क्रान्तिकारी युवक ने दिल्‍ली की केन्द्रीय बिधान सभा पर भी 


२९५ भारत की शासन व्यवस्था भ्रौर नागरिक जीवन 


बम फेंका । इससे सरकार को बोध हुभ्रा कि देश में कान्तिकारी श्रान्दोलन कितना 

उग्र रूप धारण कर चुका है। १९२९ ई० में भारत भर में बहुत से क्रान्तिकारी 

| युवक गिरफ्तार किये गए, उनमें से कइयों को फाँसी की सजा दी गई, और भ्रन्यों को 

| प्राजन्म व लम्बे समय के लिए सख्त केद का दण्ड दिया गया । 

| १६२८-२६ के साल भारत में अ्रपूर्व राष्ट्रीय जागृति के साल थे । क्रान्तिकारी 
ग्रान्दोलन इस समय ग्रत्यन्त उग्र रूप धारण कर रहे थे, श्रोर मजदूर श्राम्दोलन भी 
जोर पकड़ रहा था । किसानों में भी जागृति ग्रारम्भ हो गई थी, और मध्यवर्ग व 

| पुजीपति वर्ग के लोग भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे थे। राष्ट्रीय 

| स्वाधीनता की भावना, जो पहले कुछ थोड़े से पढ़ेलिखे लोगों तक सीमित थी, श्रब 

| सवसाधारण जनता तक व्याप्त हो गई थी । 

। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट--भारत में नये शासन सुधार करने के विरुद्ध अंग्रेजी 

| सरकार की संबसे बड़ी युक्ति यह थी, कि भारत के विविध राजनीतिक दल 

। शासन-सुधारों के सम्बन्ध में एकमत नहीं है। इसीलिए १९२८ ई० में दिल्‍ली में एक 

| ग्रॉल पार्टीज कान्फरेन्स बुलाई गई। इस कान्फरेन्स ने पंडित मोतीलाल नेहरू के 

नेतृत्व में एक कमेटी नियुक्त की, जिसे भारत के संबिधान की सवं-सम्मत रूप-रेखा 

| 

पर 

| 

| 


तयार करगे का कार्य सुपुर्द किया गया । नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर विचार 
करने के लिए कलकत्ता में सब राजनीतिक दलों का एक कन्वेन्शन हुआ | पर 
मुस्लिम लीग के विरोध के कारणा इस कमेटी की रिपोर्ट पर सब पाटियाँ सहमत न 
हो सकीं । 
नमक सत्याग्रह-- १६२६ ई० में कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन लाहौर में 
हुआ । पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सभापति थे । इस भ्रधिवेशन में घोषित किया 
गया कि पूर्ण स्वाधीनता कांग्रेस का ध्येय है। २६ जनवरी, १६३० को भारत में 
सवेत्र स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्‍चय किया गया, और उस दिन जनता ने 
खुले तौर पर घोषणा की कि स्वराज्य प्राप्ति के यत्न में कोई भी कसर नहीं रखी 
जायगी । 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक वार फिर स्वराज्य श्रान्दोलन को प्रारम्भ 
किया गया । इस बार स्वराज्य ग्रान्दोलन ने नमक सत्याग्रह का रूप धारणा किया । 
नमक जैसी सर्व-साधारण जनता के उपयोग की वस्तु पर भी सरकार द्वारा कर 
लगाया जाता था, जिसके कारणा नमक की कीमत बहुत महँगी थी । नमक के 
व्यवसाय पर सरकार का एकाधिकार था। इसलिए गांधीजी ने निश्चय किया कि 
क कानून को तोड़ा जाए । उनके नेतृत्व में सत्याग्रहियों की मण्डली सुरत जिले के 
द्र तट पर स्थित दण्डी नामक गाँव में गई, श्रौर वहाँ जाकर उसने नमक कानून 
किया । द मे भ्रन्यत्र भी बहुत से स्थानों पर स्वयंसेवकों ने कानून तोड़ कर 
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अत्याचार किये गये । 

गोलमेज कान्फरेन्स-इस दशा में सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर ने 
सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता कराने का निश्चय किया । इस समय भारत के 
वायसराय लाडे श्ररविन (१९२६-३१) थे । उन्होंने गोलमेज परिषद्‌ द्वारा भारत 
की राजनीतिक समस्या को हल करने का प्रस्ताव किया, और गांधीजी से समभनैता 
कर लिया (माच, १९३१) । इस समोते के अनुसार सत्याग्रही केदी जेल से रिहा 
कर दिये गये, और कांग्रेस ने गोलमेज कान्फरेन्स में अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकार 
कर लिया। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कान्फरेन्स में 
शामिल होने के लिए लण्डन गये । पर वहाँ भारत की अन्य राजनीतिक पाटियों के 
प्रतिनिधि भी विद्यमान थे। श्री जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमण्डल 
यह दावा करता था, कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग ही कर 
सकती है । भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गोलमेज काग्फरेरस में एकमत नहीं 
हो सके । परिणाम यह हुआ कि गांधीजी दिसम्बर, १९३१ में निराश होकर भारत 
लौट आये । 

सत्याग्रह ्राम्दोलन--गोलमेज काग्फरेः्स में भ्रसफल होकर कांग्रेस ने फिर से 
सत्याग्रह शुरू करने का निश्‍चय किया। १६३१ में लाड विलिगटन (१९३१-३६) 
भारत के नये वायसराय नियत हुए थे । उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन को कुचल देने के 
लिए कठोर उपायों का प्रयोग किया । महात्मा गांधी व अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए 
गये, और सवसाधारण स्वयंसेवकों पर सरकार द्वारा घोर अत्याचार किये गये । 
यद्यपि सामूहिक सत्याग्रह को रोक सकने में बिलिंगटन की सरकार सफल हुई, पर 
व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रहा । 

साम्प्रदाधिक तिणंय-गोलमेज कान्फरेंस को श्रसफलता का मुख्य कारण यह 
था, कि भारत के विविध धर्मो व सम्प्रदायों के लोग एकमत नहीं हो सके थे। हिम्दू- 
मुस्लिम विरोध इस समय उग्र रूप धारण करने लगा था; बयोंकि मुस्लिम लीग श्रब 
यह प्रचार करने लगी थी कि मुसलमान एक पृथक्‌ जाति व राष्ट्र हैं | ्रतः उन्हें विशेष 
प्रतिनिधित्व व श्रधिकार दिये जाने चाहिएँ । इसी प्रचार के कारण १६३२ में हिन्दू 
मुसलिम दंगे भी बड़ी संख्या में होते लगे और जनता में साम्प्रदायिकता का विद्वेष 
बहुत बढ़ गया । ह p हि 

जब गोलमेज कास्फरेच्स में एकत्र भारतीय नेता आपस में कोई फैसला नहु 
कर सके, तो ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री रामजे मेकडानल्ड ने श्रपनी ओर से एक 
साम्प्रदायिक निर्णय (0००७५० 474) दिया, जिसमें मुसलमानों के समान 
अछूतों को भी पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया । गांधीजी को यह बिलकुल भी पसन्द 
नहीं था, क्योंकि इसके कारण अछूतों की स्थिति हिन्दुओं से भ्रलग हो जाती थी। 
इस कारण गांधी जी ते जेल में ही श्रामरणा श्रनशन का ब्रत लिया। इस पर सरकार 
को साम्प्रदायिक निर्णय में ऐसे संशोधन करने के लिए विवश होना पडा, जिनसे 
गांधीजी सहमत थे। ये संशोधन उस समभौते (28०) का प्ररिणाम थे, जो गांधी 
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जी की प्रेरणा से हिन्दुओं रौर अ्रछूत जातियों के नेताश्रों के बीच हुश्रा था। यही 
समझौता 'पुना पैबट' के नाम से प्रसिद्ध है । 

१९३४ ई० में गांधी जी जेल से रिहा हुए, तब उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन 
को स्थगित कर दिया । 

१९३५ का शासन विधान--ब्रिटिश पालियामेण्ट ने १६३४ में भारत के 
लिए एक नया शानन-विधान स्वीकृत किया, जिसका उल्लेख इस पुस्तक के पहले 
अध्याय में किया जा चुका है । इस शासन विधान द्वारा प्रान्तों के शासन में प्रान्तीय 
स्वराज्य की स्थापना की गई, और प्रान्तीय शासन के सब विषय ऐसे मन्त्रियों के 
सुपुदं कर दिये गए, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थे । 

कांग्रेस के मम्त्रिमण्डल--१६३७ ई० में नये शासन विधान के श्रनुसार 
्रास्तीय विधान सभाग्रों के चुनाव हुए । कांग्रेस ने भी इस चुनाव में भाग लिया । 
संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश), बिहार, मध्यप्रान्द, मद्रास, बम्बई श्रौर उड़ीसा की 
विधान सभाओं में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ । पंजाब, बंगाल और सिन्ध में 
कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, क्योंकि इन प्रान्तों की बहुसंख्यक जनता मुसलमान 
थी, रौर मुसलमानों पर कांग्रेस के मुकाबिले में मुसलिम लीग का प्रभाव ग्रधिक 
था । जुलाई, १६३७ में अनेक प्रान्तों में कांग्रेस ने अपने मन्त्रिमण्डल बनाये । पर थे 
मन्त्रिमण्डल कोई विशेष उपयोगी कार्य नहीं कर सके, क्योंकि १६३५ के शासन- 
विधान द्वारा भी वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में नहीं आई थी । 

फार्वाड ब्लाक का संगठन इस समय कांग्रेस में एक नई विचारधारा का 
प्रारम्भ हुग्रा, जिसके प्रधान नेता श्री सुभाषचन्द्र बोस थे। वे अंग्रेजी शासन के 
विरुद्ध श्रान्दोलन को श्रधिक उग्र रूप में चलाना चाहते थे, और महात्मा गांधी के 
समान श्राहिसा श्रौर सत्य को विशेष महत्त्व नहीं देते थे । कांग्रेस के बहुत से सदस्यों 
ने श्री बोस का साथ दिया, और इसीलिए १६३९'की त्रिपुरी कांग्रेस के सभांपति 
पद के लिए महात्मा गांधी के उम्मीदवार श्री पट्टामि सीतारामया के मुकाबिले में 
श्री बोस को चुन लिया गया । गांधीजी ने इसे अ्रपनी हार समझा, और अपने 
अतुल प्रभाव का उपयोग कर उन्होंने श्री बोस को कांग्रेस के सभापति पद से त्याग- 
पत्र देने के लिए विवश किया । इस पर श्री बोस ने कांग्रेस से अलग होकर 'फार्वाडं 
ब्लाक नाम से नये संगठन का निर्माण किया । 

द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५)-सितम्बर १६३६ में बीसवीं सदी के द्वितीय 
महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ । इस समय भारत का गवरनर-जनरल लाड लिनलिथगो 
(१९३६-४३) था । उसने प्रान्तीय सरकारों की भ्रनुमति लिये बिना ही इङ्गलँण्ड के 
पक्ष में भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर दिया । इस बात पर कांग्रेस के मन्त्रि- 


मण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया, और जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल थे, उनका" 


शासन वहाँ के गवनरों द्वारा किया जाने लगा । साम्प्रदायिक विद्वेष इस समय तक 
इतना उग्र रूप धारणा कर चुका था, कि इस श्रवसर (श्रक्टूबर, १९३९) पर मुसलिम 
लीग ने सर्वत्र 'मुक्ति-दिवस” मनाया । 


~ का छा 


राष्ट्रीय जागृति और राजानीतिक स्वाधीनता ३०१ 


अंग्रेजी सरकार भारत के धन और जनशक्ति का महायुद्ध के लिए उपयोग 
करने में तत्पर हुई, लाखों नये सिपाही सेना में भरती किये गए, श्रौर राष्ट्रीय ऋण 
व नये टैक्सों के रूप में करोड़ों रुपया जनता से प्राप्त कर उसे युद्ध के लिए खर्च 
किया जाना शुरू हुआ । 

महाथुद्ध के समय स्वतन्त्रता के विविध प्रयत्न भारत के देश भवत लोगों ने 
महायुद्ध को देश की स्वतन्त्रता के लिए सुवर्शीय अवसर समभा । इस कारण 
स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रयत्न शुरू हुए 

(१) विविध क्रान्तिकारी दल फिर से सचेष्ट हो गये, उन्होंने सशस्त्र क्रान्त 
का यत्न प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारणा बहुत से क्रान्तिकारी युवकों को गिरफ्तार 
कर जेलों में डाल दिया गया । 

(२) गांधी जी ने व्यक्तिगत खूप से सत्याग्रह करने की प्रेरणा की, भ्रौर 
बहुत से कांग्रेसी सत्याग्रह कर जेल गये । 

(३) ग्रगस्त, १९४२ में कांग्रेस ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए अधिक उग्र 
उपायों के ग्रनुक रण का निश्चय किया । उसने अंग्रेजो, भारत छोड़ो' का श्रान्दोलन 
शुरू किया, और यह श्रादेश दिया कि जनता स्वराज्य के लिए संघर्ष शुरू कर दे । 
इस पर सरकार ने सव प्रमुख कांग्रेसी नेताश्रों को गिरफ्तार कर लिया । इस दशा में 
जनता ने सर्वत्र श्रपनी समक के अनुसार संघर्ष प्रारम्भ कर दिया ।-इस समय महा- 
युद्ध में अंग्रेजी पक्ष की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी । फिलिपाइन, इन्डोचायना, 
इन्डोनी सिया, सिंगापुर, मलाया आदि पर कब्जा कर जापानियों ने बरमा को भी 
जीत लिया था, और उसकी सेनाएँ भारत की पूर्वी सीमा पर झा पहुँची थीं । 
अंग्रेजों के युद्ध प्रयत्त को विफल बनाने के लिए देशभक्त युवकों ने कितनी ही रेलवे 
लाइनों को उल्ोड़ डाला, तार श्रौर टेलीफोन काट डाले, और कितने ही थानों व 
डाकलानों पर कब्जा कर लिया । कुछ स्थानों पर तो जनता ने ब्रिटिश शासन का 
ग्रस्त कर ग्राजाद सरकारों का भी संगठन कर लिया । 

(४) श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जर्मनी और जापान की सहायता से भारत को 
्रग्रेजी शासन से मुक्त करने का प्रयास किया | श्री बोस कांग्रेस के एक मान्य नेता 
थे, पर गांधी जी से उनका ग्रनेक महत्त्वपूर्ण बातों पर मतभेद था । उन्होंने श्रनुभव 
किया कि युद्ध की परिस्थिति से लाभ उठा कर भारत से अंग्रेजी शासन का श्रन्त 
किया जा सकता है। वे जेल से बच निकले, और वेश बदल कर अफगानिस्तान के 
रास्ते से जर्मनी जा पहुँचे । वहाँ से वे जापान गये। १९४ १-४२ में पूर्वी व दक्षिण- 
पुर्वी एशिया में जापान को श्रसाधारण सफलता मिली थी । सिंगापुर आदि में भारत 
की जो सेना थी, उसे जापान के सम्मुख ग्रात्म-समर्पण करता पड़ा था । श्री सुभाष 
बोस ने इस भारतीय सेना में स्वतन्त्रता की भावना उत्पन्न की, और उसे आजाद 
हिन्द फौज' के रूप में संगठित किया । एक 'श्राजाद हिन्द सरकार” का भी निर्माण 
कर लिया गया, जिसके श्री बोस 'नेताजी' बने । यह योजना बनाई गई कि ग्ाजाद 
हिन्द सेना बरमा के रास्ते भारत पर श्राक्गमण करेगी, भश्रौर भारत को ग्रंग्रेजों को. 
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श्रधीनता से मुक्त करेगी । | 
पर स्वराज्य के इन विविध प्रयत्नों को तत्काल सफलता नहीं मिल सकी। 
सरकार ने क्रान्तिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, और कांग्रेसी सत्या ग्रहियों को ' 
पकड़ कर्‌ जेलों में बन्द कर दिया । जो लोग तोड़-फोड़ के कामों में लगे थे, उन पर | 
श्रत्याचार किये गये । १९४२ ६० के अन्तिम भाग में जर्मनी गौर जापान का पक्ष 
कमजोर पड़ने लगा, इस कारण श्राजाद हिन्द सेना को भी यासाम में प्रविष्ट होने में 
सफलता नहीं मिल सकी । 
यद्यपि दमन नीति और शस्त्रो द्वारा अंग्रेजी सरकार स्वतन्त्रता के प्रयत्नों 
को विफल करने में समर्थ हुई, पर देश में जो राष्ट्रीय जाग्रृति व स्वतन्त्रता की 
उत्कट भावना उत्पन्न हो गई थी, उसे चष्ट कर सकना उसके लिये असम्भव था । 
भारत की स्वाधीनता--१६४५ ई० में महायुद्ध का ग्रन्त हो गया, श्रौर बरमा, 
इन्डोनीसिया ग्रादि देशों से जापानी प्रभुत्व की भी समाप्ति हो गई। भारतीय सेना 
के जो सैनिक ग्राजाद हिन्द सेना में सम्मिलित हुए थे, उनके प्रमुख नेताओं पर नवम्बर, 
१६४५ में सैनिक कानून के अनुसार मुकदमे चलाये गये | भारत की जनता इन लोगों 
को विद्रोही न मान कर स्वतन्त्रता युद्ध के वीर शहीद मानती थी। इन मुकदमों के | 
कारण एक बार फिर जनता में ग्रंग्रेजों के विरुद्ध भावना जोर पकड़ गई | कलकत्ता | 
आदि ग्रनेक स्थानों पर अंग्रेजों के विरद्ध प्रदर्शन हुए श्रौर प्रदर्शनकारियों पर गोलियाँ 
चलाई गईं । नेताजी सुभाष बोस के प्रयल्न से भारतीय सैनिकों में स्वतन्त्रता की जो 
भावना उत्पन्त हुई थी, वह महायुद्ध में अंग्रेजों की विजय के कारणा नष्ट नहीं हो गई | 
थी । १८ फरवरी, १९४६ को बम्त्रई में नौसेना ने बिद्रोह किया, और जंगी जहाजों f 
से अंग्रेजी झन्डे उतार कर उनकी जगह पर राष्ट्रीय तिरंगे फहरा दिये । कलकत्ता, 
विशाखापटुम, मद्रास श्रादि श्रन्यत्र भी नौसेना ने विद्रोह किया । बम्बई में इसी 
अवसर पर मजदूरों ने भी ग्राम हड़ताल कर दी । गोरी सेना ने इन हड़तीलियों पर 
गोलियाँ चलाई श्रौर २५० के लगभग मजदूरों को भून कर रख दिया । 
भारत में अंग्रेजी शासन सेना पर श्राश्रित था । भारतीय सिपाहियों द्वारा 
ही अंग्रेजों ने भारत की विजय की थी, और उसी के बल पर वे इसका शासन करते 
थे। जब सेना में ही ग्रंग्रेजों के विरुद्ध भावना उत्पन्न हो गई, तो अंग्रेजों को यह 
समने में देर नहीं लगी कि भ्रव उनके लिये भारत पर शासन कर सकना सम्भव 
नहीं रह गया है। 
इस श्रनुभूति का यह परिणाम हुभ्रा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के नेताओं 
से समझोत। करने का निश्चय किया । १६ फरवरी, १६४६ को ब्रिटेन के प्रधान- 
मन्त्री श्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भारत जाकर वहाँ | 
की समस्या को हल करेंगे । इस समय भारत के गवर्नर-जनरल लाड वेवेल (१९४३- h 
४७) थे। उन्होंने सब कांग्रेसी नेताश्रों को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद जो 
घटनाएँ हुई, श्रौर १५ ग्रगस्त, १९४७ के दिन किस प्रकार भारत विदेशी शासन से 
मुक्त होकर स्वाधीत हुआ, इन सब बातों का उल्लेख इस पुस्तक के प्रथम श्रध्याय 


| 
| 
| 


राष्ट्रीय जागृति ग्रोर राजनीतिक स्वाधीनता ३9२ 


में किया जा चुका है। उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। श्रव भारत 
स्त्रतन्त्र है, और उसमें 'सम्पूर्ण-प्रभुत्त्त-सम्पन्त लोकतन्त्र गणराज्य' स्थापित है। 
स्वाधीन भारत की लोकतन्त्र सरकार अपने देश की श्राथिक, सामाजिक व सांस्कृतिक 
उन्नति के लिये भगीरथ प्रयत्न करने में तत्पर है । 


भारत की स्वतन्त्रता के लिये इण्डियन नेशनल कांग्रेस का कतुं त्व 


डेढ़ सदी के लम्बे काल तक विदेशियों की श्रधीनता में रहने कें बाद भारत प्रब 
जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर सका, उसमें इण्डियन नेशनल कांग्रेस का कठुं त्व बहुत महत्त्व 
का है । कोई भी देश तब तक विदेशी शासन से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक कि 
उसकी जनता में राष्ट्रीय जागृति और स्वतन्त्रता के लिये प्रबल आकांक्षा उत्पन्न 
न हो जाए । भारत के नवजागरण में धामिक सुधार और सामाजिक सुधार के श्रान्दो- 
लनों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया, पर राजनीतिक चेतना और स्वतन्त्रता की ्राकांक्षा को 
उत्पन्त करने का कार्य कांग्रेस का ही था । १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना हुई थी । 
उस समय यह शिक्षित व उच्च ब के लोगों की ही संस्था थी, और प्रस्ताव पास करने 
व सरकार की सेवा में ग्रावेदन-पत्र भेजना ही अपना कार्य समती थी । १६०५ तक 
कांग्रेस की यही दशा रही । बंग-भंग के कारण देश में जो असन्तोष उत्पन्न हुग्रा, उसने 
कांग्रेस में एक ऐसे गरम दल का प्रादुर्भाव किया जो स्वतन्त्रता के संघर्ष के लिये उग्र 
उपायों के अनुसरण का पक्षपाती था। पर यह दल कांग्रेस को अपना अनुयायी नहीं 
बना सका, रौर वह नरम दल के लोगों के ही हाथों से रही । १६१६ में नरम और 
गरम दलों में मेल हो गया, और कुछ समय बाद कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के 
हाथों में श्रा गया । उन्होंने सर्वसाधारणा जनता में.जागृति व स्वराज्य की भूख को 
उत्पन्त करने का यत्त किया, और कुछ ही समय में कांग्रेस जनसाधा रण की संस्था बन गई। 
अब से २३०० साल पूर्व के लगभग आचार्य चाणक्य ने इस तथ्य को प्रकट किया था, 
कि जनता की शक्ति का मुकाबिला संसार की कोई भी श्रव्य शक्ति नहीं कर सकती । 
महात्मा गांधी ने इस तथ्य को पहचाना, और भारतीय जनता में ऐसी शक्ति उत्पन्न 
करने का यत्न किया, जिसके सम्मुख ब्रिटिश साम्राज्य की अपार शबित का भी टिक 
सकता ग्रसम्भव था । भारत की स्वाधीनता के संघर्ष में यही गांधीजी का सबसे 
बड़ा कर्तृ त्व है, और उनके नेतृत्व में यही कांग्रेस भी का क्तृत्व है। इसी के लिये 
कांग्रेस ने ्रसहयोग श्रौर सत्याग्रह के उपायों को श्रपनाया, श्रौर सशस्त्र क्रान्ति के 
बिना ही भारत स्वराज्य प्राप्त कर सकने में समर्थे हुश्रा । 

गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज्य के संघर्ष के लिये श्रहिसात्मक योर 


ञार्तिमय उपायों का श्रनुसरण किया । गांधी जी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिये _ 
साधनों की उत्कृष्टता को भी बहुत महत्व देते थे । इसीलिये वे श्रहिसा और सत्य को 


भी उतना ही श्रावश्यक मानते थे, जितना कि स्वराज्य की प्राप्ति को । गांधी जी के 


सिद्धान्तों को स्वीकार कर कांग्रेस ने सत्य और श्राहिसा का श्रनुसरण किया और 


उनके द्वारा जनता में प्रबल राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर दी । जनता की इसः 


~ 


५ 


॥ ३०४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


जागृत शक्ति के सम्मुख ब्रिटिश शासकों को सिर भुकाना पड़ा, और अन्त में भारत 
| स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ हुआ । 

भ्रब भारत की उन्नति के लिये भी कांग्रेस ग्रहिसात्मक श्रौर शान्तिमय उपायों 
} का ग्रनुसरणा करने में ही तत्पर है। भारत में जो सँकड़ों रियासतें थीं, खून की एक 
| भी बूंद बहाये बिना ही उन सब का अन्त कर दिया गया । शान्तिमय उपायों से ही 
जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन किया गया । श्रब शान्तिमय उपायों द्वारा ही कांग्रेस 
एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है, जिसमें सब 
मनुष्यों को रोजगार प्राप्त करने व उन्नति करने का अवसर मिले और सम्पत्ति का 
वितरण सामाजिक न्याय के ग्राधार पर हो। निःसन्देह, संसार के इतिहास में यह 
एक नई व अनुपम बात है। इसका सब श्रेय गांधी जी व उनके सिद्धान्तों का अनु- 
सरणा करने वाली कांग्रेस को ही प्राप्त है । यदि कांग्रेस की श्रहिसात्मक व शान्तिमय 
नीति का अनुसरण किया जाए, तो जंसे भारत सशस्त्र क्रान्ति के विना ही स्वराज्य 
प्राप्त करने में समर्थ हुआ, वैसे ही वह शान्तिमय ढंग से श्रपनी उन्नति भी कर 
सकता है। 


अभ्यास के लिये प्रश्न 

(१) भारत में राष्ट्रीय जागृति क्रे उत्पन्न होने में कोन से प्रधान कारण 
थे ? विशद रूप से प्रकाश डालिये । 

(२) उन्नीसवीं सदी में भारत की स्वाधीनता के लिये कौन-कौन से प्रयत्न 
हुए ? ये प्रयत्न क्यों सफल नहीं हो सके ? 

(३) कांग्रेस के कया उद्देश्य हैं ? वे किस प्रकार पुरे किये गये हैं ? (यू० 
पी० १ ६४०) 

(४) १६०९ से १९३५ ई० तक देश में कांग्रेस की कया नीति थी ? प्रकाश 
डालिये । (यू० पी०, १६४०) 
४ (५) यह कहाँ तक सच है कि धामिक श्रान्दोलनों ने भारत में राष्टीय 
जागृति की नींव डाली ? (यू० पी० १६३४) 
(६) महात्मा गांधी के भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखिये । 
(राजपुताना, १९५४) 
(७) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये-- 
; बाल गंगाधर तिलक, सुभाषचन्द्र बोस, डा० श्रम्बेदकर (अजमेर, १९५३ ) 

5) भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन की उत्पत्ति श्रोर विकास के महत्त्वपूर्ण 
कारणों : णों ब तत्वों पर प्रकाश डालिये । (राजपूत्ताना, १६५३) 


तेईसवां श्रध्याय 
साम्प्रदायिक आन्दोलन 


भारत के नागरिक जीवन में साम्प्रदायिक समस्या का बहुत अधिक महत्व है । 
इस देश के सब निवासी एक धर्म के ही अनुयायी नहीं हैं । जिस देश के प्रायः सब 
निवासी किसी एक धर्म के श्रनुयायी होते हैं, उसमें साम्प्रदायिक समस्या का प्रश्‍न 
उत्पन्न नहीं होता । ग्रतः वहाँ राष्ट्रीय भावना का विकास सुगमता से हो सकता है । 
इंगलेण्ड, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, टर्की आदि देशों में साम्प्रदायिक समस्या का श्रभाव 
है, क्योंकि उनके प्रायः सब निवासी किसी एक ही सम्प्रदाय व धर्म को मानते हैं । 
पर भारत में हिन्दू, मुसलमान और ईसाई धर्मो के लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास 
करते हैं, और इत धर्मो के के अनुयायी भी अनेक सम्प्रदायों में विभक्त हैं। इसका परि- 
णाम यह है कि यहाँ साम्प्रदायिक विद्वेष बहुधा उभड़ता रहा है । इसी कारण भारत- 
वर्ष का विभाजन हुआ, और पाकिस्तान भारत से पृथक्‌ हो गया । 


मुस्लिम राष्ट्रीयता का उदय 


इसमें सन्देह नहीं कि तुर्क-अफगान भर मुगल शासकों के शासन काल में 
हिन्दुओं और मुसलमानों में अनेक दृष्ट्रियों से सामऊ्जस्य स्थापित हो गया था । भाषा, 
रहन-सहन, रीतिःरिवाज ग्रादि में वे एक-दूसरे के बहुत समीप श्रा गये थे । यदि 
ब्रिटिश लोगों के शासन काल में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के एक-दूसरे के समीप 
आने की प्रक्रिया जारी रहती, तो भारत के इन दोनों प्रधान धर्मों के श्रनुयायी राष्ट्रीय 
दृष्टि से भी एक हो सकते । पर अंग्रेजी शासन के समय में यह नहीं हो पाया । जो 
बातें हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद की खाई को श्रोर अ्रधिक गहरा करने में सहा- 
यक हुईं, वे निम्नलिखित हैं-- ॥ न 

(१) ब्राह्मसमाज, श्रायंसमाज, रामकृष्ण मिशन आदि के नये धामिक श्रान्दो- 
लनों ने हिन्दुओं में नव-जागरण उत्पन्न किया। यद्यपि ये सभी श्रान्दोलन भारतीय 
जनता की एकता के पक्षपाती थे, पर इनका प्रभाव मुख्यतया हिन्दुओं पर ही पड़ा । 
स्वामी दयानन्द तक ते मुस्लिम तेता सर सैयद ग्रहमदखाँ से मिलकर भारत में धामिक 
एकता को स्थापित करने का उद्योग किया था । पर उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता 
नहीं हुई, क्योंकि जहाँ हिन्दू बेद-शास्त्रों को pe ज्ञान मानते हैं, वहाँ मुसलमान 
कुरान और. रसूल पर विशवास रखते हैं । इन दोनों धमों के आ एक-दूसरे से 
बहुत भिन्न हैं । उन्नीसवीं सदी के विविध सुधार श्रान्दोलन हिन्दुओ्रों में नई जाग्रति 


उत्पन्न करने में ग्रवश्य समर्थ हुए, पर उन्होंने धर्म का जो रूप जनता के.सम्मुख रखा 


| 
| 
| 
| 


३०६ भारत की शासन व्यवस्था श्रौर नागरिक जीवन 


मुसलमानों के लिए उसे स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं था। मध्य युग में कबीर, 
और नानक सदुश सन्त महात्माओं ने जिन धामिक ग्ान्दोलनों का प्रारम्भ किया था, 
उनका ग्राधार पुराने वेद-शास्त्र नहीं थे । उनकी शिक्षाओं और बाशियों में सब धर्मो 
के प्रमुख तत्वों का समावेश था । उन्नीसवीं सदी के धामिक आन्दोलन वेद-शास्त्रों के 
महत्व पर जोर देते थे । श्रार्यंसमाज की तो स्थापना ही वेद-शास्त्रों के पुनरुद्धार के 
लिए हुई थी । ब्राह्मसमाज की उपासना भी वेदों श्रौर उपनिषदों पर श्राश्रित थी । 
उन्नीसवीं सदी के धामिक श्रान्दोलन हिन्दू धर्म के लुप्त गौरव का फिर से उद्धार करना 
चाहते थे, वे वेद-शास्त्रों का महत्व जनता को बताते थे, और श्रव्य धर्मो के लोगों को 
भी हिन्दू धर्म में सम्मिलत करने के पक्षपाती थे । स्वाभाविक रूप से हिन्दू धर्म की 
यह नई प्रवृत्ति मुसलमानों को सह्य नहीं थी । 

(३) हिन्दू धर्म के नवजागरण का प्रभाव इस्लाम पर भी पड़ा । श्रठारहवों 
सदी में जब मुस्लिम राजशक्ति का पतन हुग्रा, तो श्रनेक मौलवियों के हृदय में 
इस्लाम की दुर्दशा की अनुभूति उत्पन्न हुई । दिल्ली के मुहम्मदशाह वलीउल्ला सदृश 
कितने ही मुस्लिम नेता इस्लाम के लुप्त गौरव का पुनरुद्धार करने के लिए उतावले 
हो उठे। इसी समय वहाबी सम्प्रदाय का भारत में जोर बढ़ने लगा, जिसका उद्दे शय 
इस्लाम की कमजोरियों को दूर कर मुसलमानों में स्फुति व नवजागरणा का संचार 
करना था | श्रंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को बहाबी लोग बहुत चिन्ता की दृष्टि से 
देखते थे। १८५७ की राज्यक्रान्ति के समय उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के विरुद्ध 
भड़काने में महत्वपूर्ण कार्य किया था । पर बहाबी लोगों को भारत की दुर्देशा का 
उतना ध्यान नहीं था, जितना कि इस्लाम की दुर्दशा का था। वहाबी श्राच्दोलन ने 
इस्लाम में नई स्फूति का संचार ग्रवश्य किया, पर साथ ही मुसलमानों को हिन्दुओं से 
दूर करने में भी सहायता की । 

(३) सर सँयद अ्रहमद खाँ ने भ्रलीगढ़ को केन्द्र बनाकर एक नये मुस्लिम 
आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में नवीन शिक्षा का प्रचार 
करना और उन्हें भारत की राजशक्ति के उपभोग में हाथ बँटाने के लिये तैयार करना 
था । ब्रिटिश दासन की स्थापना के बाद मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा की उपेक्षा की 
थी । इसके विपरीत हिंदुओं ने अंग्रेजी पढ़कर नये ज्ञान-विज्ञान को सीखना शुरू कर 
दिया था, शरौर भारत के राजनीतिक जीबन में उनका महत्व निरन्तर बढ़ता जाता 
था । सर संयद श्रहमद खाँ ने अलीगढ़ ऐग्लो-द्रोरियण्टल कालिज की स्थापना की, 
श्रौर मुसलमानों में नवजागरणा का प्रारम्भ किया । इससे मुसलमानों में नई स्फूति 
श्रौर ग्राशा का संचार हुआ, श्रोर भारत "भर के मुसलमान अलीगढ़ को भ्रपना 
केन्द्र मानने लगे । बंगाल, मद्रास, पंजाब, बम्बई श्रादि विविध प्रांतों के मुसलमान 
युवक श्रलीगढ़ में पढ़ने के लिये श्राने लगे, और वहाँ रहते हुए उनमें एक भाषा, एक 

रहन-सहन, एक विचारसरणी और एक संस्कृति का विकास होने लगा । श्रलीगढ़ 
में स्कूल बिभाग की शिक्षा का माध्यम उदू को बनाया गया, श्रौर मैद्रिक परीक्षा 
उत्तीर्ण करने के लिए उदू' का ज्ञान श्रनिवायं माना गया। श्रलीगढ़ का विद्यार्थी 
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चाहे भारत के किसी भी प्रदेश का निवासी हो, वह उदू को अपनी भाषा समझने लगा । 
इसका यह परिणाम हुआ कि शिक्षित मुसलमान उदू को अपनी धामिक व राष्ट्रीय 
भाषा मानने लगे। रहन-सहन, भाषा, विचारसरणी श्रादि की एकता के कारणा 
जहाँ श्रलीगढ़ के वातावरणा में पले हुए मुसलमान अपने को एक जाति व राष्ट्र का 
अंग समझते थे, वहाँ उनमें यह अनुभूति भी उत्पन्न होने लगी कि हम हिन्दुश्रों से 
पृथक्‌ हैं । 

(४) भारत के नवजागरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि विविध 
सम्प्रदायों व जातियों के लोगों में भ्रपनी पृथक्‌ शिक्षा संस्थाएं खोलने की प्रवृत्ति 
प्रारम्भ हुई । मुसलमानों के मोहम्मडन एंग्लो-श्रोरियन्टल कालिज के समान दयानन्द 
एंग्लो-वंदिक कालिज, सनातन धर्म कालिज, खालसा कालिज, क्रिदिचियन कालिज 
ग्रादि शिक्षा-संस्थाञ्नों की स्थापना शुरू हुई, जिनमें नवीन शिक्षा के साथ-साथ अपने 
धर्म, सम्प्रदाय श्रादि की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। इस्लामिया कालिजों के 
बिद्यार्थी जैसे उदूं को अपनी भाषा समझते थे, वेसे ही डी० ए० वी० कालिजों के 
विद्यार्थी हिन्दी को व खालसा कालिजों के विद्यार्थी गुरुमुखी में लिखी जाने वाली 
पंजाबी को अपनी भाषा मानते थे। साथ ही, अ्पने-श्रपने धर्म के पुनरुत्थान व प्रचार 
को भी ये ग्रत्यन्त महत्व देते थे । 

(५) उच्तीसवीं सदी का अन्त होते-होते श्रार्यसमाज ने गुरुकुलों की स्थापना 
शुरू कर दी थी, जिनका उद्देश्य वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना व वेदिक वातावरण 
में शिक्षा देना था। सनातनी श्रौर जैनी लोग भी ग्रार्यसमाजियो की देखा-देखी ऋषिकुलों, 
श्रौर गुरुकुलों की स्थापना के लिए तत्पर हुए । देवबन्द ग्रादि श्रनेक स्थानों पर मुसलमानों 
ने भी ऐसे रदरसे कायम किये, जो इस्लाम की शिक्षा को ही संसार के लिए कल्याणा- 
कारी मानते थे। ये सब संस्थाएं भारत के नवजागरण में सहायक अवश्य हुई, पर 
साथ ही इनके कारण हिन्दुओं भ्रौर मुसलमानों के वीच की खाई भ्रधिक-अ्धिक गहरी 
भी होती गई । देहात के रहने वाले हिन्दू और मुसलमान एक भाषा बोलते थे, उनके 
विचार का ढंग एक सहश था । उनके रहन-सहन में भी विशेष अन्तर नहीं था। पर 
जब ये देहाती बालक गुरुकुल कांगड़ी या देवबन्द में पढ़कर बाहर निकलते थे, तो 
एक-दूसरे से भिन्न दो पृथक्‌ संस्कृतियों के मूर्तरूप बन जाते थे श्रलीगढ़ के एंग्लो- 
ग्रोरियन्टल कालिज श्रौर लाहीर के एंग्लो-वेदिक कालिज के विद्योथियों की संस्कृति 
में भी इसी प्रकार का भेद श्रा जाता था। पंडित मदनमोहन मालवीय के प्रयत्न से 
जब काशी में 'हिन्दू विश्वविद्यालय! की स्थापना हुई, तो यह संस्था हिन्दू भ्रघ्ययन व 
संस्कृति का केन्द्र बन गई, जैसे कि अलीगढ़ मुसलिम शिक्षा व संस्कृति का केन्द्र था । 
शिक्षा का प्रसार हिंदुओं श्रौर मुसलमानों के भेद को घटाने के बजाय उसे बढ़ने सें 
सहायक होने लगा । राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलनों के परिणाम स्वरूप जब भारत में 
राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना हुई, तो भी हिदुश्रों श्रौर मुसलमानों को एक ही ढंग 
की शिक्षा देते की कोई योजना नहीं बनाई जा सकी । दिल्‍ली को जामिया मिल्लिया 
मुसलिम राष्ट्रीय शिक्षा की संस्था थी, तो 'काशी विद्यापीठ' हिन्दू राष्ट्रीय शिक्षा 
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की । राष्ट्रीय शिक्षा भी हिन्दुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक भेद को दूर कर सकने 
में ग्रसमर्थ रही । 
यदि ब्रिटिश एग में भारत के नेता नवजागरण की कोई ऐसी योजना बना 
सकते में समर्थ होते, जिसका प्रभाव हिन्दुओ्नों ओर मुसलमानों पर एक समान रूप से 
पड़ता, तो शायद मुसलमानों में श्रपनी पृथक्‌ राष्ट्रीयता की भावना विकसित न होने 
पाती । इस प्रकार का कोई प्रयत्न भारत में नहीं हुश्रा । उच्नीसवीं सदी में भारत में 
नवजागरण के ग्रनेक ग्रान्दोलन ग्रवश्य चले; पर वे श्रान्दोलन हिन्दुओं के अलग थे, 
और मुसलमानों के अलग । इन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक-दूसरे के समीप 
लाने के लिए कोई यत्न नहीं किया । 
इसी का परिणाम यह हुआ कि जब भारतकी जनता ने राजनीतिक श्रविः 
कार प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया, तो मुसलमानों की ग्राकांक्षाएँ शेष भार- 
तीय जनता से भिन्न थीं | हिन्दू लोग स्वराज्य चाहते थे, देश में लोकतन्त्र शासन 
स्थापित करना चाहते थे, तो मुसलमान लोग इस चिन्ता में थे कि सरकारी नौकरियों 
में उन्हें विशेषता दी जाएं, और विधानसभा आदि में भी उनके प्रतिनिधि पृथक्‌ रूप 
से चुने जाएं । 
प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व की माँग--अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से मुसलमानों की 
इस प्रवृत्ति से लाभ उठाया । विदेशी शासक अपने अधीन देश की राष्ट्रीय एकता को 
कभी पसन्द नहीं करते । वे 'जनता में फूट पैदा करो, और शासन करो(D!४4९ 870 
oe की नाति का अनुसरण करते हैं। अंग्रेजों ने भी भारत में यही किया । 
हिनु श्रौर मुसलमानों में जो भेद था, उसका उन्होंने पुरी तरह से लाभ उठाया । 
शुरू म उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं के प्रति पक्षपात किया, क्योंकि अपनी 
बादशाहत के नष्ट हो जाने के कारणा मुसलमानों में ग्रंग्रेजों के विरुद्ध बहुत श्रसंतोष 
था। पर जव नई शिक्षा प्राप्त कर हिन्दू लोग स्वराज्य के लिए संघर्ष करते लगे, तो 
श्रंग्नेजों ने मुसलमानों का पक्ष ग्रहण किया, और साम्प्रदायिक समस्या को उत्पन्न कर 
स्वराज्य के मार्ग में रोड़े श्रटकाने का प्रयत्न किया । बंगःभंग (१६०५) में भी उनका 
एक उह स ह था, कि हिन्दुओं और मुसलमानों में वमनस्य बढ़ जाए। वे पूर्वी 
बंगाल को मुसलिम प्रान्त के रूप में बनाना चाहते थे । अंग्रेजों ने यह भी यत्न £ 
कि देश के णासन में हिन्दू और मुसलमान ह र र त ही पे 
GU ट्‌ पृथक रहें । उन्हीं से 
प्रेरणा पाकर १९०६ ई० में सर आ्रागा खाँ एकईमुसलिम डेपुटेशन को साथ लेकर 
वायसराय से मिले, और उनसे यह प्रार्थना की कि मुसलमानों को पृथक्‌ प्रतिनिधित्व 
दिया जाए। इस डेपुटेशन की माँग से वायसराय महोदय ते अपनी सहानुभूति प्रगट 
की । उन्होंने इसे भारतीय इतिहास की एक युगकारी घटना समझा । वस्तुतः, यह 
एक युगकारी घटना ही थी, क्योंकि इसी के कारण श्रागे चलकर भारत में मुसलमानों 
के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व की परिपाटी का प्र।रंस्म किया गया, और हिन्दुओं व मुसलमानों 
के बीच की खाई श्रधिक गहरी होती गई । 
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मुसलिस लीग को स्थापना--२० दिसम्बर, १६०६ के दिन मुसलिम लीग 
की स्थापना हुई । यह संस्था ढाका में स्थापित हुई थी, और इसके निम्नलिखित 
उद्देश्य थे 

(१) भारत के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति में वृद्धि करना । 

(२) भारत के मुसलमानों के राजनीतिक व श्रन्य श्रधिकारों की रक्षा करना 
्रौर उनकी माँगों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना । 

(३) मुसलमानों श्रौर अन्य लोगों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना । 

इस प्रकार सम्पन्न व शिक्षित मुसलमानों द्वारा मुसलिम लीग की स्थापना 
हो जाने पर भारत में मुसलमानों का एक पृथक्‌ राजनीतिक संगठन वनत गया । यह 
लीग मुसलमानों को प्रेरित करती थी कि वे राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन से 
पृथक्‌ रहें, और कांग्रेस में सम्मिलित न हों। मुसलिम लीग मुसलमानों के पृथक्‌ 
प्रतिनिधित्व पर विशेष रूप से जोर देती थी । इसीलिए जब १६०६ ई० में मिन्टो- 
मारले सुधारों का श्रीगणेश हुआ, तो उसमें मुप्लमानों की इस मांग को स्वीकृत कर 
लिया गया, और उन्हें सभी निर्वाचित संस्थानों में पृथक्‌ प्रतिनिवित्त्व प्रदान किया गया । 

कांग्रेस श्रौर लीग में समभौता--मुसलिम लीग के स्थापित हो जाने पर भी 
ग्रनेक प्रभावशाली मुसलमान नेता कांग्रेस में सम्मिलित रहे । इनमें श्री० मुहम्मद 
अली जिनता और श्री० मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । ये नेता मुसलिम लीग की नीति को पसन्द नहीं करते थे, और 
मुसलमानों को राष्ट्रीय ्राम्दोलन का साथ देने के लिए प्रेरित करते थे। इनके 
प्रयत्न से मुसलिम लीग की नीति में भी परिवरतंन होते लगा, और १९१६ ई० में 
दोनों संस्थाओं (कांग्रेस और मुसलिम लीग) के वाधिक ग्रधिबेशन एक ही समय में 
लखनऊ में हुए । वहाँ इन दोनों राजनीतिक संस्थाश्रों में समझौता हो गया, जो 
लीग-कांग्रेस पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है । इस समझौते द्वारा मुसलिम लीग ने भी 
भारत में स्वशासन की स्थापना को अपना ध्येय स्वीकार किया, पर साथ ही कांग्रेस ` 
ने भी मुसलमातों के पृथक्‌ प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को मान लिया । 

१९१४-१ के महायुद्ध के काल में मुसलिम लीग और कांग्रेस में परस्पर 
सहयोग की वृद्धि हुई, रौर ये दोनों राजनीतिक संस्थाएँ वंधानिक उपायों हारा 
स्वतन्त्रता के संघर्ष में तत्पर रहीं । 

कांग्रेस श्रौर मुसलिम लोग में विरोधभाव का बिकास--महायुद्ध की समाप्ति. 
होते-होते कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में भ्रा गया, जो राजनीतिक 
ग्रधिकारों की भिक्षा माँगने के बजाय जनता की शक्ति श्रोर प्रत्यक्ष कारवाई 
(Direct act07) की नीति में विश्‍वास रखते थे । उन्होने ग्रसहयोग ग्रान्दोलन का 
प्रारम्भ किया, जिसमें मुसलमान भी अच्छी बड़ी संख्या में शामिल हुए । पर बहुत 
से मुसलमान कांग्रेस के श्रसहयोग' आन्दोलन में स्वराज्य की माँग से श्राङृष्ट होकर 
सम्मिलित नहीं हुए थे । गांधी जी ने खलीफत के प्रश्‍न को भी श्रसहयोग शुरू करने 
का एक कारण बताया था ' भारत के मुसलमान चाहते थे कि टकी के सुलतान को, 
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जो मुसलिम जगत्‌ का खलीफा भी होता था, और महायुद्ध में ब्रिटिश पक्ष की विजय 
होने के कारणा जिसे श्रपने पद से च्युत कर दिया गया था, फिर से प्रपने पद पर प्रतिष्ठित 
किया जाए । इसी कारण भारत के मुसलमान श्रंग्रेजों का विरोध करने के लिए उठ 
खड़े हुए, भ्रौर उन्होंने गांधी जी के ग्रान्दोलन का साथ दिया । इस समय मुसलमानों 
में अनेक तथे नेता मैदान में आएं, जिनमें मौलाना मुहम्मद ्रली श्रौर शौकत अली 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये भारत के इतिहास में 'अ्ली बन्धु' के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। खलीफत श्रौर भ्रसहयोग श्रान्दोलनों में हिन्दू और मुसलमान जिस 
ढंग से एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, उसके कारण भारत में हिम्दू-मुसलिम 
एकता का वातावरणा उत्पन्त हो गया था । पर इस एकता का आधार राष्ट्रीय 
भावना नहीं थी । पर फिर भी इस समय मुसलमानों में एक ऐसा दल उत्पन्न हो 
गया, जो कांग्रेस के राजनीतिक आन्दोलन का समर्थक था । इसी समय मुसलमानों 
का एक नया संगठन कायम हुश्रा, जिसे 'जमायत-उल-उल्माए-हिन्द' कहते हैं । यह 
संगठन उन मौलवियों व उलमाग्रों का था, जो खलीफत के पुनरुद्धार के लिए प्रयत्न- 
शील थे, श्रौर साथ ही गांधी जी के राष्ट्रीय आ्रान्दोलन के समर्थक थे । 
पर कांग्रेस में ग्रनेक ऐसे मुसलमान नेता भी थे, जो गांधी जी की नीति व 
कार्यक्रम से श्रसहमत थे । वे श्रब कांग्रेस से अलग होकर मुसलिम लीग में शामिल 
हो गये । इन मुसलिम नेताओं में मुहम्मद श्रली जिन्ना प्रमुख थे। इस समय से 
कांग्रेस श्रौर लीग में विरोध निरन्तर बढ़ता गया, ग्रौर लीग उन मुसलमानों की 
संस्था बन गई, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व के विरोधी थे, और अंग्रेज शासकों का 
पक्ष समर्थन कर मुसलमानों के लिए विशेष श्रधिकार प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील 
थे। इसी का यह परिणाम हुग्ना कि कांग्रेस श्रौर मुसलिम लीग में विरोध भाव 
निरन्तर बढ़ता गया, और उसके साथ ही हिन्दुओं और मुसलमानों में भी । 
साम्प्रदायिक विद्वेष में वृद्धि-खलीफत के ग्रान्दोलन के कारणा मुसलमानों 
की साम्प्रदायिक भावनाएं बहुत उभड़ गई थीं । पहले ये भावनाएं ग्रंग्रेजों के खिलाफ 
थीं । पर अंग्रेजों की कूटनीति ने इनका उपयोग राष्ट्रीय श्रान्दोलन के विरुद्ध किया । 
१९२४ ई० में खलीफत श्रान्दोलन का कोई कारणा नहीं रह गया था, क्योंकि 
कमालपाशा के नेतृत्व में टर्की में रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी, और वहाँ के 
लोग श्रपने देश में सुलतान व खलीफा के पुनरुद्धार के विरोधी थे। ईरान ग्रादि अन्य 
मुसलिम देश भी खलीफत को फिर से स्थापित करने की कोई श्रावश्यकता नहीं 
समझते थे । इस दशा में भारत के मुसलमानों के लिए खलीफत आन्दोलन करना 
बिलकुल निरर्थक था। पर भारतीय मुसलमानों में खलीफत के प्रश्‍न पर जो नई 
चेतना उत्पन्न हो गई थी, उसे कहीं-न-कहीं प्रयुक्त होना ही था | अंग्रेजों ने इसका 
प्रयोग हिन्दुओं के खिलाफ किया, श्रौर श्रनेक स्थानों पर हिन्दू-मुस॒लिम दंगे शुरू हो 
गये । खलीफत श्रान्दोलन के श्रनेक नेता श्रब मुसलिम लीग में भी शामिल हो गये । 
श्रब मुसलिम लीग ने यह दावा करना शुरू किया कि मुसलमानों की वही 
एकमात्र प्रतिनिधिःसंस्था है। कांग्रेस हिन्दु्नों का प्रतिनिधित्व करती है, श्रौर लीग 
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मुसलमानों का । ब्रिटिश सरकार ने लीग के इस दावे को प्रोत्साहन दिया । इसी कारण 
जब १६३० ई० में लण्डन में भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिये 
गोलमेज काम्फरेन्स की योजना की गई, तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिये उसमें 
मुसलिम लीग के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया। इस समय तक मुसलिम 
लीग की स्थिति बहुत हृढ़ हो गई थी, और भारत के बहुसंख्यक मुसलमान उसे ही 
श्रपनी राजनीतिक संस्था समझने लग गये थे । 

पाकिस्तान की मांग--शुरू में मुसलिम लीग केवल यह चाहती थी कि भारत 
के शासन में मुसलमानों को विशेष श्रथिकार प्राप्त हों। उन्हें अपनी जनसंख्या के 
अनुपात से अधिक स्थान विधानसभाश्रों में प्राप्त हों, श्रौर उनका चुनाव मुसलिम 
मतदाताश्रों द्वारा पृथक्‌ निर्वाचत पद्धति द्वारां दिया जाए। मुसलमानों के ऐथक्‌ 
प्रतिनिधित्व को ग्रंग्रेजी सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था, और १६१६ के लखनऊ 
ग्रधिवेशन में कांग्रेस भी इससे सहमत हो गई थो । १६१६ ई० और १९३५ ई० में 
भारत में जो केन्द्रीय व प्रान्तीय विधानसभाएंँ बनीं, उनमें मुसलमानों को उनकी 
जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये थे। पर मुसलिम लीग के नेता इतने 
से भी सन्तुष्ट नहीं थे । स्वराज्य ग्रान्दोलन के साथ-साथ उनकी माँगों में भी वृद्धि 
होती जाती थी । वे कहते थे, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को विशेषता दी जानी 
चाहिये, और प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में श्रौर जब केन्द्रीय सरकार में मन्त्रिमण्डल 
कायम हो, तो उसमें भी मुसलमानों के लिये स्थान सुरक्षित रहने चाहिये । वस्तुतः, 
मसलमानों में अपनी पृथक्‌ राष्ट्रीयता का विचार इतना विकसित हो गया था कि 
वे प्रत्येक क्षेत्र में श्रपनी पृथक्‌ व विशिष्ट स्थिति रखना चाहते थे। इसी विचार ने 
यागे चलकर पाकिस्तान की माँग का रूप धारण किया । पाकिस्तान का विचार 
पहले-पहल १६३० ई० में केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उतपन्त हुआ था, श्रौर इसके प्रवेक 
उदू के प्रसिद्ध कवि मुहम्मद इकबाल थे। मार्च, १९४० में मुंसलिम लीग ने स्पष्ट 
रूप से पाकिस्तान की माँग शुरू कर दी । इस माँग का ग्रमिप्राय यह था, कि भारत 
के उत्तर-पर्चिमी (उत्तर-पद्चिमी सीमा प्रान्त, पंजाब, सिन्ध श्रौर बिलोचिस्तान) श्रौर 
उत्तर-पूर्वी ( बंगाल भ्रौर श्रासाम ) प्रदेशों को, जहाँ के निवासियों में मुसलमानों की 
संख्या श्रधिक है, शेष भारत से पृथक्‌ कर दिया जाए। इस पृथक्‌ राज्य का नाम 
पाकिस्तान हो। १९४१ ई० में मुसलिम लीग ने अपने मद्रास के श्रधिवेशन में 
पाकिस्तान के निर्माण को श्रपना लक्ष्य घोषित किया । श्री ० जिन्ना अब यह स्पष्ट रूप 
से कहने लग गये कि हिन्दू ओर मुसलमान दो पृथक्‌ राष्ट्री यताएँ हैं । उनकी भाषा, 
धर्म व संस्कृति सब एक-दूसरे से पृथक'एयक्‌ हैं। वे दोनों मिलकर कभी एक नहीं 
हो सकते, श्रतः उनका पृथक्‌ हो जाना ग्रोर पृथक्‌ राज्यों का निर्माण कर लेना ही 
लन मुसलिम लीग कांग्रेस के स्वराज्य आन्दोलन का भी स्पष्ट रूप से 
बिरोध करते लगी । उसका कहना था कि स्वराज्य श्रान्दोलन का मतलब है, हिन्दू 


` राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करता । कंग्रेस के नेताभ्नों ने मुसलिम लीग से 
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समभौतो करने के ्रनेक यत्न किये, पर वे श्रपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सके । 
अंग्रेजों की कूटनीति की सदा विजय हुई, श्रौर वे भारत के इन दो मुख्य सम्प्रदायों 
में बिद्टेप की भावना को उभाड़ने में पुणंतया सफल हुए । 
इसी का परिणाम भारत का विभाजन हुश्रा, जिसके कारण श्रव पाकिस्तान 
| एक पृथक्‌ राज्य बन गया है । पाकिस्तान के बन जाने पर बहुत से मुसलमान नेता 
| व ग्रन्थ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान जा बसे, भर बहुत से हिन्दुश्नों को भारत 
ग्राने के लिये विवश होना पड़ा । भारत के विभाजन के समय जो भयंकर हत्याकाण्ड 
| हुए, वे किसी भी सभ्य देश के लिये कलंक की बात है । 
है 


हिन्दू महासभा 

१६०६ ई० में मुसलिम लीग की स्थापना के कारण जब मुसलमानों में 
। साम्प्रदायिक ग्रान्दोलन जोर पकड़ने लगा, तो कतिपय हिन्दू नेताश्रों के मन में यह 
| विचार उत्पन्न हुम्ना कि उन्हें भी हिन्दू हितों की रक्षा के लिये अपना पृथक्‌ संगठन 
बनाना चाहिये । इन नेताग्रों में श्री विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपतराय 
रौर पण्डित मदनमोहन मालवीय प्रमुख थे। शुरू में हिन्दू महासभा का उद्देश्य 
राजनीतिक नहीं था । स्वराज्य श्रान्दोलन में प्रायः सभी हिन्दू नेता कांग्रेस के साथ थे । 
लाला लाजपतराय और पण्डित मालवीय जेसे नेता जहाँ स्वराज्य के संघर्ष के लिये 
कांग्रेस के श्रधिवेशनों में सम्मिलित होते थे, वहाँ हिन्दुओं की उन्नति व उनके सामा- 
जिक सुधार के लिये हिन्दू महासभा में भी भाग लेते थे । हिन्दू महासभा के भ्रधि- 
वेशञनों में इस बात पर जोर दिया जाता था, कि हिन्दुओं में जागृति उत्पन्न होनी 
चाहिये, उन्हें श्रपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहिये, श्रछूतों के उद्धार 
पर ध्यान देना चाहिये और विशेष दशाग्रों में धम-भ्रष्ट लोगों को भी शुद्धि द्वारा पुनः 
हिन्दू धर्म में शामिल कर लेना चाहिये। इस प्रारम्भिक काल में हिन्दू महासभा 
राजनीतिक संस्था न होकर हिन्दुओं की सामाजिक व जातिगत संस्था ही थी । 

f पर ज्यॉं-ज्यों मुसलमानों में साम्प्रदायिक ग्रान्दोलन जोर पकड़ता गया, 
हिन्दुओं को भी इस बात की ग्राव्यकता ग्रनुभव होने लगी, कि उनका भी एक ऐसा 
संगठन होना चाहिये, जो उनके जातिगत व साम्प्रदायिक हितों की रक्षा के लिए 
कटिबद्ध हो। हिन्दू महासभा ने यही कार्य अपने हाथों में लिया । इसी कारण वह 
हिन्दुप्नों की प्रतिनिधि-संस्था होने का दावा करने लगी। कांग्रेस ने मुसलिम लीग के 
साथ समझौता करने के लिये जो श्रनेक प्रयतन किये, हिन्दू महासभा उनका विरोध 
न करती थी । उसका कहना था कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ पक्षपात करती है, और 
उन्हें सन्तुष्ट रखने के लिये ऐसे विशेष श्रधिकार प्रदान करने के लिये तैयार हो जाती 


केवल हिन्दू हितों के विरोधी हैं, श्रपितु राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी ग्रनचित 
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है, जिसे हम "हिन्दू संस्क्रति' कह सकते हैं । चीन में जिन लोगों ने इस्लाम व ईसाई 
धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं किया । उनकी 
भाषा, रहन-सहन श्रादि वही रहे, जो भ्रन्य चीनी लोगों के हैं। धर्म के परिवर्तन से 
किसी मनुष्य की सस्कृति, राष्ट्रीयता व भाषा में परिवर्तन नहीं श्रा जाना चाहिए । 
भारत में जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, उन्हें भी ग्रपने को पूणं- 
तया. भारतीय ही मानना चाहिए, श्रोर भारतीय संस्कृति का ही श्रनुसरण करना 
चाहिये। भारतीय मुसलमानों की एक पृथक राष्ट्रीयता है, इस विचार का हिन्दू 
महासभा के नेता प्रबल रूप से विरोध करते थे, और चाहते थे कि भारतीय मुसलः 
मात भी राम, अ्रज्ञु न, भीम, श्रशोक आदि प्राचीन भारतीय महापुरुषों को श्रपना 
पुरखा समझें, ्रौर उनके वीर कृत्यों को श्रमिमान की दृष्टि से देखें । 

शुद्धि श्रान्दोलन भारत में इस्लाम और क्रिश्चिएनिटी का प्रचार बहुत 
तेजी से हो रहा था । ये वर्म विर्धामयों को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करने में विश्वास 
रखते हैं, और इसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं । इनके प्रयत्न के कारण हर साल 
हजारों हिन्दू नर-नारी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान व ईसाई हो जाते थे । यह 
बात भारत की राष्ट्रीयता के लिए भी बाधक थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का यह्‌ दावा 
था कि भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीयता पृथक है । इस दावे का स्वाभाविक परि- 
णाम यह था, कि जो लोग हिन्दू धर्म का परित्याग कर मुसलमान बन जाते थे, वे 
पने को भारतीय राष्ट्र का अंग न मानकर पृथक्‌ समभने लगते थे । आये समाज 
द्वारा हिन्दू धर्म का जो नव-जागरण उन्नीसबीं सदी में हुआ, उसके श्रनुसार हिन्दुओं 
को भी यह अधिकार था कि वे अन्य धर्मो के लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करें । 
ग्रार्य समाजी लोग मुसलमानों और ईसाइयों को '्रार्य' बनाने का यत्त भी करते 
रहते थे । EE 

पर जब मुसलिम लीग के ग्रान्दोलन के कारण भारत म साम्प्रदायिक विद्वेष 
में वृद्धि होने लगी, तो ग्रनेक हिन्दू नेताश्रों र मन में यह _ विचार उत्पन्त हुग्रा कि 
उन्हें भी यह यत्न करना चाहिए कि हिन्दुओं का इस उहृ श्य से संगठन किया जाय 
क्रि वे अपने धमं क| परित्याग त करें, श्रौर जो विधर्मी लोग हिन्दू धर्म को स्वीकार 
करना चाहें, उन्हें शुद्ध करके हिन्दू धर्म में सम्मिलित कर लिया जाए। इस विचार 
का एक श्रन्य कारण भी था। उत्तरी भारत में श्रतेक ऐसी जातियाँ थीं, जिन्होंने 
मुसलिम शासन के जमाने में नाममात्र को इस्लाम स्वीकार कर लिया था । इनके 
रीतिःरिवाज आदि सब हिन्दुओं के थे । इनके विवाह तक ब्राह्मण पुरो हितों द्वारा 
कराये जाते थे, और ये गोमांस खाना पाप समभते थे। इस प्रकार के लोगों की 
संख्या लाखों में थी । मुसलिम मौलवियों का प्रयतत था, कि इन्हें कट्टर मुसलमान 
बता लिया जाय | यह देखकर स्वामी शद्धाचत्द, जो कांग्रेस के सदस्य थे श्रौर कांग्रेस 
के अमृतसर अधिवेशन की. स्वागत समिति के प्रधान भी रह छुके थे, ने यह निश्चय 
क्रिया कि इन ताम के मुसलमानों की शुद्धि कर इन्हें हिन्दू समाज का अंग बना लिया 
जाय । इसी उद्देश्य से उन्होंने शुद्धि और संगठन आन्दोलन का प्रारम्भ किया ।. 


३१४ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


१६२४ ई० के बाद इस आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ा, और हजारों की संख्या में 
मुसलमानों की शुद्धि कर उन्हें हिन्दू बनाना शुरू किया गया। मुसलमानों को इससे 
बहुत उद्वेग हुप्रा, श्रौर इसी के कारण एक धर्मान्ध मुसलमान द्वारा स्वामीजी की 
हत्या कर दी गई । 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--हिन्दुश्रों को संगठित करने के उद्दे इय से ही १६२५ 
में एक ग्रन्य भ्रान्दोलन प्रारम्भ हुम्रा, जिसे "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' कहते हैं। हिन्दू 
जाति में नवजीवन व स्फूति उत्पन्न करने के लिए इस संघ की ओर से हिन्दू स्वयं- 
सेवकों का एक संगठन स्थापित किया गया, जिसका कार्य हिन्दू हितों की रक्षा करना 
था | १६४० ई० के बाद जब भारत में साम्प्रदायिक विद्वोप बहुत बढ़ गया, और 
जगह-जगह पर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे, तो इस संघ के स्वयंसेवकों ने हिन्दुओ्नों की 
रक्षा के लिए महृत्वपूर्ण कार्यं किया । ये लोग 'शठे शाठ्यं समाचरेत्‌' शठ के साथ 
शठ ही बनना चाहिए--की नीति का अ्रनुसरण करते थे, और मुसलमानों के श्रमानु- 
पिक कृत्यों का जवाब भ्रमानुषिक ढंग से ही देना उचित समभते थे। मध्य श्रेणी के 
बहुत से युवक इस ग्रान्दोलन के प्रभाव में श्राए। यह संघ अरब भी विद्यमान है, श्र 
इसके प्रधान नेता श्रब श्री माधवराव सदारिव गोलवलकर हैं, जिन्हें संघ के श्रनु- 


' यायी “गुरूजी' कहते हैं । 


ग्रकाली श्राम्दोलन--मुसलमानों और हिन्दुओं के समान सिबखों में भी एक 
साम्प्रदायिक श्रान्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे 'ग्रकाली आन्दोलन कहते हैं। इसके 
प्रधान नेता मास्टर तारासिह हैं। उनका कथन था कि सिक्ख धर्म भी एक पृथक्‌ 
सम्प्रदाय है, रौर सिकल लोग हिन्दू समाज के ग्रंग न होकर उनसे प॒थक्‌ स्थिति रखते 
हैं। भारत के शासन में उनकी पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिये, और 
उनकी भाषा व संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चा हिये, क्योंकि 
सिकल भारत की एक श्रल्पसंर्यक जाति है। कुछ समय तक सिक्खों में यह विचार 
भी रहा कि खालसिस्तान भी बनना चाहिए। पर बाद में यह विचार मन्द पड़ गया, 
श्रौर इसका स्थान इस ग्रान्दोलन ने ले लिया कि एक ऐसे पंजाबी सूबे का निर्माण 
होना चाहिये, जिसकी भाषा पंजाबी हो, श्रौर इस पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी 
लिपि का प्रयोग किया जाए । कतिपय सिक्ख नेताओं का विचार है कि इस पंजाबी 
सूबे में सिक्खों की भाषा और संस्कृति को समुचित स्थान प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि वहाँ 
यदि उनकी बहुसंख्या नहीं होगी, तो इतनी संख्या श्रवश्य होगी, जिससे कि वे श्रपनी 
शक संस्कृति व भाषा का भली भाँति विकास कर सकेंगे । वर्तमान समय में सिवखों 
के साम्प्रदाधिक ग्रान्दोलन का ह्लास हो गया है, और श्रकाली दल ने कांग्रेस के साथ 
समभौता कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप उसने पंजाबी सूबे की माँग को भी 
वापस ले लिया है। पंजाब में दो प्रदेश (Rei००) हैं, हिन्दी भाषा का प्रदेश और 
पंजाबी भाषा का प्रदेश । इनके लिए पृथक्‌ प्रादेशिक (R९६।००३]) कौन्सिलें बना 


दी गई हैं । इन श निसुलों द्वारा पंजाबी भाषा के प्रदेश में गुरुमुखी लिपि व पंजाबी 
भाषा के विकास के लिए समुचित अवसर है। है 


साम्प्रदायिक आन्दोलन ३१५ 
अभ्यास के लिये प्रश्न 
(१) भारत में साम्प्रदायिक भावना के विकास पर संक्षेप के साथ प्रकाश 
डालिये । 
(२) भारतीय मुसलमानों में ्रपनी पृथक्‌ राष्ट्रीय सत्ता के विचार का किस 
प्रकर श्रौर किन कारणों से विकास हुग्रा, प्रकाश डालिये । 
(३) पृथक्‌ प्रतिनिधित्त्व की पद्धति ने भारत में साम्प्रदायिक विद्वोप को किस 
प्रकार विकसित किया ? 
(४) हिन्दुगरों में साम्प्रदायिक भावना किस प्रकार बिकसित हुई श्रौर इस 
भावना के कारण कौन-कौन से संगठन व दल कायम हुए ? 
(५) निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये 
श्रकाली श्रान्दोलन, सर सँयद श्रहमद खाँ, युद्धि आन्दोलन । 
(६) पाकिस्तान के निर्माण में साम्प्रदायिक भावना ने किस प्रकार सहायता 
पहुँचाई ? 
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चौबीसवाँ प्रध्याय 
भारत के राजनीतिक दल 


भ्रंग्रो जी झासन के समय राजनीतिक दल--अ्रंग्रेजी शासन के समय में ही 
भारत में राजनीतिक दलों का विकास प्रारम्भ हो गया था । पर उस समय दन दलों 
के संगठन के दो श्राधार थे-(१) राजनीनिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये किन 
उपायों का प्रयोग किया जाए. और (२) स्वाधीनता के आन्दोलन के कारण भारत 
को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, उनका स्वरूप क्या हो । 
पहले श्राधार पर भारत में तीन मुख्य दल कायम हुए, कांग्रेस, क्रान्तिकारी 
दल और नरम दल, जिसे लिबरल व माडरेट दल भी कहते थे । शुरू में कांग्रेस भी 
नरम दल के लोगों के हाथों में थी । यह दल प्रस्ताव पास कर, व्याख्यान देकर, लेख 
लिखकर प्रौर सरकार की सेवा में ग्रावेदन-पत्र भेजकर यह प्रतिपादित किया करता 
था कि भारतीयों को भी देश के शासन में अधिकार प्राप्त होना चाह्यि। बाद में 
लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस में एक गरम दल का संगठन हुआ । जब कांग्रेस 
का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया, श्रौर उन्होंने सहयोग और सत्याग्रह 
जैसे उग्र उपायों द्वारा अंग्रेजी शासन का अन्त करने की नीति को अपना लिया, तो 
नरम दल, के लोगों ने श्रपना एक पृथक्‌ संगठन कायम किया, जिसे 'लिबरल फिडरेशन? 
कहते थे । कांग्रेस के पुराने नरम दल के लोग इस फिडरेशन में शामिल हो गये, भ्रौर 
उन्होंने श्रपनी पुरानी नीति के ग्रनुसार ही स्वतन्त्रता के श्रान्दोलन को जारी रखा । 
क्रान्तिकारी दलों के लोग सशाध्त् क्रान्ति में विश्‍वास रखते थे, और गुप्त समितियां 
संगठित कर श्रंग्रेजों के शासन को विफल बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । 
जब स्वाधीनता के विविध ग्रान्दोलनों के परिणामस्वरूप भारत में शासन- 
इर हुए। तो दूसरे प्रकार के दलों का संगठन होने लगा । इन दलों में मुसलिम 
लीग श्रौर हिन्दू po मुख्य हैँ । इनका उद्देश्य इस बात का ध्यान रखना था कि 
शासन सुधारों Fi उनके श्रपने जातीय व साम्प्रदायिक हित भली भाँति सुरक्षित रहें। 
पिछले श्रध्याय में हम इन पर प्रकाश डाल चुके हैं । म 
स्वराज्य के बाद राजनीतिक दलों का विकास--जिन दिनों भारत में स्वाधीनता 
के लिये संघषं चल रहा था, वे सब देशभक्त लोग जो शान्तिमय उपायों द्वारा स्वराज्य 


प्राप्ति में विश्वास रखते थे, कांग्रेस में सम्मिलित थे। ्राथिक उन्नति के लिये भारत 


को किस नीति का श्रनुसरणा करना चाहिये, या देश में श्राथिक संगठन का बया रूप 


होना चाहिये, यह प्रश्‍न उस समय उत्पन्न नहीं हुना था । राष्ट्रीय विचारों के सब लोग 


- तब यही समभते थे कि भारत की सब समस्याश्रों का मूल कारण विदेशी शासन ही है। 
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इसी के कारणा देश में न शिक्षा के प्रसार पर समुचित ध्यान दिया जाता है, श्रौर 
न देश से गरीबी व बेकारी ही दूर हो पाती है। स्वराज्य हो जाने पर ये सब 
समस्याएँ स्वयमेव दूर हो जायेगी । ग्रतः सभी देशभक्त लोग कांग्रेस के साथ थे, और 
उसके श्रान्दोलनों में भाग लेते थे । इसका यह मतलब नहीं कि अंग्रेजी शासन 
के समय में भारत के नेता श्राथिक संगठन सम्बन्धी समस्याश्रों पर कोई विचार 
करते ही नहीं थे । जब रूस में राज्यक्रान्ति हुई, और वहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था कायम 
हुई, तो भारत में भी १९२४ ई० में कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन हो गया। इसी 
प्रकार कांग्रेस के ग्रम्दर ही एक समाजवादी (5०९।१]!) दल का भी संगठन हो गया 
था, जो भारत में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का पक्षपाती था। पर इन 
दलों की उस समय विशेष महत्ता नहीं थी, क्योंकि तब भारत के सम्मुख सब से बड़ा 
प्रश्‍न स्वराज्य प्राप्त करना ही था । 

पर जब भारत स्वतन्त्र हो गया, तो स्वाभाविक रूप सें इस प्रश्‍न का बहुत 
महत्त्व बढ़ गया कि भारत की शासन नीति कया होनी चाहिये । इसी लिये यहाँ अनेक 
ऐसे दल संगठित होने शुरू हुए, जिनकी आशिक संगठन सम्बन्धी नीति एक दूसरे से 
बहुत भिन्न है । लोकतन्त्र शासन की सफलता के लिये अनेक राजनीतिक दलों की 
सत्ता ग्रावश्यक व उपयोगी होती है । वे जनता को राजनीतिक शिक्षा देने और उसमें 
राजनीतिक चेतना को उत्पस्त करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं, और सरकार की 
नीति की ग्रालोचना कर उसे स्वेच्छाचारी होने से बचाते हैं । 
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वर्तमान समय में भारत में जो प्रमुख राजनीतिक दल संगठित हैं, उनके 
सम्बन्ध में विचार करना उपयोगी है, क्योंकि भारत के नागरिक जीवन में उनका 
बहुत महत्त्व है।। 

इण्डियन नेशनल कांग्रेस--भारत का प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस दल है । 
स्वराज्य से पूर्व उसकी स्थिति एक राजनीतिक पार्टी की न ba राष्ट्रीय थी । 
उसका उद्देश्य स्वाधीनता के लिये संघर्ष करना था, ग्रतः सब विचारों के देशभक्त 
ब राष्ट्रवादी लोग उसमें सम्मिलित थे। उस समय कांग्रेस भारत का एकमात्र 
राष्ट्रीय संगठन था। इसी लिये राष्ट्रीय जाग्रति के साथ-साथ उसके स्वरूप में भी परि: 
वर्तन ग्राता गया । शुरू में वह शिक्षा पाये हुए उच्च वर्ग की संस्था थी, और सबे- 
साधारण जनता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । जब भारत म राजनीतिक चेतना 
का विकास हुआ, तो कांग्रेस में एक ऐसा दल भी उत्पन्न हुश्रा जो 8 उप्रायों द्वारा 
स्वाधीतता के लिये संघर्ष करने का पक्षपाती था । कर को गरम दल कहते 
थे। गांधी जी ते जब कांग्रेस के नेतृत्व को अपने हाथों में लिया, तो उसका स्वरूप 
बिलकुल बदल गया । वह सर्वसाधारण जतता की संस्था बन गई, और उसके अधि- 
रेतो में हजारों की संख्या में प्रतिनिधि सम्मिलित होने लगे | १११६ से १९४७ 
तक कांग्रेस भारत की राष्ट्रीय झ्रार्काक्षात्र की प्रतीक रही, श्रौर उसकी स्थिति एक 


३१५ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


राजनीतिक पार्टी की न होकर राष्ट्रीय संगठन की बनी रही । 
यह स्वाभाविक था कि जनता कांग्रेस के प्रति श्रमुरका हो और स्वाधी- 
नता के संघर्ष में उसका साथ दे । इसीलिये जब १६३५ के गवनेमेण्ट आफ इण्डिया | 
एक्ट के श्रनुसार १६३७ ई में प्रान्तीय व केन्द्रीय विधानसभाझ्रों का छुनाव हुग्रा, तो 
जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को इन सभाग्रों के लिये भारी संख्या में प्रतिनिधि 
चुना। उस समय मुसलमान मुसलिम लीग के प्रभाव में थे, और ग्न्य लोग कांग्रेस 
के | इस कारणा विधानसभा्रों के मुसलिम सदस्यों के चुनाव में मुसलिम लीग को 
भ्रच्छी सफलता मिली, यद्यपि कुछ मुसलिम सदस्य ऐसे भी चुने गये जो उन पार्टियों 
की तरफ से खड़े किये गये थे, जो मुसलिम लीग के विरोध में थीं । उस समय गैर- 
मुसलिम निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का विरोध केवल बड़े जमींदारों व धनिक वर्ग की 
ग्रोर से ही किया जाता था । सवेसाधारण जनता उत्साहपुर्वक कांग्रेस का समर्थन 
करती थी, क्योंकि वह उसे प्रपनी राष्ट्रीय श्राकांक्षाग्रों का मूर्तरूप मानती थी । 
| १६४७ ई० में जब अंग्रेज भारत को छोड़ कर चले गये ग्रोर देश का शासन 
। भारतीयों के हाथों में ग्रा गया, तो यह स्वाभाविक था कि शासनसूत्र कांग्रेस के 
हाथों में ग्रा जाए । अंग्रेजों ने भारत का शासन कांग्रेस के ही सुपुर्दे किया था, क्योंकि 
यही एक ऐसी सुसंगठित राजनीतिक संस्था थी, जो देश के शासन को भली भाँति | 
सेभाल सकती थी, ग्रोर जिसे जनता का विश्वास प्राप्त था । स्वराज्य के बाद जब | 
१६५१-५२ में पहले ग्राम चुनाव हुए, तो देश ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को बहुत 
बडी संख्या में विधानसभाश्रों में निर्वाचित किया । भारत की संघ-पालियामेण्ट की 
लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ४५६ है। इनमें से ३६२ सदस्य कांग्रेस के 
चुने गये । विविध राज्यों की विधानसभाश्रों के चुनावों में भी कांग्रेस को इसी प्रकार 
से सफलता मिल्ली,। १६५७ के चुनाव में भी कांग्रेस को ग्रच्छी सफलता प्राप्त 
हुई। लोकसभा के ५०० स्थानों में ३६६ उसे प्राप्त हुए, श्रौर विविध राज्यों की 
विधानसभाश्रों के ३१९६ सदस्यों में से २०२६ कांग्रेस पार्टी के चुने गये । 
इसमें सन्देह नहीं, कि सर्वसाधारण जनता पर कांग्रेस का प्रभाव बहुत ्रधिक 
है । यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि श्रब तक भी सवसाधारण जनता उसे एक राज- 
नीतिक पार्टी न मानकर राष्ट्रीय संस्था समझती है । उसकी धारणा है कि जिस 
प्रकार कांग्रेस भारत को स्वराज्य दिलाने में समर्थ हुई, वेसे ही वह उसकी श्राथिक व 
सामाजिक समस्याग्नों को भी हल कर सकती है। कांग्रेस का संगठन भी बहुत दृढ़ 
है। उसकी शाखाएं भारत के सब राज्यों, जिलों व नगरों में स्थापित हैं। बहुत से 
ग्रामों में भी कांग्रेस कमेटियाँ विद्यमान हैं । जहाँ कांग्रेस कमेटियाँ नहीं भी हैं, वहाँ भी 
` कतिपय ऐसे कार्यकर्त्ता श्रवद्य हैं, जो कांग्रेस के कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं । 
कांग्रेस के उद इय--ब्रिटिश शासन के समय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य शान्ति- 
मय उपायों द्वारा पुर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति था । पर इस प्रधान उद्देश्य के ग्रतिरिबत 
गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भ्रन्य श्रनेक बातों को भी श्रपने कार्यक्रम में स्थान 
दिया श्रौर उनके लिये यत्त भी किया । ये बाते निम्नलिखित थीं-- 
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(१) हिन्दुश्नों प्रौर मुसलमानों व भारत के अन्य सम्प्रदायों में एकता की 
स्थापना करना । 
) (२) ग्रछूतपन का निवारण कर विविध वर्गों में सामाजिक समानता कायम 
| करना । 
। (३) मद्यपान व नशीली वस्तुओं के सेबन को रोकना । 

(४) स्वदेशी का प्रचार करना और विशेषतया खादी के उपयोग के लिये 

जनतां को प्रेरित करना । इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर कांग्रेस ने खादी बोर्ड की 
| स्थापना की, और साथ ही यह भी यस्त किया कि ग्रामों में कुटीर उद्योगों का विकास 
हो श्र जनता इन्हीं में तैयार हुई वस्तुश्रों का उपयोग करे । 

स्वराज्य के स्थापित होने पर जब भारत का शासन सूत्र कांग्रेस ने अपने 
हाथों में लिया, तो उसके सम्मुख यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि देश की ग्राथिक उन्नति 
के लिये किस नीति का अनुसरण किया जाना चाहिये । इसके लिये पहले कांग्रेस ने 
लोकहितकारी राज्य (Welfareic 5:९) को भ्रपना ग्रादशे बनाया, और अब समाज- 
वादी नमूने (Socialistic pattern) की व्यवस्था स्थापित करने को श्रपना ध्येय 
स्वीकृत कर लिया है। समाजवादी नमूने की व्यवस्था का वथा अभिप्राय है, यह 
| ग्रभी पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस भारत में एक ऐसे 
। ग्राथिक संगठन को स्थापित करना चाहती है, जिसमें सम्पत्ति का वितरण सामाजिक 

न्याय के ग्राधार पर हो, सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर मिले, भ्रौर 
रोजगार प्राप्त करने की भी सब को सुविधा हो । ग्राथिक उत्पादन के साधनों के 
| स्वामित्व को भी वह इस ढंग से नियन्त्रित करना चाहता है, जिससे संपत्ति कुछ थोड़े से 
लोगों के हाथों में ही संचित न हो जाए। इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर ही कांग्रेस 
सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया है, ग्रौर वह ऐसे कातून बनाते के लिये 
प्रयत्नशील है, जिन द्वारा सम्पत्ति का वितरण श्रधिक न्याययुबत हो सके श्रौर साथ 
ही देश की श्राथिक समृद्धि में भी वृद्धि हो । 

कांग्रेस इन सब बातों को श्रहिसात्मक व शान्तिमय उपायों द्वारा ही करने 
के पक्ष में है । वह भारत में एक ग्राथिक क्रान्ति लाता चाहती है, पर शार्तिमय 
उपायों द्वारा ही |. महात्मा गांधी द्वारा प्रदशित अहिंसा के मार्ग पर उसका ₹ृढ़ 
विश्वास है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी वह्‌ इन्हीं उपायों का अनुसरण करने की पक्षपाती 
है । साम्राज्यवाद का अन्त कर सब देशों की राष्ट्रीय स्वाधीनता उसकी अन्तर्राष्ट्रीय 
नीति का मुख्य तत्त्व है। वह यह भी चाहती है कि रन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निबटारा 
युद्ध द्वारा न होकर शान्तिमय उपायों द्वारा ही किया जाए । 

कांग्रेस एक सुदृढ़ व सुसंगठित पार्टी है। यद्यपि इसमें अनेक महत्त्वपुर्ण प्रश्नों 
पर मतभेद प्रगट होते रहते हैं, पर उतके कारण कांग्रेस के संगठन में विशेष शिथिलता 
नहीं आने पाती । इसका मुख्य कारण पण्डित जवाहरलाल का व्यक्तित्व है, जो इस 
समय कांग्रेस के प्रधान नेता हैं । पर इसमें सन्देह नही कि कांग्रेस में भ्रनेक प्रकारकेविचारों 
के लोग सम्मिलित हैं, जितके मतभेद समय-समय पर जनता के सम्मुख आते रहते 


३२० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


हैं। इनमें एक प्रकार के लोग वे हैं, जो गांधीजी के श्राथिक व राजनीतिक विचारों 
में अगाध विश्वास रखते हैं। गांधीजी खादी और ग्राम-उद्योगों के पक्षपाती थे, और 
इनके विकास द्वारा ही भारत की गरीबी और वेरोजगारी की समस्या को हल करना 
चाहते थे । बड़े पैमाने के कल-कारखानों को वे विशेष उपयोगी नहीं मानते थे । 
उनका मत था कि उपभोग की ( वस्त्र, तेल, चीनी ग्रादि ) वस्तुग्रों का उत्पादन 
कुटीर. उद्योगों द्वारा ही क्रिया जाना चाहिये, और इनके लिये बड़े कारखानों की 
कोई श्रावशयकता नहीं है । लोहे, मोटर, जहाज श्रादि के लिये बड़े कारखाने खोले जा 
सकते हैं, पर उपभोग की सामान्य वस्तुओं का उत्पादन कुटीर उद्यगों द्वारा ही किया 
| जाना चाहिये। गांधी जी शासन में भी ग्रकेन्ट्रीकरणा की नीति के पक्षपाती थे, 
Ee प्रौर भारत के ग्रामों को श्राथिक व शासन की दृष्टि से श्रात्मनिर्भर बनाना चाहते 
| थे । सच्चे लोकतन्त्र शासन के लिये वे श्रावइयक समभते थे कि प्रत्येक ग्राम न केवल 
| अपना शासन ही स्वयं करे, अपितु श्रपनी श्रावशयकता की वस्तुओं को भी स्वयमेव 
उत्पन्न किया करे। केन्द्रीय सरकार के पास ग्रधिक शक्ति न हो। गांधी जी कहा 
करते थे कि भूमि किसी मनुष्य की सम्पत्ति नहीं होनी चाहिये। जो खेती करे, 
| उसी का जमीन पर ग्रधिकार होना चाहिये । कांग्रेस में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो 
| ग्ब भी गांधी जी के इन विचारों के अनुयायी हैं, और इन्हें कायं में भी परिणत 
| 

| 

| 


RS 
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करना चाहते हैं। श्री० आचाय विनोबा भावे इनके नेता हैं। उनका मत है कि 

| कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी न बनकर ग्रपनी सब शक्ति रचनात्मक कार्य में ही 

| लगानी चाहिये और गांधी जी के विचारों के ग्रनूसार देश में सामाजिक व ग्राथिक 

| क्रान्ति के लिये उद्योग करना चाहिये । इसी उद्देश्य से इन लोगों ने १६४८ ई० में 
सर्वोदिय समाज' का संगठन किया था | श्री० विनोबा भावे भारत भर में पैदल घुम 
कर भूदान यज्ञ का प्रचार कर रहे हैं, भर जनता को इस बात के लिये प्रेरित करते हैं 
कि वह स्वयं स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि का कम-से-कम छठा हिस्सा दान कर दे, ताकि 
इस प्रकार एकत्र हुई भूमि को भूमिहीन लोगों में बाँटा जा सके। साथ ही सम्पत्ति दान, 
श्रमदान श्रादि के लिये भी वे लोगों को प्रेरित करते हैं । श्री विनोबाजी का मत है 
यो के हृदय को परिवर्तित क्रिया जा सकता है, और उसे इस बात 
के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वह स्वयं भ्रपनी भूमि व सम्पत्ति को दान कर 
सबके हित के लिये--सर्वोदय के लिये-तत्पर हो । 

र पर कांग्रेस के हिक लोगऊपर से तो गांधीजी के इन विचारों का समर्थन 
करते हैं, पर भ्रसल में वे उन्हें क्रियात्मक नहीं समझते । स्वराज्य के बाद व 
व्यक्ति भी कांग्रेस में शामिल हो गये हैं, जो स्वयं 
करने वाले हैं। अंग्रेजी शाः में थे लोगो कांग व् गैर ब्रिद 
कक हैँ हा ग्रेजी शासन ह समय मे ये लोग कांग्रेस के बिरोधी और ब्रिटिश 

ज्ञा के समर्थक थे । पर श्रब कांग्रेस के सदस्य बनकर ये उसके गे रों 

हि न लिये प्रगत अप सके प्रभाव को अपने हिते 
ट eC त । कर रहे हैं । इसी कारण अनेक विचारक यह श्रनुभव 
उह हाता परान नरा पालो थे तिरर हुए हरती जा रह है; और 
< बढ़ता जा रहा है, जो 'सर्वोदय' की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत 


हुत से ऐसे 
धनी, सम्पन्न व दूसरों का शोषण 
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स्वार्थ को अधिक महत्त्व देते हैं । 
सोशलिस्ट (समाजवादी) पार्टो--पअ्रंग्रेजी शासन के समय में जब कांग्रेस में 
सब प्रकार के विचारों के देशभक्त व राष्ट्रवादी लोग शामिल थे, तब उसमें से कुछ ऐसे 
लोग भी थे, जो कारलं माक्स द्वारा प्रतिपादित समाजवाद में विशवास रखते थे । इनका 
विचार था कि जब भारत विदेशी ग्रधीनता से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाए, तो इस 
देश में ऐसी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए, जिसमें ग्राथिक विषमता का श्रभाव 
हो । इस विचार के लोगों ने १९३४ ई० में कांग्रेस के भ्रन्तर्गंत ही सोशलिस्ट दल का 
संगठन किया, जिसे 'कांग्रेस सोशलिस्ट दल” कहा जाता था । श्री आचार्य नरेन्द्रदेव, 
जयप्रकाश नारायणा, श्रशोक मेहता, श्रीमती श्ररुणा श्रासफग्रली श्रादि इस दल के 
मुख्य नेता थे । १९४७ तक यह दल कांग्रेस में ही रहा । पर स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 
देश के विकास और ग्राथिक पुननिर्माण के सम्बन्ध में इसका कांग्रेस से इतना अ्रधिक 
मतभेद हो गया कि इसके लिये कांग्रेस में रह सकना सम्भव नहीं रहा । १६४७ में 
यह दल कांग्रेस से पथक्‌ हो गया, और 'समाजवादी दल' कहाने लगा । १९५१ ई० के 
ग्रन्त में भारत में जो नये चुनाव हुए, उसमें समाजवादी दल ने भी अपने उम्मीदवार खड़े 
किये । पर निर्वाचन में इस दल को अधिक सफलता नहीं मिली । लोक सभा में इस दल 
के केवल १२ सदस्य चुने जा सके, यद्यपि उसके उम्मीदवारों के पक्ष में जो वोट मिले थे. 
"वे कम नहीं थे। कांग्रेस को प्राप्त हुए वोटों के मुकाबिले में सोशलिस्ट दल को 
२४ प्रतिशत के लगभग वोट प्राप्त हुए थे । इसका कारण यह नहीं था कि भारत की 
जनता समाजवादी दल के कार्यक्रम को पसन्द नहीं करती थी । इसका मुख्य कारण 
कांग्रेस का अतुल प्रभाव था । 
चुनाव में श्रसफल होकर समाजवादी दल ने 'किसान मजदूर प्रजा पार्टी के 
साथ मिलकर कार्य करते का निइचय किया । इस पार्टी का संगठन १६५१ ई० में 
ग्राचार्य कृपलानी के नेतृत्व में हुआ था । समाजवादी दल श्रौर किसान मजदूर प्रजा 
पार्टी के विचार प्रायः एक सदृश ही थे। अतः उन्होंने मिलकर एक नये दल का 
निर्माण किया, जिसका नाम 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' रखा गया । दो दलों के परस्पर 
मिल जाने से इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, और १६५१ ई० के बाद भारत की संघ 
पालियामेण्ट और राज्यों की विधान सभाश्रों के जो अनेक उपचुनाव हुए, उनमें इस 
पार्टी को श्रच्छी सफलता मिली । | 
पर बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में ग्रनेक मतभेद शुरू हो गये । डा० राम- 
मनोहर लोहिया के नेतृत्व में “सोशलिस्ट पार्टी, नाम से एक नये दल का संगठन हुंग्रा, 
और यह दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से पृथक्‌ हो गया । यह दल बिशुद्ध समाजवाद 
का पक्षपाती है और इसकी शक्ति में निरन्तर वृद्धि हो रही है । 
कृषक-मजदूर पार्टो श्रौर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी--स्वराज्य के बाद श्रनेक 
कांग्रेसी वेत्ता कांग्रेस सरकार की कार्य प्रणाली से भ्रसस्तोप भ्रनुभव करते थे। 
उनका विचार था कि कांग्रेस अपने ्रादशों मे दूर हटती जा रही है, श्रौर जनता के 
हितों के बजाय वह पूजीपतियों व सम्पन्न वर्ग के हितों का अधिक ध्यात रखती है । - 


३२२ भारत की शासन व्यवस्था श्रौर नागरिक जीवन 


वह गांधीजी के मार्ग से विचलित हो गई है, और उसमें सच्चे व ईमानदार लोगों के 
लिये कोई स्थान नहीं रह गया है। कांग्रेस के नेता व साधारण सदस्य स्वाथ भ 
तत्पर हो गये हैं, और इस कारण देश के शासन में भ्रष्टाचार की निरन्तर वृद्धि हो 
रही है । इन लोगों के प्रधान नेता ग्राचारयं कृपलानी थे, जो स्वयं कांग्रेस के सभापति 
रह चुके थे, श्रौर गांधीजी के प्रमुख साथियों में थे । उन्होंने १९५१ में कृपक-मजदूर 
| प्रजा पार्टी के नाम से एक नये दल का संगठन किया, और बहुत से कांग्रेसी उसमें 
शामिल हो गये । १६५१ क ग्राम चुनावों में इस दल ने भी अपने उम्मीदवार खड़े 
किये, पर कांग्रोस के मुकाबिले में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली । 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, १६५२ ई० में कृपक-मजदूर प्रजा पार्टी ने 
सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' का निर्माण किया, और ये 
दोनों दल मिलकर एक हो गये । इस दल के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 
| ै (१) भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम की जाए, जो वर्ग विहीन 
(©I55।९55) और वर्णाहीन (€5६९।९४) हो । 
| (२) सब मुख्य उद्योग-धन्धों, कल-कारखानों, बीमा कम्पनियों और बैंकों का 
| राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए । उन पर व्यक्तियों का स्वत्व न रहकर समाज व राज्य 
ht का स्वामित्व स्थापित किया जाये । 

(३) जमींदारी प्रथा का भी श्रन्त किया जाए, और जमींदारों से उनकी भूमि 
को प्राप्त करते हुए उन्हें किसी प्रकार का मुश्रावजा न दिया जाए। 

(४) देहातों में क्रिसानों की पंचायतें संगठित की जाएँ, और भूमि की 
व्यवस्था उन्हीं के द्वारा हो । 

(५) किसी को १००० ₹० मासिक से ग्रधिक वेतन न मिले, और श्रधिकतम 
श्रामदनी और न्यूनतम ग्रामदनी के श्रस्तर को कम किया जाए । 

(६) इन सब परिवतंनों के लिए हिसात्मक व क्रान्तिकारी उपायों का 
श्रवलम्बन न करके शान्तिमय व वैध उपायों द्वारा ही इन परिवतेनों को लाया जाए! 
जनता को शिक्षित कर उसे समाजवाद की उपयोगिता समाई जा सकती है, और 
चुनाव में वोटों द्वारा बहुमत प्राप्त कर समाजवादी व्यवस्था कायम कर सकना 
सम्भव है । 

(७) भारत को ब्रिटिश कामनवेल्थ से अपने सम्बन्ध का ्रन्त कर देना 
चाहिए, श्रौर श्रन्तरष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता व गुटबन्दी से श्रलग रहने की नीति 
का अनुसरण करना चाहिए । 

इन सब उच्च उद्वे यों के होते हुए भी श्रभी भारत में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 
के ग्रनुयाथियों की संख्या श्रधिक नहीं है। 

कम्युनिस्ट पार्टी -रूस में कम्युनिस्ट क्रान्ति (१६१७) के बाद जब संसार 

के अनेक देशों में कम्युनिस्ट पाटियों का संगठन प्रारम्भ हुआ, तो भारत में भी 
१९२४६० में कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हुई । पर १९ वर्ष तक यह पार्टी अ्रवैध 

- कानुनी) रही, और इसे खुलकर ग्रपने मन्तव्यों के प्रचार का अवसर नहीं मि 


» 


(गैर 
ला । 
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पर द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) के समय जब रूस भी ब्रिटेन के पक्ष में जर्मनी के 
विरुद्ध युद्ध में शामिल था, तो ग्रन्थ देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों के समान भारत की 
कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जमंनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध को 'जनता का युद्ध' 
घोषित किया, और उसमें पुरा रूप से सहायता देने की नीति को स्वीकार किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि १६४३ ई में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी को वैध घोषित कर दिया, और यह पार्टी खुले तौर पर युद्ध में अंग्रेजों की 
सहायता करने लगी । 

भारतीय जनता को कम्युनिस्ट पार्टी के इस रुख से बहुत ग्राइचर्यं हुआ । यह 
पार्टी साम्राज्यवाद का उग्र रूप से विरोध किया करती थी, और भारत से अंग्रेजी 
शासन का अन्त कर यहाँ कम्युनिस्ट व्यबस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्तशील 
थी । पर १६४२-४३ में जब कांग्रेस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई, श्रौर 
ध्रंग्रेजों, भारत छोड़ो' के नारे के साथ भारत के देशभक्त नवयुवक तोड़-फोड़ के 
काम में प्रवृत्त हुए, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध कार्य में अंग्रेजों की सहायता 
करने की नीति को ग्रपनाया। इसका परिणाम यह हुश्रा कि यह पार्टी राष्ट्रीय 
विचारों के भारतीयों की निगाह में गिर गई, और लोकमत इसके विरुद्ध हो गया । 
कम्युनिस्ट लोगों का कहना है कि जापान के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद का मुकाबिला 
करने के लिए १६४२-४३ में अंग्रेजों के साथ सहयोग करने में ही भारत का हित 
था । यदि जापानी सेनाएँ इन्डोचायचा, इन्डोनिसिया, बरमा श्रादि के समान भारत 
को भी जीत लेतीं, तो नाजी व फैसिस्ट लोगों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती, 
ग्रौर संसार में साम्यवादी व्यवस्था को कायम कर सकना सम्भव न रहता । अतः उस 
समय ग्रंग्रेजों की सहायठा करना ही उचित था । पर स्वाधीनता के लिए संघ में 
तत्पर भारतीय जनता की दृष्टि में कम्युनिस्ट पार्टी की इस युवित का कोई महत्त्व 
नहीं था। इसी कारण उसे लोगों ने रूस का पिट्टू समका, ग्रौर यह कहा कि 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति रूस के हितों को दृष्टि में रखकर ही निर्धारित 
होती है । उसकी दृष्टि में भारत के हितों के मुकाबिले में रूस के हितों का ग्रधिक 
महत्त्व है । इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी . भारत में अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं 
कर सकी । 

१६४७ ई० में जब भारत स्वाधीन हुग्रा, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अ्पन्ते संगठन 
को सुदुढ बनाने का विशेष रूप से यत्न किया । उन्होंने कहा कि १९४७ ई० में 
भारत को जो स्वाधीनता प्राप्त हुई है, वह ्रधूरी व नकली है, क्योंकि भारत श्रब 
भी ब्रिटिश कामनवेल्थ में सम्मिलित है, श्र उसमें ब्रिटिश पूजीपतियों के हित पूर्ण 
रूप से सुरक्षित हैं । देश में सच्चा स्वराज्य तब स्थापित होगा, जबकि भारत से 
पू'जीपतियों का श्रन्त हो जायगा । केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता ही पर्याप्त नहीं है, 
उसके साथ-साथ ग्राथिक लोकतन्त्र (£८००७० ५९०००7३९१) की स्थापना भी. 
ग्रावश्यक है । इन्हीं विचारों को सम्मुख रखकर १६४५ ई० में भारत की कम्युनिस्ट 
पार्टी ने काँग्रेस का प्रबल रूप से विरोध करना शुरू किया । यह विरोध केवल 
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शान्तिमय ग्रान्दोलन द्वारा ही नहीं था, श्रपितु इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी हिसात्मक 
उपायों का प्रयोग करने के लिए भी तत्पर थी | तेलिद्भानां ग्रादि अनेक स्थानों पर 
कम्थनिस्ट पार्टी ने जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की रक्षा करने के लिए स्वयं 
भी हिसा का आश्रय लिया | इसका परिणाम यह हुआ कि १६४८ ई० में श्रनेक 
राज्यों की सरकारों ने इस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दिया। 

१३५१ ई० में ग्राम चुनावों से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर अपनी 
नीति में परिवर्तन क्रिया । उसने हिंसात्मक उपायों का त्याग कर चुनाव लड़ने का 
निश्चय किया मरौर संघ पारलियामेण्ट व राज्यों की विधानसभाश्रों के लिए ५६३ 
उम्मीदवार खड़े किथे, जिनमें से २२२ निर्वाचित हो गए । संघ पालियामेण्ट की 
लोकसभा में २३ कम्यूतिस्ट सदस्य चुने गये, जब कि सोशलिस्ट पार्टी और कृषक- 
मजदूर प्रजापार्टी के केवल १२ श्रौर & सदस्य निर्वाचित हुए थे । त्रावन्कोर-कोचीन 
और मद्रास की विधानसभाश्रों के चुनाव में कम्युनिस्टों को श्रौर भी अधिक सफलता 
मिली । इसका परिणाम यह हुग्रा, कि इस पार्टी का प्रभाव बहुत बढ़ गया, और 
बहुत से लोग उसे कांग्रेस के बाद भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी समझने लगे। 

१६५७ के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को और अधिक सफलता प्राप्त हुई । 
लोकसभा में इसके ५७ सदस्य छुने गये और विविध राज्यों की विधानसभाग्रों में 
१७१ | केरल राज्य में वह अपनी मन्त्र-परिपद्‌ बनाने में भी समर्थ हुई। वहाँ 
१२६ सदस्यों में से ६० कम्यूनिस्ट पार्टी के चुने गये और कतिपय स्वतन्त्र सदस्यों 
के सहयोग से वह कांग्रेस को हटाकर अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। बंगाल 
ग्रादि अनेक ग्रन्य राज्यों में भी कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। 

इस समय कम्युनिस्ट पार्टी गैरकानूनी नहीं है, श्रौर उसके सदस्य खुले तौर 
पर अपने मन्तव्यों के प्रचार में तत्पर हैं। चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना 
हो जाने के कारण एशिया में कम्यूनिस्ट दल का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। चीन को 
उन्नति में वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को बहुत अधिक सफलता मिली है। भारत 
उसका मित्र है, और उसके साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह वात भारत में 
कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक हो रही है । 

कम्ग्रुनिस्ट पार्टी भी एक वर्ग-विहीन व वर्ण-विहीन समाज की स्थापना 
करना चाहती है । वह भारत से पूँजीवाद का ग्रन्त कर ्राथिक लोकतन्त्र की स्थापना 
के पक्ष में है। जहाँ तक उद्देश्यों का प्रन है, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट 
पार्टी में विशेष भ्रन्तर नहीं है। पर कम्युनिस्ट लोग वर्ग-संघर्ष में विश्वास रखते हैं 
और सिद्धान्ततः हिसा के विरोधी नहीं हैं | ग्रावश्यकता पड़ने पर वे हिंसात्मक उपायों 
के भी प्रयोग के पक्षपाती हैं । विदेशी नीति में वे रूस ग्रीर चीन सदृश कम्युनिस्ट 
देशों के साथ घनिष्ठ मंत्री स्थापित करना चाहते हैं । 

 श्रन्य वामपक्षी दल-वम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के श्रतिरिक्त भारत में 
अच्य भी श्रमेक वामपक्षी (९5६) पाटियाँ हैं, जिनमें रेवोल्युशनरी सोशलिस्ट, लाल 
कम्युनिस्ट पार्टी ग्रादि मुख्य हैँ । पर इनका भारत के राजनीतिक जीवन में विशेष 
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स्थान नहीं है, आर ये कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ही काम करती हैं, और धीरे- 
धीरे उसी के अन्तर्गत होती जा रही हैं 

भारतीय जनसंघ--इस दल की स्थापना १९५१ ई में उन लोगों द्वारा की 
गई थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इस दल 
का मत है कि भारत के विभाजन को स्वीकार कर कांग्रेस ने बहुत श्रनुचित कार्ये 
किया, और फिर से भारत को अखण्ड करने का यत्न किया जाना चाहिये। यह दल 
चाहता है कि पाकिस्तान के विरुद्ध उग्र नीति का अनुसरण किवा जाए और सरकार 
हिन्दू संस्कृति की रक्षा पर विशेष ध्यान दे । इस दल के लोग समभते हैं कि कांग्रेसी 
सरकार मुसलमानों के साथ पक्षपात करती है, रौर हिम्दुश्रों के हितों के प्रति समुचित 
ध्यान नहीं देती । यह दल कम्युनिज्म श्रौर समाजवाद का प्रबल बिरोधी है, और 
वामपक्षी नीति का समर्थन नहीं करता । इसी लिये यह देश की ग्राथिक उन्तति श्रौर 
व्यावसायिक विकास की श्राड़ लेकर पूँजीवाद का भी समर्थन करता है। १९५१ के 
ग्राम चुनाव में जनसंघ ने भी भाग लिया था, पर उसके केवल ३ उम्मीदवार लोक- 
सभा में हो सके । डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस दल के संस्थापक व प्रधान नेता थे । 
उनकी मृत्यु के बाद इस दल का प्रभाव कम हो गया था । १६५७ के चुनाव में जन- 
संघ को पहले की अपेक्षा अधिक सफलता मिली । मध्यश्रेणी के लोगों पर इस दल 
का प्रभाव बढ़ रहा है । 

ग्न्य साम्प्रदायिक च दक्षिण-पक्षी दल--भारत में इस समय भी श्रनेक ऐसे 
दल हैं, जो साम्प्रदायिक आधार पर संगठित हैं । इसमें मुसलिम लीग और हिल्दू महा 
सभा मुख्य हैं। पिछले अध्याय में हम इन पर प्रकाश डाल चुके हैं । स्वराज्य के 
बाद इनका प्रभाव बहुत घट गया है, और अ्ब इनकी सत्ता नाममात्र की ही है । 

१९५१ के ग्राम चुनाव के समय रामराज्य परिषद्‌, गणतन्त्र परिषद्‌ आदि 
नाम से कतिपय अन्य राजनीतिक दल भी संगठित हो गये थे, जिनका निर्माण उन 
धनी व प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश शासन के काल में 
बहुत प्रभावशाली थे । ये चुनाव में श्रपने कुछ उम्मीदवारों को चुनवा सकने में भी 
. सफल हुए थे । पर लोकतन्त्रवाद के विकास आर जन जागृति के कारण इन दलों का 
भारत में प्रभाव न के बराबर ही है । 

राजनीतिक दलों की वर्तमान स्थिति-१६५७ के श्राम चुनाव द्वारा विविध 
राजनीतिक दलों की शक्ति व स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि लोकः 
सभा के चुनाव में कांग्रेस को श्रच्छी सफलता प्राप्त हुईं, पर बहुत से राज्यों की 
विधान सभाग्रों में उसकी सदस्य संख्या घंट गई । केरल श्रौर उड़ीसा में उसे बहुमत 
प्राप्त नहीं हो सका । केरल में कम्धुनिस्ट मन्त्रि-परिपदू बनाने में समर्थ हुए । उड़ीसा 
में गणतन्त्र परिषद्‌ की सदस्य संख्या कांग्रेस के प्रायः बराबर है । वहाँ कतिपय स्वतन्त्र 
सदस्यों के समर्थन के कारणा ही कांग्रेस की मन्त्रिपरिषदू कार्य कर रही है । उत्तर 
प्रदेश, रन्ध्र, बम्बई रादि ग्रनेक राज्यों में कांग्रेस की सदस्य संख्या में पर्याप्त कमी 
हुई है । कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति में वृद्धि हो रही है। लोकसभा में कांग्रेस के बाद 
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उसके सदस्य सबसे अधिक हैं । राज्यों की विधान सभाओं में भी उसकी सदस्य संख्या 
बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की दक्ति बढ़ 
रही है, और .पंजाब व मध्यप्रदेश में जनसंघ की । जम्मु-काइमीर राज्य में नेशनल 
कान्फरेन्स की शक्ति बहुत अ्रधिक हैं जो कांग्रेस की सहयोगिनी पार्टी है। उड़ीसा 
में गणतन्त्र परिषद्‌ की शवित बहुत पर्याप्त है। १९५७ के बाद जो उपचुनाव हुए 
हैं, उनमें भी कांग्रेस की तुलना में अन्य पाटियों को पर्याप्त सफलता मिली है। 
लोकतन्त्रवाद के लिये यह सवेथा स्वाभाविक हैं क्योंकि विरोधी दलों की सत्ता उसकी 
सफलता के लिये उपयोगी होती है । 
भ्यास के लिये प्रश्न 
(१) ब्रिटिश शासन के युग में भारत में राजनीतिक दलों का क्या स्वरूप 
था ? स्वराज्य के बाद इनके रूप में क्या परिवर्तेन आया ? 
(२) रत i मुख्य राजनीतिक दल कौन से हैं? उनके उद्देश्यों और 
व्रचारधाराश्रों का संक्षेप से उल्लेख कीजिये । 
५ ( ३) कांग्रेस के क्या उद्देश्य हैं? वत्तमान समय में कांग्रेस अपने उहद इयों की 
पूति के लिये किस नीति व कार्यक्रम का श्रनुसरण करना चाहती है ? 
(४) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण व विकास पर प्रकाश डालिये । 
| ड र ee 
(५) भारत में वामपक्षी दल कौन-कौन से हैं ? कम्युनिस्ट पार्टी का भारत 


में संगठन कब और किस प्रकार हुआ ? ग्राप उसके कार्यक्रम व सिद्धान्तों को भारत 
के लिये कहाँ तक उपयोगी मानते हैं ? 


a 


पच्चीसवाँ श्रध्याय 
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किसी भी देश के नागरिक जीवन पर उसकी आर्थिक दशा का बहुत श्रधिक 
प्रभाव पड़ता है । मनुष्य तभी सभ्य व उन्नत जीवन व्यतीत कर सकता है, जब कि 
उसकी भौतिक आ्रावश्यकताओं के पूर्णा होते में विशेष कठिनाई न होती हो । नाग- 
रिकता के लिए श्रावशयक है कि मनुष्य केवल श्रपने प्रति कतंब्यों का ही पालन न 
करे, अपितु साथ ही उन कतेव्यों का भौ पालन करे, जो उसके परिवार, ग्राम, जिला, 
राज्य और देश आदि के प्रति हैं। जो लोग पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते, 
सरदी और वर्षा से बचने के लिए जिनके पास वस्त्र भी नहीं होते, उनसे यह आशा 
करना कि वे ग्राम और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का भली भाँति पालन कर सकेंगे, 
सर्वथा निरर्थक है । संस्कृत में एक कहावत है--बुभुक्षित: कि न करोति पापम्‌'। 
इसका ग्रर्थ है, भूखा श्रादमी कौन-सा पाप नहीं करता । हिन्दी में भी कहावत है कि 
भूखा क्या नहीं करता । गरीब लोगों में जो उग्र प्रकृति के होते हैं, वे चोरी, डाकाजनी 
ग्रादि के लिये प्रवृत्त हो जाते हैं। जो गरीब लोग उग्र प्रकृति के नहीं होते, वे कुछ 
रुपयों के लिए ग्रपनी मान-मर्यादा तक को देने के लिए तैयार हो जाते हैं । लोकतन्त्र 
शासन का ग्राधार वोट के श्रधिकार का समुचित रूप से प्रयोग करना है । पर बहुत 
से गरीब लोग थोड़े से श्राथिक लाभ के लिए अपने वोट तक को बेच देने में संकोच नहीं 
करते । गरीबी मनुष्य में हीनता को उत्पन्न करती है, और नागरिक जीवन के लिए 
दीनता से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। दीन मनुष्य धतियों व शवितशालियों के 
सम्मुख झुक जाता है। वहन अपने ्रधिकारों को काम में ला सकता है, श्रौर न 
अपने कतंव्यों का पालन ही कर सकता है । 

इसलिए उत्तम नागरिक जीवन के लिए यह्‌ ग्रावश्यक है कि जनता ध्राथिक 
दृष्टि से सम्पन्न व सन्तुष्ट हो, और समाज में श्राथिक विषमता धिक न हो । गरीब 
देश के निवासियों का नागरिक जीवन उत देशों के नागरिक जीवन से बहुत भिन्न 
होता है, जो श्राथिक दृष्टि से सम्पन्न हों । इसी कारण भारत के नागरिक जीवत का 
अध्ययन करते हुए देश की श्राथिक दशा का अध्ययन करना भी आवश्यक है। 


भारत की ग्आथिक समस्याएँ 


भारत की मुख्य ग्राथिक समस्याएं निम्नलिखित हैं-- 
(१) गरीबी--भारत की जनता बहुत अधिक गरीब है। श्राप किसी भी 
शहर या गाँव में चले जाइये, ग्रापको बहुसंख्यक लोग ऐसे दिखाई देगे, जो शरीर 
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से ग्रत्यन्त पतले-दुबले होंगे । देखने से ही यह मालुम हो जायगा कि इन्हें पुष्टिकर 
भोजन नहीं मिलता है, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो र भर खाना भी प्राप्त 
नहीं कर पाते । वे फटे-पुराने व मैले-कुचंले वस्त्र पहने हुए होंगे, और वे जिन मकानों 
में रहते होंगे, वे भी फू, मिट्टी या खपरेल के बने होंगे। भारत में जो गरीबी है, 
उसके लिए किसी प्रमाण की श्रावश्यकता नहीं है, वह प्रत्यक्ष है । 
भारत में कुल मिलाकर जो ग्राथिक उत्पादन होता है, १६४८-४६ में उसका 
कुल वापिक मूल्य ६६५० करोड़ रुपया था। इस देश की जन संख्या, ३६ करोड़ 
के लगभग है । इसका श्रभिप्राय यह हुआ, कि देश की कुल राष्ट्रीय श्रामदनी की 
मात्रा ९९५० करोड़ रुपये होने पर प्रत्येक व्यवित्त की औसतन ग्रामदनी २७६ रुपये 
के लगभग वैठत्ती है । २३ ₹० मासिक की यह श्रामदनी बहुत ही कम है। श्रौसतन 
श्रामदनी के इस हिसाब में उन करोड़पतियों, जमींदारों और राजा-महाराजाग्रों की 
श्रामदनी भी शामिल है, जो लाखों रुपये प्राप्त करते हैं, और अ्रपनी अ्ामदनी को 
पानी की तरह बहाते हैं । 

यदि केवल गरीबों की ग्रामदनी का हिसाब लगाया जाए, तो उसकी मात्रा 
श्रौर भी कम है | भारत की बहुसंख्यक जनता देहात में निवास करती है, श्रौर खेती 
ढारा अपना निर्वाह करती है। १९५०-५१ में भारत सरकार ने खेती में मजदूरी 
करके ग्राजीविका कमाने वाले लोगों की श्रामदनी की जाँच करने के लिए एक कमेटी 
बिठाई थी । उसकी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि देहाती मजदूरों की औसतत आमदनी 
केवल १४० ₹० वाधिक है, जो ७ रु० मासिक से भी कम बँठती है। इससे भली- 
भाँति श्रन्दाज लगाया जा सकता है कि ग्रामों में निवास करने वाले मजदूर लोग 
कितनी गरीवी से श्रपना गुजारा करते हें । 

(२) बेकारी-गरीबी के साथ-साथ भारत में बेकारी की समस्या भी बहुत 

विकट हैं । उत्तरप्रदेश के देहातों में बसने वाले लोगों में ३३ प्रतिशत के लगभग एसे 
हैं जो संथा भूमिविहीन हैं । ये लोग भ्रपने गुजारे के लिए मजदूरी पर निर्भर करते 
हैं॥ सरकारी रिपोर्ट के श्रमुसार इन्हें साल के ३६५ दिनों में २०० दिन से श्रधिक 
मजदूरी नहीं मिल पाती । इसका श्रथ यह हुआ कि साल में ४५ प्रतिशत दिनों में ये 
वेकार रहते हैं। देहात के य्रांशिक रूप से वेकार लोगों के ग्रतिरिवत भारत में सवा 
करोड़ के लगभग ऐसे लोग हैं, जिन्हें पुणंतया वेकार कहा जा सकता है। लखनऊ 
युनिवसिटी के श्रर्थंशास्त विभाग की ओर से लखनऊ शहर में बेकारी की समस्या की 
जाँच की गईथी। इस जाँच द्वारा ज्ञात हुआ कि लखनऊ में रोजी कमाने योग्य 
व्यक्तियों में १०४४ प्रतिशत व्यक्ति इस समय बेकार हैं। इन बेरोजगारों में ११:२३ 
प्रतिशत व्यवित ऐसे हैं, जो ग्रेजुएट हैँ । जो दशा लखनऊ की है, वही भारत के ग्रन्य 
नगरों की है । लखनऊ उत्तर प्रदेश जैसे बिशाल राज्य की राजधानी है, वहाँ रोजगार 
के ग्रवसर श्रन्य नगरों से श्रधिक ही हैं। सवा करोड़ के लगभग मनुष्यों को काम में 
र गैर देहात के आंश्षिक रूप से वेकार लोगों को काम देने की व्यवस्था करना 
एक श्रत्यन्त महत्त्वपूरां ग्राधिक समस्या है । 


व लत प्रणाम 


MI 
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गरीबी के कारण--भारत में गरीवी ग्रौर बेकारी की जो भयंकर दशा हैं, 
उसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं- ; 

(१) भारत अ्रभी व्यावसायिक उन्नति की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुश्रा है । डेढ़ 
सदी के अंग्रेजी शासन में विदेशी शासकों ने भारत के कुटीर उद्योगों को तो चष्ट कर 
दिया, पर नये कल-कारखानों की उन्तति पर विशेष ध्यान नहीं दिया । ग्रंग्रेज लोगों 
की भारत के सम्बन्ध में ग्राथिक नीति यह थी, कि इस देश में कच्चे माल का उत्पा- 
दन बड़ी मात्रा में किया जाए, ताकि इङ्गालेण्ड के कारखानों के लिये रुई, जूट, तिल- 
हन आदि कच्चे माल को सस्ते मूल्य पर प्राप्त किया जा सके | वे यह भी चाहते थे 
कि इङ्कलैण्ड के कारखानों में तैयार हुए माल को भारत के बाजारों में ऊंची कीमत 
पर वेचा जाए। इसीलिये उन्होंने इस देश में कल-कारखानों के विकास पर ध्यान 
नहीं दिया, श्रपितु यह यत्न किया कि भारत कृषिप्रधान देश ही बना रहें श्रौर उसकी 
व्यावसायिक उन्नति न होने पाए । 

(२) १६१४-१८ के महायुद्ध के समय भारत में अनेक कारखाने खोले गये, 
और भारत व्यावसायिक क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ उन्नति करने लगा । इस महा- 
युद्ध का क्षेत्र ईराक, सीरिया आदि पश्चिमौ एशिया के देश भी थे । इनमें युद्ध के लिये 
अंग्रेजों को जिन सैनिकों की श्रावश्यकता थी, मुख्यतया वे भारत से ही ले जाये जाते 
थे । इन सैनिकों के लिये वस्त्र, जूते, अस्त्र-शस्त्र आदि की भी गावश्यकता थी । इन 
सब को भारत में ही तैयार करने का उद्योग महायुद्ध की परिस्थितियों में अंग्रेजों 
द्वारा किया गया इसके कारण बहुत से नये कल-कारखाने कायम किये गये । पर 
इनमें जो पूँजी लगाई गई, वह प्रायः अंग्रेजों की ही थी । इङ्गलिश पु जीपतियों ने ही 
इस समय भारत में कारखाने स्थापित किये | इनमें कार्य करने वाले मैनेजर, इंजी- 
नियर ्रादि बड़े वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी भी श्रंग्रेज ही तियुक्त किये गये । 
इन कारखानों का मुनाफा प्रतिवर्ष इङ्गलंण्ड जाने लगा, और भारत को उनसे कोई 
विशेष लाभ नहीं हुआ । इस समय भी भारत में ऐसे श्रनेक बड़े-बड़े कारखाने व कम्प- 
नियाँ हैं, जिनमें ब्रिटिश पूँजी लगी हुई है । इनके मुनाफे के रूप में करोड़ों रुपया हर 
साल विदेश में चला जाता है। 

(३) ग्रंग्रजी शासन की डेढ़ सदी में भारत का श्राथिक शोषण बहुत बुरी 
तरह से किया गया । इस देश में उस समय लाखों की संख्या में अंग्रेज अफसर, सेनिक 
व श्रव्य राजकर्मचारी रहा करते थे, जिनके वेतनों व पेंशनों के रूप में करोड़ों रुपया 
भारत से इङ्गलैण्ड भेजा जाया करता था । अंग्रेज पुजीपतियों ने रेलवे ग्रादि की 
कम्पनियों में जो पूँजी लगाई थी, उसके सूद व मुनाफे की रकम भी हर साल इङ्भ- 
लैण्ड भेज दी जाती थी । 

(४) भारत प्रभी तक भी ऋषि प्रधान देश है ग्रौर इसकी बहुसंख्यक (७५ 
प्रतिशत से भी अधिक) जनता अपने निर्वाह के लिये खेती पर ही निर्भर है । सिंचाई, 
उत्तम खाद व बीज श्रादि की व्यवस्था न होने के कारण भारत की जमीन पर्याप्त 


अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती । 
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| (५) भारत की जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का अनु- 
| पात १.२५ प्रतिशत प्रति वर्ष है। दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं, कि प्रति वर्ष भारत 
| । के निवासियों में ४५ लाख के लगभग वृद्धि हो जाती है । यहाँ जो श्राथिक उत्पत्ति 
होती है, वह पहले ही सब के लिये पर्याप्त नहीं है बेकारी यहाँ पहले ही बहुत 
ग्रधिक है । जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि होते जाने के कारण गरीबी श्रौर वेकारी की 
शो! समस्या और भी भ्रधिक विकट हो जाती है । 
(६) भारत की बहुसंख्यक जनता ग्रशिक्षित है । इसी कारणा यह अनेक 
t सामाजिक फुरीतियों की भी शिकार है।, गरीब लोग भी विवाह, जन्म ग्रादि के 
अवसरों पर बहुत सा निरथंक खं करते हैं । इससे मध्य वर्ग व गरीब लोगों के 
j पास पुँजी का संचय नहीं होने पाता । शिल्प व विज्ञान की शिक्षा के ग्रभाव में देश 
के ग्रौद्योगिक विकास में भी कठिनाइयाँ पेश ग्राती हैं । 
। \ (७) पूँजीवादी व्यवस्था भी भारत की गरीबी का बड़ा कारण हैं। प्रथम 
तो देश में श्राथिक उत्पादन की मात्रा ही बहुत कम है। जो उत्पादन यहाँ होता है 
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| | उसका बहुत बड़ा भाग थोड़े से बड़े जमींदारों व॒ पूजीपतियों को जेब में चला जाता 
h है । उसका उपयोग वे प्रायः भोग-विलाम में करते हैं। इसका परिणाम यह होता है, 
| 

| 


| कि देश के बहुसंख्यक निवासी गरीबी से जीवन व्यतीत करते हैं । 


खेती और उसकी समस्याएं 


भारत कृषिप्रधान देश है। यहाँ की ७८ प्रतिशत के लगभग जनता अपने 
निर्वाह के लिये कृषि पर निर्भर करती है । ग्रतः कृषि सम्बन्धी समस्याश्रों पर श्रधिक 
ध्यान देते की श्रावश्यकता है । यद्यपि भारत कृषिप्रधान देश है, पर वह इतना ग्रन्न 
व अन्य भोजन उत्पन्न नहीं कर पाता, जिससे इस देश की सम्पूर्ण जनता को समु- 
चित मात्रा में पुष्टिकर भोजन मिल सके । महायुद्ध (१६३६-४५) के बाद तो अनेक 
वर्षों तक भारत को ग्रन्य देशों से ग्रनाज मंंगाने की ग्रावश्यकता रही । श्रत्यन्त 
प्रयत्न के बाद भी सरकार अब तक भारत को ग्रनाज के सम्बन्ध में ग्रात्मनिर्भर बना 
सकने में सफल नहीं हो सकी है। भ्रब तक गेहूँ आदि ग्रनाज विदेशों से मेंगाने 

पड़ते हैं । 
- भारत की जमीन अच्छी उपजाऊ हैं, और यहाँ के किसान भी परिश्रमी हैं । पर 
फिर भी हमारे देश में खेती की पैदावार बहुत कम है। भारत में धान की श्रौसतन 
` पदावार & मन प्रति एकड़ है, जबकि जापान में प्रति एकड़ ४२ मत और संयुक्त राज्य 
अमेरिका में प्रति एकड़ ३० मन धान पैदा किया जाता है। यही दशा गेहूँ की है । 
भार रत में प्रति एकड़ ८ मन गेहूं पैदा होता है, जब कि इतनी ही भूमि से कनाडा में 


मन श्रौर ब्राजील में १५ मन गेहूँ पैदा की जाती है | भारत में रुई की पैदावार 


र १ मन प्ररि युक्त रोज न 

gM | प्रति एकड़ है । पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यह श्रौसत ३ मन है, 
श्रोर ईजिप्ट में ४२ मन है । पिछले कुछ वर्षों में भारत के किक्षान ने गन्ने की पैदा- 
` वार सेश्रच्छी श्रामदनी प्राप्त की है। पर अन्य देशों के मुकाबिले में यहाँ गन्ने की 
be ¥ 
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। पैदावार भी बहुत कम है। जावा में प्रति एकड़ ५० टन गन्वा पैदा होता है, पर 
' भारत में गन्ने की औसतन पैदावार केवल १५ टन प्रति एकड़ है । इन श्राँकड़ों से यह 
भली भाँति ग्रन्दाज लगाया जा सकता है, कि श्रभी भारत में खेती की उन्नति के 
लिए कितनी गु'जाइश है । यदि भारत में भी खेती के नये श्रौर वैज्ञानिक साधनों का 
प्रयोग किया जाए, तो इस देश की पैदावार बहुत बढ़ाई जा सकती है, जिससे यहाँ 
के किसानों को समृद्ध होने में बहुत सहायता मिलेगी । 
भारत सें खेती की पेदादार सें कमी के कारणा प्रदन यह है कि भारत में 
खेती की पैदावार श्रम्य देशों के मुक्ाबिले में इतनी कम क्यों हैँ? इसके कारण 
निम्नलिखित हैं-- 
(१) भारत के बहुसंस्यक किसान ग्रत्यन्त गरीब हैं, और साथ ही श्रशिक्षित 
भी हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है, कि पैदावार को बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के खाद 
और बढ़िया बीजों की जरूरत होती है। सेती के नए व वैज्ञानिक साधनों से भी वे 
परिचित नहीं हैं। यदि उन्हें ये वातें ज्ञात भी हैं, तो गरीबी के कारणा बे इनका उप- 
' योग नहीं कर सकते। उनके पास पेट भरने तक के लिए तो ग्रनाज होता नहीं, इस 
| दशा में वे बढ़िया बीज व उत्तम खाद खरीदने के लिए पेसा कहाँ से ला सकते हैं । 
! फसल बोते के समय वे गाँव के महाजन से बीज उधारले ग्राते हैं, श्रौर जेसा भी 
| वीज उधार मिल जाय, वो देते हैं । नये किस्म के रासायनिक खादों का न उन्हें ज्ञन 
| है, श्रौर न उसे क्र्र करने की शक्ति । गरीबी के कारण उन्नत प्रकार के हलों व खेती 
| के अन्य उपकरणों को खरीद सकने का तो वे स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते | 
| (२) भारत के बहुसंख्यक किसान निरक्षर तो हैं ही, साथ ही उन्हें खेती के 
सम्बन्ध में भी समुचित ज्ञान नहीं है । फसलों की हेर-फेर करके किस प्रकार जमीन 
| की उपज शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, कौन-सी जमीन किस फसल के लिए अधिक 
| उपयुक्त है, और कौन से कृमि व बीमारियाँ फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, व उनसे 
रक्षा के क्या उपाय हैं, ये बातें भी वे भली-भाँति नहीं जानते । हमारे किसान प्रायः 
॥ नये ढंगों को अपनाने में और खेती के नये तरीकों को सीखने में संकोच करते हैं । 
न स्वभाव से वे श्रपरिवरतततवादी हैं, श्रौर किसी भी नई बात को ग्रहण करने के लिए 
| उद्यत नहीं होते । 
(३) सिंचाई के साधनों में कमी भारत में खेती की पैदावार में कमी होने का 
एक मुख्य कारण है | प्रायः किसान सिचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं । यदि 
समपर पर वर्षा हो जाय, तब तो फसल भच्छी हो जाती है । पर यदि कभी वर्षा कम 
हो या समय पर न हो, तो किसानों को घोर संकट का सामना करना पड़ता है । 
फसल खड़ी-खड़ी सूख जाती है, और किसात देखता रह जाता है । नहरों व द्यूब- 
वेल द्वारा जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, वहाँ फसल अच्छी होती है, और > 
वहां के किसान भी अच्छे सफल हैं । hs इ 
(४) भारत में खेतों का ग्राकार बहुत छोटा-छोटा है । पिता की जमीन उसके | F 
लड़कों में बराबरबराबर बेट जाती है, इस कारण खेतों के विभाग होते. जाते ह “कै डे 
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| इनके बेंटवारे का ढंग भी ऐसा होता है, जिससे खेत जगह-जगह पर बिखर जाते हैं । 
| मान लीजिए, एक किसान के पास कुल ५० बीघा जमीन है, जो पाँच खेतों में बेटी 
| हुई है । ये खेत गांव के अलग-अलग हिस्सों में हैं। यदि किसान के ५ पुत्र हों तो 
| प्रत्येक को दस-दस बीघा जमीन मिलेगी । ग्रच्छा तो यह होता कि प्रत्येक पुत्र को 
| दस-दस बीघे का एक-एक खेत दे दिया जाता । पर प्रायः होता यह है कि प्रत्येक खेत 
| के पाँच-पाँच हिस्से किये जाते हैं, और प्रत्येक को दो-दो बीधे के छोटे-छोटे खेत पाँच 
| श्रलग-्रलग स्थानों पर दे दिये जाते हैं। खेतों के छोटे-छोटे व अनेक स्थानों पर 
| ब्िखरे होने के कारणा किसान खेती पर समुचित ध्यान नहीं देने पाता, श्रौर उसकी 
| पैदावार में कमी हो जाती है । 
॥ (५) जमींदारी प्रथा भी भारत में खेती की पंदावार के लिए अत्यन्त हानि- 
! कारक थी । ग्रंग्रेजी शासन के समय जग्र तक भूमि सुधार सम्बन्धी कातून स्वीकृत 
। नहीं हुए थे, जमींदार जब चाहे किसान को अपने खेत से वेदखल कर सकता था, या 
| उसका लगान बढ़ा सकता था । किसान का अपने खेत पर कोई भी श्रधिकार नहीं 
| था । इस दशा में किसान जमीन की उपज शक्ति को बढ़ाने के लिए कोई भी यत्न 
४ नहीं कर सकता था । भूमि सुधार सम्बन्धी कानून स्वीकृत होने और ज़मींदारी प्रथा 
| के उन्मूलन के कारण अब इस दशा में बहुत काफी सुधार हो गया है । 
| (६) देहात में मनुष्यों और पशुग्रों की चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध न होने 
के कारण भी भारत में खेती की पेंदावार कम होती है । वरसात के बाद प्रायः सर्वत्र 
मलेरिया फल जाता है, जिसके कारणा किसान हफ्तों तक मेहनत के लायक नहीं 
रहता । मलेरिया ग्रादि बीमारियों से उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है, और वह 
खेती पर समुचित परिश्रम नहीं कर पाता । हमारे देश के पशु भी विविध रोगों के 
कारण कमजोर रहते हैं, और उनसे भी पर्याप्त मेहनत नहीं कराई जा सकती । 

खेती की पेदावार में बृद्धि के उपाय--भारत की गिक उन्नति के लिए 

. यह गत्यत्त आवश्यक हैँ कि खेती की पैदावार में वृद्धि की जाय । इसके मुख्य उपाय 
तिम्तलिखित हैं--- 

(१) सिचाई की व्यवस्था--यह ग्रत्यन्त अवश्यक है कि भारत में सर्वत्र 
खेतों की सिचाई की समुचित व्यवस्था की जाय । सेती मुख्यतया सिचाई पर ही निर्भर 
करती है । इसीलिए स्वतन्त्र भारत की सरकार नई नहरे निकालने, ट्यूब वेल बन- 
वाने ओर सिचाई के ग्रन्य साधनों की उस्तति पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी 
उद्देश्य से कितनी ही नदियों पर बाँध बाँधकर उनसे नहरें निकालने की योजना 
बनाई ५० है । प्रथम पंचवर्षीय ग्ायोजना में कुल मिलाकर ३८४ करोड़ रुपया 

इस महू म खच किया गया है। इत धन द्वारा बंगाल तथा बिहार में दामोदर घाटी 
म ना, बिहार में कोसी योजना, पंजाब में भाकरा-नांगल योजना, उड़ीसा में हीराकुड 
जना ओर मद्रास में रामपद सागर योजना बनाई गई हैं । इन बड़ी योजनाओं के 
(जाई के लिये अन्य अनेक योजनाएँ भी बनाई गई हैं, जिन सबके पुरा रो 
१९७ लाख एकड़ भूमि में नई सिचाई की व्यवस्था हो जायगी । दुसरी पंच- 
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वर्षीय श्रायोजना में कृषि श्रौर देहातों की उन्नति के लिये कुल मिलाकर ६१३ करोड़ 
रुपया खर्च किया जायगा। इस आयोजता में सिंचाई के लिये पृथक्‌ रूप से ३८१ 
करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है । 

(२) सहकारी समितियों का संगठन भारत के किसान प्रायः श्रशिक्षित हैं, 
| और साथ ही गरीब भी हैं। वे स्वयं श्रकेले रहते हुए खेती के नये व उन्नत साघनों 
का उपयोग नहीं कर सकते । पर यदि प्रत्येक गाँव में किसानों को सहकारी समितियों 
में संगठित कर दिया जाए, और खेती इन समितियों द्वारा सामूहिक रूप से की जाने 
लगे, तो खेती के उन अनेक साधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है, जिमको अकेला 
किसान प्रयुक्त नहीं कर सकता । ये साधन निम्नलिखित हैं-- (क) तये रासायनिक 
खादों का उपयोग, (ख) बढ़िया बीजों का उपयोग, (ग) जहाँ नहरों द्वारा सिचाई की 
| व्यवस्था न हो, वहाँ ट्यूब वेल व साधारणा कुएँ खोदकर या किसी जलाशय में वर्षा 
के पानी को एकत्र कर उससे सिंचाई का प्रबन्ध, (घ) जमीन को जोतने के लिये 
आ्रावश्यकतानुसार ट्रैक्टर का उपयोग, फसल की नलाई व कटाई के लिये मशीनरी 
का प्रयोग, और पशुग्रों की नसल की उन्नति के लिये ग्रच्छे बढ़िया साँडों को ब्यवस्था | 
| यदि भारत के किसानों को सहकारी समितियों में संगठित कर दिया जाए, तो वे 

सामूहिक रूप से इन सव साधनों को सुगमता के साथ उपयोग में ला सकते हैं, और 
| इनके द्वारा खेती की पैदावार में बहुत वृद्धि कर सकते हैं । 

सहकारी समितियों का संगठन एक श्रन्य दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है । किसान 

अपनी फसल की समुचित कीमत प्राप्त नहीं कर पाता । वह रामः हणा के बोझ से 

दबा रहता है, और फसल तैयार होते ही उसे गाँव के महाजन को बेच देता है । वह 

| न फसल को रोक कर रख सकता है, मरौर न मण्डियों में बाजार भाब पर ही उसका 
| 
| 
| 


विक्रम कर पाता है। यदि किसान सहकारी समितियों में संगठित हों, तो फसल का 
विक्रम भी इत समितियों द्वारा किया जा सकेगा, और किसान को अपनी फसल को 
समुचित मूल्य मिल सकेगा । उसे जिस कर्ज की जरूरत हो, उसे भी वह सहकारी 
समिति से कम सूद पर प्राप्त कर सकेगा । 

(३) खेती के नये व वेज्ञानिक तरीकों का उपयोग--जिस प्रकार ग्राधुनिक 
युग में मनुष्य ने अन्य क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, वेसे ही कृषि के क्षेत्र में भी की है । 
पहले कारीगर अपने घर पर बैठकर छोटे-छोटे ्रौजारों द्वारा आर्थिक उत्पादन किया 
करता था, पर वेज्ञानिक ग्ाविषकारों के कारण जब बड़े कल-कारखानों का विकास 
हुश्रा, तो कृटीर उद्योगों का स्थान बड़े व्यवसायों ने ले लिया, जहाँ मनुष्य मशीनों 
द्वारा श्राथिक उत्पत्ति करता है। ठीक यही बात कृषि के सम्बन्ध में भी हुई है | खेती 
के लिये भी कितनी ही ऐसी नई मशीनों का आविष्कार हो गया है, जो बात-की-बात 
में जमीन को जोत देती हैं, ऊँची-नीची। जमीन को समतल कर देती हैं, उत्से घास को 
जड़ों को निकाल देती हैं, कायदे से करयारियाँ बना देती हैं रौर बीज बिखेर देती हैं । 
सिंचाई का काम भी मशीनों की सहायता से किया जाता है । कृमियों का नाश करचे ' 
के लिये भी मशीतों द्वारा दबाई छिड़की जाती है। नलाई और फसल की कटाई का 


| 
| 
| 
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काम भी मशीनें करती हैं। मशीन की मदद से जमीन गहरी जोती जा सकती है, जिस 
के कारण फसल बढ़िया होती है । फसलों को हेर-फेर से वोकर जमीन की उपज शक्ति 
को कायम रखने की भी कितनी ही वैज्ञानिक विधियाँ गरव ग्राविष्कृत हो गई हैं। 
रासायनिक खाद द्वारा जमीन की पैदावार को बहुत बढ़ाया जा सकता है। श्रभी 
भारत के बहुसंख्यक किसान सेती के लिये उन्हीं पुराने तरीकों को इस्तेमाल करते हैं 
जो श्राधुनिक बैज्ञानिक्र युग से पहले प्रयुक्त हुआ करते थे । इसी कारणा इस देश में 
खेती की पेदावार बहुत कम है। गरीबी और श्रशिक्षा के कारण भारत का किसान 
खेती के नये तरीकों को नहीं श्रपना पाता । श्रत: जहाँ उसे शिक्षित करने की ग्राव- 
ञ्यकता है, वहाँ साथ ही सहकारी समितियों द्वारा उसे वे सब सुविधाएँ प्राप्त करानी 
चाहिये, जिनसे कि वह खेती के नये तरीकों को प्रयोग में ला सके । 
नई भूमि पर खेती की भ्रावइयकता--भारत की आबादी निरन्तर बढ़ रही है 
ग्रौर देहातों में बहुत से लोग वेकार हैं | श्रत: जहाँ एक ओर खेती की पेदावार को 
बढ़ाने को जरूरत है, वहाँ साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि नई भूमि को खेती के काम 
में लाया जाए । भारत में बहुत-सी ऐसी भूमि है, जो परती पड़ी हुई है । इस पर भाड़- 
अकाड़ उगे हैं या नदियों में बाढ़ श्रा जाने के कारणा यह भूमि खेती के श्रयोग्य हो गई 
है । स्वराज्य के बाद भारत के भ्रनेक राज्यों की सरकारों ने ऐसी भूमि को कृषि योग्य 
बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । इसके लिये सरकार ने एक ट्रॅक्टर विभाग 
खोला है, जिसका काम ही ऐसी जमीन को साफ कर खेती के योग्य बनाना है। 
१६४८ ई० के बाद ग्यारह लाख एकड़ से भी श्रधिक भूमि की सफाई कर उस पर 
खेती शुरू की जा चुकी है, और उसके कारण भारत में ग्रनाज की पंदावार में अच्छी 
बुद्धि हुई है पर भ्रभी श्रौर भी बहुत-सी ऐसी भूमि शेष है, जिसे खेती के योग्य बनाया 
जा सकता है । ग्रनेक स्थानों पर ऐसी भी उपजाऊ जमीनें खाली पड़ी हैं, जिन्हें जमीं- 
दारों ब सम्पन्न लोगों ने भ्रामोद-प्रमोद व शिकार आदि के लिये सुरक्षित रखा हुग्रा 
है । i जमीदार इस डर से भी अपनी जमीन को सेती के लिये किसानों को 
नहीं देते कि ऐसा करने से किसानों का उस जमीन पर ग्रधिकार कायम हो जायगा । 
इस रीति से पड़ी हुई जमीनों का भी खेती के लिये उपयोग करना आ्रावश्यक है। 
भारतीय किसान श्रौर उसकी समस्याएं-भारत कृषिप्रधान देश है, और 
LO OS emer 
न जात: तो त ही समस्या है । यदि भारत का किसान 
; हे हा जाए, ता दश की ग्राथिक उन्नति में विलम्ब नहीं होगा । 
किसी देश में व्यावसायिक उन्नति तभी हो सकती है, जब कि नमन ता 
IS र कहीं बिक्री भी की जा सके । -भारत में ग्रभी कारखाने पर्याप्त 
जाता में नहीं खुले हैं, पर उनके मालिक अपने तैयार माल की बिक्री के लिये विदेशी 


बाजारों की खोज में तत्पर र डे ये 
कक गिर के । रे को ही लीजिये । ग्रभी भारत की सब 
Te ०° करोड़ गज कपड़ा तैयार होता है। 
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रोड श्राबादी के लिये यह कपड़ा १४ गज प्रति व्यक्ति पड़ता है। औसतन 
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प्रत्येक व्यक्ति की कपड़े की गावश्यकता ३५ गज प्रति वर्ष समझी जा सकती है । 
इस दृष्टि से भारत में तैयार होने वाला कपड़ा भारत की श्रपनी ग्रावश्यकता से भी 
बहुत कम है । पर फिर भी भारत के मिल मालिक अफ्रीका, पश्चिमी एशिया श्रादि 
के देशों में श्रपने कपड़े को बेचने का यत्न करते हैं। इसका कारण यही है कि भारत 
के सर्वसाधारण लोगों की क्रय शक्ति (P७7८७ ?०४९7) बहुत ही कम है । वे 
श्रौसतन १४ गज कपड़ा भी प्रति वर्ष नहीं खरीद सकते | यदि भारत का किसान 
खुशहाल और सम्पन्न हो, तो कल-कारखानों में तैयार हुआ सब माल श्रपने ही देश 
में बिक सकता है। ग्रतः भारत की व्यावसायिक उन्नति के लिये भी यह जरूरी है 
कि यहाँ का किसान सम्पन्न हो, और उसकी इतनी ग्रामदनी हो कि उससे वह कपड़ा, 
मौजा, जूता श्रादि वस्तुओं को अच्छी मात्रा में क्रय कर सके । 

भारतीय किसान की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) वह बहुत श्रधिक गरीब है। किसानों के पास इतनी जमीन नहीं है, 
जिस पर खेती करके वे श्रच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। उत्तरप्रदेश में ५५ प्रतिशत 
के लगभग किसान ऐसे हैं, जिनकी जमीन दस एकड़ से कम है । इतनी थोड़ी-सी 
जमीन पर खेती करके ये अपने व श्रपने परिवार का भली-भाँति निर्वाह नहीं कर 
सकते | इनके खेतों को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भेर नहीं कहा जा सकता । उत्तरप्रदेश 
ने ग्रामों में निवास करने वाले ३३ प्रतिशत के लगभग व्यक्ति ऐसे हैं, जो अपनी 
ग्राजीविका के लिये खेती पर तो निर्भर करते हैं, पर इनके पास अपनी जमीनें नहीं 
हैं । केवल १२ प्रतिशत परिवार ही वहाँ ऐसे हैं, जो खेती द्वारा अपने निर्वाह के लायक 
समुचित ग्रामदनी प्राप्त कर लेते हैं । जो दशा उत्तरप्रदेश की है, वही प्रायः भारत के 
अन्य राज्यों की भी है । 

खेती की पैदावार कम होने के कारण भी भारत का किसान बहुत गरीब हैं । 
गाँवों में रहते वाले भूमिविहीन लोग मजदूरी करके अपना निर्वाह करते हैं । इनको 
साल में २०० दिन से श्रधिक मजदूरी नहीं मिल पाती । इनकी मजदूरी की दर भी 
बहुत कम होती है । ये सब बातें किसानों की गरीबी के कारण हैं । 

(२) भारत का किसान न केवल गरीब है, ग्रपितु ऋणाग्रस्त भी है। इसमें 
सन्देह नहीं कि महायुद्ध (१६३९-४५) के समय से ग्रनाज के दाम में बहुत वृद्धि हुई है । 
इससे किसान की ग्राथिक दशा के सुधरने में सहायता मिली है । जो किसान पहले कर्ज 
के बोफ से लदे हुए थे, वे खेती की पैदावार की कीमत बढ़ जाने से श्रपना कर्जे 
उतारने भें समर्थं हो गये। पर यह कहना ठीक नहीं है कि अनाज की कीमत बढ़ 
जाने के कारण किसान की ग्राथिक दशा सुधर गई है। जिनके पास जमीन अ्रपनी 
ग्रावश्यकता से अधिक है, जो अपनी जरूरत से अधिक ग्रनाज पैदा करते हैं, उनकी 
दशा श्रब श्रवस्य उन्नत हो गई है, क्योंकि वे अपनी श्रतिरिक्त पैदावार को ऊचे मूल्य 
पर बेचकर धन का संचय कर सकते हैं, या उससे ग्रावशयकता की अन्य वस्तुएं खरीद 
कर अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। पर ऐसे किसानों की संख्या 
भारत में ग्रधिक नहीं है | बहुसंख्यक किसान यहाँ ऐसे हैं, जो खेती द्वारा अ्रपत्ती श्राव- 
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इयकता का अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। ग्रनाज की कीमत बढ़ जाने से इन्हें कोई लाभ 
- नहीं हुआ है । ये अपने खेतों पर जो कुछ पैदा करते हैं, वह इनके अपने निर्वाह के 
लिये भी पर्याप्त नहीं होता । ग्रतः ऊंची कीमत पर खेती की पैदावार को वेचकर धन 
कमाने का प्रश्‍न ही इनके लिये उत्पन्न नहीं होता । कीमतों की वृद्धि से इन किसानों 
को नुकसान ही पहुँचा है, क्योंकि श्रब इन्हें हल, बेल आदि के लिये पहले की अपेक्षा 
प्रधिक मूल्य देना पड़ता है । देहातों में मजदूरी प्रायः ग्रन्न के रूप में दी जाती है, श्रत: 
हाँ के मजदूरों को भी कीमतें बढ़ने से कोई लाभ नही हुश्रा है। यदि कहीं मजदूरी 
नकद रुपयों में दी जाती है, तो रुपये की क्रय-शक्ति के घट जाने के कारण मजदूर 
की दशा में कोई सुधार नहीं हो सका है। यही कारण है कि अब भी देहातों के 
किसान ऋण के बोझ से मुक्त नहीं हो पाये हैं। 
(३) किसान को साल में पुरे समय काम नहीं होता, वह्‌ साल में पाँच मास 
के लगभग बेकार रहता है । फसल के बोने के बाद कटाई तक उसे काफी फुरसत रहती 
है, श्रौर इस समय का उपयोग वह ग्राथिक उत्पादन के लिए नहीं कर पाता । किसान 


लोग तो इन दिनों में कुछ न कुछ काम करते भी रहते हैं, पर खेती की मजदूरी पर . 


श्रित रहने वाला किसान इस काल में बिलकुल वेकार रहता है। पहले जब भारत 
में कुटीर-उद्योग उन्नत दशा में थे, तब देहातों के लोग श्रपने खाली समथ का उपयोग 
इन उद्योगों में कर सकते थे । पर कुटीर उद्योगों के विनष्ट हो जाने के कारणा देहात 
के लोगों का बहुत-सा समय व्यर्थ बेकारी में व्यतीत होता है, और उसका उपयोग वे 
ग्राथिक उत्पादन के लिये नहीं कर पाते । 

(४) जिन कारणों से भारत में खेती की पैदावार कम है, उनका उल्लेख इसी 
्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है । उन्हें यहाँ फिर से लिखने की ग्रावश्यकता नहीं । 
खेती की पेदावर में वृद्धि करना भारत के किसान की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
समस्या है । 

(५) भारत का किसान कृषक होने के साथ-साथ पशुपालक भी है । भारत में 
खेती बलों पर ही निर्भर करती है। किसान जहाँ श्रपने खेत से भ्रन्न उत्पन्न करता है, 
वहाँ गाय-भेंस को भी पालता है, जिनसे उसे दूध-घी प्रात होता है। इन्हें पालकर ही 
ह बेलों को प्राप्त करता है, जिनके विना उसकी खेती नहीं चल सकती । पर भारत 
र पशुओं की दशा बहुत ही शोचनीय है । बहुसंख्यक गौएँ दिन भर में एक-डेढ़ सेर 

"से ग्रधिक दूध नहीं देतीं । उनके बछड़े भी कमजोर होते हैं। श्रतः पशुओं की नस्ल को 
सुधारना भी भारतीय किसान की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है । यदि भारत में भी गौएँ 
दस-पन्द्रह सेर दूध देते लगें, जैसे कि ग्रन्य देशों में होता है, और उनके बछड़े भी बल- 
वात ग्रौर नीरोग हों, तो किसान की ग्राथिक दज्ञा में बहुत सुधार हो सकता है । 

किसान की दशा को उन्नत करने के उपाय--लेती की पैदावार को बढ़ाने 
और कृषि-सुधार के जिन उपायों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सब किसानों की 
दशा को उन्नत करने में सहायक हो सकते हैं। साथ ही,' उनकी दशा में सुधार करने 
के लिये कुछ श्रव्य उपाय भी हैं, जिनका यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है-+* 
का 


oy 


RP SPONSES PI SE UHI NE 


भारत का ग्राथिक जीवन ३३७ 


(१) गाँवों में कुटीर-उद्योगों को विकसित करना बहुत श्रावशयक है । उपभोग 
की कितनी ही ऐसी वस्तुएं हैं, जिन्हें देहात में कुटौर-उद्योगों द्वारा तैयार किया जा 
सकता है। सूत श्रौर कपड़ा इनमें मुख्य हैं। किसान श्रौर खेती-मजदूर श्रपने खाली 
समय में सूत कात सकते हैं, श्रौर कपड़ा बुन सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने 
खादी ग्रान्दोलन को प्रारम्भ कर जनता को इस बात के लिये प्रेरित किया था, कि 
वह हाथ से कती श्रौर हाथ से बुनी खादी का ही इस्तेमाल किया करे । अंग्रेजी शासन 
से पूर्व भारत के ग्रामों में वस्त्र-व्यवसाय बहुत उन्नत दशा में था, और इस देश का 
कुटीर-उद्योग द्वारा तैयार हुश्रा कपड़ा यूरोप तक में बिकने के लिये जाया करता था। 
कल-कारखानों के विकास के कारणा देहातों के इस गृह-उद्योग का ह्लास हो गया, 
श्रौर बहुत से लोग वेकार हो गये । इसी प्रकार चीनी की मिलों के कायम हो जाने से 
गुड़ और खाँड के व्यवसायों को बहुत धक्का लगा । तेल पेरने की मिलों द्वारा ग्रामों 
के तेलियों के व्यवसाय को नुकसान पहुँचा, और धान कूटने की मशीनों के लग जाने 
से यह काम भी देहातों में बन्द हो गया । अनेक विचारकों का मत है कि इन सब 
उद्योगों को फिर से प्रारम्भ कर गांव के लोगों को श्रतिरिकत काम दिलाया जा सकता 
है, रौर इस प्रकार वे अपने खाली समय का समुचित उपयोग कर सकते हैं । 

पर पूँजीवादी व्यवस्था श्राथिक प्रतिस्पर्धा (ट००९४।४००) पर ग्राश्रित 
होती है। यह तो स्पष्ट ही है कि खादी मिल के बने कपड़े का कीमत में मुकाबिला 
नहीं कर सकती । यही बात तेल, खांड, चावल श्रादि के बारे में भी है । इसीलिये 
अनेक विचारकों का मत है कि यदि गाँवों में बिजली सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो सके, 
ग्रौर ऐसी छोटी-छोटी मशीनें वहाँ कायम की जाएँ, जो बिजली से चलें, तो कुटीर- 
उद्योग भी बड़े कारखानों का मुकाबिला कर सकेंगे। कुटीर-उद्योगों को समस्या पर 
हम इसी ग्रध्याय में आगे चलकर विचार करेंगे । पर यह तो स्पष्ट ही है कि गाँवों सें 
उद्योगों का विकास होने से वहाँ के किसानों और खेती-मजटूरों की ग्राथिक दशा उन्नत 
की जा सकती है । 

(२) देहातों में जो लोग भूमिविहीन हैं, उन्हें भूमि दिलाकर उतकी दशा में 
बहुत सुधार किया जा सकता है | जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जमींदार वर्ग का श्रच्त 
अवश्य हो गया है, पर उससे भूमिविहीन लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ । इस 
कारणा ग्रतेक लोगों का मत है कि देहातों में जमीन का पुनः वितरण किया जाना 
चाहिये, ताकि किसातों के पास अपनी ग्रावश्यकता से अधिक जो जमीन है, वह 
भूमिविहीन लोगों को प्राप्त हो सके इसी उद्देस्य से श्री श्राचायं विनोबा भावे ने 
भूमिदान श्रान्दोलत का प्रारम्भ किया है। उन्हें पने प्रयत्न में सफलता भी हुई है, 
ग्रोर बहुत सी भूमि उन्हें दान में प्राप्त हो चुकी है। श्री विनोबा जी का लक्ष्य ५ 
करोड़ एकड़ भूमिदान में प्राप्त करना है, जिसे भूमिविहीन लोगों में विभवत कर वे 
उनकी समस्या को हल करना चाहते हैं। पर केवल दान की प्रेरणा द्वारा यह समस्या 
हल हो सकेगी, यह संदिग्ध है । प्रायः लोग तिकम्मी जमीन को दान में दे देते हैं । 
पर भुदान श्रान्दोलन का यह लाभ श्रवश्य हुश्ना है कि देहातों में भूमि के पुनः वितरण * 
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की आवश्यकता के सम्बन्ध में चेतना उत्पन्न हो गई है ॥ कोई कातून तभी BT हो 
सकता है, जब लोकमत उसके साथ में हो भूदान ग्रान्दोलन हारा अब सब जाए इस्‌ 
बात की ग्रावश्यकता स्वीकार करने लगे हैं कि कृषि पर निर्भर रहने वाले देहात के 
लोगों को जमीन प्राप्त होनी चाहिये | सरकार श्रपने प्रयत्न से जिस जमीन को कृषि- 
योग्य बना रही है, उसे भूमिविहीन लोगों में बाँटकर वह इस समस्या को उछ 
हल कर सकती है | साथ ही, कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि कसी 
मनुष्य के पास इतनी भूमि न हो, जिस पर वह स्वयं खेती न करके दूसरों के श्रम से 
खेती कराने के लिये विवश हो । भूमि का पुनः वितरण बहुत उपयोगी है, चाहे उसे 
भूदान आन्दोलन द्वारा किया जाए, और चाहे कानून द्वारा । 

(३) भूमि के पुतःवितरण से भूमिविहीन लोगों की दक्षा में अवश्य सुधार 
होगा, पर किसानों की प्रामदनी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि किसानों के खेत तब भी 
श्राथिक दृष्टि से ग्रपर्याप्त व छोटे-छोटे रहेंगे। ग्रतः यह प्रत्यन्त आ्रावश्यक है कि 
किसानों को सहकारी समितियों में संगठित किया जाए, ताकि वे खेती के नये व उन्नत 
साधनों का उपयोग कर खेती की पैदावार को बढ़ा सकें, और इस प्रकार छोटे खेतों से 
ही अधिक पैदावार करके अपनी ग्रामदनी में वृद्धि कर सकें । 

(४) किसानों को साहूकारों व महाजनों के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिये 
भी यह श्रावश्यक है कि गाँवों में सहकारी समितियों व बैंकों की स्थापना की जाए, 
जिससे किसान कम सूद पर रुपया कर्ज प्राप्त कर सके । ये सहकारी समितियाँ खेती 
की पैदावार को भी उचित मूल्य पर बिकवा सकेगी, और अपने माल की बिक्री के 
लिये किसान को महाजन पर निर्भर रहने की ग्रावश्यकता नहीं रह जायगी । 

(५) पशुओरों की नसल में उन्तति करके भी किसानों की दशा को उन्नत 
किया जा सकता है। जैसा कि उपर लिखा जा छुका हैं, भारत का किसान कृषक होने 
के साथ पशुपालक भी है । दूध घो को ग्रधिक मात्रा में उत्पऱ्न कर वह अपनी ग्राम- 
दनी में अ्रच्छी वृद्धि कर सकता है । भारत में मांस भध्षण का प्रचार भी बढ़ रहा है। 
श्रतः जिन किप्तानों को मुर्गी, सुञ्रर रादि को पालने मे एतराज न हो, उन्हें इनको 
बड़ी संख्या में पालने के लिये भी प्रेरित किया जा सकता है । 

(६) यदि देश की व्यावसायिक उन्नति पर समुचित ध्यान दिया जाए, नये 
कल-कारखाने कायम किये जाएँ, और भारत को कृषि प्रधान देश के स्थ।न पर व्यवसाय- 

प्रधान देश बनाने का यत्न किया जाए, तो बहुत से ग्रामवासियों को नये कारखानों 
में काम प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः, भारत में जनता खेती पर अपनी ग्राजीविका 
के लिये निर्भर करती है, पर केवल सेती पर निर्भर रहने से भारत की निरन्तर 
बढ़ती हुई श्राबादी का निर्वाह चल सकना कठिन है। श्रतः यह भी जरूरी है कि 
भारत में व्यवसायों की निरन्तर उन्नति की जा ए, ताकि जमीन पर बोझ में कमी 
हो सके । 

(७) कुछ विचारकों का यह भी मत है कि सरकार को जमीन पर लगान 

न लेकर कृषि पर भी ग्राय-टॅक्स ही लेना चाहिये । श्ाजकल उस किसान को भी 
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लगान देना पड़ता है, जिसके पास एक बीघा भी जमीन हो, और जिसकी ग्रामदनी 
२०० रु० से भी कम हो | यदि वह व्यवस्था कर दी जाए, कि खेती द्वारा कम-से- 
कम ५०० ₹० वाधिक आमदनी होने पर ही किसान से टैक्स के रूप में लगान या 
मालगुजारी की वसूली होगी, तो भी छोटे किसानों की ग्राथिक दशा के उन्नत होने 
में सहायता मिल सकती है । 

ग्राम सुधार के लिये घ्रयत्न-स्वतन्त्र भारत की सरकार भारत के ग्रामों की 
दशा को सुधारने के लिये श्रनेक प्रकार से प्रयत्न कर रही है। इसी उद्देश्य सें 
सामुदायिक विकास योजनाश्रों (Com n।४ ए7०९८।७) का निर्माण किया गया 
है । इन योजनाश्रों का सूत्रपात २ ग्रवटूबर, १६५२ के दिन किया गया था । शुरू में 
यह योजना ५५ केन्द्रों में लागू की गई, जिनमें १८,००० गाँव शामिल थे । भ्रब इन 
केन्द्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्ण 
होने (१६५६) तक भारत में कुल मिलाकर १२०० के लगभग विकास योजना केन्द्र 
स्थापित हो छुके थे, जिनमें कि १,५०,००० ग्राम शामिल थे । आशा की जाती है, 
कि शीघ्र ही सारे देश में इस प्रकार के विकासःकेन्द्र स्थापित कर दिये जाएंगे । 

इन केन्द्रों में ग्राम के युवकों को रचनात्मक कार्यो की ट्रेनिंग दी जाती है। 
ये रचनात्मक कार्य ग्रनेक प्रकार के होते हैं, यथा देहात के लोगों को पढ़ना-लिखना 
सिखाना, पशुग्रों की चिकित्सा, गाँवों में सड़कें बनवाना या उनकी मरम्मत करवाना, 
पानी को निकालने के लिये नालियाँ बनवाना ग्रौर नालों व नालियों पर पुलिया 
बनवाना, खेती की क्रियात्मक शिक्षा जिसमें खाद का उपयोग व अच्छे बीजों की 
पहचान भी शामिल है, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का ज्ञान और मनोरंजन के साधनों 
की व्यवस्था करना । इसी ढंग के ग्रन्य श्रनेक कार्य भी इन ग्राम सेवकों को सिखाये 
जाते हैं । 

ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने के बाद ये ग्राम-सेवक अपने कार्यक्षेत्र के गांव में सड़कें 
तैयार कराते हैं, सड़कों की मरम्मत कराते हैं, कुओं के चारों ओर इस प्रकार के 
चबूतरे बनवाते हैं जिनसे गन्दा पानी कुएँ में न त जाने पाए और पीने का पानी स्वच्छ 
रहे। ये लोगों को इस बात के लिये प्रेरित करते हैं कि वे खेती के लिये बढ़िया 
बीज श्रौर उत्तम खाद का प्रयोग करें, खाद के काम ग्राने वाले गोबर व मल-मूत्र 
आदि को व्यर्थ न जाने दें, श्रपितु उसका उपयोग खाद बनाने के लिये करें । वे सब्जी 
बोने व बाग लगाने के लिये भी ग्रामवासियों को प्रेरित करते हैं, और गाँव की सफाई 
का प्रबन्ध करते हैं । जिन छोटे-छोटे उद्योगों को गाँवों में शुरू किया जा सके, उनको 
प्रारम्भ कराने का भी ये यत्त करते हैं, श्रौर बच्चों व प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने 
की भी व्यवस्था करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ये सब कायं ग्रत्यन्त उपयोगी हैं, 
और इनसे ग्रामों की दशा में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। ये सब कायं ग्रामवासियों 
के सहयोग द्वारा ही किये जाते हैं और यह यत्न किया जाता है कि ये कार्य श्रमदान 
द्वारा सम्पन्न हों, इनके लिये रुपया खर्च करने की विशेष श्रावश्यकता न पड़े। पर 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि ग्रामों की श्रसली समस्या ग्राथिक है । जब तक ग्राम- 
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वासियों की आयिक दशा उन्नत नहीं होगी, ये सब सुधार विशेष उपयोगी नही हो 
सकेंगे । ञ्रतः जिन उपायों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनका उपयोग कर 
किसानों व अन्य ग्रामवासियों की ग्राथिक श्रामदनी को बढ़ाने का बिशेष यत्न करना 
चाहिये । 
अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में गांवों की दशा बहुत उत्तम थी । खेती के 
साथ-साथ वे शिल्प और व्यवसाय के भी केन्द्र थे। थे गाँव श्राथिक दृष्टि से प्रायः 
ग्रात्म-निर्भर हुआ करते थे । प्रत्येक गाँव की अपनी पंचायत भी हुआझ्आा करती थी, 
जो किसानों से मालगुजारी एकत्र कर सरकार को प्रदान कर दिया करती थी । 
सरकारी टैक्स वसूल करने के लिये राजकर्मचारियों को गाँवों में हस्तक्षेप करने की 
कोई आवश्यकता नहीं होती थी । मुकदमों का फंसला पंचायत द्वारा किया जाता 
था । उस समय भारत के गाँव सुखी और सम्पस्न थे । अंग्रेजी शासन के समय गाँवों 
के शिल्प व उद्योग-धन्थों का नाश हुआ, जिसके कारणा बहुत से ग्रामवासी वेकार हो 
गये । जमींदारी प्रथाके विकास के कारण किसानों की दशा भी खराब होने लगी, क्योंकि 
जमीदार लोग किसानों से मनमाना लगान वसूल कर सकते थे। गरीवी श्रौर बेकारी 
के कारणा-गांवों की दशा निरन्तर विगड़ती गई । पंचायतों के नाश के कारण छोटे- 
छोटे मुकदमों के लिये भी ग्रामवासी श्रदालतों की शरणा लेने को विवश हुए, जहाँ 
न्याय प्राप्त करने के लिये उन्हें बहुत धन खर्च करना पड़ता है। इन सब बातों का 
ही यह परिणाम है कि ग्राज भारत के गाँव सुख, सन्तोप व सम्पन्नता के केन्द्र न 
होकर कष्ट, दैन्य श्रोर श्रभाव के गढ़ हैं । बीमारियों ने वहाँ घर किया हुग्रा है, जनता 
प्रायः श्रशिक्षित और कत्तंव्य-विमुख है । इस दशा को सुधारने के लिये निम्नलिखित 
उपायों को प्रयुक्त करना चाहिये-- 

( ) ग्राम-पंचायतों का पुनः संगठन, जिससे ग्राम शासन की दृष्टि से छोटी- 
छोटी रिपब्लिकों का रूप धारण कर लें, और साधारण मुकदमों का फंसला भी गाँव 
में ही हो सके । 

2 ( २) i खेती-मजदूरों को भूमि प्राप्त कराने की व्यवस्था, ताकि 
वे पेट भरने के लिये श्रन्न व जीवन की न्यूनतम श्रावइयकतांग्रों की प्राप्ति कर 
सके । 

(6) कुटीर-उद्योंगों का विकास, जिससे कि गाँव आथिक क्षेत्र में भी ग्रात्म- 
निर्भर हो जाएँ, और ग्रामों के निवासी श्रपने भ्रवकाश के समय का भली-भांति उप- 
योग कर सकें । 

र Re oD के लिए नये व वैज्ञानिक साधनों का उपयोग, 
द्धि ह ञ्र र प्रामवासियों की आ्रामदनी व क्रयशवित बढ़े । 
(५) सहकारी समितियों का संगठन, जिससे कि किसान व लिली चरा 


के नये तरीकों को प्रयुक्त करने में समर्थ हों रों 
s हों, और महाजनों द्वारा शोषित 
भी उनका बचाव हो । किये जाने से 
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(६) शिक्षा का प्रचार, ताकि ग्रामवासियों को अपने अधिकारों ग्रौर कतंव्यों 
का ज्ञान हो । 

(७) सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था, जिससे ग्रामों के लोगों को भी बीमा- 
रियों से बचने और रोगों का इलाज कराने का ग्रवसर प्राप्त हो । 


भारत में व्यवसायिक क्रान्ति 


संसार के इतिहास में आधुनिक युग की एक मुख्य विशेषता यह्‌ है कि इस काल 
में मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसका उपयोग अपनी सुख-समृद्धि के लिए 
क्रिया । अत्यन्त प्राचीन काल में मनुष्य अपने को प्रकृति के सम्मुख ग्रसहाय श्रनुभव 
किया करता था । जल, वायु, अश्रग्नि आदि प्राकृतिक तत्त्वों को वह ग्राइचर्य से देखता 
था, श्रौर उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करता था। पर धीरे-धीरे मनुष्य ने इन 
प्राकृतिक तत्त्वों और शक्तियों का उपयोग शुरू किया । श्रग्नि को वह भोजन पकाने 
के लिये काम में लाने लगा । जल और वायु की शक्ति से उसने चविकयां चलाई । 
ग्रठारहवीं सदी में विज्ञान के नये श्राविष्कारों के कारणा मनुष्य ने प्रकृति पर श्रदृभुत 
विजय प्राप्त करनी शुरू की, और भाप, बिजली, गेस आदि का उपयोग वह ्राथिक 
उत्पादन के लिए करने लगा । यही कारणा है, जो पिछली दो सदियों में मनुष्य ने 
भौतिक क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति कर ली है। 

भाप को मशीन चलाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, यह ज्ञान मनुष्य 
ने श्रठारहवीं सदी में प्राप्त किया था । यही ज्ञान व्यावसायिक क्रान्ति का कारण बना। 
भाप की शक्ति का प्रयोग कर मनुष्य ने इन्जन बनाने शुरू किये, जिनमें भारी मशीनों 
को चलाने की ताकत होती है। जो मशीनें घोड़े या बलों की ताकत से नहीं चलाई 
जा सकतीं, उन्हें इन्जन सुगमता से चला लेता है । इसीलिए श्रठारहवीं सदी का अन्त 
होते-होते यूरोप में विशालकाय कारखाने खुलने शुरू हुए, जिनमें मशीनों द्वारा सब 
कार्य किया जाता है। ्रपने घर पर बैठकर स्वतन्त्र रूप से कार्यं करने वाले शिल्पियों 
का स्थान श्रब कारखानों ने ले लिया, जिनमें सैकड़ों मजदूर काम करते हैं । धीरे-धीरे 
रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज श्रादि का भी ग्राविष्कार हुआ, जिसके कारण मनुष्य 
का श्राथिक जीवन बिलकुल बदल गया । 

यूरोप में जो नई भौतिक उन्नति हो रही थी, उसका प्रभाव भारत पर भी 
पड़ा । उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के प्रायः सभी प्रदेश अंग्रेजों के शासन में ग्रा 
गये थे । श्रतः यह स्वाभाविक था कि अंग्रेज लोग इस विशाल देश पर अपने शासन को 
हृढ़ करते के लिए नये साधनों का प्रयोग करें । ये साधन निम्न लिखित थे 

(१) रेलवे--१८५३ ई० में भारत में रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू किया 
गया । इसके लिए इंगलेण्ड में कम्पतियाँ कायम की गईं, जिन्हें सरकार की शोर से 
यह गारण्टी दी गई कि यदि रेलवे का मुनाफा पाँच प्रतिशत से कम होगा, तो उसे 
भारत सरकार द्वार पुरा कर दिया जायगा । श्रपने रुपये के सूद व मुनाफे के बारे में 
निर्चित होकर इंगलैण्ड के पूजीपतियों ने भारत की रेलवे कम्पनियों में दिल खोल 
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कर रुपया लगाया, और इस देश में रेलवे का विस्तार बहुत तेजी के साथ होने लगा । 

(२) सड़कें--रेलवे लाइनों के साथ-साथ अंग्रेज सरकार ने पवकी सड़कों के 
निर्माण पर भी ध्यान दिया । भारत में सड़के पहले भी विद्यमान थीं, और व्यापार 
ब यातायात के लिए उनका उपयोग भी होता था। पर कंकड़ आर तारकोल द्वारा 
जिस ढंग की नई सड़कें उम्नीसवीं सदी में भारत में बनीं, उनसे मोटर कार थ्रोदि 
यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले यानों के लिए भी उनका उपयोग सुगम हो गया। 

(३) जहाज व जलमार्ग--रेलवे से पूर्व भारत में जलमार्गो का बहुत महत्व 
था | गंगा श्रादि बड़ी नदियों में चलने वाली नोकाश्रों से माल को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पहुँचाने में बहुत मदद मिलती थी । समुद्र-तट के साथ-साथ भी उस समय 
बहुत से भारतीय जहाज चला करते थे, श्रौर भारत के व्यापारी अपने जहाजों द्वारा 
दूर-दूर तक व्यापार के लिए झ्राया-जाया करते थे। रेलवे के कारण देश के श्रन्दर के 
जलमार्गों का महत्व बम हो गया, पर सामुद्रिक व्यापार व यातायात के लिए जहाजों 
का उपयोग जारी रहा | पर ये जहाज भी अब अंग्रेजों के स्वामित्व में ग्रा गये । 
यान्त्रिक शक्ति से चलने वाले विशालकाय जहाजों का भी उपयोग इस समय भारत में 
शुरू हुआ्ना, पर ये सब अंग्रेजी कम्पनियों के ही स्वत्त्व में थे, भारतीयों के नहीं । 

(४) डाक, तार श्रादि-अ्रग्रेजों ने भारत में डाक, तार, टेलीफोन आदि के 
विकास पर बहुत ध्यान दिया, अयोंकि देश पर शासन करने के लिए इनका बहुत उप- 

योग था | उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में ही इन सब का विकास भारत में शुरू कर 
दिया गया था । 

रेल, तार, डाक आदि के कारण भारत में भी उस नई बंज्ञानिक उन्नति का 
सूत्रपात हुआ, जिसका प्रारम्भ यूरोप में हुआ था। 

भारत के व्यवसायों के प्रति भ्रंग्र जी सरकार की नीति--प्रंग्रेजी शासन से 
पुर्व भारत यद्यपि कृषि प्रधान देश था, पर उसमें उद्योग-धन्धों का भी भली-भाँति 
विकास हो छुका था। शिल्प और व्यवसाय की दृष्टि से उस समय भारत श्रच्छी उच्नत 
दशा में था | इस देश में तेयार हुग्रा माल भ्रच्छी बड़ी मात्रा में विदेशों में बिका करता 
था, श्रौर यूरोप के बाजारों में बंगाल में तैयार हुई बारीक मलमल की बहुत माँग 
थी । भारत र ब्यापार से ग्राङगष्ट होकर ही युरोपियन लोगों ने यहाँ श्राना शुरू किया 
था । सतरहुर्व सदी के श्रन्त तक अंग्रेज लोग उसी श्रामदनी से संतुष्ट थे, जो उन्हें 

भारत के माल को यूरोप में बेचकर प्राप्त होती थी । श्रठारहवीं सदी में जब ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने भारत के श्रनेक प्रदेशों पर श्रपना शासन कायम कर: लिया, तब 
भी उनका मुख्य ब्यापार ह था कि भारत के कारीगरों से वस्त्र व श्रन्य माल 
तेयार करा के उसे यूरोप में बेचें श्रौर उससे मुनाफा कमाएँ । पर श्रठारहवीं सदी के 
उत्तरां में जब BE क्रान्ति भुरू हुई, और याग्त्रिक शक्ति से 
चलने वाले बड़े कारखानों में वहाँ वस्त्र श्रादि माल प्रचुर मात्रा में तैयार होने लगा, 
तो अंग्रेजों ने स्वाभाविक रूप से यह प्रयत्न किया कि वे श्रपने देश के कारखानों में 
तैयार हुए माल को भारत में बेचें, और श्रपने देश के कारखानों के लिए. वश्यक 
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कपास ग्रादि कच्चे माल को सस्ती कीमत पर भारत से क्रय करें । 

इस दशा में अंग्रेजों ने भारत के शिल्पों को नष्ट करने के लिए अनेक घृणित 
उपायों का प्रयोग किया । राजशक्ति का सहारा लेकर उन्होंने पुर्वी भारत के वस्त्र- 
व्यवसाय को नष्ट करने के लिए सब प्रकार के अनुचित उपायों को प्रयुक्त किया । 
उन्होंने कारोगरों के ग्रंगूठों व हाथों को कटवाने तक में संकोच नहीं किया, ताकि 
ये कारीगर भविष्य में उत्पादन का कार्य कर ही न सके । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
ग्रत्याचारों के कारण भारत के हजारों कारीगर तबाह हो गये । भारत का तैयार 
माल इङ्गलैण्ड में न बिकने पाए, इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने भारत के रेशम 
श्रौर सूती कपड़े पर 5० प्रतिशत तक श्रायात-कर लगाया, और बाद में कानुन द्वारा 
भारत के माल का इद्भलंण्ड में आना ही रोक दिया । इस नीति का परिणाम यह 
हुप्रा, कि भारत के कारीगर वेकार होने लगे, और इस देश के व्यवसाय व॒ उद्योग- 
न्धे नष्ट हो गये । भारत के बाजार इङ्गलंण्ड के कारखानों में तैयार हुए माल से 
भरने लग गये, और भारत केवल कृषि प्रधान देश ही रह गया । अंग्रेजों की नीति 
यही थी कि भारत केवल कृषि प्रधान देश बना रहे, ताकि यहाँ से कच्चे माल को 
सस्ती कीमत पर खरीदा जा सके । इसी लिये उन्होंने भारत की व्यावसायिक उन्नति 
पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, ग्रौर इस देश के पुराने कुटीर-उद्योग को नष्ट करने 
का पूरा-पूरा यत्न किया । 

्रग्रेजी शासन की पहली एक सदी भारत के ग्राथिक जीवन के लिए बहुत 
ही भयंकर थी । इस काल में सरकार 'मुवतद्वार वारिज्य' (£7९९ 7744९) की नीति 
का अनुसरण करती थी, जिसके कारण अंग्रेजी माल पर कोई भी ग्रायात-कर नहीं 
लगाया जाता था। श्रभी भारत में नये ढंग के कल-कारखानों का विकास नहीं हु्रा 
था । पुराने ढंग के कुटीर-उद्योग श्रभी थोड़े-बहुत विद्यमान थे, पर उनके लिए यास्त्रिक 
शक्ति से चलने वाले कारखानों का मुकाबिला कर सकना कठिन था। इसका परि- 
णाम यह हुग्रा कि अंग्रेजी माल प्रद्र मात्रा में भारत प्राते लगा । १८५३ ई० में 
१२ करोड़ रुपये के लगभग का अंग्रेजी माल भारत में ग्राया, जिसमें बस्त्र, लोहे, 
पीतल, ताम्बे श्रादि के बरतन, चुड़ियाँ, चाकू, केंची, शीशा, कंघा ग्रादि सब प्रकार 
का सामान था । यह सब माल इङ्गलैण्ड के उन कारखातों में तैयार हुश्रा था, जो 
यान्त्रिक शक्ति से चलते थे। इस विदेशी माल का मुकाबिला भारत के कारीगर 
नहीं कर सके, अर उनका रोजगार नष्ट हो गया । १८५३ ई० के बाद इङ्गलेण्ड से 
ग्राने वाले माल में निरन्तर बृद्धि होती गई । 

कल-कारखानों के विकास का प्रारम्भ--यद्यपि ग्रंग्रेजी सरकार को नीति यह 
थी कि भारत में नये ढंग के कल-कारखाने न खुलें और यह देश कृषि प्रधान ही बचा 
रहे, पर उच्नीसवीं सदी के मध्यभाग में यहाँ कपड़े की भ्रनेक मिलें कायम होनी शुरू 
हो गईं | इसका कारणा यह था कि भारत में मजदुरी सस्ती थी, और ब्रंग्रेज पू जी- 
पति अनुभव करते थे कि भारत में कारखाने खोलकर वे यहां की सस्ती मजदूरी के 


कारणा श्रधिक मुनाफा कमा सकते हैँ । १५५४ ई० में बम्बई में कपड़े के कारखाने 
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खुलने प्रारम्भ हुए और धीरे-धीरे नागपुर, अहमदाबाद, शोलापुर श्रादि श्रन्यत्र भी 
कपड़े की मिलें कायम हुई । ये सब मिलें अंग्रेज पूजीपतियों द्वारा ही स्थापित की 
गई थीं। बंग-भंग के कारण १६०५ ई० में जब स्वदेशी ग्राग्दोलन ने जोर पकड़ा, 
तो श्रनेक धनी व सम्पन्न भारतीयों का ध्यान भी व्यावसायिक उन्नति की ओर 
श्राक्षष्ट हुग्रा, भौर अनेक स्वदेशी मिलें भी खुलनी शुरू हुई । 
कपड़े की मिलों के श्रतिरिवत भारत में जूट की मिलें भी कायम की गई, 
ग्रौर बीसवीं सदी के प्रारम्भ में लोहे और फौलाद के कारखाने भी खोले गये । 
१६१४ ई० तक भारत में कपड़े की २६४ मिलें ग्रौर जूट की ६४ मिलें कायम हो 
चुकी थीं । रेलवे और मिलों के लिए कोयले की प्रच्चुर मात्रा में श्रावश्यकता थी, अतः 
कोयले की खानों का व्यवसाय भी अच्छी उन्नति पर था । 
प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) ने भारत की व्यावसायिक उन्नति में बहुत 
सहायता पहुँचाई। इस युद्ध के काल में अंग्रेजों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे 
ईराक, सीरिया प्रादि के रशाक्षेत्रों में इंगलैंड से वस्त्र, जूते, भ्रस्त्रःशस्त्र आदि भेज 
सके । भ्रतः उन्होंने भारत की व्यावसायिक उन्नति पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
और महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण भारत के कल-कारखानों ने ग्रच्छी उन्नति 
की । श्रनेक नये कल-कारखाने भी इस काल में कायम हुए । 

१९१८ के बाद भारत के व्यवसायों को जापान के मुकाबिले से बहुत नुकसान 
उठाना पड़ा, पर जब द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) में जापान अंग्रेजों के विरुद्ध 
लड़ाई में शामिल हुश्रा, ग्रौर उसके विरुद्ध युद्ध को जारी रखने के लिए भारत को 
ग्राधार बनाया गया, तो इस देश की व्यवसायिक उन्नति को बहुत सहायता मिली । 
इसी का यह परिणाम है कि भ्रब भारत एशिया का एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय-प्रधान 
देश बन गया है । 

वर्तमान समय में बड़े व्यवसायों को दशा--पिछली एक सदी में भारत का 
जो व्यावसायिक विकास हुआ, श्रौर इस देश में जो नये ढंग के विशालकाय कारखाने 
खुले, उप्तसे भारत बड़े पेमाने के उद्योग-धनधों में प्रच्छी उन्तति कर गया है। इस 
समय विभिन्न व्यवसायों की वाधिक पैदावार निम्नलिखित है-- 


व्यवसाय १९५०-५१ १९५३-५४ १९५५-५६ 
इस्पात (टनों में) ११,००,००० ११,००,००० १३,००,००० 
सीमेन्ट (टनों में) २७,००,५०० ¥o 00,000 ४,०0०,००० 
कपड़ा (गजों में) ३७१,८०,००,००० ४०,६०,००,००० ५० ०,००,००,००० 
चीनी (टनों में) ११,००,००० ११,०००,००० १४,००,००० 
बाईसिकल १,०१,००० ६८,००० Yos,o00 
कोयला (टनों में) ३,२०,००,००० ३,६०,००,००० ३,७०,००,००० 
लोहे की कच्ची , 
धात (टनों में) ३०,००,००० ४०,००,००० ४०,००,००० 


 .. घी (टनों में) १२,००,००० १४,००,००० १५,००,००० 


| 
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इस तालिका से यह भली भाँति ग्रन्दाज लगाया जा सकता है, कि भारत के 
विविध व्यवसाय इस समय तक कितनी उन्नति कर चुके हैं, और उनसे कितना माल 
t प्रति वर्ष तैयार होता है । 
| इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि बड़े व्यवसायों में (जिनमें 
| सब प्रकार के कारखाने श्रौर खानें अ्रन्तर्गत हैं) इस समय कुल मिलाकर 
| ३८,००,००० व्यक्ति काम कर रहे हैं । भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से वे एक 
प्रतिशत से कुछ ही श्रधिक हैं । 
बड़े पैमाने के उद्योग व्यवसाय दो प्रकार के हैं, एक वे जो उपभोग की 
वस्तुएँ तैयार करते हैं, और दूसरे वे जो उत्पादन के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली 
वस्तु्रों (मशीनरी श्रादि) को तैयार करते हैं कपड़ा, कागज, चीनी, जूते श्रादि 
ऐसा माल है, जो उपभोग के काम में आता है। लोहा, मशीनें, बिजली का सामान 
श्रादि ऐसा माल है, जिसका उपयोग श्राथिक उत्पादन के लिए किया जाता है। 
गभी तक भारत में बड़े पैमाने के जिन कल-कारखानों का विकास हुग्रा है, वे 
मुख्यतया उपभोग की वस्तुओं को ही तैयार करते हैं । लोहा, मशीनें, बिजली का 
सामान आदि श्रभी भारत में विदेशों से ही बड़े परिणाम में मंगाया जाता है । 
} छोटे पंमाने के उद्योग-धन्धे-छोटे पेमाने के उद्योग-धन्धे वे कहाते हैं, 
जिनमें कारीगर अपने घर पर रहकर अकेला व कुछ सहायकों की सहायता से अ्राथिक 
| उत्पादन का कार्य करता है, और जिनके लिये यान्त्रिक शक्तिका उपयोग नहीं 
किया जाता । इन्हीं को 'गृह व्यवसाय' (००९ [4५8(:}) व 'कुटी र-उद्योग' 
(Cottage I04u७:५) भी कहते हैं । अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत में ये उद्योग-धन्धे 
बहुत विकसित दशा में थे। अंग्रेजों की श्राथिक नौति और कल-कारखानों के 
विकास के कारण भ्रब इनका बहुत ह्वास हो गया है । पर यह होते हुए भी इस समय 
भारत में १,१५,००,००० मनुष्य छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों में व्यापृत हैं। यह 
संख्या बहुत ्रधिक है । इससे यह भली भांति समझा जा सकता है कि भारत के 
आर्थिक जीवन में छोटे पैमाने के गृह-उद्योगों का महत्व कितना भ्रधिक है। 
इन उद्योग-धन्धों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता हैं-(१) ऐसे 
धन्धे, जिनका सम्बन्ध खेती के साथ है, ग्रोर जिन्हें किसान भी श्रपने खाली समय में 
कर सकते हैं; यथा टोकरी बनाता, रस्सियाँ बेंटना, चटाई बुनना, गुड़ व खाँड 
बताता, सूत कातचा ग्रादि; (२) ऐसे धन्धे, जिन्हें ग्रामों व नगरों के निवासी 
स्वतन्त्र व्यवसाय के रूप में करते हैं | यथा कड़े बुनना, तेल पेरना, लुहार, बढ़ई व 
मोची का काम, कागज बनाना, चमड़ा कमाता ग्र कालीन बुनना श्रादि। 
गृह-उद्योगों द्वारा बेकारी की समस्या को प्नन्त करने का प्रत उपभोग के 
काम में आने वाली जो वस्तुएँ बड़े पैमाने-के कल-कारखातों द्वारा तैयार होती हैं, 
प्रायः उन सबको गृह-उद्योगों द्वारा भी तैयार किया जा सकता है । कपड़ा खड्डी पर 
भी बुना जाता है, श्रौर उसके लिये सूत चरखे द्वारा भी काता जा सकता है। इस 
समय भारत में १६० करोड़ गज कपड़ा खड्टियों पर बुना जाता है, जबकि मिलों 
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द्वारा तैयार होने वाले कपड़े की मात्रा ५,००,००,००,००० गज से अधिक नहीं है । 
दूसरे शब्दों में यू. कह सकते हैं कि भारत में मिलों द्वारा जितना कपड़ा तैयार होता 
है, उसका एक तिहाई खड्डियों या गृह-उद्योग द्वारा तैयार होता है। मिलों के 
मुकाबिले में ग्रह-उद्योगों में लोगों को अधिक काम मिलता है। श्रत: अ्रनेक विचारकों 
का सुझाव है कि भारत में कपड़े की मिलों का श्रौर श्रधिक विकास बन्द कर देना 
चाहिए, ग्रौर कपड़े की बढ़ती हुई माँग की पुति गृह-उद्योगों द्वारा ही की जानी 
चाहिए । इससे गांवों के निवासी अपने खाली समय में सूत कातने में प्रवृत्त होंगे | 
रौर जुलाहों को काम मिलेगा । खादी बोर्ड ने अम्बर चरखे का नया श्राविष्कार 
कराया है, जिसकी कीमत केवल ८० रु० है | इस चरसे द्वारा एक व्यक्ति ८ घण्टे 
में ७००० गज के लगभग सूत कात सवता है। यदि इस चरखे का प्रचार किया 
जाए, तो गरीब स्त्रियाँ इस चरखे द्वारा अ्रपने परिवार की ग्रामदनी में अच्छी वृद्धि 
कर सकती है । खादी के प्रचार द्वारा ग्रामों की ग्ाथिक दशा में सुधार सम्भव हैं 
क्योंकि यदि लोग खादी पहनने लगें, तो ग्रामों में रहने वाले बहुत से बेकार लोगों 
को काम मिल सकता है । 
यही बात श्रन्थ भी अनेक व्यवसायों के सम्बन्ध में सही है । चीनी की मिलों 
के खुल जाने के कारण देहातों के खांड-उद्योग को बहुत नुकसान पहुँचा है। ग्रच्छे 
किस्म की चीनी केवल मिलों द्वारा ही तैयार नहीं होती, अपितु खांडसारी 
द्वारा भी भ्रच्छी सफेद चीनी तैयार की जा सकती है। खुली प्रतिस्पर्धा के 
रहते हुए भी उसकी भ्रच्छी खपत है, और वह बाजार में मिलों की चीनी का 
मुकाबला करती है। तेल पेरने की मिलों से गाँव के कोल्ह को बहुत नुकसान 
पहुँचा है। तेली का कुटीर-उद्योग श्रब प्रायः खतम हो गया है। जब से मशीन 
द्वारा धान को कुटाई होने लगी है, हाथ का कुटा चःवल मिलना कठिन हो 
गया है | यदि सरकार कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन दे, और मिलों के विकास के 
बजाय कुटीर-उद्योगों के विकास की नीति को अपनाए, तो जहाँ एक ओर लोगों को 
भ्रधिक बढ़िया व स्वास्थ्यकर वस्तुए' उपभोग के लिए प्राप्त होंगी, वहाँ साथ ही 
बहुत से वेकार लोगों को काम भी मिल सकेगा । 
कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा से कांग्रेस के 
तत्वावधान में एक श्रखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ की स्थापना की गई थी (१९३५ 
ई०) । इसका उद्देश्य ग्रामों के कुटीर-उद्चोगों को संगठित करना है। इस संघ के 
अधीन ्रनेक प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिनमें मुख्य निम्न: 
लिकषित हैं--तैल पेरना, हाय से कुटे चावलों का प्रयोग, चक्की से श्राटा पी सना, 
कागज बनाना, चाकू कची आदि बनाना, कम्बल दरी व गलीचे बनाना, शहद कीं 
मक्खियाँ पालना, चटाइयाँ बनाना, जूते व चमड़े का ग्रन्य सामान बानाना ग्रोदि। 


यद्यपि कांग्रेस के प्रयत्न से भारत में गृह-उद्योगों 
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गृह-उद्योगों क्री समस्याए-- 


के विकास में सहायता मिली है, और श्रनेक व्यक्ति इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के 
निए ही इन द्वारा तैयार माल का इस्तेमाल करते हैं, पर इन उद्योगों के सम्मुख श्रनेक 
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समस्याए' हैं-- 

(१) गृह-उद्योगों द्वारा तैयार हुआ माल मॅहगा पड़ता है। खुली प्रतिस्पर्धा में 
वह कारखानों द्वारा तैयार हुए माल का मुकाबिला नहीं कर सकता । 

(२) ग्रह-उद्योगों में काम करने वाले कारीगर प्रायः ग्रशिक्षित हैं। वे इस 
बीसवीं सदी में भी पुराने ढंग के श्रौजारों का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए न उनका 
माल अच्छा बनता है, और न उसमें कोई नवीनता ही होती है । यदि यह-माल सस्ता 
भी हो, तो भी ग्राहक इसकी श्रोर श्राकृष्ट नहीं होता । 

(३) गृह-उद्योगों के कारीगर संगठित नहीं है । इसीलिए न वे कच्चे माल को 
समुचित कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं, रौर न ग्रपने तैयार माल को बाजार में 
अच्छी कीमत पर बेच ही सकते हैं। माल के प्रचार के तरीकों से भी वे परिचित 
नहीं होते, इसीलिए उनके माल की माँग भी नहीं बढ़ने पाती । 

(४) ग्ृह-उद्योगों के कारीगर प्रायः गरीब होते हैं | वे अपने कार्य के लिए 
महाजनों से रुपया उधार लेने के लिए विवश होते हैं, और उस पर भारी सूद देते हैं । 
इससे उनका उत्पादन-व्यय बढ़ जाता है, और जीवन-भर मेहनत करके भी वे ऋणा 
से मुक्त नहीं होने पाते । 

छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों को उन्नति के उपाय--गृह-उद्योगों की जिन चार 
समस्यायों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनको हल किये बिना छोटे पेमाते के 
उद्योग-त्रन्धे उन्नत नहीं हो सकते । इनको हल करने के उपाय निम्नलिखित हैं-- 

(१) कारीगरों को शिल्प सम्बन्धी नई शिक्षा दी जानी चाहिए । आधुनिक 
युग में विज्ञान के आंविष्कारों द्वारा जिस प्रकार बड़े कल-कारखानों का विकास हुआ 
है, वैसे ही छोटे उद्योग-धन्धों के लिए भी कितने ही नए तरीके व उपकरणा बने हैं । 
जापान, चीन ग्रादि देशों के कारीगर भारत के कारीगरों की अपेक्षा अधिक चलुर हूँ। 
जापान से जो श्रनेक प्रकार का फॅन्सी माल भारत में बिकने के लिए श्राता है, उसकी 
ग्रनेक वस्तुएं गृह-उद्योगों द्वारा ही बनायी जाती हैं। भारत में भी कारीगरों को 
टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर मिलना चाहिए, ताकि वे नई डिजाइन की 
बढ़िया चीजें तैयार कर सकें | 

(२) ग्रह-उद्योगों के लिए कितनी ही छोटी-छोटी मशीनों का ग्राविष्कार 
यूरोप, जापान श्रादि में हुआ है, जिनका उपयोग कर इन देशों के कारीगर कम मेहः 
नत से बढ़िया माल तैयार करते हैं। भारत में भी इस मशीनरी को मंगाना चाहिए 
और कारीगरों को इसके प्रयोग की शिक्षा दी जानी चाहिए। उचित तो यह है कि 
थे मशीनें भारत में ही तैयार की जाएँ। 

(३) यदि गाँवों में बिजली सस्ते मूल्य पर प्राप्त हो सके, तो कारीगर लोग 
बिजली की शक्ति से श्रपना काम कर सकते हैं। बिजली से चलने वाली खट्डियों, 
चविकयों, कोह्हुग्ों श्रादि से गाँव के कारीगर बहुत लाभ उठा सकते हैं । 

(४) ग्रह-उद्योगों को भी सहकारी समितियों में संगठित करना आवश्यक है । 
इन समितियों द्वारा कारीगर लोग सामूहिक ढंग से कच्चे माल को समुचित मूल्य पर 


३४८ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


खरीद सकेंगे, श्रौर श्रपने तैयार माल की बिक्री भी सहकारी समितियों द्वारा करके 
उसकी अ्रच्छी कीमत प्राप्त कर सकेंगे। पूंजी के रूप में यदि कारीगरों को कर्ज की 
जरूरत हो, तो उसे भी इन समितियों द्वारा उचित व्याज पर प्राप्त किया जा सकेगा । 
सहकारी समितियों की श्रोर से बड़े नगरों में गृह-उद्योगों द्वारा तैयार हुए माल के 
प्रदर्शन, प्रचार और बिक्री का भी प्रवन्ध किया जा सकता है। 
गृह-उद्योग बनाम बड़े कारखान--इसमें सन्देह नहीं कि इन उपायों का अव- 
लम्बन करने से ग्रह-उद्योगों की उन्नति में बहुत सहायता मिल सकती है । पर प्रइन 
यह है कि क्या गृह-उद्योग बड़े पंमाने के कल-कारखानों का मुकाबिला कर सकते हैं ? 
बड़े कल-कारखानों में तैयार माल का उत्पादन-व्यय कम पड़ता है, इसीलिए वह 
बाजार में सस्ता बिकता है । उस माल की किस्म भी बढ़िया होती है। इसीलिए सर्व- 
साधारण लोग खादी के मूकाबिले में मिलों के कपड़े को और देसी खाँड के मुकाबिले 
में मिलों की चीनी को पसन्द करते हैं। यदि खुली प्रतिस्पर्धा में गृह-उद्योग बड़े कल- 
कारखानों का मुकाबिला नहीं कर सकते, तो उन्हें प्रोत्साहित करना वेकार है। इससे 
तो भ्रच्छा यह है कि अमेरिका ग्रादि देशों के समान भारत में भी बड़े व्यवसायों को 
ही उन्तत किया जाय, ब्रौर उन्हीं के द्वारा देश की गरीबी व वेकारी की समस्या को 
हल किया जाय । 
बड़े कल-कारखानों के श्रनेक दोष श्रवशय हैं। उनमें कारीगर की स्वतन्त्रता 
नष्ट हो जाती है, ग्रौर उसकी स्विति मशीन के एक छोटे-से पुरजे के समान हो जाती 
है। कारखानों में काम करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में किसी नगर में निवास 
करने के लिये विवश होते हैं, जहाँ मकान बहुत मंहगे होते हैं। इसलिये ये मजदूर 
छोटी-छोटी कोठरियों में रहकर श्रपना जीवन व्यतीत करते हैं, और शुद्ध हवा व 
रोशनी इन्हें उपलब्ध नहीं होती । ग्रपने रोजगार के लिये ये पूर्णतया मिल-मालिकों 
के वशवर्ती हो जाते हैं, जो इनका शोपण कर स्वयं तो भ्रमीर बन जाते हैं, पर मज- 
दूरों को कम से कम वेतन देते हैं । बड़े कारखानों के विकास के कारणा गरीब-श्रमीर 
का भेद बढ़ता जाता है। कुछ थोड़े से लोग शोषक बन जाते हैं, श्रीर मजदूर वर्ग 
उनसे शोषित किया जाता है । 
पर फंक्टरी कानों द्वारा ये सब दोष श्रब बहुत कुछ दूर कर दिये गये हैं। 
प्रायः सभी सभ्य देशों में श्रव ऐसे कानून बन चुके हैं, जिनके द्वारा मजदूरों का च्यून- 
तम वेतन, काम करने का अधिकतम समय, उनके कार्य करने की परिस्थितियाँ श्रादि 
निश्चित कर दी गई हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा ग्रादि का भी मिल-मा लिकों 
को 5 करना पड़ता 5 । समाजवादी विचारों के प्रसार के कारणा ग्रब मिल- 
मालिकों के लिये मजदूरों का शोषण कर सकता सुगम नहीं रह गया है । कुछ देशों 
में तो मजदूरों को भी कारखाने के मुनाफे में हिस्सा दिया जाता है, श्रौर कहीं-कहीं 
तो कारखानों के प्रबन्ध में भी मजदुर लोग हाथ बटाते हैं। इसीलिये वर्तमान समय 
में कारखानों में काम करने वाले जब की ग्राथिक 


स्थिति व रहन-सह 
गाँव के कारीगरों के मुकाबिले में बहुत अच्छा है । हून-सहन का ढंग 
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इन बातों को हष्ट्रि में रखकर भारत में भी बहुत से विचारक ऐसे हैं, जो 
गृह्‌-उद्योगों के विकास को बहुत उपयोगी नहीं मानते उनका मत है कि भारत को 
अपनी सव शक्ति बड़े कल-कारखानों के विकास में ही लगानी चाहिये । पर इस मत 
के विरुद्ध सबसे बड़ी युक्ति यह है कि बड़े कारखानों की स्थापना करके भारत से 
वेकारी की समस्या को हल नहीं किया जा सकता । भारत में इस समय सवा करोड़ 
से भी श्रधिक व्यक्ति ऐसे हैं, जो पूर्णतया वेकार हैं श्रांशिक रूप से बेकार लोगों की 
संख्या तो और भी श्रधिक है। इन लोगों को रोजगार देना गृह-उद्योगों द्वारा ही 
सम्भव है । ग्रतः यह जरूरी है कि उपभोग के काम में ग्राने वाली वस्तुओं का उत्पा- 
दन गृह-उद्योगों द्वारा ही किया जाए, ताकि भारत के करोड़ों बेकार लोगों को कार्य 
प्राप्त हो सके । 

पर इसके लिये ग्रावइयक होगा कि गृह-उद्योगों द्वारा तैयार माल की खपत 
की भी समुचित व्यवस्था की जाए । इसके दो उपाय हैं- 

(१) मिलों और गृह-उद्योगों द्वारा जो भी माल तैयार किया जाए, उसे सर- 
कार खरीद ले । इस माल को क्रय करते हुए उत्पादकों को इतनी कीमत दे दी जाए, 
जिससे मजदूरों व कारीगरों को समुचित मजदूरी के अतिरिक्त पूंजी पर सूद व 
मुनाफा भी उचित मात्रा में प्राप्त हो जाए । सरकार सब माल की बिक्री अपनी ओर 
से करे। मान लीजिये कि मिल के कपड़े को सरकार बारह श्राने गज के भाव से 
खरीदती है, और खादी को एक रुपये गज के भाव से, क्योंकि खादी का उत्पत्ति-व्यय 
मिल के कपड़े से ग्रधिक पड़ता है। पर ग्राहक लोग खादी के मुकाबिले में मिल के 
कपड़े को अधिक पसन्द करते हैं । श्रत: सरकार को चाहिये कि वह मिल के कपड़े को 
ग्रठारह आने या सवा रुपया गज के भाव से बेचे । क्योंकि खादी कम पसन्द की 
जाती हैं, श्रत: उसे तेरह या चौदह ग्राने गज के भाव से बेचा जा सकता है। खादी 
की बिक्री से सरकार को जो नुकसान होगा, उसकी पूति मिल के कपड़े को बेचने के 
मुनाफे से पूर्ण हो जायगी । इसी तरीके को चीनी और खाँड, फॅक्टरी के जूतों और 
मोचियों द्वारा बनाए गये जूतों ्रादि के लिये भी प्रयुक्त किया जा सकता है । 

(२) सरकार गृह-उद्योगों को श्राथिक सहायता प्रदान करे, ताकि उनका माल 
बाजार में सस्ता बिक सके । इस ग्राथिक सहायता के लिये जिस धन की जरूरत हो, 
उसे बड़े कारखानों पर विशेष टैव्स लगा कर वसूल कर लिया जाए । भारत में सर- 
कार इस पद्धति को श्रपना रही है। खादी की बिक्री पर तीन ग्राना प्रति रुपया 
कीमत में छूट दी जाती है, श्रौर यह रकम सरकार द्वारा ्राथिक सहायता के रूप में 
प्रदान की जाती है। इसके लिये जो खर्च हो, उसे वसूल करने के लिये कपड़े की 
मिलों द्वारा तैयार हुए वस्त्र पर टेक्स लगाया गया है। इस पद्धति से ग्रब खादी का 
दाम बहुत श्राकर्षक हो गया है, ग्रौर बहुत से ऐसे लोग भी जो खादी में विशवास 
नहीं रखते, श्र खादी खरीदने लग गये हैं। अनेक विचारकों का मत है कि सरकार 
को मिलों द्वारा तैयार होने वाली चीनी, कागज, तेल, चावल श्रोदि पर भी इसी ढंग 
से टॅक्स लगाता चाहये श्रौर उससे प्राप्त धन का उपयोग गृह-उद्योगों को कीमत में 
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छूट देने के किये करना चाहिये । 

इन उपायों का प्रयोग कर भारत में गृह-उद्योगों को बहुत उन्नत किया जा 
सकता है। इससे जहाँ करोड़ों बेकारों को काम मिलेगा, वहाँ छोटे-छोटे गाँवों व 
नगरों में निवास करते हुए कारीगर लोग स्वतन्त्र, सुखी व सम्पन्न जीवन भी विता 
सकेंगे । 


भारत के नगरों को समस्याएँ 


गाँवों की समस्या पर हम इसी ग्रध्याय में ऊपर विचार कर चुके हैं । उनकी 
समस्याश्रों का मुख्य हल यही है कि सेती की पेदावार में वृद्धि की जाए और गृहे- 
उद्योगों का विकास हो। पर गाँवों के समान नगरों की भी अनेक समस्याएं हैं । 
श्राधुनिक युग में भारत में नगरों का विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है । बड़े कल- 
कारखाने प्रायः नगरों में ही खोले जाते हैं। उनमें कार्य करने के लिये लाखों ग्राम 
निवासी भ्रपने घरों को छोड़कर शहरों में आ बसते हैं । रेल, तार, सड़क, डाक ग्रादि 
की उन्नति के कारण भारत में व्यापार का विकास भी तेजी के साथ हो रहा है। 
व्यापार के केन्द्र नगर ही होते हैं। शिक्षा, चिकित्सा रादि की सुविधाग्रों से ग्राकृष्ट 
होकर भी बहुत से लोग देहात का निवास छोड़कर शहरों में वसने के लिए तत्पर 
हैं। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भारत के नगर सुख व सम्पन्नता से 
परिपूर्णं हैं, और उनकी कोई भी समस्याएं नहीं हैं । नगरों की मुख्य समस्याएं निम्न- 
लिखित हैं-- 

(१) भारत के बहुसंख्यक नगरों की ग्राबादी बहुत सघन है। वहाँ मकान 
कम हैं, उनकी माँग ग्रविक है। इसलिये उनके किराये बहुत बढ़ गये हैं । दिल्‍ली 
जेसे नगर में तो एक कमरा चालीस व पचास रुपये मासिक से कम में प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । लखनऊ, कानपुर, पटना आदि में भी किराये बहुत अ्रधिक हैं । 
इस कारणा बहुत से मध्य श्रेणी के परिवारों को एक-दो कमरों के फ्लैट में रहने के 
लिये विवश होना पड़ता है । मजदूरों की तो नगरों में और भी दुर्दशा है । वे बस्तियों 
($५०8) में निवास करते हैं, जिनमें न रोशनी की सुविधा होती है, और न शुद्ध 
हवा की । 3 
(२) नगरों में भी बेकारी बहुत श्रधिक है। लखनऊ में १०.४ प्रतिशत व्यक्ति 
वेकार हैं, यह ऊपर लिखा जा चुका है । यही दशा ग्रन्य नगरों की भी है । 

E (३) बहुसं्यक नगरों में सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा का भी समु- 
चत प्रबन्ध नहीं है । वहाँ दूध, घी, तेल आदि पुष्टिकर वस्तुओं का शुद्ध रूप में प्राप्त 
कर सकना भी ग्रत्यन्त कठिन है । 

र के श्राथिक जीवन को उन्नत करने के लिये इन समस्याश्रों को हल 
करना जहूरी है। नगरों में नई इमारतों के निर्माण पर बहुत अधिक ध्यान दिया 
जाना त्राहिये । बड़े नगरों के समीप खुले व हवादार उपनगरों (Suburbs) का 
विकास बहुत उपयोगी हैं । पर ये उपनगर तभी ग्राबाद हो सकते हैं, जब कि याता- 
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यात के साधन सुलभ व सस्ते हों। मजदूरों के निवास के लिये कारखानों के मालिकों 
को हवादार व बढ़िया मकान बनाने चाहिये, जिनका किराया बहत कम हो । उचित 
ता यह है कि जिन कारखानों का बड़े नगरों में होता आवश्यक न हो, उन्हें देहातों 
में खोला जाए, जिससे बड़े नगरों की श्राबादी में अ्रनावश्यक रूप से वद्धि न हो । 
नगरों की सफाई व स्वास्थ्य रक्षा पर भी बहुत ग्रधिक ध्यान देना जरूरी है । भोजन 
के पदार्थ शुद्ध रूप से बिक सके, इसका सरकार को विशेष प्रवन्ध करना चाहि 
वेकारी की समस्या बहुत विकट है । उसके लिये देश का ग्रीद्योगिक विकास 
हुते श्रावश्यक हू । स्वतन्त्र भारत की सरकार भारत के श्राथिक जीवन की इन सब 
समस्याश्रों को हल करने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण प्रयत्न कर रही है । इसी के लिये उसने 
पंचवर्षीय श्रायोजनाग्रों का निर्माण किया है। इन ग्रायोजनाग्रों पर हम अगले 
प्रध्याय में प्रकाश डालेंगे । 


अभ्यास के लिये प्रश्न 
(१) भारत में सेती की उन्नति के लिये राप किन उपायों का सुझाव देंगे ? 
(यू० पी० १९५५) 
(२) भारत का ग्राम जीवन किस प्रकार अधिक सुखी वनाया जा सकता है ? 
(यू० पी० १६५४) 
\2 निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिये-- 
जमींदारी उन्मूलन, भारत में बेकारी, सहकारी साख समितियां, भारत में 
निर्धेनता के कारणा । (यू० पी० १६५३, १६५४, १६५५) 
देश में खाद्य सामग्री की वर्तमान कमी के क्या कारणा हैं? उपाय 
बताइये जिनसे देश अपनी इस कमी को स्वयं पूरा कर सके । (यू० पी० १६५२) 
\⁄/) श्रापको सम्मति में भारतीय किसानों की निर्धनता के क्या कारणा हैं ? 
उनकी दशा के सुधार के लिये ग्राप क्या सुझाव देंगे । (यू० पी० १६५२) 
(६) भारत की मुख्य ग्राथिक समस्याएं कौनसी हैं ? 
(७) भारत में बेकारी को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिये । 
(८) भारत में व्यावसायिक क्रान्ति किस प्रकार हुई ? भारत के व्यवसायों 
के प्रति अंग्रेजी सरकार को क्या नीति थी ? 
(९) भारत में कल-कारखानों का विकास किस प्रकार हुआ ? इनका भार- 
तीय जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ? (मध्यभारत, १९५३) 
(१०) भारत की सर्वसाधारण जनता की गरीबी स्वत:सिद्ध है । क्यों ? इसे 
दूर करने के क्या उपाय ग्राप सुझा सकते हैं ? (राजपूताना, १६५३) 
(११) क्या बेकारी को दूर करने के लिये छोटे पैमाने के ग्रह-उद्योगों को 
आप उपयोगी समभते हैं ? गृह उद्योगों की उन्नति के लिये ग्राप कथा उपाय श्राव- 
इयक मानते हैं ? 


छब्बीसवाँ प्रध्याय र 
र्थिक उन्नति के लिये आयोजनाए 


ग्रायोजना को श्रावश्यकता 
जो देश श्राथिक उन्नति में पिछड़े हुए हैं, वे उन्नति के मार्ग पर तभी तेज़ी के 
साथ भ्रग्रसर हो सकते हैं, जबकि वे कृषि, उद्योग-धन्धों भ्रोर कल-कारखानों के विकास 
के लिए एक निश्चित श्रायोजना (?!श)) बनाएँ, और उसी के श्रनुसार कार्य करें । 
श्राथिक उन्नति के महत्त्वपूर्ण कार्य को कतिपय बड़े व सम्पन्न पूजीपतियों के हाथों 
में छोड़क़र ही कोई देश श्रपना विकास नहीं कर सकता । यह सही है कि पु जीपति 
ब धनी लोग कारखाने खोलते हैं, और उनके द्वारा देश की श्राथिक उन्नति में 
सहायता भी मिलती है। पर कोई पू'जीपति उसी व्यवसाय में पुजी लगायगा, जिससे 
उसे मुनाफे की राशा होगी। वह अपना सब कारोबार मुनाफे के उद्देश्य से ही करता 
है। इसीलिए वह भ्रनेक ऐसे कारोबारों में भी रुपया लगाता है, जिनका देश को 
प्राथिक उन्नति से कोई सम्बन्ध नहीं होता | कितने ही पु जीपति विदेशी कम्पनियों 
में शेयर खरीदते हैं या किसी अन्य देश में जायदाद ग्रादि बनाते हैं । इससे अपने देश 
की पू जी दूसरे देश में पहुँच जाती है, यद्यपि इससे उस पूजीपति को व्यक्तिगत लाभ 
श्रवश्य होता है । कितने ही धनी लोन सट्टा करते हैं, घुड़दौड़ ग्रादि में बाजी लगाते 
हैं । इत कार्यों में खर्च किया गया धन देश की ग्राथिक उन्नति में सहायक नहीं होता । 
बहुधा ऐसा भी होता है कि किसी कारोबार में लाभ देखकर बहुत से पूँजीपति उसी 
में अपनी पुजी लगाने लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि एक खास 
प्रकार के माल का उत्पादन ग्रावइयकता से अधिक मात्रा में होने लग जाता है, ग्रौर 
उससे देश व व्यक्ति दोनों को हानि होती है । देश के श्राथिक विकास के लिए उप- 
योगी श्रनेक धन्धों का विकास भी नहीं होने पाता, क्योंकि पूजीपति लोग उनमें 
रुपया लगाना लाभदायक नहीं समभे । 
इन सब बातों को दृष्टि में रखकर ग्राजकल के राज्यों में यह प्रवृत्ति है किवे 
्रपते श्राथिक विकास के लिये ग्रायोजनाएँ बनाएँ, और उन्हीं के श्रनुसार कार्य करें । 
ग्रायोजना बनाकर श्रारथिक उन्नति करने का सूत्रपात सबसे पहले रूस में किया गया 
था, जहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने १६२८ ई० में ग्रपनी पहली पंचवर्षीय श्रायोजना 
बनाई थी। पहली श्रायोजना के पूर्ण होने पर अनेक भ्रन्य पंचवर्षीय ग्रायोजनाएँ 
बताई गई, भ्रौर इनके कारण रूस की भ्राथिक उन्नति बहुत तेजी के साथ हुई । अन्य 
श्रनेक देशों ने रूस का ग्रनुसरण किया । जिन राज्यों में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित 
है, वे रूस के समान ही पंचवर्षीय श्रायोजनाएँ बनाकर अपनी उन्नति में तत्पर हैं। 
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चीन भी अपनी आयोजना का मार्ग अपनाकर आर्थिक क्षेत्र में बहुत द्र त-गति से 
उन्नति कर रहा है। 

ग्रायोजनाग्रों द्वारा राष्ट्रीय आमदनी में कितनी तेजी से वृद्धि हो जाती है, 
इसका ग्रन्दॉज निम्नलिखित तालिका से किया जा सकता है। जिन देशों ने ग्रायो- 
जना का मार्ग नहीं ग्रपनाया, उनमें राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि निम्नलिखित प्रकार से 
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देश समय श्रामदनी में वृद्धि का 
वाषिक श्रनुपात 

संयुक्त राज्य ग्रमेरिका १८५९९-१९६२९ ३.२ प्रतिशत 

१६२६-१६५० ३ प्रतिशत 
कनाडा १६०३-१६२९ २.६ प्रतिशत 
स्विद्ज रलं ण्ड १८९०-१६२९ २.७ प्रतिशत 
जर्मनी १८७६-१९१२३ २.८ प्रतिशत 
आस्ट्रेलिया १९६०१-१९४८ २.५ प्रतिशत 


इसके मुकाबिले में ग्रायोजनाएँ बनाकर श्राथिक उन्नति करने वाले देशों मे 
राष्ट्रीय श्रामदनी की वृद्धि निम्नलिखित प्रकार से हुई 


देश समय आमदनी में वृद्धि का 
वाषिक अनुपात 

रूस १६२८-१६३७ १६ प्रतिशत 
१६४९-१९५२ १५ प्रतिशत 

पोलं ण्ड १९४७-१९५३ १४.५ प्रतिशत 

चेकोस्लोवाकिया १९४८-१९५३ १२ प्रतिशत 

हंगरी १६५२-१९५३ १२ प्रतिशत 

वल्गारिया १९५२-१९५३ १६ प्रतिशत 


इस तालिका का अध्ययन करने के वाद इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि ग्राथिक उन्नति में पिछड़े हुए देशों के लिए श्रायोजनाएँ बनाना बहुत उपयोगी 
होता है। १९१७ ई० में जब रूस में राज्य-क्रान्ति हुई, तो वह देश ग्ाथिक दृष्टि से 
बहुत पिछड़ा हुः्रा था । तब रूस कृषिप्रधान देश था, श्रौर उसमें कल-कारखानों का 
विकास बहुत कम हुझ्ना था। पर आज रूस व्यावसायिक दृष्टि से संसार के सबसे 
उन्नत देशों में से एक है । यह पंचवर्षीय प्रायोजनाश्रों का ही परिणाम है। पूर्वी 
यूरोप के हंगरी ग्रौर बल्गारिया जैसे देश भी कल-कारखानों में बहुत पिछड़े हुए थे । 
ग्रायोजना के मार्ग को अपनाकर वे भ्रब बड़ी तेजी के साथ उन्तति कर रहे हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि श्रायोजना द्वारा पूजीपतियों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
को श्रनेक प्रकार से नियन्त्रित किया जाता है। सरकार ही यह निश्चित करती है कि 
ग्राथिक उत्पादन के कौन से कार्य सरकारी क्षेत्र (?७/।० $९००7) में रहें, और कौन 
से निजी क्षेत्र (२7/४०९ $९००7) में । इसके कारण पूँजीपति लोग जिस कारोबार 
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में चाहें, रुपया नहीं लगा सकते । सांथ ही, सरकार द्वारा ही यह निर्धारित होता 
है कि किस व्यवसाय व उद्योग-धन्घे के विकास को प्राथमिकता दी जाए, और किस 
कारोबार में कितनी पूजी लगाई जाए । वस्तुओं की कीमतों को भी सरकार द्वारा 
तियन्त्रित किया जाता है, और बहुधा इस बात की भी आवश्यकता होती है कि 
उपभोग की वस्तुप्नों का रादान किया जाए । व्यवितगत स्वतन्त्रता के ये सब नियन्त्रण 
शुरू-शुरू में कुछ दुखदायी ग्रवश्य प्रतीत होते हैं, पर इनके विना देश का श्राथिक 
विकास सम्भव नहीं होता । देश की उन्तति के लिए यदि पूजीपतियों और जनता 
की स्वतन्त्रता को कुछ हद तक मर्यादित किया जाए, तो उसे ग्रनुचित नहीं समझना 
चाहिये, क्योंकि भ्रन्ततोगत्वा उससे सबको लाभ ही पहुँचता है। 
भारत की ग्राथिक उन्नति के लिए श्रायोजनाश्रों को बहुत श्रधिक ग्राव- 
इयकता है, क्योंकि यह देश कृषि, व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुश्रा 
है। डेढ़ सदी के विदेशी शासन के कारण भारत ग्राथिक दृष्टि से बहुत शोचनीय दशा 
को प्राप्त हो गया है। यद्यपि भारत में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित नहीं है, और 
यहाँ का शासन लोकतन्त्र है, पर लोकतन्त्र उपायों द्वारा भी कोई देश ग्रायोजना के 
मार्गे को श्रपना सकता हैँ। भारत ने यही किया है। १९५१ ई० में यहाँ पहली 
पंचवर्षीय श्रायोजना ल।गू को गई थी, और उसकी समाप्ति पर १९५६ में दूसरी 
पंचवर्षीय भ्रायोजना प्रारम्भ की जा चुकी है। इनसे भारत की ग्रांथिक उन्नति में 
बहुत सहायता मिलेगी, यह वात नित्रिवाद है । 


पहली पंचवर्षीय श्रायोजना (१९५१-५६) 

ग्रायोजना के उह इय--पहली पंचवर्षीय भ्रायोजना के निम्नलिखित उद्देश्य 
निश्चित किये गए थे-- 

(१) भारत की जनता के जीबन-स्तर को ऊंचा उठाया जाए, ताकि लोगों 
को अधिक सुखी और सम्पन्न जीवन बिताने का ग्रवसर मिले । 

(२) इसके लिए ग्रावश्यक है कि भारत में ्राथिक उत्पादन के जो भी 
साधत विद्यमान हैं, उनका भली भांति उपयोग क्रिया जाए। ये साधन दो प्रकार के 
हैं, प्राकृतिक श्रौर मानव श्रम। प्रकृति ने भारत को जो साधन प्रदान किये हैं, 
मानव श्रम द्वारा उनका पुणा रूप से उपयोग कर देश की सुख-समृद्धि व सम्पत्ति को 
बढ़ाया जाए । 

(३) देश में जो श्राथिक विषमता विद्यमान है, उसे दूर करने का प्रयत्न 
किया जाए, जिससे कि लोगों की ग्रामदनी और धन में समानता ग्राए । केवल 
श्राथिक उत्पादन की वृद्धि से भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसका परिणाम 
यह भी हो सकता है कि बढ़ी हुई सम्पत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास संचित हो 
जाए श्रौर सवंस।धारणा जनता पूर्ववत्‌ ही गरीब बनी रहे । साथ ही, केवल इस बात 

से भी काम नहीं चल सकता कि देश की वर्तमान सम्पत्ति को सब लोगों में बराबर- 
बराबर बाँट दिया जाए, क्योंकि इससे कुछ धनी लोग तो ग्रवश्य गरीब हो जामे 
J 


| 
| 


ग्राथिक उन्नति के लिए श्रोयोजनाएँ ३५५ 


पर गरीबों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं होने पायगा। श्रत: श्रावश्यक यह 
है कि सम्पत्ति के उत्पादन में वृद्धि करने का यत्न किया जाए, और साथ ही इस बात 
को भी ध्यान में रखा जाए कि सम्पत्ति का वितरण इस ढंग से हो, जिसका परिणाम 
विषमता को दूर करना हो । 

ग्रायोजता का कार्यक्रम-भारत कृषिप्रधान देश है, और यहाँ की जनता का 
वड़ा भाग (७० प्रतिशत से भी अधिक) अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही 
श्राश्नित है । पर यह होते हुए भी भारत में खेती की पैदावार बहुत कम है। इस 
कारणा यहाँ के किसान बहुत गरीव हैं, और वे इतना अन्न व श्रन्य भोजन उत्पन्न 
नहीं कर पाते, जो यहाँ के निवासियों के लिए पर्याप्त हो । ग्रतः प्रथम पंचवर्षीय 
श्रायोजना में कृषि की उन्नति को प्राथमिकता दी गई। १८६० से १६२० ई० तक 
के तीस सालों में जापान ने सेती की पैदावार में ७७ प्रतिशत की वृद्धि कर ली 
थी । इस दशा में यह क्यों सम्भव नहीं है कि भारत में भी इसी गति से खेती की 
पैदावार में वृद्धि हो, और यह देश भ्रनाज व भोजन को हृष्टि से पूरणांतया श्रात्म- 
निर्भर हो जाए। इसलिए प्रथम ग्रायोजना में सरकार ने खेती की उन्नति पर ही 
विशेष ध्यान दिया, और उसी के लिए सबसे अधिक धन खर्च किया । खेती को 
उन्नति के लिए जिन साधनों को अपनाया गया, वे निम्नलिखित हैं-- 

(१) जो जमीन परती पड़ी हुई है, झाड-झंक्राड़ उग श्राने के कारण जो 
रब कृषियोग्य नहीं रही है, ट्रेक्‍्टरों ढ्वारा उसकी सफाई व जुताई कराके उसे कृषि- 
योग्य बनाया जाए, ताकि खेती के लिए अधिक जमीन उपलब्ध हो सके। इसी के 
लिए केन्द्रीय ट्रैक्टर ग्रार्गेतिजेशन' कायम किया गया, श्रौर उसने लाखों एकड़ जमीन 
को साफ करके कृषियोग्य बनाया । ; 

(२) सेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि किसान बढ़िया 
बीजों को इस्तेमाल करें, वैज्ञानिक खाद को काम में लाएँ, और उनके खेतों में सिचाई 
की भी व्यवस्था हो। श्रायोजना में रासायनिक खाद को तेयार करने के लिए 
सिंदरी नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा कारखाना खोला गया, और जगह-जगह पर 
बढ़िया बीजों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यवस्थाएँ की गई । 

(३) सिंचाई के लिए श्रनेक बाँध बनाने व नहर निकालने को योजना बनाई 
गई, और उन पर भारी रकम खच की गई । 

सेती की पैदावार में वृधि के लिए जो लक्ष्य १९५१-५६ की ग्रायोजना में 
निश्चित किया गया था, वह इस प्रकार था-- 


ग्रनाज के लिये १४ प्रतिशत वृद्धि 
कपास के लिये ४४ प्रतिशत वृद्धि 
जूट के लिये ६३ प्रतिशत वृद्धि 
गन्ने के लिए. १३ प्रतिशत वृद्धि 
तिलहन के लिए ८ प्रतिशत वृद्धि 


कृषि की पैदावार में वृद्धि के लिए भ्रायोजना में सिचाई व नदियों में बाँध 


३५६ भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


बाँधने के कार्य को बहुत महत्व दिया गया । इन बाँध योजनाओं के तीन प्रयोजन हैं, 
सिंचाई के लिए नहरें निकालना, नदियों में बाढ़ श्रा जाने से फसल को जो भारी 
नुकसान पहुँचता है, उसे रोकना श्रौर बहुत बड़ी मात्रा में बिजली पदा करना, जो 
गृह-उद्योगों श्रौर बड़े कल-कारखानों के विकास के लिए अत्यन्त उपयोगी है | भविष्य 
की दृष्टि से बाँध योजनाश्रों के विकास का बहुत ही अधिक महत्त्व है । 
कृषि और बांध योजनाओं के साथ-साथ प्रथम पंचवर्षीय ्रायोजना में पशुग्रों 
की नसल में उन्नति को भी महत्त्व दिया गया, और इस कार्य के लिए भी एक अर्च्छ 
बड़ी रकम खर्च किये जाने की व्यवस्था की गई। साथ ही, ग्रामों की दशा को सुधा- 
रने, उनमें शिक्षा, सफाई, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करने और ग्राम-निवा सियों में 
सामूहिक रूप से श्रपनी उन्नति कंरने की भावना को उत्पन्न करने के कार्य को भी 
महत्त्व दिया गया । 
कृषि और बाँध योजनाओं के बाद श्रायोजना में देश की श्रौद्योगिक उन्नति के 
कार्य को स्थान दिया गया । बड़े कल-कारखानों और गृह-उद्योग दोनों के विकास के 
लिए भारी रकमें रखी गईं । साथ ही, यातायात के साधनों, संचार के विकास, 
रु स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए भी आयोजना में खर्च की व्यवस्था की गई। प्रथम पंच- 
वर्षीय ्रायोजना में उद्योग के मुकाबिले में खेती की उन्नति को प्राथमिकता दी गई, 
और ओद्योगिक विक्रास के कार्य को मुख्यतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया 
गया । | 
| प्रथम श्रायोजना का खच श्रोर उसका विभाजन--प्रथम पंचवर्षीय श्रायोजना 
(१६५१-५६) में सरकारी क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर २०६६ करोड़ रुपया खर्च 
करने की व्यवस्था की गई थी, और इस खर्च का विभाजन इस प्रकार किया गया था-- 
खेती श्रौर सामुहिक विकास योजनाओं के लिए ३६१ करोड़ 


सिचाई के लिए १६८ करोड़ 

ऐसी योजनाओं के लिए जिनका प्रयोजन सिचाई 
| | प्रौर विजली का उत्पादन करना है २६६ करोड़ 
बिजली के उत्पादन के लिए १२७ करोड़ 
यातायात और संचार के लिए ४६७ करोड़ 
हि व्यवसाय व उद्योग वन्वे १७३ करोड़ 
सामाजिक सेवा ३४० करोड़ 
| शरणाथियों के पुनर्वास के लिये ८५ करोड़ 
विविध ५२ करोड़ 
MNS 


संयोग २०६ करोड़ 
म के इस खच को दृष्टि में रखने से निम्नलिखित बाते स्पष्ट हो जाती 
हुँ- (१) खेती व सिंचाई के लिए कुल मिलाकर ७३५ करोड़ रुपया निर्धारित 
किया गया था, जो सम्पुण श्रायोजना पर खर्च 
शत के लगभग है। 


होने वाली कुल रकम का ३८,५ प्रति- 


आथिक उन्नति के लिए श्रायोजनाएँ ३५७ 


(२) रेलवे, सड़क, तार, डाक श्रादि यातायात और संचार के साधनों के लिए 
४९७ करोड़ रुपया रखा गया था, जो सम्पूण खर्च का २४ प्रतिशत के लगभग है। 

(३) सरकारी क्षेत्र में व्यावसायिक उन्नति के लिए केवल १७३ करोड़ रुपया 
खर्चे रखा गया था, जो कुल खर्च का केवल ८३ प्रतिशत है। इसमें से १४० करोड़ 
रुपया बड़े पेमाने के व्यवसायों के लिए था, और केवल ३७ करोड़ ग्ृह-उद्योगों के 
लिए था । इससे स्पष्ट है कि प्रथम ग्रायोजना में सरकार ने व्यावसायिक उन्नति के 
मुकाबिले में कृषि की उन्नति को प्राथमिकता दी थी । 

श्रायोजना का निजी क्षेत्र--प्रथम पंचवर्षीय श्रायोजना में इस वात की पुरी 
गुजाइश रखी गई थी, कि देश के धनी व पूजीपति लोग खेती, ग्रह-उद्योग और बड़े 
कल-कारखानों के विकास के लिए श्रपनी पूंजी का विनियोग कर सके, और सीमेन्ट, 
कपड़ा, बाइसिकल, केमिकल्स, रेशम, चीनी, श्रालकोहल, दियासलाई, लोहा, जूट, 
शीशा ग्रादि के उत्पादन में वृद्धि करें । १९५६ में भारत के विविध व्यवसायों में कुल 
मिलाकर जो पूजी लगी हुई थी (खेती, छोटे पैमाने के उद्योग-धन्वे, इमारत भ्रौर 
यातायात के साधनों को छोड़ कर) उसका ग्रन्दाज इस प्रकार किया गया है 

सरकारी क्षेत्र में १२३६ करोड़ 
निजी क्षेत्र में १४७२ करोड़ 

निजी क्षेत्र में पू जीपतियों को जो मुनाफा होता है, उसका एक अंश नये कल- 
कारखानों व उद्योग-धन्धों में लग जाता है। १९५३-५४ में जो नई कम्पतियाँ भारत 
में कायम हुईं, उनमें कुल मिलाकर ७५ करोड़ रुपया लगाया गया था । इससे यह्‌ 
अनुमान किया गया कि निजी क्षेत्र में हर साल ७५ करोड़ के लगभग पुजी नई 
लगाई जाती है। इस हिसाब से प्रथम पंचवर्षीय ्रायोजना के काल में पू'जीपति 
लोग निजी क्षेत्र में ३७५ करोड़ रुपये के लगभग पूंजी नये व्यवसायों में लगा सकेगे, 
यह ग्रनुमान किया गया । 

श्राथिक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य--प्रथम पंचवर्षीय श्रायोजना में खेती, 
उद्योग-धन्धों श्रोर श्रन्य विविध क्षेत्रों में ्राथिक उत्पादन की वृद्धि के जो लक्ष्य रखे 
गये थे, उन्हें निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है— 


क्षेत्र १६५०-५१ में उत्पत्ति १६५५-५६ में उत्पत्ति 

खेती 

्रनाज (लाख टनों में) ५२७ ६१६ 

कपास (लाख गाँठों में) २९.७ ४२.२ 

जूट (लाख गाँठों में) ३३ ५३.७ 

गन्ना (लाख टनों में) ५६ ६३ 

तिलहन (लाख टनों में) ५१ ५५ 
सिंचाई भ्रोर बिजली 

सिंचाई का क्षेत्र (लाख एकड़ों में) ५०० ६९७ 


बिजली (लाख किलोवाट में) २३ ३५ 


३५५ भारत को शासन व्यवस्था श्रौर नागरिक जीवन 


व्यवसाय 
इस्पात (लाख टनों में) ६.५ १३.७ 
पिग लोहा (लाख टनों में) ३.५ ६.६ 
सीमेन्ट (लाख टनों में) २६.९ ४८.० 
रासायनिक खाद (हजार टनों में)१०१.४ ६३० 
रेल के इन्जन == १७० 
मिलों का कपड़ा (लाख गाँठों में) ३७,१८० ४७,००० 
खड्डी का कपड़ा (लाख गजों में) 5५,१०० १७,००० 
पावर ग्राल्कोहल (नाख गलनों में) ४७ १५० 
जुट (हजार टनों में) ८९२ १२०० 

यातायात के साधन 
शिपिंग (हजार टनों में) ३८४.५ ५९८ 
सड़कें (हजार मीलों में) २९.५ ३३.१ 

शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 
प्राइमरी स्कूलों में (लाख) १५१.१ १८७.१ 
जूनियर स्कूलों में (लाख) २९.० ५२.८ 
सेकेन्डरी स्कूलों में (लाख) ४३.९ ५७.८ 
व्यवसाय व शिल्प के स्कूलों में (हजार )४१.५ ६४.४ 
स्वास्थ्य 

डिस्पेन्सरियाँ ६,५८७ ७,४५, 
श्रस्पताल (बेड्स की संख्या) १०६,५०० ११७,२०० 


प्रथम पंचवर्षीय ग्रायोजना में भारत के ग्राथिक व सांस्कृतिक उन्नति के लक्ष्य 

कितने ऊंचे थे, और उन्हें पुरा करने के लिये कितना महापु श्रायोजन किया गया था 
इसका अनुमान इस तालिका से भली भाँति हो सकता है। 
श्रायोजना कौ सफलता के लिघे सहकारी समितियों का महत्व--प्रथम पंच- 

वर्षीय श्रायोजना के तिर्माताश्रों ने भारत के श्राथिक विकास के लिये सहकारी समि- 
तियों को बहुत महत्त्व दिया। १९५० ई में भारत में सहकारी समितियों की कुल 
संख्या १,७३,००० थी, जिनके सदस्यों की कुल संख्या १,२०,००,००० के लगभग 
थी । इन समितियों में २,३३,००,००० रुपये की पूंजी लगी हुई थी। ये सहकारी 
समितियाँ श्रनेक प्रकार की थीं। बहुसंख्यक समितियाँ कृषि के साथ सम्बन्ध रखती थीं 
जो संख्या में ५० प्रतिशत के लगभग थीं । कृषि सम्बन्धी सहकारी समितियों में री 
क्रेडिट सोसायटियाँ सब से श्रधिक थीं, जो अपने सदस्यों को कम सूद पर रुपया कर्ज 
देने का कार्य क'ती थीं । बढ़िया बीज, श्रौजार, पैदावार की विक्री श्रादि के लिये भी 
बहुत-सी सहकारी समितियाँ कायम थीं । अनेक समितियां ऐसी भी थीं, जो क्षि 
सम्बन्धी सब प्रकार के कार्य करती थीं । कृषि सम्बन्धी सहकारी समितियों के श्रति- 
रिक्त क 336, मकान बनाने, उपभोग भ्रादि कार्यों के लिये भी भारत में सह- 
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कारी समितियों की सत्ता थी। पर ग्रभी उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में भारत में सहकारी 
श्रान्दोलन ने पर्याप्त प्रगति नहीं की थी । 

प्रथम पंचवर्षीय आयोजना में इस बात पर जोर दिया गया कि किसानों को 
सहकारी समितियों में संगठित किया जाना चाहिये; जिससे कि छोटे-छोटे किसान 
खेती के लिये नये उपकरणों व वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग में समर्थ हों, वे कम सूद 
पर नहर प्राप्त कर सकें, और अपनी पैदावार को समुचित कीमत पर वेच सकें । 
गृह-उद्योगों के कारीगरों को भी सहकारी समितियों में संगठित करने की ग्रावश्यकता 
को इस ग्रायोजना में स्वीकार किया गया था। संगठित होकर ये कारीगर जहाँ नये 
ढंग की छोटी-छोटी मशीनों का उत्पादन के लिये प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ साथ ही 
सस्ते मूल्य पर कच्चा माल खरीदने और अपने तैयार माल को उचित कीमत पर 
वेचने में भी उन्हें सहायता मिल सकती है । 

प्रथम पंचवर्षीय श्रायोजना की सफलता--प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजना 
(१९५१-५६) का काल श्रब समाप्त हो चुका हैं। इस श्रायोजना को अपने उह्देश्यों 
की पूर्ति में श्रच्छी सफलता प्राप्त हुई है । श्रायोजना के सरकारी क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) 
में कुल मिला कर २०६९ करोड़ रुपया खर्च किया जाना था । पर इस मात्रा में १७ 
प्रतिशत की कमी हुई, और केवल १९६० करोड़ रुपया प्रथम पंचवर्षीय ्रायोजना 
के पाँच वर्षों में सरकारी क्षेत्र में खच किया जा सका। यह होते हुए भी इस ्रायोजना 
के कारण भारत की जो उन्नति हुई है, उसमें ये बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

(१) भारत की राष्ट्रीय ग्रामदनी में इस श्रायोजना के परिणामस्वरूप १८ 
प्रतिशत को वृद्धि हुई है। साथ ही, राष्ट्रीय पूँजी के विनियोग, प्रतिव्यवित खर्च व 
आमदनी श्रादि में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई है । 

१९५०-५२ में ९५५-५६ में 


+ 


राष्ट्रीय श्रामदनी ६,११० करोड़ १०,८०० करोड़ 
पँजी का विनियोग ४५० करोड़ ७६० करोड़ 
प्रतिव्यक्ति वाषिक ग्रामदनी २५३ ₹० २८१ रुपये 


(२) सेती की पेदावार, सिंचाई ग्रौर विद्यत्शक्ति के उत्पादन में प्रथम 
पंचवर्षीय श्रायोजना के काल में जो वृद्धि हुई, वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो 
जायगी 


वर्ष श्रनाज कपास जूट तिलहन गन्ना 
(लाख टन) (लाख गाँठ) (लाख गाँठ) (लाख टन) (लाख टन) 
१६५०-५१ ४१४ २९.१ ३२.८ ५०.८ ५६.८ 
१९५१-५२ ४२९ ३१.३ ४६.८ ४९.५ ६०.७ 
१९५२-५३ ४९२ ३१.९ ४५.९ ४५.६ ४०.२ | 
१९५३-५४ ५८० ३६.७ ३१.५ ५४.६ ४३.९ न 
१९५४-५५ ५५३ ४३.० RRR CC MR 


१९५५-५८६ ६३५ ४०.० ४१,६ ५६.० ५८.६ न 


३६० भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


इस तालिका से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय श्रायोजना के पाँच सालों में श्रनाज, 
कपास, जुट, गन्ता और तिलहन की पैदावार से समुचित वृद्धि हुई है। 

सिचाई और बिजली के उत्पादन में पहली पंचवर्षीय योजना के काल में जो 
वृद्धि हुई है, वह इस प्रकार है-- 


वषं सिचाई का क्षेत्र बिजली के कुल उत्पादन को क्षमता 
(लाख एकड़ों में) (लाख किलोवाट) 
१९५०-५१ yo ३३ 
१९५५-५६ ६७० ३४ 


इससे स्पष्ट है, कि भ्रायोजना काल के पहले के मुकाबिले में १,३०,००,००० 
एकड़ जमीन की अधिक सिचाई ग्रब होने लगी है । 

(३) अरन्य क्षेत्रों में भी पहली आयोजना बहुत सफलता प्राप्त कर चुकी है । 
इस प्रायोजना के ग्रधीन ११ नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है, और ११ 
पुरानी पर महायुद्ध के समय उखाड़ ली गई रेलवे लाइनों को फिर से बना दिया 
गया है। १९५४ के अन्त तक ८४ प्रसूति-गृह और १६४ तपेदिक अ्रस्पताल नये खोल 
दिये गये थे, शरोर श्रस्पतालों में १,१३,००० नये बेड्स (रोगी शय्या) का प्रबन्ध कर 
दिया गया था। इसी काल ६,६५८ नये स्कूल और १७,१६५ प्रोढ़ शिक्षा केन्द्र 
स्थापित किये गए थे । 

सरकारी क्षेत्र (?५४।।० ४६०४०) में बड़े व्यवसायों के विकास के लिये जो 
महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ, उसमें सिन्दरी में रासायनिक खाद का कारखाना, चितरंजन में 
रेलवे इन्जन बनाने का कारखाना, पेंसलीन और डी० डी० टी० बनाने के कारखाने 
ओर जहाजों के निर्माण के लिये शिपयार्ड महत्त्वपूर्ण हैं । 


द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजना (१६५६-१६६१) 
पहली पंचवर्षीय श्रायोजना का काल समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय पंच- 
वर्षीय श्रायोजना की रूप-रेखा तैयार कर ली गई थी । 
उद्देदय-इस ्रायोजना का निर्माण करते हुए जो उद्देश्य सम ये 
हैं, उनमें मूख्य निम्नलिखित हैं-- RR 


(१) राष्ट्रीय आमदनी में इतनी पर्याप्त वृद्धि की जाए, जिससे कि जनसाधा- 
रण का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके । 

(२) देश में श्रौद्योगिक उन्नति तेजी के साथ की जाए, 
अरत उद्योगों (825० ५४०/९६) के विकास पर श्रधिक ध्यान दि 

(३) वेकारी को दूर किया जाए। 
(४) यह यत्न किया जाए कि सम्पत्ति का वितरण सामाजिक 
7५5४९९) के ्राधार पर हो। इन उद्दोद्यों की पूति के लिये सब से अधिक महत्त्व 
की बात यह है कि श्राथिक उत्पादन में वृद्धि की जाए। इसके लिये द्वितीय कद 
so on ग्रायोजना में विस्तार के साथ योजना प्रस्तुत की गई है । 


विशेषतया श्राधार- 
या जाए । 


न्याय ($00४] 
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कृषि की पंदावार में वृद्ध--कषि की पैदावार में वृद्धि के निम्नलिखित लक्ष्य 
दूसरी श्रायोजना में रखे गये हैं-- 
| (१) अनाज की पैदावार में १५ प्रतिशत वृद्धि की जाए । इस समय भारत 
|| में कुल ६,५०,००,००० टन श्रनाज पैदा होता है। पाँच साल बाद इसकी मात्रा 
७,५०,००,००० टन हो जानी चाहिये । 
(२) दूध, घी, फल, सब्जी, श्रण्डे, मछली और मांस के उत्पादन में २५ 
प्रतिशत वृद्धि की जाए। 
(३) इस समय भारत में कपास की कुल ४२,००,००० गाँठें उत्पन्न होती 
हैं। उनकी मात्रा बढ़ कर ५५,००,००० गाँठे हो-जाए, ताकि भारत रूई के लिये 
आत्मनिर्भर हो जाए। 
(४) चीनी और गुड़ के उत्पादन में ५० प्रतिशत वृद्धि की जाए । 
(५) तिलहन की पैदावार को ५६,००,००० टन से बढ़ा कर ७०,००,००० 
टन तक पहुँचा दिया जाए। 
खेती की पेदावार में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित उपाय निर्धारित किये 
गये हैं-- 
(१) वर्तमान समय में नहर, ट्यूब वेल, कुएँ, जलाशय आदि जो द्वारा सिंचाई 

होती है, उसका रकबा ७,००,००,००० एकड़ के लगभग है। इस रकबे को बढ़ाये 
बिना खेती की पैदावार को बढ़ा सकना कठिन है । श्रतः नई नहरें श्रादि निकालकर 
३,००,००,००० एकड़ जमीन को सिचाई का प्रबन्ध किया जाए, ताकि पाँच साल 
बाद १६६१ ई० में १० करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई होने लगे । 

(२) नदियों में बाढ़ ग्राने के कारणा हर साल भारत में लाखों एकड़ फसल 
नष्ट हो जाती है । श्रतः नदियों पर बाँध बाँधने के लिए विशेष उद्योग किया जाये । 

(३) इस समय रासायनिक खाद तैयार करने के लिये केवल एक कारखाना 
सिंदरी में कायम है। वह एक कारखाना भारत में खाद की माँग को पुरा करने के 
लिए श्रपर्याप्त है। श्रतः रासायनिक खाद के तीन नये कारखाने खोले जाएँ, तांकि 
} १६६१ तक खाद की उत्पत्ति भ्रव से चार गुनी हो जाथे । 

(४) किसानों को सहकारी समितियों में संगठित किया जाए, ताकि छोटे 
किसान भी खेती के नये ढंग व साधनों का प्रयोग कर श्रपनी पेदावार को बढ़ा 
सके । 

व्यावसायिक उस्तति-देश की व्यावसायिक उन्तति के लिये जो कार्यक्रम 
द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजना में प्रस्तुत किया गया है, उसकी मुख्य बाते निम्नलिखित 


Si 
९ 


(१) उन ग्राधारभूत व्यवसायों की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाये, जो 
कि उत्पादन के काम में ग्राने वाली वस्तुओं को तैयार करते हैं। कल-कारखानों 
द्वारा तैयार किया जाने वाला माल दो प्रकार का होता है--उपभोग के काम में 
आने वाला श्रौर उत्पादन के लिये प्रयुक्त होने वाला । कपड़ा, कागज, सीमेण्ठ, 
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चीनी, जूते ग्रादि उपभोग के काम में गने वाली वस्तुएँ हैं । लोहा, मशीनें, बिजली 
का सामान आदि ऐसी वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग झाथिक उत्पादन के लिये किया 
जाता है। इस दूसरे ढंग का माल ग्रभी तक भारत में बहुत कम मात्रा में तैयार 
होता है। यह माल श्रभी विदेशों से ही मंगाया जाता हैँ। यदि यह माल भी भारत 
में ही तैयार होने लगे, तो इससे भारत की श्रोद्योगिक व ञ्राथिक उन्नति में बहुत 
सहायता मिलेगी । 

(२) ग्राघारभूत व्यवसायों की उम्नति के साथ-साथ उन व्यवसायों का भी 
विकास किया जाये, जो उपभोग की वस्तुएँ तैयार करते हैं । 

ग्राधारभूत व्यवसायों की उन्नति के निम्नलिखित लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय 
आयोजना में निश्चित किये गए हैं-- 

(१) इस समय भारत में १३,००,००० टन इस्पात तैयार होता है। इस्पात 
के उत्पादन में इतनी वृद्धि की जाए कि पाँच साल वाद १९६१ ई० में भारत में 
४३,००,००० टन इस्पात तैयार होने लगे। 

(२) इस्पात का इस्तेमाल मुख्यतया मशीनों के निर्माणा के लिये किया जाता 
हैं। ये श्रव तक प्रायः विदेशों से ही मेंगाई जाती हैं। ग्रतः इस्पात के उत्पादन में 
वृद्धि के साथ-साथ मशीनों का निर्माण भी भारत में शुरू किया जाना चाहिए । 
डीजल इंजन, ट्रैक्टर, रेल के वेगन और इंजन, बिजली के जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि 
सब सामान भारत में ही तैयार किया जाना चाहिए । 

(३) कोयला, कच्ची धात ग्रादि खनिज पदार्थों की उत्पत्ति में वृद्धि का 
होना इस बात पर निर्भर है कि व्यवसायों की उन्नति के कारण इनकी माँग में वृद्धि 
हो। १९५६ में भारत की खातों से प्रति वर्ष ३,८०,००,००० टन कोयला निकाला 
जाता था। कल-कारखानों में वृद्धि के कारण कोयले की माँग में भी वृद्धि होगी । 
ग्रतः पाँच साल बाद ६,००,००,००० टन कोयला हर साल निकालने की जरूरत 
पड़ेगी । १९५६ में लोहे की कच्ची धात का उत्पादन ४३ लाख टन था, उसे बढ़ा: 
कर १२५ लाख टन कर दिया जाए । र 

(४) रासायनिक खाद को तैयार करने के लिये तीन नये कारखाने खोले 
जाएं, ताकि खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त हो 
सके । 

(५) सिन्थटिक पेट्रोल को तैयार किया जाए, ताकि पेटोल के लिए भारत 
पुरी तरह से ग्रन्य देशों पर निर्भर न रहे । ३,००,००० टन सिन्थटिक पेट्रोल प्रति 
वर्ष तैयार करने की व्यवस्था इस ्रायोजना में की गई है। 

(६) तांबे श्रोर एल्युमुनियम के उत्पादन में वृद्धि की जाये । 

उपभोग की वस्तुओं की उत्पतति में बृद्धि के लिये निम्नलिखित लक्ष्य द्वितीय 
ग्रायोजना में रखे गये हैं-- 

Es HN द ए, श्रार १९६० में ५५० करोड़ गज कपड़ा 
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तैयार होने लगे। खड्डियों द्वारा तैयार होने वाले कपड़े की मात्रा इस समय 
१,६०,००,००,००० गज प्रति वर्ष है। इसमें सौ प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए। 
पाँच साल बाद खट्टियों द्वारा तैयार होने वाले कपड़े की मात्रा ३,२०,००,००,००० 
गज तक पहुँच जानी चाहिये । इससे बहुत से वेकार जुलाहों को काम मिलेगा, और 
देहात के लोगों की क्रयशक्ति में वृद्धि होगी । 

(२) चीनी की मिलें इस समय १७,००,००० टन चीनी प्रति वर्ष तैयार 
करती हैं। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि १६६० में २३ लाख टन चीनी तैयार 
होने लगे । 

(३) सौमेण्ट की उत्पत्ति इस सयय ४८,००,००० टन प्रति वर्ष है। इसमें 
बहुत वृद्धि की ग्रावश्यकता है, क्योंकि सीमेण्ट इमारत बनाने के ग्रतिरिक्त बांध बाँधने 
श्रादि के काम में भी श्राता है। १९६० तक भारत में १,३०,००,००० टन सीमेण्ट 
तैयार होना चाहिए । 

(४) वेजीटेबल तेल, जूते, ऊनी वस्त्र, साबुन ग्रादि के उत्पादन में २० प्रति- 
शत से ४५ प्रतिशत तक वृद्धि की जाये । 

(५) बाइसिकल, सिलाई की मशीन और इसी ढंग की ग्न्य वस्तुश्रों के 
उत्पादन को दुगना किया जाए । 

(६) ३,००० मील लम्बी नई रेलवे लाइनें बनाई जाए । इस समय भारत 
में कुल मिला कर ३४,५०० मील रेलवे लाइन विद्यमान हैं। इसमें ३००० मील की 
वृद्धि की जाए। पक्की सड़कें भारत में इस समय ३२,५०० मील हैं॥ २०,००० 
मील नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव दूसरी श्रायोजना में किया गया है। 

देश की व्यावसायिक व॒ श्राथिक उन्नति के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि 
जनता को जीवन सम्बन्धी विविध सुविधाएँ भी प्राप्त हों। इसके लिये नये स्कूल, 
अस्पताल, उद्यान, पार्क, स्वच्छ जल के कुएँ व वाटर वकस श्रादि भी बड़ी संख्या में 
बताये जाने चाहियें । साथ ही, नये मकान भी इतनी अधिक संख्या में तैयार किये 
जाने चाहियें, जिससे नगरों में निवास स्थान की कमी न रहे। दूसरी ग्रायोजना में 
प्रस्ताव किया गया है कि नगरों में तीन लाख नये मकान बनवाये जाएँ । 

द्वितीय पंचघर्षीय श्रायोजना के लिये पुजी की व्यवस्था- द्वितीय पंचवर्षीय 
ग्रायोजना के अनुसार भारत की चौमुखी उन्नति के लिये कितने बड़े पेमाने पर कार्य- 
क्रम बनाया गया है, यह जान लेने के बाद इस प्ररन पर विचार करना आवश्यक है 
कि आथिक विकास के इस महानु कार्य के लिये कितनी पुजी की जरूरत होगी, और 
सरकार द्वारा इस पुजी का प्रबन्ध किस प्रकार किया जायगा । 

अनुमान किया गथा है कि इस श्रायोजना को सफलता के लिये सरकार को 
कुल मिला कर ४५०० करोड़ रुपये खर्च करने होंगे । यह सब रुपया संघ सरकार 
ओर राज्यों की सरकारों द्वारा ही खच किया जायगा । यद्यपि भारत ने समाज- 
वादी नमूने की व्यवस्था को अपना ग्रादशं स्वीकार कर लिया है, पर भ्रभी इस 
बात की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है कि देश की ग्रांथिक उच्नति के. 
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लिये पूजीपतियों के सहयोग को भी प्राप्त किया जाए। अतः द्वितीय पंचवर्षीय 
ग्रायोजना में सरकारी क्षेत्र (?५७।। $९००7) के साथ-साथ निजी क्षेत्र (Private 


३९९०7) को भी स्थान दिया गया है । निजी क्षेत्र द्वारा जो रुपया खच किया जायगा, 


वह इस राशि से पृथक्‌ होगा । 
४८०० करोड़ रुपये की इस भारी रकम का खर्च निम्नलिखित प्रकार से 


होगा-- 
खर्च का क्षेत्र रुपया कुल खर्चे का प्रतिशत 
(करोड़ों में) 

(१) खेती और कम्युनिटी डेवलपमँट ५६८ ११'ऽ 
(२) बिजली आदि शक्ति के उत्पादन 

रौर सिचाई के लिये ९१३ १६:० 
(३) यातायात श्रौर संचार में १३८५ २५९ 
(४) व्यवसाय और खाें 

(गुह-उद्योगों को शामिल करके) ८६० १८५ 
(५) शिक्षा, स्वास्थ्य, इमारत, सामा- 

जिक कल्याण ग्रादि में ६४५ १६७ 
(६) विविध a8 २:१ 

सर्वयोग ४८०० १०० 


ग्रब प्रस्न यह॒ हैँ कि ४८५०० करोड़ रुपये की इस विशाल पुंजी की व्यवस्था 
किस प्रकार होगी । इस रारि के एक भाग को टॅक्स बढ़ाकर प्राप्त किया जायगा 
भ्रौर शेष को जनता से कर्ज लेकर । इसीलिए जनता को इस वात के लिए प्रेरित 
किया जाता है कि वह श्रधिक-से-श्रधिक बचत करे, और भ्रपनी बचत को सरकारी 
कर्ज में प्रदान करे । मध्य श्रोणी व कम ग्रामदनी के लोग भी नेशनल सेविंग्स 
सटिफिकेट श्रादि खरीद कर भारत के श्राथिक विकास में सहायता पहुँचा सकते हैं। 
द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजना के लिए ४५०० करोड़ की जो धनराशि श्रपेक्षित है 
उसकी प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है-- ; 


वर्तमान सरकारी ग्रामदनी से बचत ३५० करोड 
नये टैक्स लगाकर श्रामदनी ४५० करोड़ 
रेलवे से ग्रामदनी १५० करोइ 
सरकार के पास जमा होने वाली राशियां २५० करोड 
जनता से कर्ज लेकर १२०० करोड 
विदेशों से कर्ज लेकर ५०० करोड़ 
°. त १६०० करोड़ 
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सवं योग ४५०० करोड़ 
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भारत का उज्ज्वल भविष्य 


पंचवर्षीय ्रायोजनाश्रों का निर्माण कर स्वतन्त्र भारत की सरकार देश के 
आ्राथिक विकास के लिए जो भगीरथ प्रयत्न कर रही है, वह वस्तुतः श्रत्यन्त महत्त्व 
का है। डेढ़ सदी की गुलामी के कारण भारत का बहुत श्रधिक आर्थिक शोषण 
हुआ, इसीलिए हमारा देश उन्नति की दौड़ में पिछड़ गया ध्रौर हमारे देशवासी 
बहुत गरीब हो गये । डेढ़ सदी में भारत को जो भारी क्षति उठानी पड़ी है, उसकी 
क्षतिपूति दो-चार साल में नहीं की जा सकती । उसके लिए समय चाहिये, और 
साथ ही जनता का सहयोग भी । ग्राथिक उन्नति के लिए सरकार जिस नीति का 
अनुसरण कर रही है, वह वस्तुतः सही है। यदि जनता उसमें पूर्णतया सहयोग दे, 
तो भारत के उज्ज्वल भविष्य में किसी सन्देश की गू जाइश नहीं है । शीघ्र ही भारत 
भी उन्नति के मार्ग पर ग्रागे बढ़ता हुआ रूस, अमेरिका, ब्रिटेन सहश उन्नत देशों 
का समकक्ष हो जायगा । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 

(१) आर्थिक उन्नति के लिए अयोजना की आवश्यकता क्योंकर होती है? 
(२) भारत की प्रथम पंचवर्षीय ्रायोजना के क्या उद्देश्य थे ? उन उद्देश्यों 
. की पूति के लिए क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया था ? ये उद्देश्य कहाँ तक पुरे 
हो सके हैं ? 

(३) द्वितीय पंचवर्षीय श्रायोजना को क्या रूपरेखा है ? 

(४) भारत की ग्राथिक उन्नति के लिए श्राप किन उपायों का अवलम्बन 
करना उपयोगी समझते हैं ? a 


सत्ताईसवां प्रध्याय 
भारत और ब्रिटिश राष्ट्र परिवार 


भारत ग्रव एक “सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्त लोकतन्त्र गणाराज्य'’ ( Sovereign 
Democratic Republic) है, और पुर्णंतया स्वतन्त्र है। पर उसने श्रभी ब्रिटिश 
राष्ट्र परिवार (C०००९!) के साथ अपने सम्बन्ध का विच्छेद नहीं किया 
है। वह श्रव भी कामनवेल्थ का सदस्य है, और उसके प्रधान मन्त्री कामनवेल्थ के 
प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन में शामिल होते हैं। १६४७ ई० में जब ब्रिटिश पालिया- 
मेण्ट ने भारत की स्वाधीनता के कानून (Indian Independence Act) को 
स्वीकृत किया, तो भारत की संविधान सभा को ही इस बात के निर्णय का श्रधिकार 
प्रदान कर दिया कि भारत कामनवेल्थ का सदस्य रहे या नहीं। संविधान सभा ने 
भारत का जो संविधान बनाया, उसमें कामनवेल्थ के सदस्य रहने के विषय में कहीं 
कोई उल्लेख नहीं किया गया । पर १६ मई, १६४६ को भारत ने कामनवेल्थ का 
सदस्य रहने के पक्ष में निर्णय कर लिया । 


कामनवेल्य का श्रभिप्राय--ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, ्युजी लैण्ड, ` 


दक्षिणी ग्रफ्रीका, भारत, पाकिस्तान, घाना श्रौर सीलोन इस समय ब्रिटिश कामनवेल्थ 
के सदस्य हैं । इस राष्ट्र परिवार को श्राजकल ब्रिटिश कामनवेल्थ के स्थान पर 
'कामनवेल्थ ग्राफ नेशन्स' कहते हैं । ब्रिटिश विशेषणा इससे हटा दिया गया है, ताकि 
यह बोध न हो कि इस राष्ट्र परिवार में ब्रिटेन का स्थान श्रन्य राष्ट्रों के मुकाबिले 
में भ्रधिक ऊँचा है । पर ब्रिटेन के राजा (या रानी) को कामनवेल्थ का प्रधान 
माना जाता है। यूँ कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि ब्रिटेन का राजा कामनवेल्थ 
की एकता का प्रतीक है। राष्ट्र परिवार की एकता उसी के द्वारा सूचित व 
ग्रमिव्यक्त होती है । 
ब्रिटिश कामनवेल्थ का संगठन किसी कानुन या इकरार द्वारा नहीं हुआ्ना है । 
इसका विकास धीरे-धीरे हुआ है, और विकास की यह प्रक्रिया भ्रब भी जारी है। 
सतरहवीं सदी में ब्रिटेन ने समुद्र पार के श्रनेक देशों को अपने ग्रधीन करना और 
वहाँ श्रपनी बस्तियाँ बसाना शुरू किया था, रौर ग्रठारहवीं सदी में वह एक विशाल 


साम्राज्य के निर्माण में समर्थ हो गया था । अमेरिका, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, च्यूज़ी- 
लेण्ड ग्रादि के रूप में बहुत से ऐसे प्रदेश अंग्रेजों की अधीनता में आरा गये थे, जो प्रायः 
गर-आ्राबाद पड़े थे, और जहाँ जाकर ग्रंग्रेज | + मन न अपनी 
थे। शुरू में ब्रिटिश सरकार की नीति इन बस्तियों 


थीं। वह उन्हें पुर्णतया अपने श्रधीन रखना चाहती 


री बस्तियाँ बसाने में तत्पर 
का ग्राथिक शोषण करने की 
थी। पर १७७६ ई० में जब 
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अमेरिका की बस्तियों (0००४ ०७) ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, तो ब्रिटिश सरकार श्रपनी नीति में परिवर्तन करने के लिये 
विवश हुई । आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि में जो लोग बसे हुए थे, वे जाति से ब्रिटिश 
व युरोपियन ही थे। उनका धर्म, सभ्यता, भाषा, रीति-रिवाज़ ग्रादि सब ब्रिटेन से 
मिलते-जुलते थे । ग्रतः यह सम्भव नहीं था कि उनके साथ ग्रधीनस्थ जातियों का-सा 
बरताव किया जाए। परिणाम यह हुआ, कि इन बस्तियों में स्वशासन की संस्थाग्रों 
का विकास किया गया, और धीरे-धीरे वे आन्तरिक शासन में पुर्णतया स्वतन्त्र हो 
गई । इन बस्तियों को उपनिवेश (Dominions) कहा जाने लगा, और इनमें पालिया- 
मेण्ट आदि लोकलन्त्र संस्थाओं का भली भाँति विकास हो गया । समय के बीतने 
के साथ-साथ इन उपनिवेशों में अपनी पृथक्‌ सत्ता ब-स्वतन्त्रता का विचार भी प्रबल 
होता गथा । ये उपनिवेश ग्रेट ब्रिटेन से हजारों मील की दूरी पर स्थित थे, उनकी 
अपनी पृथक्‌ समस्याएँ थीं। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वे अपने 
को ब्रिटेन से पृथक्‌ समझने लगें, और अपनी स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिये 
सचेष्ट हों । 

पर ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ इस बात के लिये उत्सुक थे कि उपनिवेशों का 
ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध शिथिल न हो, अपितु उसमें अधिक दुढ़ता राती जाए। 
इसी लिये बीसवीं सदी के प्रारम्भ में उन्होंने साम्राज्य-सम्मेलनों (Imperial Gonfer- 
९०९९8) की नींव डाली । १६०२ ई० में यह व्यवस्था की गई कि प्रति चौथे साल 
ब्रिटेन व उपनिवेशों के प्रधानमन्त्रियों का एक सम्मेलन हुग्रा करे, जिसमें ब्रिटिश 
साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर सब प्रधानमन्त्री परस्पर मिल कर 
विचार किया करें | १९१४-१८ के महायुद्ध में उपनिवेशों ने ब्रिटेन की दिल खोल कर 
सहायता की । यद्यपि ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए उपनि- 
वेशों की ग्रनुमति नहीं ली थी, पर उन्होंने श्रपनी सब शक्ति ब्रिटेन की सहायता के 
लिये लगा दी थी । इसका कारण यह था कि भाषा, नसल, धमं, संस्कृति ञ्रादि की 
दृष्टि से इन उपनिवेशों व बस्तियों का अंग्रेजों के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था, श्रौर वे 
ब्रिटेन को श्रपती 'मातृभूमि” भी समभते थे । 

हायुद्ध की समाप्ति पर जब राष्ट्रसंघ ( 7/९४५९ ०£ \१६।००$ ) का संगठन: 

हुआ, तो ये उपनिवेश स्वतन्त्र रूप से उसके सदस्य बने । १६२६ ई० में हुए साम्राज्य 
सम्मेलन में इन उपततिवेशों की स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया गया था--“ब्रिटिश 
साम्राज्य के ग्रन्तर्गत ये स्वायत्त सत्ताएं हैं, जो स्थिति में एक समान हैं, श्रौर ग्रान्त- 
रिक व बाह्य मामलों में जिनमें से कोई किसी दूसरे के ग्रधीन नहीं है, पर जो राजा 
(C०४) के प्रति समान राजभक्ति द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, और ब्रिटिश राष्ट्र- 
परिवार के स्वेच्छापूर्वक बने हुए सदस्य हैं ।” 

इस प्रकार १९२६ ई० तक कनाडा, ग्रास्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ग्रायरलैण्ड 
और च्यूजीलं ण्ड की स्थिति पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्यों के सदृश हो गई थी । पर ये सब 
ब्रिटिश. राष्ट्र परिवार के सदस्य थे, और ब्रिटेन के राजा के प्रति समान रूप से राज- 
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भक्ति रखने के कारणा एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते थे। भारत उस 
समय ब्रिटेन के ग्रधीन था, और उसकी स्थिति उपनिवेश-राज्यों के समान पृथक्‌ 
व स्वतन्त्र नहीँ थी । ग्रतः उसकी गणना राष्ट्र परिवार के सदस्यों में नहीं की जाती 
थी, श्रौर उसे ब्रिटेन के श्रधीन समभा जाता था। सीलोन की भी तब यही स्थिति थी । 
१६३१ ई० में ब्रिटिश पालियामेण्ट ने यह कातून स्वीकार किया कि ब्रिटिश 
पालियामेण्ट द्वारा स्वीकृत कोई कातून तब तक किसी श्रौपनिवेशिक राज्य पर लागू 
नहीं हो सकेगा, जब तक कि उस कानून में स्पष्ट रूप से यह्‌ नहीं कहा गया होगा कि 
उस श्रौपनिवेशिक राज्य ने उस कानून को अपने क्षेत्र में लागू किये जाने के लिये 
सहमति प्रगट कर दी है। इस प्रकार १६३१ के बाद ब्रिटेन की पालियामेण्ट को यह 
अधिकार भी नहीं रह गया कि वह किसी ग्रोपनिवेशिक राज्य के लिये उसकी 
सहमति के बिना किसी कानून का निर्माण कर सके । ये राज्य पूरी तरह से प्रभुत्व 
सम्पन्न (90४९९६०) हो गये । यद्यपि इनके गवर्नर-जनरलों की नियुक्ति ब्रिटेन के 
राजा द्वारा ही की जाती रही, पर राजा ऐसे व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त 
करता है, जिसे बहाँ का मन्त्रिमण्डल नियत कराना चाहे । श्रौपनिवेशिक राज्यों के 
गवरनर-जनरल भी ब्रिटेन के राजा के समान संवेधानिक शासक ( C075/१८६।००] 
7५।९९४) ही होते हैं, श्रोर उनकी स्थिति नाममात्र की ही होती है । 
वैदेशिक सम्बन्धो में भी ये औपनिवेशिक राज्य पूर्णतया स्वतन्त्र हैँ । इसी- 
लिये ये भ्रन्य देशों में भ्रपने राजदूत श्रादि नियत कर सकते हैं, और अन्य देशों से 
सन्थियाँ भी कर सकते हैं। १६३६ ई० में जब द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तो 
ब्रिटेन के युद्ध में शामिल हो जाने के कारण ये उपनिवेश युद्ध में शामिल नहीं हो 
गये | उन्होंने पृथक्‌ रूप से अपने युद्ध में शामिल होने की घोषणा की । कनाडा तो 
हुङ्गलंण्ड के एक सप्ताह वाद युद्ध में शामिल हुआ । १६२१ में ग्रायरलैण्ड ब्रिटेन की 
ग्रधीनता से मुक्त हो गया था, ग्रौर उसकी स्थिति भी एक श्रौपनिवेशिक राज्य की 
थी। महायुद्ध में श्रायरलंण्ड उदासीन रहा, और उकषने एक ऐसी स्वतन्त्र नीति का 
अनुसरण किया, जिसे ब्रिटन अपने लिये हानिकारक समझता था। पर क्योंकि 
rar edie oat 
4 कि | शक राज्य की स्थिति 
क थी, ग्रतः उमे युद्ध में शामिल करने के लिये ब्रिटेन ने भारतीयों की 
स x कोई श्रावश्यकता नहीं समझी थी । पर ग्रायरलंण्ड की स्थिति बहुत 
ai राज्यों को ह भी अधिकार है कि यदि वे चाहें तो ब्रिटिश 
प्रयक्‌ हो जाएँ। १६४० ई० में श्रायरलँण्ड इस अधिकार का प्रयो 
कर कामनवेल्थ से पृथक्‌ हो चुका है, श्रौर श्रव श्रौपनिवेशिक राज्यों के के 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रह गया है । pt SIRS 
धीरे-धीरे विकास द्वारा ब्रिटिश कामनवेल्थ का जो स्वरूप 


उसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- इस समय है, 
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(१) कामनवेल्थ के सब सदस्य प्रभुत्व-सम्पन्न (9०४०7०६०) और स्वतन्त्र 
राज्य हैँ । 

(२) सब की स्थिति एक समान है, कोई किसी के ग्रधीन नहीं है । 

(३) न केवल ग्रान्तरिक मामलों में अपितु विदेशी सम्बन्ध के क्षेत्र में भी 
कामनवेल्थ का प्रत्येक सदस्य ग्रपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है। इसीलिए वे स्वतन्त्र 
रूप से संयुक्त राज्यसंघ (४.\.0.) के सदस्य हैं, और विदेशों में श्रपने राजदत आदि 
की नियुक्ति करते हैँ! श्रन्य देशों से वे सन्धियाँ आदि भी कर सकते हैं । कामनवेल्थ 
के सदस्य एक दूसरे के क्षेत्र में राजदूत नियुक्त न करके 'हाई कमिइनरों' की निय॒वित 
करते हैं । 

(४) कामनवेल्थ की एकता का प्रतीक (99000) ब्रिटेन का राजा है। 

(५) कामनवेल्थ के सदस्यों को ्रविकार है कि वे चाहें तो कामनवेल्थ से 
पथक्‌ हो सके । 

ब्रिटिश कामनवेल्थ के इस रूप के विकास में इस बात ने बहुत सहायता कों 
कि ग्रौपनिवेशिक राज्यों के निवासी सभ्यता, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज, नसल ग्रादि 
की दृष्टि से अंग्रेजों के साथ बहुत अधिक समता रखते हैं । इनमें ब्रिटेन के लोग ही 
बहुत बड़ी संख्या में जाकर बसे, और अपने पुरुखाओं की मातृभूमि के प्रति उनके हृदय 
में श्रनुराग है। 

भारत श्रौर कामनवेल्थ-बरमा, भारत, सीलोन आदि देश जो पहले ब्रिटेन 
के श्रधीनस्थ देश थे, द्वितीय महायुद्ध ( १६३६-४५ ) के बाद अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने में समर्थ हुए । श्रब इन्हें इस बात का अवसर था किवे चाहें तो ब्रिटिश कामन- 
वेल्थ में रहें या भ्रपने को उससे पृथक कर लें। इन देशों की न भाषा अंग्रेजी थी, और 
न नसल, धर्म, संस्क्रेति श्रादि में ही इनकी ब्रिटेन से कोई समता थी । डेढ़ सदी के 
लगभग ये देश ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ सम्पके में श्रवश्य रहे थे, पर इस सम्पक की 
स्मृतियाँ बहुत सुखद नहीं थीं । ब्रिटेन ने इनका शोषण करने में कोई कसर उठा नहीं 
रखी थी । पर लम्बे समय तक ब्रिटेन के साथ रहने के कारण इन देशों में ग्रंग्रेजी 
भाषा, साहित्य व संस्थाग्रों के प्रति कुछ-न-कुछ ग्रात्मीयता का भाव अवश्य उत्पन्न 
हो गया था । बरमा ने स्वाधीनता प्राप्त करके यही निश्चय किया कि वह कामनवेल्थ 
से कोई सम्बन्ध न रखे पर सीलोन, भारत, पाकिस्तान और घाना का निर्णय यह था 
कि वे स्वतन्त्र होने के बाद भी ब्रिटिश राष्ट्र परिवार के सदस्य बने रहें । इस निणाय 
का यह परिणाम हुश्रा, कि चार ऐसे देश भी ग्ब कामनवेल्थ में सम्मिलित हैं, जो 
सभ्यता व संस्कृति की दृष्टि से कामनवेल्थ के अन्य सदस्यों से बहुत भिम्न हैं, और 
जिनमें श्रापस में भी बहुत मतभेद व विरोधभाव विद्यमान हैं । 

संविधान सभा ने भारत को एक लोकतन्त्र रिपब्लिक का रूप दिया हू । 
रिपब्लिक ( गणराज्य ) में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता, श्रोर न किसी राजा 
का अपने ऊपर प्रभुत्व ही स्वीकार किया जाता हैं। श्रतः भारतीय गणराज्य का 
ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य होता एक श्रजीब-सी बात थी। १९४९ के एप्रिल मास 
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में कामनवेल्थ के प्रधानमम्त्रियों की एक कान्फरेन्स लण्डन में हुई जिसमें भारत के 
प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। इस कान्फरेन्स में सर्वसम्मति से 
यह निणांय किया गया कि भारतीय गणराज्य भी कामनवेल्थ का सदस्य bo 
है । इसी के श्रनुसार २९ एप्रिल, १६४६ के दिन कामनवेल्थ के प्रधानमन्त्रियों द्वारा 
एक घोषणा प्रकाशित की गई, जिसमें कहा गया था कि “भारत सरकार ने ब्रिटिश 
राष्ट्र परिवार के देशों की ग्रन्य सरकारों को भारत की जनता की इस इच्छा को 
सूचना दी है कि नये संविधान के अनुसार, जो शीघ्र ही स्वीकृत किया जाने क र, 
भारत को एक प्रभुत्त्व-सम्पन्न लोकतन्त्र गणराज्य बनाया जाए। साथ हों, भारत 
सरकार ने घोषित किया है कि भारत की इच्छा राष्ट्र-परिवार की सदस्यता को जारी 
रखने की है, श्रौर वह इस बात को स्वीकृत करती है कि राजा राष्ट्र परिवार के 
सदस्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के परस्पर स्वतन्त्र सम्बन्ध का प्रतीक हैं, श्रौर इस प्रकार राष्ट्र- 
परिवार के ग्रन्य देशों की सरकारे, जिनके राष्ट्र परिवार की सदस्यता के ग्राधार में 
कोई परिवतँन नहीं श्राया है, भारत की राष्टर-परिवार की सदस्यता को जारी रखने 
की बात को स्वीकार करती हैं ।'' 
इस घोषणा पर ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजी लेण्ड, दक्षिणी श्रफ्रीका, 
भारत, पाकिस्तान श्रोर सीलोन के प्रधान मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये थे, और १७ मई 
१९४९ को भारत की संविधान सभा ने भी इसे स्त्रीकार कर लिया था । इस प्रकार 


सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्र गणराज्य की स्थापना के बावजूद भी भारत ब्रिटिश' 


राष्ट्रःपरिवार का सदस्य है । १९४७ से पूर्वं भारत की स्थिति ्रौपनिवेशिक राज्य 
की नहीं थी, बह्‌ ब्रिटेन का अधीनस्थ देश था । पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत 
की स्वरिति कामनवेल्थ के श्रम्य स्वतन्त्र राज्यों के सहश हो गई, और श्रब वह पूर्णं 
स्वतन्त्रता का उपभोग करते हुए भी ब्रिटिश राष्ट्र परिवार का सदस्य है। 

पर इस सम्त्रन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं-- 

(१) भारत ब्रिटेन के राजा ( या रानी ) के प्रति राजभक्ति (allegiance) 
नहीं रखता, यद्यपि वह उसे कामनवेल्थ की एकता का प्रतीक (Symb०]) स्वीकार 
करता है । 

(२) गणराज्य होते हुए भी भारत के लिए यह ग्रावश्यक है कि वह ब्रिटिश 
राजा की कामनवेल्थ की एकता के प्रतीक के रूप में सत्ता को स्वीकार करे । इसके 
श्रतिरिक्त ग्रन्य कोई ऐसा साधन नहीं है, जिससे कामनवेल्थ के सदस्य राष्ट्रों की 
एकता सूचित हो सके। यदि भारत इस रूप में ब्रिटेन की राजा की स्थिति को ह स्वी- 
कार न करे, तो उसके कामनवेल्थ का सदस्य होने का कोई ग्र्थ नहीं रह जायगा 
श्रौर ग्रव्य सदस्य राष्ट्र उसे कामनवेल्थ का सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे । | 

अनेक विचारकों का मत है कि किसी गणराज्य के लिए कामनवेल्थ का सदस्य 
होना सम्भव ही नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक श्रौर राजा एक-दूसरे के विरोधी होते हैं । 
सिद्धान्त की दृष्टि से इस बात में बहुत सचाई है, पर क्रिया में भारतीय रिपब्लिक 


ब्रिटेन राष्ट्र परिवार की सदस्य बनी हुई है, यद्यपि इस परिवार का प्रधान एक वंश- 
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क्रमानुगत राजा है। इस ग्रसंगति का समाधान पंडित नेहरू ने इन शब्दों में किया 
था-- यह स्मरण रखना चाहिये कि कामनवेल्थ किसी भी ग्रथ में एक "सर्वोच्च 
राज्य' की स्थिति नहीं रखती है । इसने राष्ट्र-परिवार के सदस्यों के स्वतन्त्र सम्बन्ध 
के प्रतीक के खूप में राजा को स्त्रीकार किया है। जहाँ तक भारत के संविधान का 
सम्बन्ध है, उसमें राजा का कोई स्थान नहीं है, और हम उसक्के प्रति राजभक्ति नहीं 
रखते ।'” 

पर ब्रिटेन के राजा को कामनवेल्थ की एकता का प्रतीक मान लेने का यह 
परिणाम है कि न भारत अपने लिये किसी पृथक्‌ राजा की नियुक्ति कर सकता है 
ग्रौर न कोई ऐसा कान्न ही पास कर सकता है जिससे ब्रिटेन की राजगही पर कौन 
व्यक्ति वेठे, इस विषय में कोई नई व्यवस्था की जाती हो । इंगलेण्ड के कानून के 
श्रनुसार जो भी व्यक्ति वहाँ की राजगद्दी पर श्रारूढ़ हो, उसे ही भारत कमनवेल्थ 
की एकता के प्रतीक के रूप में स्त्रीकार करने के लिये विवश झि |; 

कामनवेल्थ की सदस्यता से लाभ--श्रव प्रश्न यह उठता है कि भारत ने 
ब्रिटिश राष्ट्र परिवार का सदस्य बने रहना क्यों स्वीकृत किया है। इसके पक्ष में 
निम्नलिखित युक्तियाँ दी जा सकती हैं-- 

(१) संसार की ग्रन्तर्राष्ट्रीय दशा ग्राजकल ऐसी है, कि कोई भी देश ग्रकेला 
रहकर अपनी स्थिति को कायम नहीं रख सकता । संघ में रहने से ही भ्राज कोई देश 
अपनी स्वतन्त्र स्थिति रख सकता है। भारत और ब्रिटेन का सम्बन्ध डेढ़ सदी पुराना 
है। ग्रतः यदि भारत उसके साथ बराबरी के आधार पर कामतवेल्थ का सदस्य बना 
रहे, तो ऐसा करने से उसे लाभ ही है। इससे श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी स्थिति 
सुदृढ़ होती है, और उसकी शक्ति में वृद्धि होती है । 

(२) भारत अभी ग्राथिक व व्यावसायिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। 
इन क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए उसे किसी समर्थ देश के सहयोग की ग्रावश्यकता 
है । भारत को ग्रपने कल-कारखानों के लिए नये ढंग की मशीनरी चाहिए, और साथ 
ही उनके संचालन के लिये सुयोग्य शिल्पी भी । भारत में अंग्रेजी भाषा का 
अच्छा प्रचार है। यहाँ के कारखानों में श्रब तक मुख्यतया ग्रंग्रेजी मशीनरी प्रयुवत 
होती रही है, इसलिये यहाँ के शिल्पी उससे परिचित भी हैं । व्यावसायिक उन्नति 
के लिये भारत को जिस मशीनरी व जिन निपुणा शिल्पियों की श्रावश्यकता है, उन्हें 
ब्रिटेन के साथ सहयोग को पूर्ववत जारी रखकर अधिक सुगमता से प्राप्त किया जा 
सकता है । 

(३) भारत को अभी अपनी जल, स्थल व वायुसेना में भी बहुत उन्नति 
करनी है । इसके लिये भी भारत को ग्रंग्रेज विशेषज्ञों से बहुत सहायता मिल 
सकती है । 

(४) भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धान्त यह है कि संसार में शान्ति 
कायम रहे श्रौर विविध राज्य श्रपने झगड़ों को शान्तिमय उपायों द्वारा ही निबटाया 
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करें। इस उद्देश्य की पूर्ति में भी भारत का ब्रिटिश कामनवेल्थ में रहना सहायक 
होगा । 


श 


पर भारत में ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं है, जो भारत का कामनवेल्थ 
का सदस्य बने रहना भ्रत्यम्त श्रनुचित व हानिकारक मानते हैं। उनका कहना है कि 
यह बात भारत की गुलाम मनोवृत्ति की सूचक है। इससे भारत पर ्रग्रेजों की ब्र्रुता 
और प्रभाव ग्ब भी कायम हैं, और भविष्य में भी कायम रहेंगे। भारत की सभ्यता 
और संस्कृति कामनवेल्थ के श्रन्य देशों से सर्वथा भिन्न है, श्रतः उसका इस राष्ट्र- 
परिवार का सदस्य बने रहना सर्वथा श्रस्वाभाविक है। व्यावसायिक व सैनिक उन्नति 
के लिये भारत को उन्नत देशों से जिस सहायता की आवश्यकता है, उसे ग्रन्य 
देशों से भी प्राप्त किया जा सकता है। जमनी, चेकोस्लोवाकिया, श्रमेरिका, रूस 
प्रादि सभी देश भारत की उन्नति व विकास में सहयोग देने को उद्यत हैं । कामनवेल्थ 
का सदस्य होने के कारण भारत पर अंग्रेजी पु जीपतियों का शिकंजा श्रब तक भी 
पर्ववत्‌ कायम है । 
इन युक्तियों में सत्य का ग्रंश श्रवस्य है। पर भारत के नेताश्रों ने वर्तमान 
परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर यही निश्चय किया है, कि भारत कामनवेल्थ का 
सदस्य बना रहे। उसे भ्रधिकार है कि वह कभी भी भ्रायलेण्ड के समान अपने को 
कामनवेल्थ से पृथक्‌ कर सकता है । इसी सदस्यता के कारण ब्रिटेन में निवास करने 
वाले भारतीय नागरिक उन सब भ्रधिकारों का उपभोग कर सक रहे हैं, जो ब्रिटिश 
प्रजा को प्राप्त हैं। वे वहाँ व्यापार कर सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, और 
अरन्य प्रकार से अपनी उन्नति में तत्पर हो सकते हैं । ् 


अभ्यास के लिये प्रश्न 
(१) ब्रिटिश कामनवेल्थ का क्या अभिप्राय है? 
(२) स्वतन्त्र भारत का कामनवेल्थ के साथ बया सम्बन्ध है ? कामनवेल्थ का 
सदस्य रहते हुए भी कया भारत पूर्णतया स्वतन्त्र व प्रभुत्त्व-सम्पन्त राज्य है। 
(३) भारत को कामनवेल्थ का सदस्य बने रहने को बया श्राप उपयोगी 
समभते हैं ? 
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श्रद्ाईसवां श्रध्याय 
भारत और एशिया के अन्य देश 


एशिया महाद्वीप 

पृथिवी के सव महाद्वीपों में एशिया सबसे प्रधिक बिदाल है । इसका क्षेत्रफल 
१,७०,००,००० वर्ग मील के लगभग है । यह उत्तरी धरूव के हिममय समुद्र से शुरू 
होकर दक्षिणा में भूमध्य रेखा के भी नीचे तक फैला हुआ है । सम्पूर्ण भूमण्डल का 
एक-तिहाई स्थल-भाग एशिया में है । इस महाद्वीप की जनसंख्या १,२५,००,००,००० 
से भी श्रधिक है । सम्पूर्ण पृथिवी की जनसंख्या २,३० ,००,०००,००० के लगभग है । 
पृथिवी के आधे से भी अधिक मनुष्य एशिया में ही निवास करते हैं। एशिया के 
विविध देशों में दो सबसे मुख्य हैँ, चीन ञ्रौर भारत । चीन की जनसंख्या ६० करोड़ 
है, श्रौर भारत की ३६ करोड़ । इसी कारण एशिया की राजनीति में अन्य कोई देश 
इन दोनों का मुकाबिला नहीं कर सकता । 

संसार के इतिहास में एशिया का बहुत महत्त्व रहा है। मानव सभ्यता का 
उदय सबसे पुर्वं एशिया में ही हुआ था । सिन्ध और गंगा, युफ्रेटिस श्रौर टिग्रिस, 
हवांगहो और यांग-त्से-कियांग नदियों की घाटियों में अ्रत्यन्त प्राचीन समय में जिन 
सभ्यताश्रों का विकास हुग्रा था, उन्होंने मनुष्य जाति के इतिहास को बहुत ग्रधिक 
प्रभावित किया। संसार के सभी प्रमुख धर्मो का श्रम्युदय एशिया में ही हुमा । 
कृष्ण, बुद्ध, ईसा श्रौर मुहम्मद एशिया के ही निवासी थे । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में 
भी एशिया संसार का श्रगुग्रा रह चुका है। गणित, ज्योतिष ग्रादि विज्ञानो का 
विकास सबसे पूवं एशिया में ही हुआ था । दिग्दशंक यन्त्र, छापाखाना और बारूद 
भी पहले-पहल एशिया में ही श्राविष्कूत हुए थे । राजनीतिक क्षेत्र में भी किसी समय 
एशिया संसार का नेतृत्व कर जुका है। यदि यूरोप से सिकन्दर ने एशिया पर 
श्राक्रमण किया था, तो प्रसिद्ध मंगोल विजेता चंगेज खाँ और वातु खाँ भी युराल 
पर्वतमाला को पार कर रूस श्रोर पूर्वी यूरोप के नेक प्रदेशों को ग्रपनी अधीनता 
में लाने में समर्थ हुए थे ग्ररब लोगों ने तो उत्तरी भ्रफ़रीका को विजय करके स्पेन 
में भी अपने साम्राज्य की स्थापना की थी । 

पर पिछली दो सदियों में एशिया यूरोप के मुकाबिले में बहुत पिछड़ गया 
था । श्रठारहबीं सदी में पश्चिमी यूरोप में व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और नये वैज्ञा- 
निक श्राविष्कारों के कारण वहाँ बड़े-बड़े कारखाने खुलने शुरू हुए । यूरोप के लोगों 
ने अपनी वैज्ञानिक उत्कृष्टता से लाभ उठाकर एशिया व भ्रफ्रीका के पिछड़े हुए देशो 
को भ्रपने श्रधीन करना प्रारम्भ किया, और धीरे-धीरे प्राय: सम्पूर्ण एशिया 
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पाइचात्य देशों के साम्राज्यवाद का शिकार हो गया । अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में 
भारत पर अंग्रेजों का श्राधिपत्य स्थापित होना शुरू हुआ, और उन्नी्षवी सदी का 
ग्रस्त होने तक न केवल सम्पूर्ण भारत अ्रपितु बरमा भी अंग्रेजों के अधीन हो गया । 
इसी काल में फ्रांस, हालेण्ड आदि अन्य युरोपियन देशों ने भी एशिया में अपने- 
ग्रपने साम्राज्य स्थापित किये, और एशिया के प्रायः सभी देश किसी-न-किसी रूप 
में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व व प्रभाव में श्रा गये । जो एशियन देश राजनीतिक 
रृष्टि से स्वतन्त्र थे, वे भी श्राथिक दृष्टि से किसी-न-किसी विदेशी राजा के प्रभाव 
में थे। एशिया में केवल जापान ही ऐसा देश था, जो पूर्णतया स्वतन्त्र था । 


एशिया का नवजागरण 
पर एशिया देर तक साम्राज्यवाद का शिकार नहीं रहा । उन्नीसवीं सदी 
के उत्तरार्धं में विविध एशियन देशों में श्रनेक ऐसे विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
अपनी राष्ट्रीय दुर्दशा का श्रनुभव किया और जनता में नई चेतना उत्पन्न करने का 
प्रयत्न किया । उन्होंने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे नये ज्ञान- 
विज्ञान को सीक्षकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों । ज्ञान-विज्ञान किसी एक देश 
की सम्पत्ति बनकर नहीं रह सकते । वे वायु के समान होते हैं, जो शीघ ही सर्वत्र 
फेल जाते हैं। नये ज्ञान-विज्ञान को सीखकर एशिया के देश भी अपनी उन्नति के 
लिए तत्पर हुए, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए भी प्रयत्न किया । अरब वह्‌ 
समय श्रा चुका है, जबकि एशिया के प्रायः सभी देश स्वतन्त्र हो गये हैं। बीसवीं 
सदी का द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) एशिया के स्वतन्त्रता के लिए बहुत सहायक 
सिद्ध हुआ । इस समय भारत, बरमा, लंका, इन्डोनेशिया, चीन ग्रादि सब एशियन 
देश स्वतन्त्र हैँ, श्रौर पाइचात्य साम्राज्यवाद की इतिश्री हो गई है । सिगापुर, हांग- 
कांग, मलाया, दक्षिणी विएतनाम, डच-न्यूगिनी ग्ादि कतिपय प्रदेशों में रब 
तक भी पाश्चात्य साग्राज्यवाद के भ्रवशेप विद्यमान हूँ । पर ये सब भी स्वतन्त्रता 
के लिए प्रयत्नशील हैं, और वह समय दूर नहीं है जबकि एशिया के सब देश पूर्णतया 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे । 
एशिया के कतिपय देश यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो चुके हैं, पर 
उनमें पाश्चात्य देशों के श्राथिक विशेषाधिकार श्रब तक भी कायम हैं । ईरान, अरब 
ग्रादि देशों में युरोप ग्रौर अमेरिका के पूजीपतियों ने कतिपय ऐसे श्राथिक विशेषा- 
धिकार प्राप्त किये हुए हैं, जिनके, कारण उनकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को पूर्ण नहीं 
समझा जासकता। पर ये देश आशिक क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति के 
लिए प्रयत्नशील हैं । इनका प्रयत्न शीघ्र सफल होगा, यह ग्रसंदिगध है । 


एशिया की राजनीति में भारत का स्थान : 


एशिया की राजनीति में भारत का स्थान बहुत महत्व का है । जैसा कि ऊपर 
लिखा जा EE पल है, एशिया में चीन और भारत सबसे मुख्य हैं। इन दोनों देशों 


` न ` 


भारत और एशिया के अन्य देश ३७५ 


की जनसंख्या ६६ करोड़ के लगभग है, जबकि सम्पूर्ण एशिया की जनसंख्या १२५ 
करोड़ से कुछ ही अधिक है । इस दशा में एशिया का कोई श्रन्य देश इन दो देशों का 
मुकाबिला नहीं कर सकता । पूर्वी एशिया के क्षेत्र में चीन सबसे शक्तिशाली है, ग्रौर 
दक्षिणी एशिया में भारत । इसी कारणा पूर्वी एशिया के कोरिया, विएत-नाम आदि 
देश श्रपनी स्वाधीनता के लिए चीन की सहायता व सहयोग पर निर्भर करते रहे हैं; 
ओर दक्षिणी एशिया के इन्डोनेशिया आदि देशों ने अपनी स्वाधीनता के लिए भारत 
से सहायता प्राप्त की है। भारत और चीन एक दूसरे के मित्र हैं। इन देशों की 
आशिक व्यवस्था और शासन पद्धति में मौलिक भेद है । चीन कम्युनिस्ट व्यवस्था का 
अनुयायी है, और भारत लोकतन्त्रवाद का पक्षपाती है । पर इस मौलिक भेद के होते 
हुए भी भारत और चीन में घनिष्ठ मैत्री है, और दोनों की यह नीति है कि संसार 
में जहाँ शान्ति कायम रहे, वहाँ साथ ही साम्राज्यवाद का ग्रन्त होकर सब देश 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करें । चीन ग्रौर भारत की इस मंत्री के कारणा भ्रन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति में एशिया का महत्व बहुत श्रधिक बढ़ गया है। ये दोनों देश 
साम्राज्यवाद को अपनी स्वतन्त्र सत्ता के लिए भी हानिकारक समभते हैं, और इसी 
लिए पराधीन देशों की स्वाधीनता में सदा सहायक रहते हैं । 


भारत को विदेशी नोति 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत किस नीति का अनुसरण करेगा, इस बात को 
भारत के नये संविधान में स्पष्टरूप से प्रतिपादित कर दिया गया है । यह नीति निम्न- 
लिखित है-- 

(१) विश्वशान्ति श्रोर अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन व प्रोत्साहन करना । 

(२) विविध राज्यों के बीच न्याय श्रौर सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित 
करना । 

(३) राज्यों के आपस के व्यवहार में ग्रत्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियों के प्रति ्रादर की भावना को रखना । 

(४) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का पंचनिर्णाय द्वारा निबटारा करने को प्रोत्साहित 
करना । 

पंचशील का सिद्धान्त--संविधान में प्रतिपादित भ्रन्तर्राष्ट्रीय नीति के इन 
ग्राधारभूत सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर ही भारत ने 'पंचशील के सिद्धान्त” को 
स्वीकार किया । इस शब्द का प्रयोग सबसे पूर्व इंडोनेशिया के प्रधान मन्त्री श्री 
अली शस्त्रामितजयो ने किया था| ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं-- 

(१) सब राज्य एक-दूसरे की प्रभुता और भौगोलिक सीमाओं को स्वीकार 
करें । न 

(२) कोई किसी पर आक्रमण करके उसकी राष्ट्रीय सीमाग्रों का ग्रतिक्रमण 


it मे ~ 
2९ (३) कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के श्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे | 
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(४) सब राज्य एक-दूसरे को समान समझें व पारस्परिक हित में सहयोग दें। 
(५) सब राज्य शान्तियूवंक एक दूसरे के साथ रहें, और अपनी पृथक्‌ सत्ता 
व स्वतन्त्रता को कायम रखें । पंचशील के सिद्धास्तों का प्रतिपादन सबसे पहल भारत 
ने उस समय किया था, जब कि तिब्बत के प्रश्‍न पर भारत और चीन में सन्धि हु 
थी । बीसवीं सदी के पूर्वाद्धे में जब चीन की राजशक्ति निर्बल थी, ब्रिटेन ने तिब्बत 
के श्रान्तरिक मासलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था । ब्रिटेन तिब्बत म जो 
हस्तक्षेप करता था, वह भारत सरकारद्वारा ही किया जाता था) जब्र भारत से अंग्रेजी 
शासन का अन्त हुआ, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रइन उत्पन्न हुथ्रा कि स्वतन्त्र आरत 
की सरकार तिब्बत के विषय में किस नीति को अपनाए । इसी दृष्टि से उसने चीन 
साथ नई सन्धि की, और तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार करते हुए पंचशील के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । १९५४ में जब चीन के प्रधानमन्त्री श्री चाउ एन लाई 
भारत श्राए, तो उन्होंने इस सिद्धान्त का पुनः समर्थन किया । श्रब एशिया के बहुः 
संख्यक देश इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं । १६५४ के प्रारम्भ में जब बांड्र ग 
(इंडोनेशिया में) में एशिया और अफ्रीका के देशों की एक कान्फरेग्स हुई, तो पंच- 
शील के सिद्धान्तों को थोड़े से परिवतेन के साथ स्वीकार कर लिया गया । इस कान्फः 
रेन्स में २९ राज्य शामिल थे । इतने राज्यों द्वारा पंचशील को स्वीकृत कर लेना इस 
बात का प्रमाण है कि भारत की विदेश नीति बहुत लोकप्रिय है | यूरोप में रूस और 
युगोस्लाविया श्रादि अनेक देश भी इससे सहमति प्रगट कर चुके हैं । 

पंचशील के सिद्धान्त को क्रिया में परिणत करने का प्रयत्न--पंचशील के 
सिद्धान्त को क्रिया में परिणत करने के लिए भारत ने जिस नीति को भ्रपनाया है, 
उसके मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं--- 

(१) इस समय संसार के राज्य दो गुटों में विभवत हैं। एक गुट कम्युनिस्ट 
व्यवस्था का ग्रनुयायी है, और दुसरा राजनीतिक लोकतन्त्रवाद का । कम्युनिस्ट गुट 
का चेता रूस है । पुर्वी यूरोप के पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी श्रादि श्रनेक राज्यों 
में कम्युतिस्ट व्यवस्था कायम है, ओर ये देश रूस के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं । 
रूस और चीन में कम्युनिस्ट सरकार कायम हो चुकी है, श्रौर उत्तरी कोरिया व 
उत्तरी विएतनाम में भी कम्युनिस्ट शासन कायम हैं। ये देश भी रूस को झपना 
्रगुग्रा मानते हैं । पूंजीवाद पर ग्राश्रित लोकतन्त्रवाद के पक्षपाती देशों का नेता 
संयुक्त राज्य अमेरिका है । ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, बेल्जियम, परिचमी जर्मनी ग्रादि 
्रनेक देश श्रमेरिका के गुट में हैं। एशिया में भी थाईलंण्ड, तुर्की और पाकिस्तान 
श्रादि राज्य इस गुट के ग्र॑न्तर्गत हैं श्राधुतिक समय की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात इन दोनों गुटों का परस्पर विरोध ही है। इसी कारणा दोनों 

गुटों के राज्य भ्रस्त्र-शस्त्र की वृद्धि में तत्पर हैं, और तीसरे महायुद्ध की सम्भावत़्ा 
निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस दशा में भारत ने इस नीति को अपनाया है, कि वह 
इत परस्पर विरोधी गुटों से संथा अ्रलग रहते हुए शान्ति का समर्थन करे । इसी लिये 
उसने पंचशील के सिद्धान्तों में इस बात को महत्त्व दिया है कि सब राज्य 


क 


=. 


अप 
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(विरोधी विचारधाराश्रों श्रौर विरोधी श्राथिक व सामाजिक व्यवस्थाओं के बावजूद 
भी) शान्तिपूर्वक एक साथ रहें, और कोई किसी दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्त- 
क्षेप न करे । इस नीति को सहबतिता (८०-८४४८०८९) की नीति कहा जाता है । यदि 
भारत में सम्पत्ति पर व्यक्तिगत श्रधिकार को स्वीकार किया जाता है, तो कोई 
कारणा नहीं कि वह चीन जैसे कम्युनिस्ट देश के साथ मंत्री न रखे । सहवतिता की 
यह नीति बहुत महत्त्वपूर्ण है, और भारत की संसार को श्रनुपम देन है । 

(२) पंचशील के सिद्धान्त तभी सफल हो सकते हैं, जब कि संसार के सब 
राज्य पूर्णतया स्वाधीन हों और साम्राज्यवाद का अन्त हो जाए । इसी कारण भारत 
सदा पराधीन देशों की स्वतन्त्रता का समर्थन करता है। महायुद्ध (१९३९-४५) के 
वाद जब इण्डोनेशिया स्वाधीन हुआ, तो हालैँड ने उस पर अपने प्रभुत्त को फिर से 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । इस अवसर पर भारत ने इण्डोनेशिया को पुरी-पुरी 
सहायता की । इण्डोनेशिया की स्वाधीनता के समर्थन के लिये ही १९५१ में दिल्‍ली 
में एक एशियन काम्फरेन्स का ग्रायोजन किया गया, जिससे इण्डोनेशियन स्वाधीनता 
के श्रान्दोलन को बहुत बल मिला । १९५५ के प्रारम्भ में बांडुङ्ग कान्फरेन्स भी इसी 
प्रयोजन से की गई थी, कि एशिया और अफ्रीका में पाश्‍चात्य साम्राज्यवाद के जो 
अवशेष ग्ब तक भी विद्यमान हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठाई जाए । इस काम्फरेरस 
में साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए ्रपील की गई थी, और ्रलजीरिया, मोरक्को 
ट्युनेशिया रादि की स्वतन्त्रता का समर्थन किया गया था । इसके बाद जब ईजिप्ट 
रौर लेबनान व ईराक के मामलों में कतिपय साम्राज्यवादी देशों ने हस्तक्षेप का यत्व 
किया, तो भारत ने उनका विरोध किया । 

(३) भारत अफ्रीका के मूल निवासियों की स्वतन्त्रता का भी समर्थक है, और 
वहाँ के विविध राज्यों में गौरांग लोग काले-गोरे का भेद कर जो कृष्ण वर्ण के लोगों 
को राजकीय व मानव-श्रधिकारों से वंचित रख रहे हैं, उसका उग्र रूप से विरोध 
करता है । 


विविध एशियन देशों के साथ भारत का सम्बन्ध 
भारत की विदेशी नीति के सम्बन्ध में जो बातें ऊपर लिखी गई हैं, वे भारत 
और अन्य एशियन देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को जानने के लिये बहुत उपयोगी हैं, 
क्योंकि भारत का इन देशों के साथ सम्बन्ध इन्हीं बातों पर आश्रित है । एशियन देशों 
के साथ भारत के सम्बन्ध के मूलभूत तत्व निम्नलिखित हैं-- 
(१) सब एशियन देश पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हों । एशिया में साम्राज्यवाद के 


जो श्रवशेष ग्ब तक भी विद्यमान हैं, उचका ग्रन्त हो जाये । 
(२) एशियन देश शान्ति की वीति का अनुसरण करें और ग्रापस के झगड़ों 


का निबटारा शान्तिमय उपायों हारा ही किया करें । 


(३) परस्पर विरोधी विचारधाराग्रों व व्यवस्थाओं के देश भी शान्तिपूवेंक 


एक-दूसरे के साथ रहें, और कोई किसी के ग्राच्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे । | 


३७५ भारते को शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन 


(४) शक्तिशाली देश किसी एशियन देश के साथ ऐसे समभौते व सन्धियाँ 
न करें, जिनसे एशिया की शान्ति में बाधा उपस्थित होने की सम्भावना हो । 

इन तत्वों का श्रनुसरण करके भारत ने विविध एशियन देशों के साथ जो 
सम्बन्ध स्थापित किये हैं, उन पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालना आवद्यक है। 

बरमा--भा रत के पूर्व में बरमा का राज्य है, जिसकी उत्तर-पद्चिमी सीमा 
भारत से लगती है। बरमा भी लोकतन्त्रवाद का अनुयायी है, और वहाँ भी गणराज्य 
की सत्ता है। भारत और बरमा परस्पर मित्र हैं, और एकसहृश विदेशी नीति का 
ग्रनुसरण करते हैं। पंचशील के सिद्धान्त को बरमा ने भी स्वीकार किया है । 

लंका--भारत के दक्षिण मे लंका द्वीप है, जो इस समय ब्रिटिश कामनवेल्थ 
के श्रन्तर्गत श्रौपनिवेशिक राज्य की स्थिति रखता हैं। यद्यपि लंका और भारत 
परस्पर मित्र हैं, पर इनमें एक महेत्वपुणं प्रश्न पर मतभेद भी है । लंका में दस लाख 
से भी श्रधिक भारतीय स्थायी रूप से बसे हुए हैं। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर 
लंका के निवासी इन्हें अपने राज्य में नागरिकता के अधिकार नहीं देना चाहते, और 
इन भारतीयों से विदेशियों का-सा बरताव करते हैं। वे चाहते है कि ये भारतीय 
लंका छोड़कर भारत वापस चले जाएँ । यह बात क्रियात्मक नहीं है कि जो भारतीय 
लंका में चिरकाल से बसे हुए हैं, वे श्रपने घरबार व कारोबार को छोड़कर भारत में 
यारणार्थी बनकर श्राएँ । दूसरी ओर यह्‌ भी स्पष्ट है कि जब वे स्थायी रूप से लंका 
में बसे हुए हैं, तो उन्हें उस राज्य की नागरिकता के पूरे श्रधिकार प्राप्त होने 
चाहिए । भारत और लंका में इस समस्या पर अनेक वार विचार-विनिमय हुआ है, 
पर श्रभी तक इसका कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हो सका [| 

पाकिस्तान--भारत ग्रौर पाकिस्तान के सम्बन्ध भ्रब तक मृदु नहीं हो सके 
हैं । इसका मुख्य कारण काइमीर की समस्या है। काइमीर ने स्वेच्छापूर्वंक भारत का 
भ्रंग होना स्वीकार किया है, पर पाकिस्तान का दावा है कि क्योंकि काश्मीर में 
मुसलमानों की बहुसंख्या हैं, श्रतः उसे भारत में सम्मिलित न होकर पाकिस्तान का 
अंग बनना चाहिए। एक-तिहाई के लगभग काइमीर पर पाकिस्तान का कब्जा भी 
है । काइमीर का मामला संयुक्त राज्यसंघ के सम्मुख पेश है, पर यह संघ अ्रब तक 
ऐसा फसला नहीं कर सका है, जो भारत श्रौर पाकिस्तान दोनों को स्वीकार हो । 


मृदु नहीं होने देती । इसके 
भिन्न है। पाकिस्तान भ्रन्त- 
ओर उसने संयुक्त राज्य 


श्रतिरिक्त पाकिस्तान की विदेशी नीति भारत से बिलकुल 
राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति को पसन्द नहीं करता, 


न न ज 
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रखने का प्रयत्न करता है, रौर इन दोनों देशों में विरोध भाव के जो कारण हैं, उन्हें 
बातचीत व शान्तिमय उपायों से दूर करने के लिये उत्सुक है । 

श्रफगानिस्तान- भारत और अफगानिस्तान के सम्बन्ध बहुत मेंत्रीपुर्ण हैँ । 
अफगानिस्तान की विदेशी नीति भी पंचशील के सिद्धान्तं पर ग्रा श्रित है, और वह 
शान्ति की नीति का समर्थक है। पाकिस्तान से उसका अनेक प्रइनों पर गहरा मतभेद 
है, जिनमें पस्तुनिस्तान का प्रद मुख्य है। पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर 
जो ग्रनेक पठान जातियाँ निवास करती हैं, वे भाषा, नसल व संस्कृति की दृष्टि से 
श्रफगानों से बहुत मिलती-जुलती है । उनमें यह आन्दोलन जारी है कि पख्तूनिस्तान 
नाम से एक पृथक्‌ राज्य का निर्माण किया जाए, जो चाहे पाकिस्तान में रहे, पर 
श्रान्तरिक मामलों में स्वतन्त्र हो। अफगानिस्तान इस विचार का समर्थक है । 
पाकिस्तान से अनेक प्रश्‍नों पर विरोध होने के कारणा विदेशी नीति में ग्रफगानिस्तान 
भारत के बहुत समीप श्रा गया है । 

्ररब--श्ररव में जो श्रनेक राज्य हैं, उन्होंने श्रपने को 'अ्रब लीग' के रूप में 
संगठित किया हुग्रा है। इस लीग का एक मुख्य कायं यह है कि अपने क्षेत्र से पा३- 
चात्य साम्राज्यवाद को दूर रखे। बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के 
बाद श्ररव के समुद्रतट पर एक नये राज्य का निर्माण किया गया था, जिसे 'इजराईल' 
कहते हैं । इसमें युरोप के यहूदियों को बसाया गया है। ईजराईल यूरोप के यहुदियों 
का राज्य है, पर उसमें श्ररव लोग भी बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं । उसके 
समीप के प्रदेश तो श्ररबों के हैं ही । यहुदियों श्रौर श्ररबों में बहुधा संघर्ष होता रहता 
है, और श्ररब लोग ईजराइल को पाश्चात्य साम्राज्यवाद का ही रूप समझते हैं ।अरब 
लीग के साथ भारत की सहानुभूति है, और वह चाहता है कि सब भ्ररब देश पूर्णतया 
स्वतन्त्र रहकर अपनी उन्नति में तत्पर रह सके । ईजिप्ट भी श्ररब लीग में सम्मिलित 
है, श्रौर वह स्वेज नहर के क्षेत्र तथा सुडान से ब्रिटिश लोगों के प्रभाव का पूणां रूप 
से श्रन्त कर देने के लिए प्रयत्नशील है । ईजराईल से भी उसकी बहुधा झड़प होती 
रहती है । इन मामलों में भारत की सहानुभूति ईजिप्ट के साथ है। 

इन्डोनी सिया--दक्षिण पूर्वी एशिया में इन्डोनीसिया का राज्य है, जो पहले 
हालेण्ड की श्रधीन था। भारत और इन्डोनीसिया में मेत्री सम्बन्ध है, श्रौर इन्डो- 
नीसिया भी पंचशील के सिद्धान्त का समर्थक है | इन दोनों देशों की विदेशी राजनीति 
एक सदृश है । जिस बांड ग कान्फरेन्स का ग्रायोजन एशिया और श्रफ्रीका से सा म्राज्य- 
वाद का अन्त करने और इन क्षेत्रों में शान्ति कायम रंखने के उद्देश्य से किया गया 
था, वह इन्डोनीसिया में ही हुई थी। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत श्रौर इन्डोनी सिया 
एक-दूसरे के समीप हैं। इस कारणा भी उनमें मेत्री बहुत स्वाभाविक है । जिन दिनों 
इन्डोनिसिया के देशभक्त अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये संघष में तत्पर थे, भारत 
ने उनके प्रयत्तों का पूण रूप से समर्थन किया था । 

इन्डोचायना-यह्‌ राज्य पहले फ्रान्स के अधीन था । ग्रब भी यहाँ फ़्ेञ्च 
साम्राज्यवाद के कतिपय श्रवशेष विद्यमान हैं । इन्डोचायना में प्रधानतया तीन प्रदेश 


i 
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सम्मिलित हैं--विएतनाम, कम्बोडिया और लाश्रोस। विएतनाम की उत्तरी सीमा 
चीन के साथ लगती है । वहाँ कम्युनिस्ट नेता डॉ० हो ची मिन्ह के नेतृत्व में स्वाधीनता 
के लिये संघर्ष शुरू हुआ, ग्रौर कम्युनिस्ट लोगों ने उत्तरी विएतनाम में अपना स्वतन्त्र 
राज्य कायम कर लिया । कम्युनिस्ट विएतनाम और दक्षिणी विएतनाम में युद्ध को 
बन्द करने के लिये भारत ने बहुत कतृत्व प्रदशित किया । इसी कारण जब संयुक्त 
राज्यसंघ के हस्तक्षेप करने पर यह युद्ध बन्द हुआ, तो विएतनाम के लिये राज्यसंघ 
द्वारा जो अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन नियत किया गया, उसमें भारत को भी स्थान दिया 
गया और भारत को ही उस कमीशन का श्रध्यक्ष बनाया गया। कम्बोडिया और 
लाग्नोस पर भ्रभी फ्रांस का प्रभाव कायम है। पर इनमें भी पुर्ण स्वाधीनता के लिये 
संघर्ष जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी इनमें भी विद्यमान है, जो फ्रांस के प्रभाव का अन्त 
कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है । संयुक्त राज्यसंघ 
की ग्रोर से इन प्रदेशों में भी अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 
भारत को प्रमुख स्थान दिया गया था | इन्डोचायना के विविध प्रदेशों के सम्बन्ध में 
भारत की यह नीति है कि उनसे फ्रेञ्च साम्राज्यवाद का पूर्ण रूप से ग्रन्त हो जाए 
श्रौर ऐसी सरकारों की स्थापना हो, जो लोकमत के अनुकूल हों । 
चीन-पूर्वी एशिया का सबसे विशाल व शक्तिशाली राज्य चीन है। वहाँ 
कम्युनिस्ट व्यवस्था कायम है। चीन श्रभी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को पूर्ण नहीं 
समझता, क्योंकि फामूं सा दीप (जिसकी जनसंख्या ६० लाख है) श्रभी मार्शल चियांग 
काई शेक की कुभ्रोमिन्तांग सरकार के हाथों में है। इस सरकार की स्थिति श्रमेरिका 
की सहायता पर ही निर्भर है। संयुक्त राज्यसंघ में ग्रभी तक चीन की कम्युनिस्ट 
सरकार को प्रतिनिवित्त्व नहीं दिया गया है, ग्रौर उसकी दृष्टि में फाम'सा की कुओ- 
मिन्तांग सरकार ही सम्पूर्ण चीन की कानूनी सरकार है। भारत इसे प्रनुचित समझता 
है । उसका यह प्रयत्न हैँ कि पीकिग की कम्युनिस्ट सरकार को चीन की असली सर- 
कार मानकर संयुक्त राज्यसंघ में प्रतिनिधित्व दिया जाए। एशिया और संसार में 
शान्ति कायम रखने के लिये भारत इस बात को बहुत आवश्यक समझता है । चीन 
श्रौर भारत में घनिष्ठ मंत्री है। भारत के समान चीन भी पंचशील के सिद्धान्तों का 
समर्थक है। दोनों देशों में 'भारत-चीन मैत्री संघ” स्थापित हैं । चीन के प्रधानमन्त्री 
भारत को यात्रा कर चुके हैं, और भारत के प्रधानमन्त्री चीन की | इन दोनों विशाल 
देशों की मंत्री के कारणा एशिया में शान्ति और सुरक्षा की समस्या बहुत कुछ हल हो 
गई है । 
दक्षिण-पूर्व एशिया के श्रन्य देश-बरमा के पवे में थाईलैण्ड का राज्य है, जो 
श्रमेरिका के गुट में शामिल है । पर भारत का इससे भी मंत्री का सम्बन्ध है, क्योंकि 
| क्षेत्र में भारत सहवतिता (C०-९४istence ) की नीति का समथंक 
है थाईलैण्ड के दक्षिण में मलाया का राज्य है, जिसके विविध प्रदेश अभी तक भी 
ब्रिटेन के प्रशनुत्व में हैं । सिगापुर तो सीधे ब्रिटेन के ग्रधीन है । इन सब प्रदेशों में भी 
पूर्ण स्वाधीनता के ग्रान्दोलन जारी हैं, जिनके साथ भारत की सहानुभूति है । 
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नेपाल-भारत के उत्तर में नेपाल का स्वतन्त्र राज्य है, जिसकी भाषा, धर्म, 
संस्कृति ग्रादि भारत के समान हैं। पिछले दिनों इस राज्य में ग्रनेक बार उथल-पुथल 
हुई । राणाश्रों के प्रभ्रुत्व का ग्रन्त कर नेपाल के महाराजाधिराज ने शासनसूत्र को 
अपने हाथों में ले लिया, और यह यत्न किया कि वहाँ संवंधानिक शासन स्थापित 
किया जाए । नेपाल में श्रनेक राजनीतिक दल हैं, जिनमें संघषं होता रहता है। 
भारत नेपाल के इन ग्रान्तरिक भगड़ों में तटस्थता की नीति का अनुसरण करता है। 
पर तटस्थ रहते हुए भी वह नेपाल की उन्नति में सहायता देने के लिये उद्यत हैं। 
इसी लिये नेपाल के अनुरोध पर उसने अनेक संनिक व ग्न्य विशेषज्ञ वहाँ भेजे, 
जिन्होंने नेपाल के सरकारी कार्यालय व सेना को नये ढंग से संगठित करने के लिये 

हत्वपुर्ण कार्य किया । 

ईरान--पाकिस्तान श्रौर अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान राज्य की स्थिति 
है, जो बीसवीं सदी के प्रारम्भ में रूस और ब्रिटेन के साम्राज्यवाद की संघषं-भूमि 
रहा है। ईरान में मिट्टी के तेल के विशाल क्षेत्र हैं, जो ब्रिटिश पुंजीपतियों के हाथ में 
हैं । श्री मुसादिक के नेतृत्व में जब ईरान में इन तेल क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरणा का ब्रांदो- 
लन उठा, तो भारत ने उसके साथ सहानुभूति प्रकट की श्री मुसादिक का श्रब पतन 
हो चुका है । पर ईरान में तेल की समस्या का अभी ग्न्त नहीं हुआ है। भारत का 
प्रयत्न है कि तेल के प्रश्‍न पर ईरान और ब्रिटेन में जो मतभेद है, उसका शान्तिमय 
उपायों द्वारा ही निबटारा कर लिया जाए। 

एशिया ग्रौर भारत-_इसमें सन्देह नहीं कि इस समय एशिया की राजनीति 
में भारत का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । दक्षिणी एशिया के बहुत से देश ग्रनतर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में उसकी नीति का अनुसरण करते हैं, और चीन जैसा शक्तिशाली देश उसकी 
नीति का समर्थन करता है। एशियन देशों के सम्बन्ध में भारत की नीति के मूलभूत 
तत्व ये हैं -- 

(१) सब एशियन देश पूर्ण रूप से स्वाधीन हों । 

(२) सबको अ्रधिकार हो कि लोकमत के अनुसार किसी भी भ्राथिक व 
सामाजिक व्यवस्था को श्रपना सकें । विविध व्यवस्थाग्रों वाले देश भी शान्तिधु्वेक 
परस्पर मिलकर रहें । 

(३) एशिया को शक्तिशाली देशों की गुटबच्दी का क्षेत्र न बनने दिया जाये । 


भ्यास के लिये प्रशन 
(१) पंचशील के सिद्धास्तों से श्राप क्या समते हैं संक्षेप में लिखिये । 
(२) एशिया के नवजागरण पर निबन्ध लिखिये । 
(३) पंचशील के सिद्धात्तों को क्रिया में परिणत करने के लिए भारत ने 


कौन सी क्रियात्मक नीति का ग्रनुसरण किया है ? £ 5s 
(४) इंडोनेशिया, इंडोचायना ग्रौर पाकिस्तान से भारत का क्य 


छा 


उनतीसवां ग्रध्याय 
संयुक्त राज्य संघ और भारत 


्रन्तर्ट्रीयता--संसार के विविध राज्य बहुधा एक-दूसरे के सम्पक में ग्राते 
हैं । प्राचीन समय में जब कि मनुष्य के पास घोड़े की अपेक्षा तेज चलने वाली कोई 
सवारी नहीं थो, तब भी विविध राज्य एक-दूसरे के सम्पकं में ग्राया करते थे, और 
परस्पर ऐसी सन्धियाँ करते थे, जिनके द्वारा वे अपने पारस्परिक हितों का सम्पादन 
करने में समर्थ हों । ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के कारण आधुनिक युग में राज्यों के 
परस्पर सम्पक में श्राने के अवसरों में बहुत वृद्धि हो गई है। रेल, तार, डाक, भाप 
की शक्ति से चलने वाले जहाज, मोटर कार, रेडियो श्रोर हवाई जहाज ग्रादि के 
आविष्कार के कारण अब राज्यों के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। ्रब भारत 
से लण्डन २० घण्टे में पहुँचा जा सकता है, और लण्डन से न्यूयाकं जाकर उसी दिन 
वापस लौटा जा सकता है । तार, टेलीफोन, रेडियो श्रादि द्वारा एक स्थान का समा- 
चार संसार के किसी भी कोने में वात-की-बात में पहुँच जाता है। प्रेस, समाचार-पन्न 
और रेडियो के कारणा श्रब विविध देशं 
श्रौर संस्कृति को समझने का श्रवसर मिलता है। दूर देशों की यात्रा कर सकना अब 
बहुत सुगम हो गया है, श्रौर व्यापार का स्वरूप भी अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। इन 


य संगठन की अआवश्यक्षता--. वेज्ञानिक उन्नति 


हुए हैं, वहाँ उनसे एक हानि भी हुई है। ग्ब 

युद्ध बहुत भयंकर हो गये हैं । बिज्ञान ने मनुष्य के हाथ में जो नये विनाशकारी हथि- 
यार दे दिये हैं, उनके कारणा अब युद्ध के समय किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं 
रहा है। वर्तमान समय के युद्धों में हवाई जहाज द्वारा बम गिराथे जाते हैं, जो क्षण 
भर में फलते-फूलते नगरों श्रौर ग्रामों को नष्ट कर देते हैं। एटम बम द्वारा तो एक 
शाल नगर को क्षण भर में नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य केवल एटम बम का 


र करके ही सन्तुष्ट नहीं हुग्ना, उसने हाइड्रोजन बम के रूप में श्रब एक 
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ऐसे प्रलयकारी श्रस्त्र का श्राविष्कार कर लिया है, जिसका ग्रसर हजारों मीलों तक 
पड़ता है। 

र इस दशा में विचारकों के लिए यह सोचना सर्वंथा स्वाभाविक है कि कोई 
ऐसा उपाय किया जाय, जिससे युद्धों की सम्भावना दूर हो जाय और राज्य श्रापस 
के झगड़ों को बातचीत, विचार-विनिमय व पंचनिणांय द्वारा शाम्तिमय ढंग से निबटा 
लिया करें । इसी प्रयोजन से बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद 
राष्ट्रसंघ्र (L९६९ ०£ ७४००७) का संगठन किया गया था । वह संघ अपने उद्देश्य 
में सफल नहीं हो सका, और द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४५) की समासि पर संयुक्त 
राज्य संघ (United Nations’ Organisation) का संगठन किया गया । 


संयुक्त राज्य संघ 

जिन दिनों गत महायुद्ध श्रभी समाप्त भी नहीं हुआ था, अक्टूबर, १९४४ में 
मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन, श्रमेरिका, फ्रांस आदि) के प्रतिनिधियों ने उम्बार्टेन श्रोवस नामक 
स्थान पर एक कान्फरेन्स में एकत्र होकर यह निश्चय किया, कि संसार में शान्ति 
रखने के पक्षपाती देशों को परस्पर मिलकर एक ऐसा ग्रन्तराष्ट्रीय संघ बनाना चाहिए 
जो उनके पारस्परिक सहयोग को स्थायी रूप दे सके । इसके बाद २५ एप्रिल, १९४५ 
को सन फ्रांसिस्को में मित्र राष्ट्रों की एक अन्य कान्फरेन्स हुई । इसमें संयुक्त राज्य- 
संघ का चार्टर तैयार किया गया, जिस पर ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
किये । ये हस्ताक्षर २६ जून, १९४५ के दिन किये गए थे । इसी दिन को संयुक्तराज्य 
संघ का स्थापना-दिवस समझा जा सकता है। 

संयुक्त राज्य संघ के उद्दे इय--जिन सिद्धान्तों को सम्मुख रखकर संयुक्त 
राज्य संघ की स्थापना की गई थी, वे निम्नलिखित हैं -- 

(१) राज्य संघ के सब सदस्य राज्य प्रभरुत्व-सम्पन्न (०४९7९६) और एक 
समान हैं । है 
(२) सव सदस्य-राज्य संघ के चार्टर के ग्रनुसार सदूभावना के साथ श्रपने 
कर्तब्यों का पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं । 

(३) सब सदस्य-राज्य अपने आपस के झगड़ों का शान्तिमय तरीकों से इस 
प्रकार फैसला करने को वचनबद्ध हैं, जिनसे किसी भी प्रकार शान्ति, सुरक्षा और न्याय 


के भंग होते का खतरा न हो । 
(४) अपने अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई सदस्य-राज्य किसी श्रव्य देश व 


प्रदेश की राजनीतिक स्व 


हो ॥ : प 
(५) जब संयुक्त राज्यसंघ ग्रपने चार्टर के भ्रनुसार कोई कारवाही करेगा 


सब स॒दस्य-राज्य उसे सब प्रकार से सहायता देने के लिए वचनबद्ध समरे जाएंगे, 
गे किसी ऐसे देश को सहायता नहीं देंगे, संयुक्त राज्यसंघ जिसके विरुद्ध शा 


तन्त्रता के विरुद्ध न शक्ति का प्रयोग करेगा, न उसे धमकी 
देगा ग्रौर न कोई ऐसा श्राचरणा करेगा, जो संयुवत राज्यसंघ के प्रयोजनों के विपरीत | 


NO TEC 


| | ४१ 
| 
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सुरक्षा के निमित्त कोई कारवाई कर रहा हो। | | 

(६) शान्ति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए संयुक्त राज्यसंघ यथा- 
सम्भव ऐसी व्यवस्था करेगा, कि जो राज्य उसके सदस्य नहीं हैं, वे भी संघ के चार्टर 
के श्रनुसार कार्य व ग्राचरणा करें । FN 

(७) संयुक्त राज्य संघ तब तक किसी राज्य के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा करना शान्ति और सुरक्षा के लिए श्रनिवार्थ न हो। 

(८) कोई भी शान्तिप्रिय राज्य, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कतंव्यों को स्वी- 
कार करे, और जिसे यहे संघ उपयुक्त समझे, संयुक्त राज्य संघ का सदस्य बन 
सकता है । 

इन सिद्धान्तों व मन्तब्यों को आधार बनाकर संयुक्त राज्य संघ के निम्न- 
लिखित उद्देश्य निर्धारित किये गए थे-- र 

(१) श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा को स्थापित करना । 

(२) रा्ट्रों को ग्रात्मनिर्णय का अधिकार है, यह मानते हुए सब राष्ट्रों में 
मैत्रीपूर्णा सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना । 

(३) जाति, भाषा, धमं, लिंग ग्रादि के भेदभाव की उपेक्षा कर सव मनुष्यों 
को एक समान मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कराना । 

(४) ग्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ब इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में विविध 
राष्ट्रों में परस्पर सहयोग की वृद्धि का प्रयत्न करना । 


संयुक्त राज्य संघ का संघटन 

शुरू में इस संघ के सदस्य-राज्यों की संख्या ५१ थी | श्रव वह्‌ बढ़कर ७५ से 
ऊपर पहुँच चुकी है। इस संघ का संघठन इस प्रकार है— 

(१) जनरल श्रसेम्बली--संयुक्त राज्य संघ में सम्मिलित सब राज्यों को 
अधिकार है कि वे अपने पाँच-पांच प्रतिनिधि जनरल एसेम्बली में भेज सके । राज्य 
चाहे छोटा हो या बड़ा, सबके पाँच-पाँच प्रतिनिधि एसेम्बली में जाते हैं । प्रत्येक 
राज्य का एक वोट माना जाता है । प्रतिवर्ष दो सितम्बर के बाद जो पहला मंगल- 
वार पड़े, उस दिन एपेम्बली का बाषिक अधिवेशन प्रारम्भ होता है। यदि सदस्य- 
राज्य चाहें, तो किसी ग्न्य समय भी एसेम्बली का अधिवेशन बुलाया जा सकता है । 
एसेम्बली के ्रधिवेशनों में विविध अन्तर्राष्ट्रीय समस्याश्रों पर बिचार किया जाता है 
सुरक्षा परिषद्‌ व संघ की ग्रन्य उपसमितियों के सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, ग्रौर 
संसार में शान्ति व सुरक्षा कायम रखने के सम्बन्ध में विविध योजनाओं का निर्माण 
होता है । 

(२ ) सुरक्षा परिषद—( Security Council ) सं युक्त राज्य संघ की 
सबसे शक्तिशाली संस्था सुरक्षा परिषद्‌ है । इनके कुल ग्यारह सदस्य होते हँ। 
ब्रिटेन, संथ्रुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन ये पांच राज्य इसके स्थायी 
सदस्थ हूँ । इनका एक-एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से परिषद्‌ में रहता हैं । संघ के शेष 


| 


१ 
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सब सदस्य-राज्य मिलकर अपने में से छः प्रतिनिधि परिषद्‌ के लिए निर्वाचित करते हैं। 
पाँचों प्रमुख राज्यों (ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका और फ्रांस) को वीटो का 
अधिकार है। यदि परिषद्‌ के किसी निर्णाय से इन पाँच राज्यों में से कोई एक भी 
श्रसहमत हो, तो वह वीटो के श्रधिकार का प्रयोग कर उसे रह कर सकता है। 
इस श्रधिकार के कारण संयुक्‍त राज्यसंघ की अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निबटाने की 
शक्ति बहुत सीमित हो गई है । छोटे राज्यों के साधरणा मामलों का फंसला करने 
में सघ श्रवश्य सफल हो सकता है, पर यदि कोई मामला ऐसा हो, जिसके सम्बन्ध 
में रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राज्यों में मतभेद हो, तो सुरक्षा परिषद 
उसका कोई फंसला नहीं कर पाती । 

सुरक्षा परिषद्‌ संयुक्त राज्यसंघ की ऐसी स्थिर संस्था है , जिसके श्रधिवेशन 
निरन्तर होते रहते हैं । परिषद्‌ के सदस्य-राज्यों का एक-एक प्रतिनिधि स्थायी रूप 
से संघ के केन्द्रीय कार्यालय में रहता है । इस कारणा जब कोई महत्त्वपुर्ण मामला 
पेश हो, तो परिषद्‌ का भ्रधित्रेशन सुगमता से किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद्‌ 
की स्थिति संघ की कार्यकारिणी समिति के समान है । 

सुरक्षा परिषद्‌ किसी भी ऐसे मामले की जाँच कर सकती है, जिससे दो या 
अधिक राज्यों के बीच संघर्ष के बढ़ने की सम्भावना हो । ऐसे मामलों की सूचना 
परिषद्‌ का कोई भी सदस्थ, संघ का कोई भी सदस्य-राज्य, श्रौर जनरल एसेम्बली 
का सेक्रेटरी जनरल परिषद्‌ को दे सकता है। विशेष ्रवस्था में ऐसे राज्य भी, 
जो संघ के सदस्य नहीं हैं, इस प्रकार की सूचना परिषद्‌ को दे सकते हैं । 

सुरक्षा परिषद्‌ यत्न करती है कि इस प्रकार के मामलों का शान्तिमय उपायों 
से निबटारा कर दिया जाए। यदि किसी कारण संसार में शान्ति भंग होने की 
सम्भावना हो, तो सुरक्षा परिषद्‌ शान्ति और सुरक्षा के निमित्त आवश्यक कारवाई 
कर सकती है। उसे यह भी अधिकार है कि जो देश शान्ति भंग कर युद्ध के लिए 
प्रवृत्त हो, उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कर सके । 

(३) कार्यालय-संघ के कार्य को चलाने के लिए एक केन्द्रीय कार्यालय 
(Secretariat) भी है, जिसका प्रधान सेक्रेटरी-जनरल या प्रधान सचिव कहाता 
है । सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश के अनुसार इसकी नियुक्ति पाँच साल के लिए 
जनरल एसेम्बली द्वारा की जाती. है। कार्यालय के श्राठ मुस्य विभाग हैं, जिन 
सबका एक-एक प्रधान ग्रधिकारी होता है, जिन्हें सहायक प्रधान-सचिव कहते हैं । 
संघ के कार्यालय के कमंचारियों की संख्या १५००० के लगभग है; जिन्हें संघ के 
सब सदस्य-राज्यों के नागरिकों में से नियुक्त किया जाता है। ही 

संयुक्त राज्य संघ के तत्वावधान में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं व परिषदे 
इस उद्देश्य से कार्य करती हैं, कि संसार के विविध राज्यों में परस्पर सहयोग बढ़ 
सके, व उनके मामलों का न शान्तिमय उपायों द्वारा किया जा सक्रे। इनमें 

[स्थाएं निम्नलिखित हैं-- इ 
ee ‘7 अन्तर्राष्ट्रीय य हेग में स्थापित है, गौर इसमें १५ 
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न्यायाधीश हैं । 
(२) संयुक्त राज्य, शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक परिषद्‌्- शिक्षा, विज्ञान 


और सांस्कृतिक क्षेत्र में विविध राज्यों के परस्पर सहयोग को प्रोत्यौगो देना इस 
परिषद्‌ का उद्देश्य है । 

(३) अस्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ -इसका उद्देश्य संसार भर के मजदूरों के 
हितों की रक्षा करना और उनके लिए हितकारी कानूनों का निर्माण करना है । 

(४) श्राथिक व सामाजिक परिषद्‌-इसका उद्देश्य यह हैं कि विविध देशों 
की जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जाए, बेकारी दूर हो, सबवी 
प्राथिक ब सामाजिक उन्नति हो, श्रौर मनुष्यों के ग्राधारभूत अ्रधिकारों की रक्षा 
की जाए। 

भारत और संयुक्त राज्यसंघ 

भारत संयुक्त राज्यसंघ का सदस्य है । गत महायुद्ध (१६३६-४५) में भारत 
भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल था । इसीलिए जब संयुक्‍त राज्यसंघ का 
संगठन हुआ, तो श्रन्य मित्रराष्ट्रों के समान वह भी संघ का सदस्य बना । प्रारम्भ 
से ही भारत संघ के कार्यों में विशेष दिलचस्पी प्रदर्शित करता रहा है। इसका 
कारण यह है कि भारत संघ के सिद्धान्तों व उद्देश्यों में विइबास रखता है। संघ 
के सदस्य रूप से भारत ने जिन ग्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विशेष दिलचस्पी ली है 
वे निम्नलिखित हैं-- हे 

(१) कोरिया-महायुद्ध के पश्चातु कोरिया में दो सरकारें स्थापित हो गई 
थीं। उत्तरी कोरिया पर कम्युनिस्टों का कब्जा था, जिन्हें चीन की सहायता प्राप्त 
थी । दक्षिणी कोरिया में श्रमेरिकन सेना ने ऐसी सरकार की स्थापना की थी, जो 
कम्युनिज्म की विरोधी व पूंजीवाद पर आश्रित लोकतन्त्र शासन की समर्थक थी । 
जून, १९५० में कोरिया की इन दोनों सरकारों में युद्ध प्रारम्भ हो गया। जब 
संयुक्त राज्यसंघ ने इस युद्ध को बन्द कराने के लिए प्रयत्म प्रारम्भ किया, तो भारत 
ने ही यह सुझाव रखा कि रेप श्रक्षांश पर ऐसी सीमा निर्धारित कर दिया जाए, 
जिसका न कम्यूनिस्ट सेनाएँ उल्लंघन करें, और न दक्षिणी कोरिया की सेनाएँ। 
संयुक्त राज्यसंघ के प्रयत्न से २७ जुलाई, १६५३ को कोरिया में गृह-युद्ध का अन्त 
Ed U कराने के सम्बन्ध में भारत ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । 

[रण जब ः ग 
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पक्ष त किया गया इस कमीशन का 
मुख्य कार्य यह था, कि दोनों पक्षों के युद्ध बन्दियों को उनकी इच्छा के ग्रनसा 
अपने-अपने देश (उत्तरी व दक्षिणी कोरिया) में भेजा जाए । cs व्य र्‌ 
के लिए जनरल थिमेया के सेनापतित्त्व में भारत की एक सेना कोरिया भेजी a 
जिसने वहाँ जाकर बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया । ps 
(२) वि Do न्डोचायना के श्रन्त्गंत विएतनाम के राज्य की समस्या 


का उल्लेख पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है। क 
दैं। कोरिया के समान यह राज्य 
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भी दो भागों में विभक्त हो गया है | उत्तरी विएतनाम कम्युनिस्ट सरकार के शासन 
में है, जिसके नेता डा० हो ची मिन्ह हैं । दक्षिणी विएत नाम पर से श्रभी फ्रेञ्च 
आ्ाधिपत्य का, तरह से ग्रन्त नहीं हुआ है, और वहाँ की सरकार का, जिसे लोक- 
तन्त्रवाद का समर्थक माना जाता है, फ्रांस के साथ सम्बन्ध कायम है । विएत्त- 
नाम के इन दोनों राज्यों में गृह-युद्ध जारी था, जिसका अन्त कराने के लिये भी 
भारत ने बहुत कृत्व प्रदर्शित किया । भारत के प्रयत्न से ही जुलाई, १६५४ में 
विएत नाम की दोनों सरकारों के बीच श्रस्थायी सन्धि हुई, और युद्ध का श्रन्त हुभ्रा । 
अस्थायी सन्धि की शर्तों का दोनों पक्ष भली भाँति पालन करें, इस बात की देख- 

` भाल के लिये तीन राज्यों के कमीशन की नियुत्रित की गई। ये राज्य कनाडा, 
भारत और पीलँण्ड थे । इस कमीशन का श्रध्यक्ष भी भारत को ही बनाया गया । 
भारत सरकार के प्रतिनिधि विएत नाम गये, और वहाँ शान्ति की स्थापना के लिये 
उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्ये किया । इस निमित्त से जो भारतीय सेना विएत नाम 
सजी गई थी, वह देर तक वहाँ विद्यमान रही, श्रौर शान्ति को कायम रखने में” 
तत्पर रही । दक्षिणी विएत नाम के कुछ लोगों ने भ्रपने क्षेत्र में स्थित भारतीय प्रति- 
लिघ्षियों पर ग्राक्रमण भी किये,” पर उनकी जरा भी परवाह न कर भारतीय लोग 
वहाँ श्रपने कर्तव्य का पालन करते रहे। इन्डोचायना के एक भ्रन्य राज्य लाश्नोस 
में भी कम्युनिस्टों श्रौर वहाँ की सरकार में युद्ध चल रहा था । उसका ग्रन्त कराने 
के सम्बन्ध में भी भारत ने कर्तृ त्व प्रदशित किया, र उसी के प्रयत्न से वहाँ भी 
गृह-युद्ध बन्द हुआ । 

(३) चीन--भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार का मित्र है, श्रौर उसकी 
कानूनी स्थिति को भी उसने स्वीकार किया है। पर संयुक्त राज्यसंघ की दृष्टि में 
चीन की कानूनी सरकार वही है, जिसका शासन इस समय केवल फामू सा और 
उसके समीप के छोटे-छोटे द्वीपों पर ही है। भारत का विश्वास है, कि पीकिग की 
कम्युनिस्ट सरकार को संयुबत राज्यसंघ में प्रतिनिधित्व. मिलना चाहिये, श्रौर सुरक्षा 
परिषद्‌ में चीन का जो स्थायी रूप से स्थान हैं, वह फामूसा की कुश्रोमिन्तांग सर- 
कार के प्रतिनिधि के बजाय पीकिग सरकार को दिया जाना चाहिये । इसके लिये 
भारत ने श्रनेक बार प्रयत्न भी किया है । 

& (४) काइमी र--भारत और पाकिस्तान में काइमीर के सम्बन्ध में जो झगड़ा 
है, उसका उल्लेख पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है । कातून की दृष्टि से काश्मीर 
भारत का अंग है, और वहाँ की जनता भी भारत का श्रंग बन कर ही रहना चाहती 
है। पर पाकिस्तान ने सेना द्वारा काइमीर पर ग्रपना ग्रधिकार स्थापित करने का 
प्रयत्न किया, श्रोर उसके एक भाग को अपने कब्जे में कर भी लिया । यदि भारत 

“ चाहता, तो सेना द्वारा काश्मीर के उस भाग को पाकिस्तान की श्रधीनता से मुकत 
करा सकता था । पर भारतृ शान्ति की नीति में विश्वास रखता है । इग्नीलिये भारत 
ने काइमीर के मामले को स्वथं संयुक्त राज्यसंघ के समक्ष पेश किया । 

(५) निःञ्ञस्त्रीकरण--भारत की नीति यह्‌ है कि विविध राज्य अपने स्त्र 
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झस्त्रों में कमी करें, और केवल उतनी ही सेना रखें, जितनी कि देश में शान्ति 
कायम रखने ग्रौर श्रात्मरक्षा के लिये ग्रनिवार्यं हो । एटम बम और हाइड्रोजन बम 
के रूप में जो प्रलयकारी ग्रस्त्र ग्राविष्कृत हुए हैं, भारत उनके प्र व को पूर्णतया 
नष्ट कर देने के पक्ष में हैं। इसी उद्देश्य से उसके प्रतिनिधियों ने श्रनेक बार संयुक्त 
राज्य संघ के समक्ष इत अस्त्रों के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये हैं । इन प्रस्तावों 
का प्रयोजन यह है कि विविध राज्य परस्पर मिल कर यह फैमला कर लें कि वे 
आराविक शक्ति का उपयोग केवल मनुष्य के हित व कल्याणा के लिये करेंगे, संहार 
के लिये नहीं । 

(६) साम्राज्यवाद का विरोध-संयुकत राज्य संघ में भारत का एक महत्वपूर्ण 
कार्यं यह भी रहा है कि उसने सदा साम्राज्यवाद का विरोध किया है, और उसके 
शिकार देशों की स्वाधीनता की माँग का समर्थन किया है । इन्डोनीशिया की स्वाधी- 
नता के समर्थन में भारत ने दिल्‍ली में एशियन देशों की कान्फरेन्स का श्रायोजन 
किया, श्रौर फिर इन्डोनीशिया की स्वाधीनता की मांग को संयुक्त राज्यसंघ के 
सम्मुख उपस्थित किया। ग्रल्जीरिया ग्रादिउत्तरी ग्रफ़ीका के जो देश श्रव तक भी फ्रांस 
के श्रधीन हैं, भारत उनकी स्वतन्त्रता का भी समथंक है । संयुक्त राज्यसंघ के समक्ष 
जब भी किसी पराधीन देश का प्रश्‍न उपस्थित हुआ, भारत ने बड़े प्रबल रूप से 
साञ्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय स्वाधीनता का समर्थन किया । 

(७) श्रफ्रोका की समस्या-ग्रफ़ीका महाद्वीप का बड़ा भाग श्रब तक भी 
पाञ्चात्य साम्राज्यवाद का शिकार है। वहाँ के श्रसली निवासी नीग्रो या श्रफ्रीकन 
लोग हैं, जिन्हें श्रपने देश में ही नागरिकता के सामान्य अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं । 
भारत ने ग्रफ्रीका की इस समस्या को अनेक बार संयुक्त राज्यसंघ में पेश करने का 
प्रयत्न किया है । पर ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रमेरिका श्रादि देश इसको राज्यों का श्रान्तरिक 
मामला समभते हैँ । इसी कारणा श्रब तक भारत ग्रफ्रीकन लोगों की स्वाधीनता के 
लिये कोई ठोस कार्य नहीं कर सका है । 

संयुक्त राज्य संघ में भारत का महस्त्वपुर्ण स्थान-यद्यपि भारत को स्वाधी- 
नता प्राप्त किये श्रभी केवल श्राठ वर्ष हुए हैं, पर इस थोड़े से काल में ही उसने 
संयुक्त राज्यसंघ में बहुत महत्त्ववूण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसीलिये उसे सुरक्षा 
परिषद्‌ में भी सदस्य रूप से छुना जा चुका है, और उसकी प्रतिनिधि श्रीमती 
विजयलक्ष्मी पंडित संघ की जनरल एसेम्बली की श्रध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 


ABSA RS RBASE 
(१) संसार रन्त राष्ट्रीयता की तेजा से श्रागे बढ़ रहा है । क्यों ? 
_(« संयुक्त राज्यसंघ के उद्देश्यों व संगठन पर प्रकाश डालिये । 
(३) भारत ने संयुक्त राज्यसंघ i स्य'रूप,से अब तक कौन-कौन से 
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